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भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section ( 1 ) 


Statutos se onders notifications issued by the Ministries 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के द्वार : आरी किए गए सांविधिक डावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than 

the Ministry of Defence ) 

- . . - - 
विधि मार न्याय मंत्रालय 

2 . Ary objection to the appointment of the said person 

as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
(विधि कार्य विभाग ) 

within fourtcon days of the publication of this Notico. 

INo . F. 5 ( 75 )/ 86-Judi .] 
मई दिल्ली , 7 मवम्बर, 1986 

नई दिल्ली , 10 नवम्बर, 1986 
सूचना 
का . . 3899 नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के नुसरण 
में समम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री जी . एल . गया , 

का . सा . 3900 - - नोटरीज मियम , 1956 के नियम 6 के 
एज्योकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन 

अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री 
एक प्रावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे अजमेर में व्यवसाय करने 

एस . मी . मरकार . , एउवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के 
के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 

नियम 4 के अधीन एक नावेदन इस बात के लिए दिया है कि उमे 
2. उक्त पक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 

24 परगना व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया 
का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में माए । 
मेरे पास भेजा जाए । 

2. उफ्न व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
[ सं . 5 ( 75 )/ 8G- न्या . ] 

का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चीयह दिन के भीतर लिखित रूप 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

में मेरे पास भेजा जाए । 
( Department of Legal Affairs ) 

[ सं . 5 ( 76 )/ 86 - त्या .] 
Now Delhi , the 7th Noreniber, 1986 
NOTICES 

New Delhi , the 10th November. 1986 


s. o . 3899.. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , 
1956 , that application has been inade to the said Authority , 
under rule 4 of the said Rules. by Shri G . L . Nanda 
Advocate for appointment as a Notary to practise in Ajmer. 


$ . 0 . 3900 .- - Notice is hereby given by the Competent 
Aut ;ority in puruance of rule 6 of the Notaries Rules, 
1956 , that application has been made to the said Authority , 
under rule 4 of the said Rules. by Shri S. C . Sarkar , Advocato 
for appointment as a Notary to practise in 24- Pargana , 
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[ PART II - SEC . 3(it )] 


- - 


- 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submittod in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 

[ No. F. 5( 76 )186-Judi.] 


2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियक्ति पर किसी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के 
भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

[ स , 5 ( 78 ) / 86-न्या . ] 


का . प्रा . 3901 . --- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के नुसरण 
मैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री राधेश्याम 
गुप्ता एडवोकेट ने उक्स प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के 
प्रधीन एक प्रायवन इस बात के लिए दिया है कि उसे बल्लीमारान 
(दिल्ली ) में व्यवसाय करने के लिए मोटरी के रूप में नियुका किया जाए । 

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
कामाक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के पौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
में मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 77 )/ 86 म्या . ] 


S. O . 3903. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , 
1956 , that application has been inade to the said Authority , 
under rule 4 of the said Rules, by Vikram Ject Singh 
Vişnoi, Advocate , for appointment as a Notary to practise 
in Bikaner . 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersign : d 
within fourteen days of the publication of this Notice. 

No. F. 5( 78 )/ 86-Judi.] 
का . मा , 3904. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी दवारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री अनिल शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त 
नियम 4 के अधीन एक भावेदन इस बात के लिए दिया है 
कि उसे कलकत्ता में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में 
नियुक्त किया जाए । 


S . O . 3901. - - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notarie , Rules, 
1956 , that application has been made to the said Authority , 
under rule 4 of the sald Rules , by Shri Radhey Shyam Gupta , 
Advocate for appointment as a Notary to practise in Balli 
marran ( Delhi) . 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submived in writing to the undersigned 
within fourtcen days of the publication of thi, Notive . 

No, F. 5 ( 77)] 86-Judi.] 


नई दिल्ली , 12 नवम्बर 1988 


2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियक्ति पर किसी 
भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के 
भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

[सं . 5 ( 69)/ 86 -न्या . ] 
पार . एन . पोद्दार , सक्षम प्राधिकारी 


का . मा . 3902 . - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है 
कि श्री अशोक मुखर्जी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त 
नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए 
दिया है कि उसे साउथ - 24-परगना व्यवसाय करने के लिए 
मोटरी के रूप में निय क्त किया जाए । 

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर 
किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह 
दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 79 ) / 86 - स्या . ] 
New Delhi , the 12th November, 1986 


S. O . 3904 . - Notice is hereby given by the Compctent 
Authority in pursuance of rule 6 of llie Notaricg Rules , 
1956 , that application has been made to the said Authority , 
under rulo 4 of the said Rules , by Shri Anil Sharma for 
appointment ag a Notary to practis in Calcutta . 
2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourtcen days of the publication of this Notice , 

___ [ No. F. 5( 69) { 86-Judl.] 
R . N , PODDAR , Competent Authority 


S .O . 3902 . - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in purguance of rule 6 of the Notarice Rules , 
1956. that application has been made to the said Authority , 
under rule 4 of the said Rulcs, by Shri Asoke Mukherjec 
Advocato, for appointment as a Notary to practise in 
South - 24 -Pargana . 


2 . Any objection to the appointment of the said poison 
as a Notary may be submitted in wiiting to tho undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 

[ No . F. 5( 79) ] 86 -Judl .] 


गृह मंत्रालय 
( पान्तरिक सुरमा विभाग ) 
( पुनर्वास प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1988 
का . प्रा . 3905 . -- -विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधिनियम , 
1954 ( 1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए एससारा इस विभाग की दिनांक 31-1 -1978 
की अधिसुचना सं . 1 ( 2)/विशेष सैन/ 78-एम . एम . II , वारा बन्दोबस्त 
पायुक्त के रूप में नियुस समाहर्ता मिला श्रीगगानगर, राजस्थान को 
जिला श्रीगंगानगर में स्थित उनके अधिकार के अन्तर्गत पाने वाले प्रतिकर 
पुल के भाग-उगाजित निष्क्रान्त सम्पत्तियों, कृषि भूमि , दुकानों तथ, खाली 
स्थलों के सम्बन्ध में निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत भावश्यक प्रादेश 
जारी करने के उद्देश्य से मुख्य बन्दोबस्त प्रायुका को निम्नलिखित 
शक्तियां सौंपता हूँ : - - . 
( 1 ) उक्त मधिनियम की धारा 23 के अधीन प्रपील मुनने की 

शक्तियो । 


का . मा . 3903 . -- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 
के प्रनसरण में सक्षम प्राधिकारी दवारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री विक्रमजीत सिह विश्नोई, एडवोकेट ने उक्त प्राधि . 
कारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक प्रावेदन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे बीकानेर व्यवसाय करने के 
लिए नोटरी के रूप में नियक्त किया जाए । 
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- - - - --- - - - - - - - 
( 2 ) उक्त अधिनियम की धारा 24 के प्रवीन संशोधन मुनने की 

S. O . 3906 . - - In exercise of the povers conferred by Sub 

Section ( 2 ) of Section (34 ) of the Displaced Persons ( Com 
शक्तियो । 

pensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954 ) , I 
2 . के द्वारा विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर और पुनर्वास ) अधिनियम hereby delegate to the Revenue Appellate Authority ( I ) , 

Jaipur , Govt. of Rajasthan, the following powers of the 
1954 की ध. रा 34 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग Chief Settlement Commissioner for the purpose of passing 
करते हुए जारी की गई भूतपूर्व पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वास विभाग ) necessary orders under the Sections mentioned bolow in 

respect of acquired evacuee properties, agricultural lands, 
की दिनांक 31-1- 1978 की अधिसूचना से , 1 ( 2 )/विशेष सैल/ 78 

shops and vacant sites , forming part of Compensation Pool , 
एस . एस . II का अधिक्रमण किया जाता है । 

in the State of Rajasthan except propertics Lands situatod 

in Distt. Sriganganagar . 
[संख्या 1 ( 16)/विशेष सैल / 86-एस . एस . [ ] 

(i ) Powers to hear appeala under Section 23 of the 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

said Act. 
( Dopartment of Internal Security ) 

(ii ) Powers to hear revisions under Section 24 of the 

said Act. 
(Rehabilitation Division ) 
New Delhi, the 21st October , 1986 . 

However , the Commissioner -cum- Secretary in the Rehabi 

litation Department of the Govt. of Rajasthan will continue 
S . O . 3905. - - In exercise of the povers conferred by sub 

to exercise powers under Section 28 of the said Act , for the 
Section ( 2 ) of Section ( 34 ) of the Displaced Persons 

purpose for which thesc powers were dolegated to him vida 
(Compensation and Rehabilitation ) Act, 1954 ( 44 of 1954 ) , 

Notification No. 1 ( 40 ) Spl. Cell 72 - SS. II, dated the 7th April, 
I hereby delegate to the Collector, Sriganganagar District , 

1973 of the Govt. of India , erstwhile Ministry of Labour 
Rajasthan, appointed as Settlement Commissioner vide this and Rehabilitation ( Department of Rehabilitation ) . 
Department s Notification No . 1 (2 )/Spl. Cell] 78 -SS . II, dated 
31 - 1 - 1978 the followiog powers of the Chief Settlement 

2 . This supersedes cist while Ministry of Supply 
Commissioner for the purpose of passing necessary orders 

and 

Rehabilitation ( Department of Rehabilitation ) Notification 
under the Sections mentioned below in respect of the acquired 

No. 21/ 6/ 73-Spl . Cell |SS.II, dated 24- 12- 1974. 
avacuee properties Agricultural lands shops and vacant sites , 
forming part of the Compensation Pool situated in Distt, 

No. 1 ( 16 ) Spl. Cell{ 86 - SS. II ] 
Sriganganagar falling under his jurisdiction : 

G . P . S . SAHI, Chief Settlement Commissioner, 
(i) Powers to hear appeals under Section 23 of the 

_ 

- - - - - - - - - - -- - - - -- - 
said Act . 
( ii ) Powers to hear revisions under Section 24 of the 

वित्त मंत्रालय 
said Act, 
2 . This supersedes erstwhile Ministry of Supply and Ro 

( राजस्व विभाग ) 
habilitation ( Department of Rehabilitation ) Notification No . 
1 ( 2 )| Spl. Cell78- SS .II , dated 31 - 1 -1978, issued in cxercise 

नई दिल्ली , 6 नवम्बर, 1986 
of the powers conferred by Sub- Section ( 2 ) of Section 34 

प्रदेश 
of the Displaced Persona (Componsation and Rehabilitation ) 
Act, 1954. 

स्टाम्प 
INo. 1 (16 ) |Spl. Cell ]86- SS.II ] 

का . . . 1907. -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 
का . आ . 3906. - -विस्थापित व्यक्ति ( प्रप्तिकर तथा पुनर्वास ( अधिनियम 

2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रवस शक्तियों का 
1954 ( 1954 फा 44 ) को धारा 34 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए में एनद्वारा निम्नलिखित धाराओं के भवन 

ओ तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले केवल मार 
जिला श्रीगंगानगर में सम्पति भूमि को छोड़ कर राजस्थान राज्य में 

करोड़ पैतीस लाख रुपये के मूल्य के प्रामिसरी मोटों 9 . 75 प्रतिशत 
प्रतिकर पूल के भाग उपाजित निष्क्रान्त सम्पत्तियों , कृषि भूमि , दुकानों तथा 

तमिलनाडु हनैक्ट्रिसिटो बोई ग्राण , 1999 ( दूसरी श्रृंखला ) के 
बाली स्थलों के सम्बन्ध में प्रावश्यक प्रादेश जारी करने के लिए राजस्व 

स्वरूप के अधपनों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है । 
अपील प्राधिकारी ( 1 ) जयपुर, राजस्थाम सरकार को मुख्य बन्दोबस्त 

[सं . 42/ 86 - फा .सं . 33/ 57/ 86 -वि . क . ] 
पायुक्त को निम्नलिखित शक्तियां सौपता हूँ । 
( 1 ) उक्त प्रधिनियम की धारा 23 के प्रधीन अपील सुनने की 

MINISTRY OF FINANCE 
शक्तियो । 

(Department of Revenue ) 
( 2 ) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन संशोधन सुनने की 
पाक्तियां । 

New Delhi , the 6th November, 1986 
2 . तथापि , राजस्थान सरकार के पुनर्वास विभाग में प्रायुक्त सह 

ORDER 
सचिव को उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन भारत के भूतपूर्व 

STAMPS 
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वाम विभाग ) की दिनांक 7 अप्रैल, 1973 
की अधिसूचना संख्या 1 ( 40 )/ वि . मैल/ 72-एम . एस . II के तहत जिस S .O . 3907. --In exercise of the powers conferrod by clauso 
उद्देश्य के लिए ये माफिनयां सौंपी गई थी , ये उन शक्तियों का प्रयोग ( a ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Statusp 
करते रहेंगे । 

Act . 1899 ( 2 of 1899 ), the Central Government hereby re 

mits the duty with which the bonds in the nature of Pro 
2 . इसके द्वारा भूतपूर्व पूर्ति तथा पुनर्वाम मनालय ( पुनर्वास विभाग ) 

missory notes 9 . 75 % Tamilnadu Electricity Board loan , 
की दिनांक 24-12-1974 की अविवमा मंगा 23/ 1 / 73 वि . मल 

1999 (2nd Serics ) to the value of rurees four crores and 
एस . एम . II का अधिक्रमण किया जाता है । 

thirty five lakh only to be issued by the Tamilnadu Electri 
ख्या 1( 16 )/ वि . सैल / 86- एस . एस .II ] city Board are chargeable under the suid Act. 
जी . पी . एम. साहा , मुख्य बम्बोबस्त प्रायुक्त 

[ No . 42186- Stamps- F. No. 33 / 57 / 86 - ST ] 


-- - - - - - -- - - - 
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भादपा 

IS. O . 3910. - - In exercise of the powers conferred by Sec 

tion 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 
स्टाम्प 

1949 ( 10 of 1949 ) the Central Government on the recom 

mendations of the Reserve Bank of India doclires that tho 
फा , मा . 3903 -- भारतीय स्टाम अधिनियम 1895 ( 1899 का provisions of sub - section 1 of Section 11 of the said Act 
2 ) की धारा 9 का उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रबल शक्तियों 

shall not apply to the Balurghat Central Cooperative Bank 

Ltd ., Balurghat ( West Bengal ) from the date of publica 
का प्रयोग करते हुए गेन्द्रीय सरकार उस गुल्क को माफ करती है जो tion of this notifiaction in the official Gazette of 30 Juno. 
तमिलनाडु इक्ट्रोमिटी बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र तेईस 1988 
फरोड प्रस्सी लाख पैसठ हजार रुपये के मूल्य के प्रामिसरी नोटों " 9 . 73 

[ r . No. 8-3 / 86- AC] 
तमिलनाडु इलेक्ट्रोसिटी बोई ऋण, 1993 " के स्वरूप के बंधपत्रों पर 
उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 

{ का आ . 3911. -- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 10 ) 
[ भ , 41/8G-स्टाम्य- का . स . 33/ 60/ 88-नि .क . . 

की धारा 56 के माथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते 

हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर यह घोषणा करती 
मा . पार , मेहनी, अवर सविध 

कि उस्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंध इस अधिसूचना 
ORDER 

के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 8 मार्ष, 1988 तक 

वेवघर जामतारा सेन्ट्रल आपरेटिव बैंक लि . , देवघर (बिहार ) पर 
STAMOS 
S . O . 3908, - In exercise of the powers conferred by clause 

लागू नहीं होंगे । 
( a ) of sub-section ( 1 ) of Section of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby reniits 

[ एफ , सं . 8 - 3/ 86-ए मी .] 
the duty with which the bonds in the nature of Promissory 

के . पी . पान्डियन , अवर सचिव 
notes “ 9 , 75. Tamilnadu Electricity Board loan, 1998 " to 
the value of rupees twenty trec crores ciglity lakls and 
sixty five thousand only to be issued by the Tamilnadu 
Electricity Board are chargeable under the said Act . 

S . O . 3911. In exercise of the powers conferio:1 by Scc 

tion 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act , 
[ No. 4186 / Stamps- F . No . 33 / 60 / 86- ST ] 1949 ( 10 of 1949) the Central Government on the recoin 

mendations of the Roserve Bank of India declares that the 
B. R . MEHMI, Under Sexy , 

provisions of sub -section 1 of Section 11 of the said Act 
( प्रार्थिक कार्य विभाग ) 

shall not apply to the Deoghar -Jane - tara Central Co - operativo 

Bank Ltd ., Deoghar ( Bihar ) from the date of publiaction 
( बैंकिंग प्रभाग ) 

of this notification in the official Gazette to 8 March , 1988. 
नई दिल्ली, 8 नवम्बर , 1988 

___ EE. No . 8-3 / 86- AC ] 

K . P. PANDIAN, Under Secy . 
का . आ . 3909 - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 10 ) 
की धारा 56 के साथ पउिन धारा 5 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
फेन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर यह घोषणा करती है 
कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंध इस अधिसूचना 
के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 जून, 1987 सक 

नई दिल्ली , 11 नवम्बर, 1988 
गुलबर्गा डिस्ट्रिक मारिदिश सेन्ट्रल में लि . गुलम ( कर्नाटक ) पर लागू 

का . प्रा . 7913. --- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम, 1980 
महीं हनि । 

के खण्ठ 3 के उप खण्ड ( छ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 

नीचे को सारगी के कालम ( 2 ) में उल्लिखित व्यक्तियों को उनमें से 
[ एक . सं . 8 - 3/ 86-ए सी . ] 

प्रत्येक के सामने उसी सारणी के कालम ( 3) में उहिलखित व्यक्तियों 

के स्थान पर सारणी के मालम ( 1 ) में दिये गये राष्ट्रीयकृत बैंकों के 
( Deptt of Economic Affairs ) 

निदेशक के रूप में नियुक्त करती है : 
( Banking Division ) 

सारणी 
New Delhi , the 6th November , 1986 
S .O . 3409.- - In cxercise of the powers conferred by Se : 
tion 53 read with Section 56 of tlic Banking Regulation Act, 
1949 (10 of 1949 ) the Central Government on the recom 

1. विजया बैंक श्री ए . एम . ए . शर्मा श्री के . के . सक्सेना 
mendations of the Reserve Bank of India declares that the 

संयुक्त मुख्याधिकारी, 
provisions of sub-section 1 of Section 11 of the said Act 

बैंकिंग परिचालन एवं विकास 
shall not apply to the Gulbarga District Co -opera ! ive Cen 
tral Bank Ltd ., Gulterya ( Karnataka ) f. om the date of 

विभाग , 
publication of this notification in the oLicial Gazotle to 30 

भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय 
Junc . 1987. 

फार्यालय , बम्बई - 400005 
[ F, No. 8 -3 / 86- AC] 

8 सिंध बैंक श्री बी . एन . दिनगानिकर , श्री पी . बी . कुलकर्णी 
का . था . 3910. --.बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 ( 1949 का 10 

संयुक्त मुख्याधिकारी , 
की धारा 56 के साथ पठिस धारा 53 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

बैंकिंग परिचालन एवं विकास 
हए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर यह घोषणा करती है 

विभाग 
कि उक्त अधिनियम की धारा 11 को उपधारा 1 के उपबंध इस 

भारतीय रिजर्व बैंक , 
अधिसूचना के भारत के राजपन में प्रकाशित होने की तारीख से 30 जून , 

केन्द्रीय कार्यालय , 
1988 तक बालूरपाट सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि . , बालूरघाट ( पश्चिमी 

बम्बई- 400005 
बंगाल ) पर लागू नहीं होंगे । 

[ संख्या एफ 9/ 2/ 86-बी . ओ . 1 ( 1 ) ] 
[ एफ . सं . 8 - 3/ 86-ए . सी . ] 

एम , एम . सीतारा मन, अवर सचिव 


1 
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New Delhi , the 11th November, 1986 

कथित अधिसूचना में कम से . 27( ए ) ( ब ) के स्तर 3 में सहायक 
S .O . 3912 . - In pursuance of sub - clausc (6 ) of claure 3 of 

समारसा पाण्यायली के लिए रेंज अधीक्षक पदा जाए । 
the Nationalised Bariks (Management and Miscelleracus 

[ प . सं . IV/ ( 16) 8/ 22/तक/भाग ] 
Provisions) Scheme, 1980 , the Central Govertment hereby 
appoints the persons : peciflcd in column on the Tablo 

कशमीरा सिह, समाहर्ता 
balow as Directory of the rationalised banks specified in 
column (1) thereof in place of the persons specified ir the 

CENTRAI, EXCISE COLLECTORATE 
correspondirig ontry incolumn ( 3 ) of the said Table : 

NOTIFICATION NO. CER / R -5 /6 / 56 
TABLE 

CENTRAL EXCISE 
(1 ) 

( ) ( 3 ) 

Nagpur, the 4th November, 1986 
1 . Vijaya Bank Shri A . M . M. Sarma , Shri K . K . 
Joint Chief Officer , Şaksona 

S. 0 . 3914. --- Notification No. CER / R - 5 / 1 / 84, dated 
Department of Bank 

7 - 1 -1984 as amended by Notifiaction No. CER / R - 5 / 3 / 86 , 
ing Oporations and 

dt. 25 - 4 - 1986 is further amended us under : 
Development, Reserve 

In the Annexure to the said Notification against Sr. No. 
Bank of Inndia , Cen 

27( A ) ( b ), in column 3 for the words Assistant Collector 
tral Office. Bombay 

the words rcad Range Superintendent . 
400005. 

[ C. N. 1V(16 ) 8 / 22 / 80 /CX| PT ] 
2 . Punjab and Shri B . N . Dingankar, Shri P . B . 

KASHMIRA SINGH , Collector 
Şind Bank Joint Chief Officer, Kulkarri 

Department of Bank 
Ing Operations and 

पाणिज्य मंत्रालय 
Devolopment, Rercive 
Bank of India , Cen 

( मुग्य नियंत्रक , मायात-निर्यात का कार्यालय ) 
tral Office, Bombay 
400005. 

नई दिल्ली , 11 नवम्बर, 1986 


- - 


-- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


प्रादेश 


IND . F. 9 /: / 86- BO . I ( 10 ] 
M . S . SEETHARAMAN . Under Socy . 


नई दिल्ली, 11 नवम्बर , 1986 
का . भा . 3913. - - राष्ट्र. यफत बैंक ( प्रबंध और कर्ण उपबंध ) योजना, 
1970 की धारा 3 की उपधारा ( छ ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
श्री पी . के . पार्थसारथी, मुख्याधिकारी गामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, 
भारतीय रिजर्व बैंक , बम्बई को श्री बी . रे . के स्थान पर एतद्वारा सिमिकेट 
बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है । 

[ सं . एफ . 9/ 2/ 86- बी . ओ . 1 ( 2 )] 

एस एस . हसूरकर, निदेशक 


का . पा . - -3915 मैपर्श नमनप एल्यूमीनियम कम्पनी लि ., ऐर कोल 
हाऊम, जनपस भगोरखा को मुम विदेगो मुमा विनिमय के प्रति 
पंजीगत माल के प्रायान के लिए 6, 70, 000/ - Hए ( छह लाख, सत्तर 
हजार रुपये मात्र) को एक ग्रायात लाइसेंस में पाई सो . जी ./ 2041364/ 
मो . /एस. एम. / 96/ 85/ मो . जी . 2/ एन . एम . दिनांक 30- 7- 85 को 
जारी किया गया था । 
___ फर्म ने उस्त लाइसेंस की सीमा-शुगक तया मुद्या विनियम प्रयोजन 
प्रति की अनुलिपि प्रति को जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन 
किया है कि लाइमेंश की मूल सीमा शुल्क तथा मुद्रा विनिमय प्रयोजन 
प्रति खी गई/ प्रस्थानस्थ हो गई है । प्रागे यह यी बताया गया है कि 
लाइसेंस को सोमा-शुक तथा मुद्रा विनियम प्रोजन प्रति को किसी भी 
सोमा शुक प्राधिकारी के पाग पंजोकर नहीं कराया गया था सया इस 
प्रकार सीना - शुल्क तथा मुद्रा विनियम प्रयोपत प्रति का मूल्य बिल्कुल 
भी उपयोग में नहीं लाया गया है । 

2 . अपने तक के समर्थन में लाइसेंसधारी ने निांक 19- 9- 88 को 
नोटेरी पब्लिक के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर स्टाम्म कागज पर एक 
शपथ-पत्र दागिल किया है । में , सबनुमार सन्नुड कि प्रायात लाइस 
सं . आ६/ सी . जी . / 2041364/ सी . एस . एस ./ 96/एच/ 85/ सो . जी . 

एल , एस . दिनांक 30-7- 35 की मूल सीमा- शुल्क तया मुद्रा विनियम 
प्रति फर्म गे खो गई/ अस्थानस्थ हो गई है ययासंगोधित प्रायात (नियंत्रण ) 
प्रादेश, 1955 दिनांक 7- 12- 1955 को उपधारा 9 ( गय ) के अधीन 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स नैनल एल्युमीनियम फम्पनी 
लि . भुवनेश्वर, को जारी की गई उपयुक्त मृल सीमाशुल्क तथा मुद्रा 
विनियम प्रयोजन प्रति सं . आई . सी . जी . / 20 413 64 दिनांक 30 - 7- 85 
एतबारा की जाती है । 


New Delhi, the 11th November, 1986 


S . O . 3913, - In pursuance of sub - causc ( g ) of clauso 
3 of the Nationalised Banks ( Management and Miscellaneous 
Provisions ) Scheme , 1970 , the Central Government hereby 
appoints Shri P . K . Parthasarathy . Chief Officer , Rural 
Planning and Credit Department, Reserve Bank of India , 
Central Office. Bombay as a Director of Syndicate Bank 
vice Shri B . Ray . 

__ [ No. F. 9/2/ 86- BO . I( 2 )] 
s. S. HASURKAR, Director 


ममाहालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधिसूचना सं . सी . ई . मार . आर . -5 / 6/ 86 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

नागपुर, 4 नवम्बर, 1986 
मा , आ . 3914. -- अधिसूचना से . सी . ई . भार ./ आर- 5/ 3/ 86 दिनांक 
25-4- 88 द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या सी . ई . आर . आर -5/ 1/ 84 
वनांक 7- 1-84 में नीचे लिखे अनुसार आगे संशोधन किया आता है - 


3. पार्टी को उपयुक्त लाइसेंस की मूल सीमागुस्क तथा मुद्रा विनियम 
प्रयोजन प्रति को अलग से जारी किया जा रहा है । 

[ सं . सी . मो . माइम्स/ 2/ 82- 83/ 549] 
पाल बैंक , उप मुख्य नियंत्रक, सायास-मिर्याप्त 


बंगाल 
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MINISTRY OF COMMERCE 
( Office of the Chicf Controller of Imports & Exports ) 

2. मुख्य प्रबंधक ( कामिक और बर्न स्टै कम्पनी लिमिटेड के 
New Delhi, the 11th November, 1986 

प्रशासन ) बर्नपु सरकर्भ बर्न परिमर जो पश्चिमी बंगाल राज्य 
ORDER 

स्टैंडई कम्पनी लि ., डाकघर में बर्दवान जिला के बर्नपुर 

बापुर, जिला बदध , परिचम 
S . O . 3915.--- Ms . National Aluminiun Co. Ltd., JPICOL 

में अवस्थित हैं । 
House, Janpatih, Bhubneshwar yers granted an Import 
Licence No . ICG/ 2041364[ CXX[ 96185CGIRLS dated 

3. कामिक प्रबंधक , राजनीगंज बर्न स्टैं । कम्पनी लिमिटेड के 
30- 7 - 85 for Rs. 6, 70 , 000 ( Rupces six lakhs and seventy 
thousand only ) for import of Capital goods under Free 

संफर्म , बन स्टैडई कम्पनी लि . , परिमर जो पश्चिमी मंगाल राज्य 
Foreign Exchange . 

डाकघर रानीगंज , मिला बर्दवान , में बर्दवान जिला के रानीगंज. 
The firm has applicd for issue of Duplicatc copy of Custom 

पश्चिमी बंगाल 

दुर्गापुर और ओंडल में तथा 
purposes Ex, Control copy of the above meniioned licence 

बिहार राज्य में धनबाद जिला 
on the ground that the original Customs Pwposcs Ex , Con 
trol copy of the licence has been lost or nisplaced . It 

के गुनकरबारी गावर सूगमा , 
has further been stated that the Customs purposes Ex . Con 

पु . था . चिरकुंडा में परस्थित 
tror copy of the licence was not registered with any Cus 
toms authority and as such the value of Custon s Purposes 
Ex , Control copy has not been utiliseal at all , 

4. उप प्रधF ( कामिक जानपुर बा ई कम्पनी लिमिटेड के 

संकर्म , वर्न स्टैडर्स कंपनी लि . , 
2 . In support of their contention , the licensee hag filed 

परिसर जो मध्य प्रदेश राज्य 
an affidavit on stamped paper duly sworn in before a notary 

जबलपुर मध्य प्रदेश । 

के जबलपुर और निवार में 
Public dt. 19- 9 -86 . I am accordingly satisfied that the 
original Customs 

भवस्थित हैं । 
Purposes Ex. Contiol copy of import 
licence No . ICG[ 2041364CXX/96H/85/ CGIRLS dated 5 . वाणिज्यिक प्रबंधक , नेमसंकर्म , बन स्टैई कम्पनी लिमिटेड के 
30- 7-85 has been lost or misplaced by the firm, In exercise 

बर्न स्टैडर कम्पनी लि ., डाफ 
of the powers confcried under sub -clause 9 ( cc ) of the 

परिसर जो तमिलनाडु राज्य 
Import Control Order, 1955 datrd, 7 - 12-1955 as amended 

घर सुरमंगलम , जिला सेनन , के सनेम में उपस्थित है । 
the raid original Customs Purposes Ex, Control copy 

तमिलनाडु 
No, ICG| 2041364 dt. 30 - 7 - 85 issued to Ms. National Alu 
minum Co. Ltd ., Bhubaneshwar is hereby cancelled . 

6. कार्मिक प्रबंधक, अर्न स्टैडई बर्न स्टैई कम्पनी लिमिटेड के 

कम्पनी लिमिटेड, ममुर प्राग , 
3. A duplicate Customs purposes Ex. Control copy of the 

परिमर जो पश्चिमी बंगाल में 
said ligence is being issued to the party separately . 

जेनिगम, जिता मिदनापुर, जेनिगम, पु. था . नन्दोग्राम 
No. CGII | Mines|2|82-8315491 पश्चिमो बगाल । 

और हलिया पु . पा . हल्दिया 
PAUL BECK , Dy, Chief Controlier of Imports & Exports 

में अपस्थित है । 
[ फा . सं . 3 ( 19 )/ 34 /एव , एप . III) 

सो . के . शम , निदेशक 
उयोग मंत्रालय 

MINISTRY OF INDUSTRY 

( Department of Public Enterpriscs ) 
( सरकारी उपम विभाग ) 

Now Dolhi, t o 13th November, 1986 
मई दिल्ली, 13 नवम्बर , 1986 

S . (. . .-.396 InExercise of powers conferred by acticn 3 
का . पा . : ---.१916 केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( प्राधिकृत अधि. of the Public Premijes (Eviction of unauthorisol Occupants) 
भोगियों की वखाली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 Act, 1971 (40 of 1971) , and in supersession of thic Notlication 

of the Guvernignt of Julia in the Ministry of Industry 
द्वारा प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के उद्योग 

and Company Airtir s ( Dep at: nent of Heavy Inulustry) No . 
और कम्पनी कार्य मंत्रालय ( भारी उद्योग विभाग ) को अधिसूचना में . का . 

SJ/ -571 datud 9th Junc, 1993 tlie Contral Goverlimçrt 
मा . 2571, तारीच 9 जून , 1983 को, अधिक्रांत करते हुए , नीचे दी 

huruby appoints the ofil : ors muntioned in columa (1 ) of the 
गई सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारियों को , जो सरकार के 

Table bulow being om - ers equivalent to the rank of the 
राजपत्रित अधिकारियों के रंक के समतुल्य अधिकारी हैं , उत अधिनियम G . ZeltolOli : er of the Government to be tlic Estatc Cicers 
के प्रयोजनों के लिए सम्पदाधिकारी नियुक्त करतो है, जो अपनी- जानी furt 10 . 02) , ; ; filyilil : t, w ı suall -Kreix the powers 

co ferrod 2 . porform tlle duties imposed on the Estate 
अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) 

Of: crs by cr u wer tho said Act, within the local limit : of 
की ततुस्थानी प्रतिष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों को बायत उक्त प्रधि 

teir ractive jurisdiction, in regard to the public premises 
नियम धारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का 

6,2_cox in the correspołrling entries incolumil ( ) of the said 
प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे । 

Table . 

TABLE 
सारणी 

Designation of offl . crs Categorios of public premises 
अधिकारियों का पदनाम सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और 

and local limits of juridic 
प्रधिकारिता को स्थानीय मीमाएं 

tion 

- - - - - - - - - - - 


- 


- - - . 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - 


-- 


1. कार्मिक और प्रशासन का प्रधान बर्न स्टैडई कंपनी लिमिटेर के 

बर्न स्टैई कम्पनी लिमिटेड , परिसर जो पश्चिमी बंगाल 
कलकता 

राज्य में कलकता और हापड़ा 
जिला में उपस्थित हैं । 


1. Caiuſ of Personnel and 

Almi. iistration, 
Burn Standard Company 
Ltd ., Calcutta . 


Premios belgigil g 10 burn 
Standard Company Ltd ., 
si . uated at Calcutll Idir 
the District of Howrah in 
the State of West Bengal. 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- -- - - 


- 


- - -- - 


. 


- 


- 


- 


भाग II 


खण्ड 3 ( ii )] 


. .. . 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


. Chiof Mangr 

(Pronwl ) and 
Alministratio ;1), 
BI. 1 Work:, 
Burn Stavar Coinpany 
Ltd ., 
P. O . Burnpur , 
District Burdwan , 

West Bungall. 
3. P .101 el Manager . 

Ranigarj Works. 
Buri Sta : 125- 1 Compa y 
Lt. !. , 
P. O . Ra tigaj, 
District Buriwal, 
West Bogal. 


1 - 501 
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2. केन्द्रीय उद्यान मण्डल , केन्द्रीय सोक निर्माण विभाग, इन्द्रप्रम्प 
Piemin ; hulorgl. g to B : 16 , 1 

भवन , नई दिएनी - 110002 
Standard Company Ltd., 

[मं . 2/ 2/ 86 हिम्बी ] 
ilyated at Buri pur ir thic 

हरीश चन्द्र , निर्माण महानिदेशक 
District of Burya .! in the 
State of West Bergrl. 

- - - - - 

.. - - - -- 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, 7 नवम्बर , 1986 

का . आ . 3918 -- वतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
Piomijos bolonging to Burn 

लोकहित में यह सावश्यक है कि गमगत राज्य में बहेज से पानेज तक पेट्रोलियम 
Stardarit Company Lid ., 
tuit dat Raniganj, Iur 

के परिवहन के लिए पाईप लाईन तेन तथा प्राकृतिक गैस आयो । द्वारा 
gapur and Onla! in the बिछाई आनी चाहिए । 
Distri: t of Bulwan irt e 

____ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को मिछाने के प्रयोजन के लिए 
· State of West Bengal 2010 
those situatori atGulfarbari, 

एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार भजित करना 
P . O . Mugm . , P . S . Chir 

आवश्यक है । 
kunta, Dis rict Dhanlad. in 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
tho Sła o of Bihar. 

अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1982 ( 196.: का 50 ) की धारा 3 को 
Pomlios belorui 8 to Burn 
Standard Company Ltd . , 

उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
situatod at Jabalpur and 

उममें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतव वारा घोषित 
thore situated at Niwor both किया है । 
in the State of Madhya 
Predesh. 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाईपलाईन 

विछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी सेल नया प्राकृतिक गैस आयोग, 
Premi es belorging te Burn निर्माण और देखभाल, प्रभाग मकरपुरा रोड़ बड़ौदरा -9 को इस अधिसूचना 
Stardard Compary Ltd ., की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
situatod at Salem in the 
S ate of Tamil Nadu , 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह चाहता है । कि उसकी सुनवाई पक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसाय को मार्फत । 


4 . Donuty Manager 

( Porn ol ), 
Jabalpur Works, 
Burn S addaril Company 
Ltd ., 
Jahalpur , 

Madhya Pradesh . 
5. Comnicrcial Officer , 

Salcm Works, 
Burn Standard Company 
Ltd . , 
P . O . Surmangalam , 
District Salem , 

Tamil Nadu . 
6 . Prionel Manager , 

BurnStun lar1Coinpany 
Ltd ., 
( 1 no c Division , 
Jollingham , 
District Milapore . 

West Bengal. 
- - - - - - - - - - -- - 


अनुसूची 
बहेज से पालेज सक पाईप लाई बिछाने के लिए । 
राज्य : -- जगत जिला: - भरुष 

तालका : - मागरा 


Premi es llorglig to Burri 

Standard Company Ltd ., 
si ua lor at Jellinghamurdor 
P . S . N 2 ! igram and at 
Halkia P. S . Haldja in the 
District of Ni11apore, West 
Bergal. 

F, No . 3 (19)/34/ HI.IJI] 
C . K . SHARMA. Dictor 


गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टर मारे सेन्टीयर 


साथ श्रा 


८० 


49 


00 


निर्माण महानिदेशालय 
( केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ) 
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1988 

परिपत्र सं . 58/ 1988 
का . 21 . 3917: -- केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( मंघ के शासकीय प्रयोजनों 
के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 मे उप-नियम ( 4 ) के 
प्रमुसरण में , निम्नलिखित कार्यालयों को , जिनके कर्मचारियों ने हिन्दी का 
कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करते हैं । इसको निर्माण 
महानिदेशालय की दिनांक 8- 9-1978 की अधिसूचना संख्या 2/ 2/ 77 
हिन्दी और दिनांक 9-8-1984 की अधिसूचना संख्या 2/ 2/ 84 हिन्दी 
जिनके पम्तर्गत क्रमश: 73 और 49 कार्यालयों को अधिमूत्रित किया गया। 
पा , के अनुक्रम में जारी किया जाता है : 


39/ 1 

0 3100 
39/ 2 

03100 
39/ 3 

03100 
40/ ए 

0 2800 
038 
049 

038 
50 
53/ए 

0 2600 
68 

0 2000 
70/ए 

0 39 
0000 
0 3800 
0 8900 
0 2200 

. . 22 ०० 
[सं . 0 - 120 18/ 198/ 86- भो एन जी -14] 


56 


39 


70/ बी 


80 


उद्यान निदेशालय ( केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ) 

1. पूर्वी उद्यान मण्डल , केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, इन्धप्रस्थ भवन 
नई दिल्ली- 110002 
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PART II -- SEC . 3( ii) ] 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

Now Delhi, the 7tb November, 1986 
S . O . 3918. - Whercas it appears to thc Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest thar for the 
transport of petroloum from Dahej 10) Palej in Gujarat S :2tc 
pipeling should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission . 

And whereas it appearg that for the purpose of laying 
such pipelinc, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in tho schedule annexed hereto :- - 

Now , thercforo , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pirelincs ( Acquisition of Right of User in the 
LAnd ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any porson interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority . Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
maintenance Division , Makarpura Road Vadodara (390009 . 


इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपस भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय वेल और प्राकृतिक गैस , आयोग में , 
सभी बाधाओं से , मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा। 

अनुसूची 
जे . मार . एफ . से जी . पी . एस . झालोरा II तक 
पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य गुजरात मिसा मेहमाना 

तालुका : कड़ी 


गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर आ रे , सेन्टीयर 


- - - 


आद्रम 


1336/ 1 


1327 


And every person making such an objection shall also 
atate specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 


SCHEDULE 

Pipeline froin Dahoj to Palo ) 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Wagra 
Villago Survey No. 

Hectarc Are Contlarc 
Sykha 

39/ 1 
39/ 2 

00 
39 / 3 

00 
40 / A 


1335 
1333 
1317 
1318/ 2 
1318/ 1 
1324/ 1 
1323 
कार्ट ट्रेक 
1162 


0050 
02135 
0 05 75 
0 00 50 

0 073 
00200 
0 06 25 

0 2268 
00100 

06 00 

1165 
0 01 20 
00450 
03570 

0 1350 
0 03 75 
0 1185 


1161 


1121 


00 


44 


49 00 
3600 


1121 
1116/ 2 
1118 
1117 


0 


50 


[सं . 0 -12016 /24/ 84-प्रोग ] 


68 


72 


S .O . 3919 .- - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
1476 dated 19 -4 - 84 under suh -soction (1 ) of Section 3 of 
Mic Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov . 
çrnment declared its intention to acquiro tho right of user 
in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for tho purpose of laying pipeline. 


- 


- 


- 


- 


And whercas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted roport 
ito the Government; 


53/ A 
56 

2000 
70 / A 

03900 
70 / B 

00800 
03800 
08900 
0 22 00 

02200 
- No. 0-12016/ 196/ 86-ONG -D4] 
का . मा . 3919. -~ यतः पेट्रोलियम और खनिज पापिलाईन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 1476 तारीख 19- 4- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार मे उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के अजित 
करने का अपना आणय घोषित कर दिया था । 

और यतः सममप्रारीने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से मं नग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का 
अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रास 
शमिश का प्रयोग करते हुए मोर पर हर पारा धो करती है कि 


And further wheroas the Central Governmont han , after 
considering the gald report decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


1 Now , therefore , in exercise of the POWCTS conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of tho sald Act, the Cen 
trat Government hereby declares that the right of user in 
the said lands specified in the schedulo appended to this 
notification hereby acquired for laying the pipeline; 


And further in exercise of power conferred hy sub-section 
( 4 ) of the section, the Contral Government directs that tho 
right of user in tho said land, shall Instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Ga , Commission 
free from encumbrancos . 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


/ 


68 


०००cc०००००००००००० 
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. 


- - 


- - . - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 
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4593 
- - - - -- - - - -- -- -- - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - 
SCHEDULE 

5 . 0 . 3920 . --- Whereas it appeals to the Central Govern 

ment that it is necessary in the public in erest that for tho 
Pircline from JRF 10 GGS Jhr.lora II 

rautrort of rettoleum from Ramol G . C . S . to Reliance Ind . 
State : Gujarat Discut : Mchana Taluki? : Kodi 

. n Guarat Staic pipelire should be laid by the Oil and 

:.tural Cas Commission. 
Village Sirver No Hectare Arc Ceritirre 

And wereng it appears that for the purpose of laying 
Adrij 1 ,31 

such nincline, it is necessary 10 acquire the right of user in 
1 . 27 

the lan ] riescribed in the schedule 2: 17170xed here o : - - 
1735 

105 
133 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
1317 

sth. section ( 1 ) of the Section of the Petroleum and 
1318/ 

01) 
1318 

Minerals Pipelines ( Acquisition af Right of Uwer in the 

land ) Act, 1962 ( 50 of 19621 , the Central Government 
132111 

herchy de lares its intention to acquire the right of user 
1723 

therein ; 
( art track 

06 
1162 

0 1 55 

Provided that any person interested in the said land may, 
1161 

01 

within 21 days from the date of this notification. object to 
1121 

0 (1 50 

ille laying of tho pipeline under the land to the Competent 

Au hority Oil & Natural Gan Commission , Construction & 
1121 0 35 70 

Maintennace Division , Makarpuri Road , Vadodara ( 390009 ) . 
1116/ 2 

0 1350 
1118 00375 

And every person making such an objection shall also 
___ 1117 0 1185 utato specifically whether he wishes to be teard in rerson 

or by legiul practitioner. 
[ No. 0 -12016/ 24 / 84 Prod.] 

SCHEDULE 
___ का . आ . 3920 : - - - रातः मेग्यश्य समार को यह प्रतीत होता है कि 

Pineline from Ramul GCS to Reliance Industries 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गमोल जी . सी . एस से 

State : Gujarat District : Ahmedabad Tarika : - crie 
रीलान्यस TT तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
- - - - -- - . . . . . - - 

- . - - - - - - - - - - - 
प्राकृतिक गैस मआयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

Village 

Block No. Hectare A : Sentiere 
और य : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपा 

Hathijan 615 

00150 
636 

0005 
बद्ध अनुसूची में गिर भाम में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 

637 

0 1440 

() 
___ अत: अब पेट्रोलियम और निज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 

0280 
60 ) 

0 1200 
अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1952 का 50 ) को थारा को उपधारा ( 1 )वारा 

0 . 27 30 
प्रदन शक्तियों का प्रयोग करने का केन्द्रीय सरकार ने उप में उपयोग का अधिका " 

599 

00015 
अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है । 

0 12 75 

( 

0 0 ) 75 
बशर्ते कि उन भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईपलाईन 
बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निमणि 

[ No. 2- 2016/19: 36 - G - D - :] 
और देखभाल प्रभा ।, मक पूरा रोड ,बडोदा- 9 को हम अधिस वना की तारीख 
से 21 दिनों के भीतर कर गया । 

हा मा . 39 : 1 - - पन : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

लोकहित में यह प्रामक है कि गुजगत राउप में रमोल जी . एस , एरा . 
___ और ऐमा आक्षेप करने या ना हर क्ति विनिविष्टाः यह भी तयन करेगा कि 

से रिलायन्म इन्च तक पेट्रोलियम के पबहन के लिये पाइप लाइन 
गया वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि 
व्यवसायी की मार्फत । 

तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा विधई जानी चाहिए । 

और प्रह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
पानुषी 

लिये एनपावरा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार पित 
रामोल जी मो एम . में पिताजन्म उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के 

करना पायरय रु . है । 
किए 

श्रत: पाब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
राण्य · गुजरात जिला : अहमदायाव नालुका : दमकोई 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
गांव माकनं हेक्टेयर भार , मेंटीयर 

3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
हाथीजम 635 

सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार मित पारने का सपना प्राशय 
636 0 00 25 

एतदद्वारा घोपित किया है । 
637 0 1440 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबच कोई ठाति , जग मूमि के नीचे 
509 00280 

पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी लेन तथा प्राकृतिक 
610 

0 1200 
027 30 

म यायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 1 को 
598 0 00 

इरा अधिसुचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

75 
597 0 1275 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर गम्ति थिनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
596 0 00 75 

करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी गुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
सं. 0 -120 16/191/ 36 प्रो एन -डी जी -1] हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत : 
1086 GI/ 86-- -2 


601 


597 


500 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


। 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - -- - - -- 


50 


601 


.- - . 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


-- - - 


15 


411 


18 


30 


25 


20 
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अनुसूची 

___ का , प्रा . 39 72.--- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
रामोल जी . मी . एस . से रिलायन्म उयोग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

लोकहित में यह प्राधापक है कि गजरात गग्य में दहेज से पाल्येज रफ 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल लथा प्राकृतिक गैम प्रायोग 

बाग बिछाई जानी चाहिए । 
गज्य : गजगत जिला : अहमदायाद 

नानुका : दाको 
- - - - - - - 
गाय उन्नाक नं . हेक्टेयर पार . मेंटोयर 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
-- -- 

के लिये एतदुपाबद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
कनमा 437 

0 00 ५० अजित करना प्रानश्यक है । 

0 24 (1 ) 
439 

15 ___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

00 60 अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
142 

018 30 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रपन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

0 10050 सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का प्रपन प्राशय 
459 

0 0 25 एनद्वारा घोषित किया है । 
460 

00600 
161 

004 20 बशर्ते कि उक्त भूमि में हिलयत कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
463 

13 50 

पाइपलाइन बिछाने के लिए भाक्षेष ममम प्राधिकारा तेल तथा प्राकृतिक 
466 

00750 गंस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, महौदा- १ को 
- - - - - - - . 

इस अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर मोगा । 
भं . 0 - 12016/ 192/ 86 - प्रो एन जी डी - 4] 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कपन 
S . O . 3921 . - Wherells it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 

करेगा कि क्या यह वह चाहमा है कि उनकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
transport of petroleun from Ramol G . C . S . to Reliance Ind. हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and 
Natural Gas Commission , 

अनुसूची 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

___ वहेज से पालिज ना पाप लाइन बिछाने के लिए 
such pineline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the cliecliile arrexed heleto : 

राज्य : गुजरात 

जिला : भरूच तालुक : वागग 

- - - - - - - - 
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 

गांव सर्वेक्षण नं . 

हेक्टेयर पार मेंटीमर 
tub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Lind ) Ac1, 1962 150 of 1962 ) . the Central Government बोजबरन 

227 

00600 
hereby declares its intention to acquire the right of user 

228 

U2009 
thercin ; 

226 

0 1000 
Provided that any person interested in the said land n hy, 

225 

0 1500 
within 21 days from the date of this notification , object to 

224 

11 00 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

223 

53 00 
Authority. Oil & Natural 6 :15 Coninisvion, Construction & 
Mainlennoce Division , Makurpura Roraid. Vadodara ( 390009 ) . 

165 
330 

28 

00 
And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in porton 

166 

07 
• or by legal practitioner . 

162 
SCHEDULE 

168 
169 

02300 
Pireline from Rartol G s to Reliance Industries 

161 

0 3200 
State : Gujarat Di trict : Ahmedabad Taluk : Dacroi 

121/ / 1 

03800 
Village Bloch No . Hectare Area Centiare 

[ 21/ 

00900 
- - -- - - - - - 

120 

0 1700 
Kanbha 437 

0 0090 
438 0 2400) 

[ सं . 0 - 12016/193/ 86 - यो एन जी - टी - 1] 
439 

0 15 
441 

00 60 
442 

1830 

S. O . 3922. - Whereas it appears to the Central Govern 
444 0 1050 

ment that it is necessary in the public interest that for the 
459 

0 05 25. 

transport of petroleum from Dahej to Pale ; in Gujarat Siala 
460 00600 

pipeline should be laid by the Oil and Nainal Gax 
0 04 20 

Commission. 
463 

0 1350 
- 466 0075) 

And whereas it appears that for the purpose of Taying 

such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
[ No . (9- 12016/192/ 86- ONG- D4 ] 

the land described in the schedule annexed hereto : - - 


00 


.36 


00 


- - - 


- - 


- 


461 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- - - . .. 


- - 


U 


217 


227 
281 
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4595 
- - - - - - - - - - - -- - 

- - - - -- -- -- - - - - - - --- -- -- -- ----- - 
Now , therefore , in exercise of the power s conferred toy 

अनुसूची 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolcum and 
Mincrals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 

दहेज स पालेज तथा पाइपलाइन बिछाने के लिए 
Land ) Act, 1962 150 of 1962 ) . the Central Government 
hereby de laies its intention to acquire tho right of user 

गज्य : गुजरात जित: भरूच गुणा : बागरा 
therein ; 

- -- - - - - - - 
गान बलापानं . 

है . भार मे . 
Provided that uny person interested in ile said land may, 

- - . . 
within 21 days from the date of this notification , object to 

अटाली 
20 ) 

0 1400 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

ए 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 

04300 
Maintennace Division, Makarpurn Rond, Vadodara (390009 ) . 

213 

0 1200 
214 

032 
And every person making such an objoction shall also 

216 
tato specifically whether he wishes to be heard in peison 
or by legal practitioner . 

03000 
218 

__00200 
SCHEDULL 

219 

2500 
Pipeline from Dalej to Palej 

00300 
Stats : Gujarat District : Bharuch Taluka : Wagra 

00700 
- - - - - -- - - 

- - - - - - - 
Village Survey No . [acter Area Centiare 

म . 012016 / 194 / 86- ओ . एन . जी . जी -4 ] 
- - - - - - - - - 

. . - - -- 
Khojoal 

S . O . 3923 . - Whercus it appears to the Central Govern 
218 0 2000 

dient that it is necessary in the public interest that for the 

transport of petroleum from Dahej to Pulej in Gujarat Statt 
01001) 

pipeline should be laid by the Oil and Natal Gas 
0 1500 Commission. 
224 

() 1100 
223 

And whereas it appcarg that for the purposc of laying 
165 

such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 

the land described in the schedule annexed hereto : 
330 
166 

0700 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Righiol User in the 
169 

) 2300 Lind ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , tlie Central Government 
161 

0 3200 hereby declares its intention to acquire the right of user 
121/ A / 1 0 3800 

therein; 
121 / A 0 0900 

Provided that any person interested in the said land may , 
120 0 1700 

within 21 days from the date of this notification , object to 

the laying of the pipeline under lic land to the Competent 
[ No. 0 - 12016/193/ 86 -ONGD-4 ] Authority . Oil & Natural Gas Commission, Construction & 

Maintennace Division , Makarpura Roach , Vadodara ( 390009 ) . 


- - - 


227 


162 


168 


- 


- - - 


- - - 


. 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


. - 


- 


- 


- 


का . सा . 2923 यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में गह मावश्यक है कि गुरान नाम दहेज में पाज 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम 
बायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


And every person making such an objection shall also 
slate specifically whether lie wishes to he heard in porton 
or hy legal practitioner , 

SCHEDULE 
Pipeline from Dalej to Palejline 
Staic : Gujarat Distribl : Bharuch Taluka : Wagra 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


और, यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी माइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबर अनुसूची में वणि भमि . में उपयोग का अधिकार 
अजित करना यावश्यक है । 


Village 


Survey No. 


Hectare Area Centiaro 


Ajali 


209 


। 


214 


प्रप्तः प्रम पेट्रोलियम और मनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार । अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 
3 की उपधारा( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने सुप फे -द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने 1 असता प्राशय 
एसद्वारा सोषित किया है । 


1400 
212/ A 

43 
213 

0 1200 

0032 
216 

10 
217 

10 . 00 
218 

0 2500 

03 00 

0700 
- - -- - - - - ---- -- - - - - - --- - 

No. (0.12016/{ 94,86-CAG - D - } 


219 


227 
281 


अपाते कि उका भूमि में हिना कोई व्यक्ति , उम भमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राधेप मक्षा प्राधिकारी मे मथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बडोदा 
को इस अधिसूचना की तारीम्ब से 21 दिरों के भीतर कर सकेगा । 


- - -- - - -- - - -- 


और ऐमा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि या यह मह ाहता है कि उसकी मुनमाई व्यमितगत म से 
हो या पिसी विधि व्यवसायो को माफी । 


5 का . डा . 392 4 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है का 
सोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज में पालेज तक 
पेट्रोलियम में परिवहन के लिये पाइपलाइन नेल तथा प्राकृतिक गैस 
प्रायोग द्वारा बिछाई जामी याहिए । 
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2 


16 


00 


____ भोर यनः यह प्रती होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में : भूमि में उपयोग मा अधिकार 
अजित पारना प्रावश्यक है । 

प्रत : य पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का भजन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उग उपयो । पा अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बगलें कि उस्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे के 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आप गक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मफरपुरा रोड , बद्धीदा - 9 
को इन अधिसूचना की सारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा क्षेर पारने याला हर व्यकिरा विनिविष्टसः यह भी मथम 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उस के गुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या फिसी विधि व्यवसायी की मापन । 


-. . - . - - - - - . - - 
236 

0 2600 
257/ ए 

0 1500 
195 

0 4100 
196 

0 1600 
197 

0 2000 

0 3400 
173 

0 1800 
174 

0 4300 
159 

0 5500 
158/ बी 

0 1400 
( सं . 0 - 12016/ 195/ 86- ओ . एन . जी . डी - 4] 


172 


S . O . 3924. - -Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Dahej to Palej in Gujarat Stato 
pipcline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission. 


अनमूची 
वहेल से पाले मा आईपनाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात : जिलाभातागुता बागरा 

हेक्टेयर पार 


And w ereas it appears that for the purpose of lying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed heicto : 


गांव 


21 . 


- - - . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolcum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
I and ) Act, 1962. ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby delares its intention lo acquire the right of user 
therein ; 


वहीपाल 


367 


0 


3600 


366 


13 


100 


365 


06 


00 


363 


3200 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Conimission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Roat Vadodara (390009 ) . 


362 


66 


00 


396 


10 


00 


335 


27 


00 


397 


400 


0 3200 

3600 

2800 
0 1900 


398 
406 
407 
342 


And every person making such an ohjection shall also 
state snecifically whether he wishes to be lioard in person 
or by legal practitioner. 

SCHEDULE 

Pipeline fron Dahej to Paloj 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Wagra 
Village Block No . Hecture Aro Centiaro 

3 4 5 


18 


00 


- 


- 


- 


343 


339 


4400 
16 00 

0200 
0 2000 

01 00 


Vahiyal 


367 


36 
18 


338 


00 


345 


06 00 
3200 


336 


34 


00 


334 


04 


00 


335 


0900 
0 3600 


1000 
2700 


315 


00 


366 
365 
363 
362 
396 
395 
397 
400 
398 
406 
407 
342 


313 


07 


00 


415 


28 


112 


00 


281 


280 


343 


614 


00 


0 3700 
0 25 
। ) 3300 
0 2700 
04700 
00200 

3800 

3600 
03401 
03400 
0 2300 


515 
279/ 
278 


00 


339 
338 
345 
336 
334 
335 
315 
313 


02 
(0 2000 
00100) 

(1) 3400 
0 04. 00 
00900 

3600 
00700 


244 


243 


235 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


[ भाग II 


3 (ii ) ] 
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3 4 5 


- - - - - --- - - - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


... -- - 


- - 


- . - . - - - .. . - - - - - 


- 


- - - - - - - 

3 


- - - - - - 

4 


- - - 

5 


312 


281 
280 


173 


243 


- 


- 


- 


- - - - - 


236 
415 

2600 
237 / A 

1500 
195 

4100 
2700 

196 

1600 
4700 

197 
514 

0 2000 
515 0200 

172 

03400 
279/ B 3800 

0 1800 
0 
278 3600 

174 

0 4200 
244 0 3400 

159 

0 5500 
0 3400 

158/ B 

0 1400 
235 2300 

[ No . (0 - 12016/195 /86-ONG- D4 ] 
नई दिल्ली, 11 नवम्बर , 1986 

शद्धि पत्र 
का . पा . 3925. - - भारत सरकार के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) दिनांक 25 दिसम्बर, 1982 पृष्ठ क्रमांक 
4425 का . पा . संख्या क्रमांक 0-12016/ 67/ 82--प्रोड के अन्तर्गत भारत सरकार , पेट्रोलियम, रमायन , और उर्वरक मंत्रालय 
( पेट्रोलियम विभाग ) को अधिसूचना संख्या क्रमांक 4319 दिनांक 25 दिसम्बर , 1982 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाईन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 की धारा 3 के उपधारा ( 1 ) के अधीन वर्णित गांव वडगांव 
तहसील मावल जिला पुणे महाराष्ट्र के अन्तर्गत अधिसूचना में वणि भमि खसरा नम्बर , हिस्सा नम्बर , क्षेत्रफल कालम 1 के बदले 
अनुसूचो में खसरा नम्बर , हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़े । 

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाइप लाइन बिछाने का प्रयोजन अलाईनमेंट बदलने से अब न रहा है । 
प्रब प्रत: निम्नलिखित अनुसूचो के भाग 2 में गत भूमि , धारा 3 के अधारा ( 1 ) के अधिसूचना को अनुसूची को कम कर दी 
गई है । 


मनुसूची 
भाग I 

कालम I के लिए 


कालम II पढ़े 


गांव 


क्षेत्रफल 


गाव 


खसरा 


ख सरा 
नम्बर 


हिस्सा 
नम्बर 


हिस्सा 
नम्बर 


क्षेत्रफल 


वरगांव 


वडगांव 


का भाग 


का भाग 


00 - 42- 84 
00 - 05 - 94 
00 - 14 - 40 
00 - 32 - 22 
00 - 09 - 360 
00 - 09 - 36 
00 - 12- 24 
00 - 24 - 48 


00 - 55 - 00 
00 -- 23 - 00 
00 - 20 - 00 
00 - 40 - 00 
00 - 36 - 00 


12 
13 


29 


00 - 32 - 00 


00 - 05 - 401 
00 - 47 - 52 


का भाग 


236 


00 - 36 - 00 


00 - 27 - 00 


237 


00 - 20 - 00 


236 
237 . 
238 
241 
238 
240 
241 
241 
241 
255 


00 - 24 - 30 
00 - 35 - 38 


238 
240 


का भाग 


00 - 28 - 00 
00 - 36 -- 00 


00 - 08 - 64 


241 


00- 08 - 00 


255 
256 


256 


का भाग 


00 - 65 - 00 
00 - 32 - 00 


00 - 43 - 74 
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(PART II SEC . 3 (ii)] 


- - 


- 


IF T 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


255 
268 


268 . 


का भाम 


00 - 28 - 00 


- - - - - - --- - - - 
00 - 3042 
00 - 14 - 40 
00 - 02 – 707 
00 - 19 - 4 + 1 
00 - 22- 68 


3 


269 
269 
269 


269 


00 – 22. 00 


- 


- - 


- 


- - 


-- - - -- 


-- .. - . - -- - - - - -- - --- - - - ... - 


. - - - - ... -- 


HTT II 


- - - 


- 


- 


- 


inta 


* * 


stannat 


- 


** fpat 
- Fall 

TTT 


i 


- - 


- 


7 
14 


- 


- - - 


-- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


attia 


00 - 08 , 00 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


[ . 0 -1 2016/67 /82- ] 


New Delhi, the 11th November, 1986 

CORRIGENDUM 
S . O . 3925. - - In the Notiſicaiion of Government of 
India , Ministry of Petroleum , Chemicals & Fertilizer s ( Do 
partment of Petroleum ) No, 120161671821Prod dated 25th 
December 1982 , mubtilical under S . C No. 4319 in the 
Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub- Section ( 1) at 
page 4425 issued under Section 3 Şub -Scction ( i ) of the 
Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of 


User in Land ) Act, 1962 in respect of villages -Vadgaon or 
S . Nos, and area shown in the Column No. 1 of the Sche 
duie appended to this corrigendum , icad and S . Nos , and 
artas 2 shown in colunin No . 2 of the said schedule . 

Lands rentioned in the Part Il of the appended schedule , 
however do not como under the Pips Line Project due to 
change in the alignment and therarore , they wre deleted 
from the schedule appended to 1/10 Notification under rcc 
tion 3 Sub - Section ( i ) referred to above . 


SCHEDULL 


Re : ( Col 11) 


Für ( Csil- 1) . 


PART- 

Village 


Village 


S . No. H . No . Arvu 


S . No . II . No. Arca 


G . N . 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 
1 - 
Vadgaon 


- - 


- - - - 
- -- - - 
: : 


- - 


G . No. 
1 - 3 

8 (pt) 
13 (pt) 
15 (pt) 
27 (pt) 


13 1 
15 (pt) 
27 (pt) 
58 103 ) 


- 4 " -- - 

00 - 55- 10 
00 - 23 - 00 
00 - 0 - 00 
00 - 40 - 00 


- - - - - - I - - . - - . - - -- - - - 
00 – 12 - 8 -4 Vadgaon , . 
00 -05 – 9.4 

0 --14 - 40 
00 - 3 . - 2 
00 .-09 - 36 ) 
00 -09.- 36 
00 - 1 :24 ) 
02 - 4 -481 
00 -05 -40 
00 -47 - 52 


( 8 


113 ) 


28 (p1) 


00 --36 - 00 


29 (pt ) 


00 - 32 - 00 


08 11 
292 
236 (pt) 
: 37 (pt) ) 
2. 38 


. 36 (pt) 


00 - 36 -00 


00 - 17 -00 


237 (pt) 


00 - 0 - 00 


1414 
238 ? 
* 40 (pt ) 
141 ] 


00 - 24_ 30 
00 -35 - 38 


238 (pt) 
240 (pt ) 


00 - 28 - 00 
00 - 36 - 00 


141 


00 -99 -14 


241 (pt) 


00 - 08 - 00 


2:55 1 


00 - 43 - 74 


355 (nt) 
256 (pt) 


00 - 65 -00 
00 - 32 - 00 


756 (pt) 
:55 2 
568 1 
269 3A 
269 33 
* 69 


268 (pl) 


00 - 18 - 00 


00 - 30 - 4 ? 
00 - 14 - 10 
02 - 01 - 70 
00 - 19 - 14 
00 - 2 - 68 ) 


269 (pt) 


00 – 22 - 00 


- 


- - 


- 


. . 


- .. 


- 


- - - - - - 


- 


- - - Village 


- 


- - 


- - - - - 
-- -- --- - 


- 
- - 


- - - - - - - - -- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


PAP- T - II 

-- - - -- - S . NU Î No - Area 
- - -- - -- - - - ---- - - - - - - -- - - . . 

. 14 (pt) 00 - 08 - 00 
- --- - - - - - - - - 

(No. 0 -712016 /67/8 ? - Prod .)] 


-- - - - - - - 
Vadgaon 


- 


- - - - 


-- 


- 


भाग II - I ii )] 


भारतमाराममन : नवम्बर 22, ! ५४बदामन I , 1908 


4599 


शान्ति पत्र 
का . पा . 936. -- भारत सरकार के राजपत्र भाग H , खगड 3, उपखण्डे ( ii ) दिनांक 15 अक्तूबर , 1983. पृष्ठ क्रमांक 
4007 का . आ . मंया कमांक () - 12016/ 67/ 32 -प्रोड र्गन भारत सरकार का संघालय ( पदोनियम निमाग ) को अधि 
मुचना सख्या क्रमांक 3922 दिनांक 15 अक्तुबर 1983 के अंतर्गन पेट्रोलियम ओर खीज पाइप लाइन (भम में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 की धारा 6 उपधारा ( 1 ) के अधीन गित गान बगान , नमो न मानन , मिना पुणे , 
महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिपूचा में वगित भूमि में खसरा नम्बर, हिमा नम्बर, क्षेत्रात काम 1 के बदले पन मूची में खसरा : बर , 
हिम्मा नम्बर , क्षेत्रफल कालम २ में दी गई अनुसूची को पढ़ें । 

निम्नलिखित प्रभूची के भाग 2 में वणित भूमि में पाइप लाइन बिछाने का प्रयोजन अलाइनमेंट बदलने से अब न रहा 
है, प्रत्र प्रा : निम्नलिपिन अनुसूची के भाग 2 में पणित भूमि धारा 6 उपधारा ( 1 ) के अधिसूचना को अनसूची से कम कर दी 
गई है । 

अनुसूची 

भाग | 
कालम ? पढ़े 

कालम [ के लिए 
गांव 

हिम्मा क्षेत्रफल 

वासरा 

क्षेन्नपल 
नम्बर 

नम्बर 

- - - - - 
बडगांन . 00 - 42 - 84 वगांय 

का भाग (00 - 55 - 00 
0 (0 - 05 - 94 

00 -- 23 - 00 
का भाग 00 - 14- 40 

0 (0 - 20 - 00 
00 - 32 - 22 

00 - 40 - 00 
00 - 09 - 361 

00 - 36 - 00 
13 00 - 09 -- 36 

00 - 12- 24 1 
00 - 24 - 48 

29 

00 - 32 - 00 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


कि 


- -. - 


- - 


- . - 


- 


- . . . - - - 


- 


- - - -- 


- . 


५मा 


12 


० ०० 


i०७ 


00 - 05 - 40 
00 - 47 - 52 


का भाग 


236 


00 - 36 - 00 


236 
237 
238 
241 
238 


00 - 27 - 00 


237 


00-- 20 - 00 


238 


00 - 24 - 30 
00 - 35 - 38 


00 - 28 - 00 
00-- 36-- 00 


240 


का भाग 


240 


2.41 


00 -- 08 - 64 


241 


N 


00-- 08 - 00 


241 
241 
255 


00 - 43 - 74 


255 


N 


256 


का भाग 


00 - 65 - 00 
00 - 32 - 00 


256 


N 


N 


268 


N 


00 - 28 - 00 


255 
268 
269 
269 
269 


00 - 30 - 42 
00 - 14 - 40 
00 - 02 - 70 
00 - 19 - 44 
00 - 22 - 65 


उब 


269 


N 


00-- 22 -- 00 


___ 2 


. 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- . . 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


भाग । 


- 


.. . . 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- --- --- - - - --- --------- - - - - - - 


गांव 


क्षेत्रफल 


समरा 
नम्बर 


हिस्मा 
नम्बर 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


वड़गांव 


14 


का भाग 


00- - 08 - 00 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


म . 0- 1201 6 / 67 / 82-प्रोड-]] 
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( Part 11. Sec . 3 (11) 


CORRIGENDUM 


Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum , 
read and S . Nos. and aroas as shown in column No. 2 of 
the said schedule . 


S . O . - 3926 . - In the Nolification of Government of India 
Ministry of Energy (Department f Petroleum ) No. 0 - 12016 || 
6782- Prod dated 15th October, 1983. published under S . O . 
No. 3922 in the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub 
Section ( ii ) at page 4007 issued under Section 6 Sub - Sec 
tion ( i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act. 1962 in respect of 
villages- Vacigaon , for S . Nog. and aleas shown in the 


Lands mentioned in the Part I of the appended schedule , 
however do not come under the Pipe Line Project due to 
change in the alignment and therefore , they are deleted 
from the schedule appended to the Notification under sec 
tion 6 Sub Section (i) referred to above , 


SCHEDULE 


Read ( Col- 11) 


For (Col- I) 


PART- I 


un 


- - - 


- 


Village 


S . No. 


H . No . 


Area 


Village 


S . N . 


H . N . 


Aruil 


G . No . 


G . No . 


YO . 


- - -- - - - -- - 


- - - 


- - -- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - - - - --. - . - . 
Vadgao 11 . , , 


, 


. 


. 


. 


. 


$ 
13 


13 1 
15 (pt) 

37 (pt) 
28 - 1 . 
18- 1 3 
28- 2 


00 - 42 - 84 Vagaon . 
00 –05 - 94 
GO - 14 - 40 
00 - 32 . - 2 
00 -69 - 36 
00 -09 - 36 
00 - 12 - 24 


(pt) 
(pt) 
(pt) 
(p1. 


00 - 55 - 00 
00 -73-00 
00 - 000 
00 40 - 60 


27 


(pt) 


00 -36 - 00 


:912 


00 - 24 -48 


08 1 


: 9 (pt) 


00 - 3 - - 00 


00 -05- 10 
00 _ 17--52 


- 36 


(pt) 


00 - 36 - 00 


00 -27 - 00 


00 - 0 - 


00 – 4 – 30 
00 - 35 - 38 


" 37 (pt) 
738 (pt) 
740 (pt) 


OC - 8 - 10 
00 - 36 -( 0 


00 - 08 - 64 


236 (nt) 
-37 (pt) ) 

38 1 
241 4 
238 ? 

40 (pt) 
24111 
- 41 
141 31 " 
· 55 1 
256 (nt) 
2. 55 ? 
268 
- 49 3A 
069 3B 
269 2 


241 ( pt ) 


00 --08 -00 


00 -43 - 74 


55 
56 


(nt) 
(pt) 


06 -05- 00 
00 -300 


68 (pt) 


00 –28 -00 


00 - 301 -42 
00 - 14 – 40 
(1:1- 02 - 70 
01 - 19 -44 
00 - - 68 


69 (pt) 


00 - ^ -CO 


- 


- 


- 


- 


— 


-- - - 


- - 


PART- U 
- - - - --- - - 


- - - - 


- 


- 


-- - - - - - 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


S . No. H . No . Arca 


Village 


- -- ---- - - - --- 
. . . 


- - - -- - - 
. . 


- 
. 


Vadgaon 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


14 (pt) 00 -( 8- c0 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


[No. 0 - 12016 /67/87 - Prod . I] 


( पाग II --- बण 3 ( ii ) 


भारत का राजपत्र : मवम्बर 22, 1986/ प्रय हायण I, 1908 
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- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


शुदि पन्न 
का . प्रा . 3927 - भारत सरकार के राजपत्र भाग II , खड 3, उपखण्ड ( II ) दिनांक 18-6-1983 पृष्ट क्रमांक 2497 
और 2498 का . प्रा . संख्या 0 - 12016/ 59/ 83-प्रो . के अंतर्गत भारत सरकार , उर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) की अधि 
सूचना संख्या 2576 दिनांक 18- 6-1983 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 की धारा 3 उपधारा ( I ) के अधीन वणित गांव ( i ) कोलवर्ड ( ii ) ठाणाकाम्भोर तहसील हरोली जिला पुणे 
महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नंबर , क्षेत्रफल कालम I के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर , 
हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूचो को पढ़े । 

निम्ननिखित अनुसूची के भाग 2 में धणित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अलाईमेंट बदलने से अब न रहा है । 
अब प्रत: निनिखित अनुसूचो के भाग 2 में वणित भूमि, धारा 3 के उपधारा ( i) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी 
गई है । 

अनुसूची 


भाग I 


- 


- 


- 


- 


कालम II पढ़ें 

गांव 
कोलवडी 


गांव 


कोलबडी 


327 
328 


331 


खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल 
322 का भाग 00 - 09-- 00 
326 

00 - 07 - 12 
327 

00 - 10 - 44 
328 

00 - 03 - 00 
331 

00 - 03 - 60 
371 

00 - 08 - 65 
372 

00 - 13- 68 
378 

00 - 24 - 30 
397 

00 - 04 - 50 
394 

00 - 07 - 55 
395 

00 - 05 - 40 
396 

00 - 46 - 26 
387 

00 - 08 - 82 

00 - 12 - 42 
389 

00 - 13 - 50 
390 

00 - 06 - 85 
312 

00 - 02 - 00 
313 

00 - 03- 00 


कालम I के लिए 
खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल 
322 का भाग 00 - 09 - 00 
326 

00 - 06 - 00 
00 - 02 - 00 
00 - 04 - 00 

00 - 04 - 00 
371 

00 - 08 - 00 
372 

00 - 07 - 00 
378 

00 - 38 - 00 

00 - 07 - 00 
394 

00 - 11 - 00 

00 - 05 - 00 
396 

00 - 21 - 00 
00 - 12 - 00 
00 - 17 - 00 

00 - 13- 00 
390 

00 - 02 - 00 
312. 

00 - 04 - 00 
313 

00 - 05 - 00 


397 


395 


. 387 


388 


388 


389 


भाग II 


गांव 


कोजपडी 


खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर क्षेतफल 
300 का भाग. _ 00 - 10 - 00 
301 

00 - 22 - 00 
302 

00 - 15 - 00 
303 

00 - 14 - 00 
304 

00 - 10 - 00 
305 

00 - 09 - 00 
308 

00 - 23- 00 
307 

00 - 07 - 00 
308 

00 - 06 - 00 
310 

00 - 05 - 00 
00 - 11 - 00 
00 - 01 - 00 


311 
325 


+ 
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460.2 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 22, 1986/ AGRAHAYANA 1, 1908 


PART II - SEC . (ii)] 


मनुसूची 
भाग 1 


कालम II पर 


गांव 
लोणी का नोर 


___ खसरा नं . 

116 
117 


हिस्सा नं . 
का भाग 


क्षेत्रफल 
00 - 09 - 67 


गांव 
लोणी का नोर 


कालम 1 के लिए 
खसरा नं . हिस्सा नं . 
116 का भाग 
117 
118 


....... ... . " ... . . 500 - 01 - 00 


क्षेत्रफल 
00 - 06 - 00 
00 - 03 - 00 
00 - 1000 
00 - 11- 00 
00 - 05 - 50 


118 


... 


. .. - 


120 


00 - 03- 00 
00 - 04- 00 
00 - 02- 55 


120 


Lat 


PM 


AL. 


122 
- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - 


भाग II 


गांव 


खसरा में 


हिस्सा न . क्षेत्रफल 


- 


- 


लोणी का नोर 


2 


का भाग 


93 


96 


00 - 45 - 00 
__ 00 - 18 - 00 

00 - 05 -- 00 
00 - 07 - 00 
00 - 07 - 00 
00- -11 - 00 
00 - 08 - 00 
00 - 14- 00 
00 - 07 - 00 


104 
103 
112 
121 


[ सं . 0 - 12016/ 59/ 83 - प्रोड . ] 
CORRIGENDUM 

for S . Nos. and areas shown in the column No . 1 of the 
S .O . 3927. - In the Notification of Governmont of India , 

schedule appended to this Corrigendum, read and S . Nos . 
Ministry of Energy ( Department of Petroleum ) No . 0 -12016 / 

and areas as shown in columo No . 2 of ibe said schedule . 
59 / 83- prod , dated 18- 6- 83 published under S. O No . 2576 in 
the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub -Section ( II ) 

Lande montioned in the Part II of the appended schedule , 
at pages 2497 and 2498 issued under section 3 Sub -Section however do not come under the Pipe Lino Project due to 
(i ) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines ( Acquisition change in the alignment and therefore , they are deleted 
of Right of User in Land ) Act, 1962 in respect of Villages -1 from the schedule appended to the Notification under section 
Kolwadi and 2, Loni- Kalbhor Tahsil Haveli , District Pune . 3 Sub - section ( 1) rofcrred to above . 

SCHEDULE 
Road ( Col- IT ) 

For - ( Col - I) 
PART- I 
S . No. H . No. Area 

Village 

S. No . H . N ). Arca 


Village 


G . Nd , 


T - - - - 
Kolwadi 


322 ( Pt. ) 


Kolwadi , 


. 


. 


326 


327 


328 
331 
371 


372 


378 
397 
394 
395 


00 - 09 - 00 
00 - 07- 92 
00 - 10 - 44 
00 - 03 - 00 
00 - 03 - 60 
00 - 08 - 65 
00 -13 - 68 
(60 - 4 - 36 
00 - 04- 50 
00 - 07 - 55 
00 - 05 - 40 
C0 - 46 -26 
00 - 08 - 82 
C0 - 12 - 42 
00 - 13 -50 
00 - 06 -- 85 
00 - 02 - 00 
00 - 03 - 00 


G. No. 
23 4 

37 . ( Pl.) 00 - 09 - 00 
326 

00 - 06 -40 
327 

(00 - 02 - 00 
178 

00 - 04 -CO 
331 

00 - 04 . 00 
371 

00 - 08 - 00 
371 

00 -47 - 00 
378 

00 - 38 -40 
397 

00 - 07 - 00 

00 - 11 - 00 
395 

00 - 05 -60 
396 

00 - 10 

00- 12 - 00 
388 

00 - 17 - 00 
389 

60 -13. 00 
390 

(010 - 02 -40 

00 - 04 - 0 
313 , ( 0 - 05 - 110 


394 


396 


387 


387 
388 
389 
390 
312 
313 


31 . 


- 


( भाग II - Nण्ड 3 (ii ) 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 22, 1986/अग्रहायण 1, 19.08 


4603 


PART- II 


Villago 


S . No. H . No. Arca 


2 


3 


4 


1 - . . . 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


Kolwadi 


Kolwadi 


. . . . . . . . . . 


. 


300 ( Pt. ) 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 


(10 -10 -40 
00 -27- 00 
00--15 - 00 
(00 - 14-- 00 
00 - 10 - 00 
00 - 09-- 00 
00 --23- 400 
00 - 07 - 00 
007- 06 - 00 
00 - 05 - 00 
00 - 11 - 00 
00- - 01 - 00 


310 


311 
3 . 5 


- 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE 


Read ( Col.-II ) 


( For Co - I) 


PART - I 


- - - - - 


Village 


S .No./ 
G . No . 


H . No . 


Area 


Village 


S. ND./ G. No . H. No . Area 


- 


- 


- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


Loni- Kalbhor 


. 


. 


. 


. 


116 ( pt.) 
117 


. 118 


00 - 09 - 67 Loni- Kalbhor 
00 - 01 - 00 
00 - 03 - 00 
00 - 04 - 00 
00 - 02 -- 55 . 


116 (pt.) 
117 
118 

120 
- 122 , 


00 - 06 - 00 
00 - 03- 60 
00 -1000 
00 - 11 - 40 
00 - 05 - 00 


120 
122 


- 


- 


- 


PART- II 


Village 


S . No . 


H . No . 


Area 


G. No. 


( 1 ) 


( 4 ) 


Lond-Kalior . . . . . . . . . . . . . . 


(2 ) ( 3 ) 
92 ( pt.) 


Loni - Kalbhor 


. 


. 


. 


93 


॥ 


95 
96 


, 
॥ 


00 - 45 - 00 
00 -18 - 00 
00 -05 - 00 
00 - 07 - 00 
00 - 07 -00 
00 - 11 - 00 
00- 08 - 00 
00 - 14 -00 
00 - 07 - 00 


104 
103 
112 
121 


INo . 0 - 12016 /59/83. Prod] 


शुद्धि पत्र 
का . मा . 3928.---- भारत सरकार के राजपत्र भाग II , खण्ड 3, उपखण्ड ( II ) दिनांक 8- 9- 1984 पृष्ठ क्रमांक 2684 
और 2885 का , प्रा . संख्या 0 -12016/ 59/ 83 - प्रोड . के अंतर्गत भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की 
अधिसूचना संख्या 2889 दिनांक 8- 9- 1984 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
पर्जन ) - - अधिनियम , 1962 की धारा 6 उपधारा ( 1) के अधीन वणित गांव ( i ) कोलवडी ( ii ) खोणि किन्नोर तहसील हवेली 
जिला पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नंबर, क्षेत्रफल कालम 1 के बदले अनुसूची में 
खसरा नम्बर, हिस्सा नबर, क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें । 

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वणित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन प्रलाईमेंट बदलने से अब न रहा है, 
प्रब पत : निम्नलिखित प्रमसूची के ग 2 में वर्णित भूमि , धारा 8 के उपधारा ( i) के मधिसूचमा को अनुसूची से कम कर दी 
गई है । 


4604 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 22, 1986/ AGRAHAYANA 1, 1908 


PART II - SEC. 3(ii)] 


मनुसूची 
भाग 1 


कालम II पढ़ें 


कालम 1 के लिए 
खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल 


गांव 


खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल 


. गांव 


कोलायडी 


का भाग 


कोलावडी 


का भाग 


322 
326 
327 
328 


322 
326 
327 
328 


331 


331 


371 


371 
372 
378 


372 
378 
397 


397 


00 - 09 - 00 
00 - 07 - 12 
00 --10 - 44 
00 - 03 - 00 
00 - 03 - 60 
00- 08 - 65 
00 -- 1368 
00 - 24-- 30 
00 - 04 - 50 
00 - 07 - 55 
00 - 05 - 40 
00 - 46 - 26 
00 - 08 - 82 
00 - 12 - 12 
00 - 13 - 50 
00 - 06 - 85 
00 - 02 - 00 
00 - 03 - 00 


00 - 09 - 00 
100 - 06 - 00 
00 - 02 - 00 
00 - 04 - 00 
00 - 04 - 00 
00 - 08 - 00 
00 - 07 - 00 
00 - 38 - 00 
00 - 07 - 00 
00 - 11 - 00 
00 - 05 - 00 
00 - 21 - 00 
00 - 12 - 00 
00 - 17 -- 00 
00 - 13 - 00 
00 - 02 - 00 
00 -- 04 - 00 
00 - 05 -- 00 


394 


394 
395 
396 


395 


396 


387 


388 
389 
390 
312 
313 


387 
388 
389 
390 
312 
313 


भाग II 


गांव 


खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर 


क्षेत्रफल 


का भाग 


300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 


310 


311 
325 


00 - 10 - 00 
00 - 22 - 00 
00-- 15 - 00 
00 - 14 - 00 
00 - 10 - 00 
00 - 00 - 00 
00 - 23 - 00 
00 - 07 - 00 
00 - 06- 00 
00 - 05 - 00 
00 - 11 - 00 
00 - 01 - 00 

भनुसूची 

भाग 1 
क्षेत्रफल 

गांव 
00 - 09 - 67 खोणी कान्नोर 
00- 01 - 00 
00- 03 - 00 
00 - 04 - 00 
00 - 02 - 55 


- 


- 


कालम II पढ़ें 

गांव 
लोणी कान्नोर 


खसरा नम्बर . हिस्सा नम्बर 


का भाग 


माग 


116 
117 
118 
120 
122 


कालम 1 के लिए 
खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल 
118 का भाग 00 - 06 - 00 
117 . 

00 - 03 - 00 
118 

00 - 10 - 00 
120 

00 - 11 - 00 
122 

00 - 05 - 00 


A 


II - 


3 ( ii ) ] 


HTU 


APART 22, 1988/GETTY 1, 1998 


4605 


t 


- 


HTT II 


गांव 


खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल 


tot 478712 


का भाग 


92 
93 
94 


95 


96 
104 


00- 45 - 00 
00 - 18 -- 00 
00 - 05 - 00 
00 - 07 00 
00 - 07 - 00 
00 – 11 - 00 
00 - 08 - 00 
00- 14 . 00 
00 - 07 - 00 


103 


112 
121 


[ at . 0 - 12016/ 59/ 83-116 -I] 
CORRIGENDUM 

and arens shown in the Column No. 1 of the Schedule ap 
S . O . 3928 . - In the Notification of Government of India , 

pended to thig corrigenduni, rtad and S . Nos , and areas as 
Ministry of Energy (Department of Petroleum ) No. 0 - 12016 

shown in column No. 2 of the said schedule. 
59 /83- Prod , datod 8 - 9 - 84 published under S . O . No. 2889 
in the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub- Section ( 11 ) Landş mentioned in the Part II of the appended uchelule , 
at page 2084 3 2685 issued under Section 6 Sub - Section (i ) of however do not como under the Pipe Line Project due to 
the Petroleum & Minerals Pipo Lines ( Acquisition of Right of change in the alignment and therefore , they are delcated - 
User in Land ) Act, 1982 in respect of villages- 1, Kolwadi from the schedule appended to the Notificalion upder section 
and 2 , Loni-Kalbhor Tahsil Haveli , Dist-Pune, for S . Nos . 6 Sub -Section (i) referred to above , 

SCHEDULE 
Read (Col- 11) 

PART- I 

For ( CoI- D) 
Village S . No , H .No. Arja Village 

SN .O . II.No. Arce 


G . No. 


G .NO . 


Koluaut 


322 - (pl) 


Kolwadr 


326 


3:27 


328 


326 
37 
3. 8 
331 
3:71 
374 


331 


371 


372 


378 
397 
397 
395 


00 - 09 - 00 
00 -07- 9. 
00 - 12- 14 
00- 03 - 00 
00 - 03 -60 
00 -03- 65 
00- 13 - 68 
00 - 34 - 36 
00 - 04- 50 
01 -07- 55 
06405 -40 
00 – 46 - 26 
00 - 08 - 32 
00 - 12 - 42 
00 - 13 - 50 
00 - 06 - 85 
00- 0 - 00 
00 - 03 - 00 


378 
397 
394 


00 - 09 . 00 
00 - 05 - 00 
00 - 00 -00 
0004 - 00 
00 - 04 -00 
00 - 08 - 00 
00 - 07- 00 
00 - 38 -00 
00 - 07 - 00 
00 - 11- 00 
00 05 - 00 
00 - - 1 - 00 
00 - 12 . 00 
00- 17 -00 
00 - 13 - 00 
00 - 02 - 00 
00 -04 - 00 
10 - 05 - 00 


395 


396 


396 


387 
388 


387 
388 


389 


389 


390 
312 
313 


390 
31 ? 
313 


Village 
Kolwe di 


S .No. 
300 
304 


302 


303 


304 


PART II 
H . No . Area 
(pt) 00 - 10 - 00 

00 -22- 00 
00 - 15 - 00 
00 - 14 - 00 
00 - 10 - 00 
00 - 00 - 00 
00 - 23 - 00 
00 - 07 - 00 
00 - 05 - 00 
00 - 05- 00 
00 - 11 - 00 
00 - 01 - 00 


305 


306 
307 
308 
310 
311 


325 


TAL 
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[PART II - SEC . 3 ( ii )] 


SCHEDULE 

PART -I 


Road ( Col - II) 


For ( Col - 1) 


Village 


S . No . 


H. No. 


Area 


Village 


S. No . 


H. No . 


Area 


G. No . 


G . NO . 


: - - - 


- 


- 


- 


- 


Loni- Kalbhor . . 


. 


. 


loni - Kalbhor 


( pt ) 


116 
117 
118 
120 
122 


00 - 09 - 67 
00 - 01 - 00 
00 - 03 - 00 
00 - 04 - 00 
00 - 02 - 55 


116 
117 
118 
130 
12 


00 - 00 - 00 
00--03 - C0 
00 -10 - 00 
00 - 11 - 00 
00 -05 - 00 


. " 


- 


- 


PART- II 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


-- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


Village 


S. No. 


H. No . 


Arca 


G . No . 


Loni - Kalbhor 


. 


. 


. 


92. 


( pt ) 


00 - 45 - 00 
00 - 18 - 00 
00 - 05 - 00 
00 - 07 00 
000700 
00 - 11 - 00 
00 - 08 - 00 
09 - 14 - 00 
00 - 07 - 00 


104 
103 
112 
121 


. 


- 


+ 


[ No . O . -12016/59 / 83- Prod . I] 


शुद्धि पत्र 
का , आ . 3929. - - भारत सरकार के राजपत्र भाग II , खंड 3, उपखंड (ii ) दिनांक 26-1- 85 पुष्ट क्रमांक 286 
का . आ . संख्या 12016/ 1/85- ONGD 4 के अंतर्गत भारत सरकार, ऊर्जा, मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) को अधिसूचना संख्या 292 
दिनांक 26- 1- 85 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमी में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 को 
धारा 3 उपधारा (i ) के प्रधान वणित गांव अवई . . . . . . . . . . . . . . . तहसल . . . . . . . . . पनवेल जिला रायगढ़ 
महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमो में खसरा नंबर , हिस्सा नंबर, क्षेत्रफल कॉलम के बदले अनुसूची में खसरा नंबर, 
हिस्सा नंबर, क्षेत्रफल कॉलम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें । 

____ निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में णित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन प्रालाईमेंट बदलने से अब न रहा है । 
मम अतः निम्ननिखित अनुसूची के भाष 2 में वर्णित भूमी , धारा 3 के उपधारा (i) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी 
गई है । 


अनुसूची 


कॉलम 11 पढ़ें 


भाग I 


कॉलम 1 के लिए 


गांव 


खसरा नं . 


हिस्सा नं . 


क्षेत्रफल 


गांव 


खसरा नं . 


हिस्सा नं . 


क्षेत्रफल 


अदई 


116 


का भाग 


00 - 07 - 00 


117 


00 - 62 - 00 


116 
117 
117 
117 
125 
125 


9 00 - 03 - 25 
1 00 - 33 - 00 
2 + 3 + 700 - 10 - 50 
4 - + 800 - 00 - 25 
1 ( 1 ) 00 - 15 - 00 
1 ( 2 ) 00 - 00 - 25 

00- 00- 00 


125 


00 - 09 - 00 


126 
127. 


126 
127 
127 
129 


00 - 03 - 00 
00 - 22 -- 00 
00 - 11 - 00 
00 - 01 - 00 


128 
129 


00 - 24-- 50 
00 - 06 - 60 . 
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HA 


- 


- 


माग II 
हिस्सा नं . 


गांध 


____ खसरा नं . 


क्षेत्रफल 


भदई 


का भाग 


114 


115 
131 


00 - 01 - 00 
00 - 05 -- 00 
00 - 09 -- 00 
00 - 16 - 00 

[सं . 0 - 12016/ 1/ 85 - ओएनजी - डी 4] 


CORRIGENDUM 
S. O . 3929 . - -In the Notification of Government of India , 
Ministry of Energy ( Department of Petroloum ) No. 12016 / 
1 / 85 - ONGD - 4 dated , 26th January , 1985 , published under 
S . N. No. 292 in the Gazette of India , Part II. section 3 , Sub 
section ( ii ) at pago 286 , issued under Section 
3 Sub- Section (i) of the Petroleum and Minerals Pire 
Lines ( Acquisition of Right of User in LAnd) Act . 1962, 
in respect of village Adaee , Tahsil Panvel, District Raigad, 


State Maharashtra , · for S. Nos, and areas shown in the 
column No. 1 of the schedulo appended to this corrigendum , 
read the S . Nos, and areas as shown in the column No. 2 
of the said schedule . 

Lands mentioned in the Part II of the appended schedulo , 
however do not come under the Pipe Line Project due to 
change in the alignment and therefore , they are deletod 
from the schedule appended to the Notifications under section 
3 Sub- Section (i ) referred to above . 


SCHCEDULF 
PART- I 


Read 


(Col- I ) 


Read ( Col - 1) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


S . o . 


Village 


S . No . 
- - - - 
G . Nc . 


H. No . 


Area 


Villago 


-- - -- 
G . No. 


H. No . 


Area 


Adace 


. 


. 


. 


. 


116 


Adace 


( pt) 


00- 07 - 00 


17 


117 


00 - 03 - 25 
00 - 33 - 00 
00 - 10 -50 
00 - 00 - 25 
00 - 15000 


J - 

A 
2 + 3 + 7 
4 - A + 8 
1 ( 1 ) 


117 
117 
125 


" 


00 - 52 - 00 


125 


___ - 00 - 09 - 00 


1 ( ) 


00 - 00 - 5 
00 - 06 - 0 


( pt) 


125 
136 
127 
128 
19 


126 
127 
128 
159 


00 - 03 - 00 
00-- 22 - 00 
00- 11 - 00 
00--01 - 00 


00- 4 - 50 
00 - 05 - 50 


" 


PART - II 


Village 


H No. 
( pt) 


Adeer 


. 


. 


. 


S. No . 
6 
114 
115 
131 


Area 
00 -01 -00 
00 - 05 -00 
00 - 09 - 00 
00 - 16 - 00 


INo. O - 12015/ 1 / 85 - ONG - D4) 


मुखि -पत्र 


का . प्रा . 3930 . - - भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड ( ii ) दिनांक 11- 5 - 85 पृष्ठ क्रमांक 2373 और 2374 
या . प्रा . संख्या 120 1 8/1/ 85- ओ . एन .जेडी 4 के अंतर्गत भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना संख्या 1979 
दिनांक 11- 5 -1985 के अंतर्गत - - पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) - -- अधिनियम, 1982 
को धारा 8 उपधारा ( i ) के प्रधान वर्णित नाव अदई सहसोल पमयेल जिला रायगढ़ महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में पणित 
भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नंबर, क्षेत्रफल कॉमम । के घरले अनुसूची में खसरा, संघर, हिस्सा नंभर, भेस्रफल कॉलम 2 में दो 
गई अनुसूचो को परें । 


निम्नलिखित अनसूचो के भाग 2 में वणित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अलाईनमेंट बदलने से अब नहीं रहा है । 
बब, प्रत ., निम्नलिखित अनसूचो के भाग 2 में वर्णित भूमि , धारा 6 के उपधारा ( i ) के अधिसूचना को अनुसूच से कम कर दी 
गई है । 
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[ PART II - SEC. 3 (11. 


अनुसूची 
भाग 1 


कॉलम II पड़े 


फॉलम के लिये 


गांव 


खसरा नं . 


गांव 


खसरा नं . 


हिस्सा नं . 


क्षेत्रफल 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


116 


का भाग 


00-- 07 - 00 


116 
117 
117 
125 


हिस्सा नं . क्षेत्रफल 

9 00 -- 03 - 25 
___1 00 - 33 - 00 
2 + 3 + 4. 00 - 10 - 50 
1 ( 1 ) 00 - 15 . 00 
1 ( 2 ) 00 - 00 - 25 
का भाग 00 - 06 - 00 

00 - 24 - 50 


117 


00 - 52 - 00 


125 


126 


127 


125 
126 
127 
128 
129 


00 - 09 - 00 
00 - 03 - 00 
00 - 22 - 00 
00 - 11 - 00 
00 - 01 - 00 


128 
129 


00 - 05 - 50 


भाग II 


गांव 


खसरा नं . 


हिस्स नं . 


क्षेत्रफल 


प्रवाई . 


का भाग 


114. 


115 
131 


00 - 01 - 0.0 
00 - 05 - 00 
00 - 09 -- 00 
00 - 16 - 00 

[सं . 0 - 12016/1/ 85 - ओएनजो- 37 4-1] 


CORRIGENDUM 


shtra, for S. Nos . and areas shown in the column No. 1 
of the Schedule appended to this corrigendum, read the 
S . Nos. and AIR as shown in the column No . 2 of the 
said schedule . 


S . 0 . 3930. - In the Notification of Government of India , 
Ministry of Energy (Dopurtment of Petroleum ) No. 12016 
1 / 85 - ONG - D - 4 dated 11th May , 1985 published under 
S . O . No . 1979 in the Gazette of India , Part II, Section 3, 
Sub- Section (ii) at pages 2373 & 2374 issued i. nder section 6 
Sub - section (i ) of the Potroloum & Minerals Pipo Lino ( o 
quisition of Right of User in Land ) Act, 1962 , in respect of 
village Adaco, Tahsil Panvel, District - Raigad, State Mahara 


Lands mentioned in the Part II of the apponded schedule , 
however do not come under the t ipe Lino Project due to 
chango in the alignment and therefore , they are deleted 
from the schedule appended to the Notifications under section 
6 Sub - Section (i ) referred to above . 


SCHEDULE. 

PART - I 


Road 


( Col - II) 


Villago 


H. No . 


Area 


Village 


S. N . 

- - 
G . No . 
116 


For ( Col - D 
S. No . 

- - --. No . Area 
G . No . 
. 116 ( pt) 00 -07 - 03 

117 " . 00 - 52 - 00 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Adaeo 


Adaec 


. 


. 


. 


. 


Adace 


. 


. 


117 


117 
117 
125 


1 - A 
2 + 3 +7 
4- A + 8 
1 (1 ) 


00 - 03 - 5 
00 - 33 - 00 
00 - 10 - 50 
00 - 00 -25 
60 - 15 - 00 


125 


00 - 09 - 00 


1 (C 
( pt) 


1 : 5 
126 
127 
178 
120 


00 - 00 - 25 
00-- 06 - 00 
00 - 4 - 50 


12. 6 
127 
128 
19 


00 - 03 - 00 
00 -- 2 - 00 
00 - 11 - 0 
00 - 01 - 0 


" 


" 


Vilage 
Adace 


H .NI. 
( pt ) 


00- 05. -50 

_ PART - II 
Aroa 
00 - 01 - CO 
00 -- 05-- 00 
00 - 09 - 00 
00 -16 - 00 


S .No . 
6 
114 
115 
131 


. 


[ No . 0 - 1. 016/1 / 85 -ONG- D4- II 
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शुद्धि पत्र 
का . प्रा . 3931. -- भारत सरकार के राजपत्र के भाग II , खण्ड 3, उपखण्ड (ii ) दिनांक 8-9- 84 पृष्ठ 
क्रमांक 2685 और 2686 का . पा . मख्या 0 -- 12016/ 98/ 84/ ओ. एन. जो . डी . - 4 के अंतर्गत भारत सरकार, उर्जा मंत्रालय ( पेद्रो 
लियम विभ ग ) की अधिसूचना संख्या 2890 दिनाक 8- 9- 1984 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भ मि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) - - अधिनियम, 1962 की धारा 3 उपधारा ( i) के अधिन वणित गाव (i ) कोलबडो (ii ) लोनी कालभूर 
तहस ल हवेली जिला पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नंबर, क्षेत्रफल कालम 1 के 
बदले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल कालम 2 में दो गई अनुसूचों को पढ़े, 

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अलाईमेंट बदलने से अब न रहा है 
अब अत : निम्नलिखित अनुसूचो के भाग 2 में वर्णित भूमि , धारा 3 के उपधारा ( i ) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी 
गई है । 

प्रमुसूची 
कालम II पड़े 

भाग I 

कालम I के लिए 
गांव खसरा नम्बर हिस्मा नम्बर क्षेत्रफल . गांव 

खसरा नंबर हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल 
कोलबडी 312 का भाग 00 - 08 - 00 कोलबडो 

312 का भाग 00 -- 10 - 00 
313 00 - 48 - 00 

313 

00 - 58 - 00 
168 00 - 09 - 00 

168 

00 - 09 - 00 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


भाग II 


कोलबड़ी 
- - - - -- - -- - 


कुछ नहीं 


कॉलम II पढ़े 
गांव 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


खसरा नं . 


हिस्सा नं . 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


काभाग 


लोणो कालभोर 51 

53 
68 
67 
63 


65 


78 


अनुसूची 
भाग 

कालम I के लिए 
क्षेत्रफल गांव 

खसरा न . हिस्सा नं . क्षेत्रफल 
- . . . - - - - -- - - 
00 - 37 - 30 लोणी कालभोर 51 

का भाग 00 - 31 - 20 
00 - 28 - 20 

00 - 27 - 00 
00 - 03 - 12 

00 - 03 - 90 
00 - 02 - 76 

00 - 03 - 75 
00 - 02 - 00 

00 - 04 - 00 
00 - 02 - 68 

00 - 06 - 75 
00 - 07 - 32 

00 - 04 - 00 
00 - 08 - 00 

00 - 02 - 00 
00 - 10 - 20 

90 

00 - 08 - 25 
00 - 01 - 25 

116 

00 - 01 - 25 
00 - 02-- 00 

117 

00 - 03 - 00 
00 - 03-- 12 

118 

00 - 09 - 50 
00 - 02 - 24 

120 

00 - 07 - 00 
00 - 02 -- 25 

121 

00 - 02 - 25 
00 - 04 - 59 

177 

00 - 06 - 50 
---- - - - - - -- - - - - -- - -- 
भाग II 


91 
90 
116 
117 
118 
120 
121 


_. _ . . - - _ _ _ 177 


- - - - - - - -- .. 


_ _ - . 


. 


- 


- 


- 


- 


- - - . 


गांव 


क्षेत्रफल 


__ 


-- -- -- 


- - 


. 


खसरा न . हिस्सा नं . 
लोणी कालभोर 50 कां भाग 


. - - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


64 
89 


85 
119 
121 


00 - 01 - 25 
00-- 03 - 00 
00 - 03 - 00 
00-- 03 - 00 
00 - 02 - 00 
00 - 10 - 00 
00 - 01 - 00 
00-- 01 - 75 
00 - 03 - 00 
00 - 02 - 50 


123 


178 


84 


83 


- 


- 


- 


- 


[ सं . 0 - 12016 / 98/ 84 - ओ एन . जी . - डो - 4 ] 
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= : . - - - -- 
CORRIGENDUM 

fór S . Nos, and areas shown in the column No. 1 of the 

Schedule appended to this corrigendum , read and S . Nos. 
S . O . 3931. - In the Notification of Government of India . and arcas as shown in column No . 2 of the said Schedule . 
Ministry of Energy (Department of Petroleum ? No. 12016 / 
98- 84-ONGD - 4 dated 8 -9 - 84 published under S . O , No. 2890 
in the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub - section ( ii ) 

Lands mentioned in the Part II of the appended Schedulo , 
at pages 2685 & 2686 issued under Section 3 Şub - section (1) however do not como under the Pipe Line Project duc to 
of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of change in the alignment and therefore, they are deleted 
Right of User in Land ) Act, 1962 in respect of villages - 1 , from the Schedule appended to the Notification under Section 
Kolwadi and 2 , Loni-Kalbhor , Tahsil Haveli, District Punc , 6 , Sub - section (i ) referred to above . 

SCHEDULE 
Road Col. (IT) 

PART - I 

For Col. (1) 
Village S .No. H . No . Area 

Village 

S.No . H . No . Area 
Kolwadi . 312 (pt ) 00 – 08 - 00 Kolwadi , 

312 (pt) 00 - 10-00 
313 00448 - 00 

313 " 00 - 58 --00 
167 00 - 09 - 00 

167 " 00 - 09 - 00 


PART- II 


— 


Villago 


S .No. 


H .No. 


Area 


- 


olwadi 


NIL 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- - - 


- - - - 


- - 
SCHEDULE 

PART- I 


Read Col. ( IT) 
- - - - - - - - - - - - 


For (Col. 1) 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


= 


= = 


Village 


S .No . 

- - 
G . N ) , 


H . No. 


Area 


Village 


H . No . 


Arca 


S .No. 

- - - 
G .No. 

(pt) 


Loni-Kalbhor 


. 


Loni-Kalbhor . 


91 


00 - 31 - 30 
00 28 – 20 
00 -03 - 12 
00 – 02 - 76 
00- 02 - 00 
00 – 02 -68 
00 - 07 - 32 
00 – 08 -88 
00 - 10 - 20 
00 -01 - 25 
00 - 00 - 00 
00 - 02 - 12 
00 - 02 - 24 
00 - 02 – 25 
00 - 04 - 59 


91 


00 - 31 - 20 
00 - 27- 00 
00 - 03 - 00 
00 - 03 - 75 
00 -- 04 -00 
00 - 06 - 75 
00 - 04 - 00 
00 - 02 - 00 
00 - 08 -25 
00 -01- 25 
00 - 03 - 00 
00 - 09 - 50 
00 - 07 - 00 
00 - 02 - 05 
00 - 06 - 50 


90 


90 
116 


117 
118 
120 


116 
117 
118 
120 
121 
177 


121 
177 


PART- II 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - 
Village 
Lari- Kalbhor 


S .No. 

50 


H .NO 
(pt) 


64 


89 


85 


119 
121 
123 


Area 
00 -01 - 25 
00 - 03 - 00 
00 - 03 - 00 
00 - 03 - 00 
00 - 02 --00 
00 - 10 - 00 
00 - 01 - 00 
00 - 01 - 75 
00 - 03 - 00 
00- 02 - 50 


178 


84 


- 


[ No. O - 1201 6/ 98/ 84 - ONG- D -4 ] 

शुद्धि -पत्र 
$ . 9 . 3932 . - -HITT HTET E TUTTET HITT II , gus 3, 340us ( ii ) feria 19 - 1 - 85 998 71 158 
FT . TT . FETT 31- 12016 / 98 - 84-3715 OT- 81- TT TA HATT, 351f Harper ( Elfar Fant ) # 1 f r Fem 
170 frata 19-1-85 m TIT TE( FTAR 31t7 aftr 9169 A ( fe 

ofitare 41 752 ) affareta , 
1962 #F1 RT 6 FT TUTTT ( i ) ruta afuta Tia ( 1 ) ai ( 2 ) 1717 - 17 * 7T , JET BASTI, FOTOT, FERIET 
के अन्तर्गत अधिसूचना में वणित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नंबर, क्षेत्रफल कालम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर , 
हिस्सा नम्बर , क्षेत्रफल कालम 2 में दो गई अनुसूचो को पढ़ें । 


[ भाग II -- - खण्ड ( ii ) 1 भारत पा रामपन्न : नवम्बर 22, 1986/ प्रग्रहायण 1, 1908 
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निम्नलिखित अनुसूया के भाग 2 में वणित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अलाईमेंट बदलने से अब न रहा 
है , अब अतः निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि , धारा 6 के उपधारा (i ) का अधिसूचना को अनुसूची से कम 
कर दी गई है । 


अनुसूची 


कालम II पढ़ें 
गांव 


- 


- - 


- 


- 


- - 


भाग I 
क्षेत्रफल । 


- 


- - - 


कालम I के लिये 
खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल 


खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर 


गांव 


- 


- 


कोलवडो 


312 


167 


_ _ - - .... - ---- . 


167 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - -- 


-- - - 


-- - 


- - - 


- 


- - - - - -- . - --. ..- 


--- - - - - - - - - - 


- 


- - - 


___ - 
कोलवडा 
- - - - - " 


" "" 


कालम II पढ़ें 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- L 


गांव 
लोणी-कालभोर 


का भाग 00 - 08 -- 90 कोलण्डो 312 

भाग 00 - 10-- 00 
313 00 - 48 - 00 

313 

00 - 58 - 00 
00 - 09 - 00 

00 - 09 - 00 
भाग - - 1I 

- - - . - - - . - - . - - . - - . .. - - .- . - . - . -.. .. - - - .- . .... 
कुछ नहीं 
अनुसूची 
भाग I 

कालम [ के लिये 

- - - - - -- - - 
खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल गांव खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल 
31 का भाग 00 - 37 - 30 लोणा -कालभोर 51 

का भाग 00 - 31 - 20 
00 - 28- 20 

00 - 27 - 00 
00 - 03 - 12 

00 - 03- 00 
00 - 02 - 76 

00 - 03 - 75 
00 - 02 - 00 

00 - 04 - 00 
00 - 02 - 68 

00 - 06 - 75 
00 - 07 - 32 

00 - 04 - 00 
00 - 08 - 88 

00 - 02 - 00 
00 - 10 - 20 

90 

00 - 08 - 25 
116 00--01- 25 

116 

00 - 01 - 25 
117 00 - 02 - 00 

117 

00 - 03 - 00 
118 00 - 03 - 12 

118 

00 - 09 - 50 
120 00 - 02- 24 

120 

00 - 07 - 00 
121 00 - 02-- 25 

121 

00 - 02 - 25 
177 00 - 04 - 59 

177 

00 - 06 - 50 
-- - - - 
भाग - II 


91 


90 


- 


1 


- 


- 


- - 


- . . - - 


- - - 


गाव 


खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर 


क्षेत्रफल 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


लोणा-कालभोर 


50 


का भाग 


64 


89 


85 
119 
121 
123 
178 
84 


00 - 01 - 25 
00 - 03 - 00 
00 - 03 - 00 
00 - 03 - 00 
00 - 02 - 00 
00 -- 10 - 00 
00 - 01 - 00 
00 -- 01 - 75 
00 - 03 - 00 
00 - 02 - 50 
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ह०/- सक्षम प्राधिकार 
[ भ . ओ-12016/ 98/ 84- ओ एन जो -डो -4-1] 

पा . के . राजगोपालन , डेस्क अधिकारी 


- - 


- - 
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= - = - = - = 

- - = = - = = = : : - = - = - = -= - = - = 
CORRIGENDUM 

District-Pune for S . Nos, and areas shown in the Column 

No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum , read 
S .O . 3932. — In the Notification of Government of India , 

and S . Nos , and areas as shown in column No . 2 of the 
Ministry of Energy (Department of Petroleum ) No. 0 - 12016 / 

suid schedule . 
98 /84 -ONGD -4 dated 19th January , 1985 published under 
S .O . No, 170 in the Gazette of India, Part II, Section 3 , 

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule . 
Sub -section ( ii ) at page 158 issued under Section 6 Sub 

however do not coine under the Pipe Linc Project due to 
section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lincs (Acqui 

change in the alignment and therefore, they are deleted 
sition of Right of Usor in Land) Act, 1962 in respect of 

from the schedule appended to the Notification under sec 
villages 1 ) Kolwdi and ( 2 ) Loni-Kalbhor, Tahsil-Haveli, 

tion 6, Sub -ecction (1) referred to above, 


SCHEDULE 

PART I 


Read (Col. II ) 


For (Col. -1) 


Villago 


S .No . 


H . No . 


Area 


Village 


S . No. 


H . No . 


I 


Area 


G . No . 


G . No . 


Kolwadi 


Kolwadi 


313 


00 -00 -00 
00 - 48 -00 
00 -09 -00 


313 
167 


00 - 10 -00 
00 - 58 -00 
00 - 09 -00 


167 


, 


PART- II 


NIL 


Village 


S . No. 


Ho. No. 


Arca 


Villago 


S . No . 


H . No . 


Area 


G . No . 


G . No . 


Loni-Kalbhor 


(pt) 


Loni-Kalbhor 


51 


(pt) 


00 -37-30 
00 -28 -20 
00 -03 - 12 
00 -02 -76 
00 -02-00 
00 -02 - 68 
00 -07-32 
00 -08 -88 
00 - 10 - 20 
00 -01-25 
00- 02 - 00 
00 -03 - 12 
00 -02 - 24 
00 -02- 25 
00 -04 -59 


00 - 31 -20 
00 -27- 00 
00 - 03 -00 
00 -30 -75 
00 - 04 -00 
00 -06 - 75 
00 -04 -00 
00 -02 - 00 
00 -08 - 25 
00 -01-25 
00 -03- 00 
00 -09- 50 
00 - 07 - 00 
00 - 02 - 25 
00 - 06 - 30 


116 


116 


117 


117 
118 


118 


120 


120 


121 


121 


177 


177 


PART- II 


Village 


S.No. H . No . 


Arca 


Lopi- Kalbhor 


50 


( pt ) 


64 


1 


891 
85 is 
119 


121 


, 


00 -01- 25 
00 -03 -00 
00 -03 - 00 
00-03-00 
00-02-00 
00 - 10 -00 
00- 01 - 00 
00 -01-75 
00 -03 -00 

00 -02 - 50 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sd/- Competent Authority 
No. 0 - 12016 / 98 /84 -ONG -D4- 1] 
P . K . RAJAGOPALAN , Desk Officer 
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 27 अक्तूबर , 1986 
( स्वास्थ विभाग ) 

का . पा . 393 4 : - - केन्द्रीय मराकार , भारतीय वायुविज्ञान परिषद 
नई दिल्ली , 17 असूबर , 1986 

अधिनियम , 19515 ( 1956 पा 102 ) की धारा 14 को उपधारा ( 1 ) 
मा . पा . 3933 , — केन्द्रीय सरकार ने भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) 

के माथ परामर्श करने के पश्चात एतसारा निवेश देनी है कि मित्र 
के खण्ड ( क ) के अनमरण में क्या गजरात सरकार के परामर्श में 

विश्वविद्यालय , पापिस्मान द्वारा प्रदत्त "चिकिरमा स्नाता और गल्या 
शा . ओ . पी . गुफा निवेशक , स्वास्थ्य चिकित्सा मेवा और चिकित्मा 

चिकित्सा स्नानक " चिकित्सा । अर्हता उक्त अधिनियम के प्रयोजना के 
शिक्षा को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 16 मिमम्बर , 

लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में जारी होने की पारी में मान्यता 
1986 तथा प्राकस्मिक रिक्ति पर भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद का 

प्राप्त चिकित्सा प्रहता होगी । 
सवस्य मनोनीत किया है । 

[ संख्या की . 11016/ 5/ 8 5-एम . ई . ( पी )] 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 

New Delhi, the 27th October , 1986 
1960 की अधिसूचना मं . का . प्रा . 138 में आगे निम्नलिखित 

5 . O . 3934 .-- - Jn exercise of the powers cont.crred by sub 
संशोधन करती है, अर्थात - 

section ( 1 ) of section 14 of the Indian Medical Council 

Act , 1956 ( 102 of 1956 ) , the Central Government, after con 
उस्त अधिसूचना में "धारा 3 ( 1 ) ( क ) के प्रधान मनोनीत " शीर्ष sultation with the Medical Council of India . hereby directs 
के अंतर्गत क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टिया के लिए 

that the medical qualification Bacliclor of Medicine and 

Bachelor of Surgery granted by the Sind University , 
निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थातत् : --- Pakistan , shall be a recognised Medical qualification from the 

date of issue of this notification in the Official Gazette , for 
"( 4 ) डा . ओ . पी . गुप्ता , 

the purposes of the said Act. 
निदेशक , स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा , 

No. V.11016/5/ 85- ME ( P)] 


. अहमदाबाद । " 


[ सख्या थी . 11013/ 8/ 86-एम . ई . ( पी ) ] 


नई दिल्ली 31 अक्तूबर, 1996 


का . मा . 393 5 : - -केन्द्रीय सरकार, भारतीय आमु विज्ञान परिषद 
मििनयम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद 
के साथ परामर्श करने के पश्चात एतद्वारा निदेश देती है कि यूनिवर्सिटी 
प्राफ बोयना, पास्ट्रीया द्वारा प्रदत्त " एम . डी . " चिकिरमा महमा उस 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में जारी होने की 
सारीख से मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहंता होगी । 

संख्या वी . 11016/1/35-एम . ई . ( पी )) 

शिवदयाल, उप सचिव 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

New Delhi, ihe 17th October, 1986 
S . O . 3933. - Whereas the Central Government in pursu 
ance of clause ( u ) of sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 
Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) , and in 
consultation with the Government of Gujarat have nomi 
natel Dr. O . P . Gupta , Director of Health , Medical Services 
and Medical Education to be a member of the Medical 
Council of India with effect from the date of issue of this 
notification for a period upto 10th Septmber , 1986 in a 
casual vacancy . 

Now , thercfore , in pursuance of the provisions of sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the said Act, the Central Gov 
crnment hereby makes the following further amendment in 
the notification of the Ministry of Health S. O . 138 , dated 
the 9th January . 1960 , namely : 

In the said notificaiton , under the heading " Nominated 
under section 3( 1 ) ( a ) ", for serial number 14 and the entry 
relating thereto , the following seriul number and entry shall 
be substituted, namely : 
“14. Dr . O . P . Gupta , 

Director of Health , Medical Services, 
and Medical Education , 
Ahmedabad " . 

[ No. V .11013 /6 /86- ME( P)] 


New Delhi, the 31st October, 1986 


S . O . 3935 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 14 of the Indian Medical Council Act, 
1956 ( 102 of 1956 ) , the Central Government, after consul 
tation with the Medical Council of India , hercby dirocts that 
the medical qualification M . D . granted by the University 
of Vienna, Austria , shall be a recugnised medical qualification 
from the date of issue of this notification in the Official 
Gazette , for the purposes of the said Act. 

INo. V - 11016| 1|85- ME ( P ) ] 
SHIV PAYAL, Dy. Secy. 


संस्कृति विभाग 
( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ) 
नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1986 

( पुरातत्व ) 
... का . प्रा . 3936 -- - केंद्रीय सरकार की राय है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है ; 

अतः, अव केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 ( 1958 का 24 ) को 
धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और भारत के राजपन्न भाग , 2 खंड 3, उपखंड ( ii ) तारोख 
11 मई, 1985 में प्रकाशिन संस्कृति विभाग ( भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण ) की अधिसूचना म . का . प्रा . 2074 तारीख 27 अप्रैल , 
1985 को अधिक्रान्त करते हुए उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोपित मरने के अपने प्राशय की सूचना 
देती है ; 
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केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के राजपत्र में जारी किये जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन 
संस्मारक में हितबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त किसो आक्षेप पर विचार करेगी । 


• - - - - - 


अनुसूचो 
- - - - 

परिक्षेत्र 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- . . . 


- - - 


- 


- - 


- 


राज्य 


- - - - - 
तहसान 


जिला 


संस्मारक का नाम 


मंरक्षण के प्रधोन 
सम्मिलित किया जाने 
वाला राजस्व प्लाट 
संख्यांक 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


3 
लेह 


- 


- 


4 
अलचो 


- 


. - . - . 


जम्मू -कश्मीर 


लद्दाख 


नीचे प्रस्तुत स्थल रेखांक नोचे प्रस्तुत स्थल रेखांक 
में दणित सर्वेक्षण प्लाट में दलित सर्वेक्षण प्लाद 
सं . 554 और 556 सं . 554 और 556 
के भागों में समाविष्ट के भाग 
बौद्ध मठ 
स्वामित्व - - 

टिप्पणियां 


. 


. . 


---- - --- --- 


क्षेत्र 


- - - 


- - 


- - . 
सोमा 


-. ... --- - - - - - - 


___ - - - - 


- 


- - . - 


. 


. 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


8 


10 


- . . . 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


0 . 4095 हैक्टेयर 


" 


निजी 


धामिक उपयोग में 


पूर्व : सर्वेक्षण प्लाट सं . 555 
दक्षिण : सर्वेक्षण प्लाट संख्यांक 556 का शेष भाग 
उत्तर : सर्वेक्षण प्लाट सं . 534 और 535 
पश्चिम . सर्वेक्षण प्लाट म , 554 और 556 के 

शेष भाग 
- -- - - .- - . . 


- 


- . - 


. .. 


- -- 


- 


.. 


. - 


- . - . - . 


___ - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


प्राचीन बौद्ध मठ, अलची, जिला लेह ( लद्दाख) का स्थल मानचित्र 


- - . . - 


. 


. - . 


" 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


शा . म . 36 + 


म . म . 554 

सोमम 
निकम 


000E 


. 


खास 8 . 4 


ranew 


काम 


- 


नगरगट 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


समग * 


- 


गार 


स . म . 


गाम 36 


4 . 


सम, 158 


. .. . . . 


.... ... . 


हर 


संरक्षण की प्रस्तावित सीमाये .... . -. . 


- - 


- 


- 


- - - - 


-- - - 


- - 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[सं . 2/ 38/ 76-एम . ] 
एम . एस . नागराजाराव , महानिदेशक 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 
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DEPARTMENT OF CULTURE 

Archacological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958 ) 

und in supcrsession of the notification of Department of 
( Archacological Survoy of India ) 

Culture ( Archacological Survey of Indit ) No . S . O , 2074 
New Dolhi, the 13th November, 1986 

dated the 27th April, 1985 published in the Gazetto of India , 

Part II, Section 3 , Sub- section ( ii ) dated the 1111) May . 
( ARCHAFOLOGY ) 

1985, the Central Government hereby gives notice of its 

intention to declares the said ancient monument to be of 
S . O . 3936 . - WhcrcAg the Central Government is of the national importance ; 
opinion that the Ancient monument specified in the Schicdule 
Annexed hereto is of national importance ; 

Any objection which may be received within a period of 
two months from the date of issue of this notification in 

the Official Gazette from any person interested in the said 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

altcient monument will be considered by the Central Govern 
Kub- section ( 1 ) of section 4 of the Ancient Monuments and 

ment. 

SCHEDULE 
State District Tehsil Locality Name of 

Revenue plot Area Boundaries Owner Remarks 
monument numbers to be 

shir 
included under 
Protection 

- - - 7 - - 8 - - 7 - 10 
Sammu & Ladakh Leh Alchi Buddhist Mona- Part of Survey 0 . 4095 East. -Survey Private in religio 
Kashmir stries comprised plot Nos. 554 Hectares Plot No. 555 

u se 
in parts of Sur- and 556 as 

South . Remain 
vey plot Nos. shown in the 

ing portion of 
554 and 556 as sitc plan rcpro . 

Survey plot No. 
shown in the duced below . 

556 
sitc plan repro 

North . 
duced below . 

Survey plot 
No9. 534 and 
535 
West. 
Remaining por 
tions of Survey 
plot Nos. 554 
and 556 . 


- 


- - 


- 


- - - 
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[No. 2 / 38 /76 - M ] 
M . S . NAGARAJA RAO , Director General 
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- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- . . - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - -- - -- - -- 
संचार मत्रालय 

( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 
( दूरसंचार विभाग ) 

कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 

द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त 
नई दिल्ली , 11 नवम्बर , 193B 

अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं , 
का . प्रा . 3937 . -- -- स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 
मार्च 1960 बाग लागू - किए गए भारतीय तार नियम 

(iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 
1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार महा 

कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रमुविधाओं 
निवेशक , दूरसंचार विभाग ने नन्नियूर पुटर, टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडू सर्किल , 
में निदोक 28- 11- 1986 से प्रमाणित वर प्रणाली लागू करने का निश्चय 

को , जो ऐसी प्रसूविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस 
किया है । 

अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है , नकद 
संख्या 5-26/ 86- पी एच बी ] 

और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है , या 
के . पी . शर्मा, सहायक महानिदेशक ( पी . एच बी . ) 

नहीं ; या 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 

उस अवधि के दौरान , जब उक्त कारखाने के 
(Department of Telecommunications ) 

संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवत्त थे , ऐसे 
New Delhi, tho 11th November, 1986 

उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ; 
S . O . 3937. - In pursuance of para (a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced by 
S . O . No. 627 dated 8th March, 1960 , the Director General , निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : - - 
Department of Telçcommunications , hereby specified 26 - 11 - 86 
as the date on which the Measured Rate System will be 

( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह 
introduced in Nanniyur Pudur Telephone Exchange Tamil 
Nadu Telecom Circle . 

अपेक्षा करना कि वह उसे एसी जानकारी दे जो 
[ No . 5 - 26 / 86-PHB] 

यह आवश्यक समझे; या 
K . P. SHARMA, Asstt, Director General ( PHB) 

( ख ) एसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के 
श्रम मंत्रालय 

अधिभोग में के कारखाने स्थापन, कार्यालय या 
नई दिल्ली , 31 अक्तूबर , 1986 

अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश 
का . प्रा . - 3938- केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा 

करना और उसके भारसधाक व्यक्ति से यह अपेक्षा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91 -क के 

करमा कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी 
साथ पठित धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

के संदाय से संबंधित ऐसे लेखाबहियां और अन्य 
हए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 

दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष 
का . आ . 898, तारीख 16 फरवरी, 1986 के क्रम में नव 

प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह 
मंगलौर पत्तन न्यास , मंगलौर के अधीन कर्मशाला और मोटर 

उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे ; 
मरम्मत कर्मशाला तथा सर्विस केन्द्र को 1 अक्तूबर , 1985 
से 30 सितम्बर, 1987 तक , जिसमें यह तारीख भी सम्मि 
लित है, की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन ने 

( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , उसके 
छूट देती है । 

अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की 

जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य 
2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :- - 

परिसर में पाया जाए , या ऐसे किसी व्यक्ति की 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत 

जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 
जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रयत्त था 

के पास यह विश्वास करने का युक्तियक्त कारण 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) ऐसी 

है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 
विवरणियां ऐसे प्ररुप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा 

( घ ) ऐसे कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 
जो कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 1950 के 

में रखे गए किसी रजिस्टर , ले बही या अन्य 
अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ; 

दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना । 
( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 

[ संख्या एस -38014/ 47/ 85- एस . एस-]] 
उपधारा ( 1 ) के अधीन नियक्त किया गया कोई निरीक्षक 
या इस निमित प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी: --- 

स्पष्टीकरण ज्ञापन 
( i) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, उक्त 

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो 
अवधि के लिए दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय 
को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए ; या लगा था । किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को 


या 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i) ] 
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भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case as the processing of the application 
for exemption took time. However , grant of exemption 
with retrospective effect will not affect the interest of any . 
body adversely . 

का . प्रा . 3939 -- केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91 - क के 
साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, मैसर्स भारत इलक्ट्रानिक्स लिमिटेड , पंचकुला हरियाणा 
को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 मई , 1985 से 30 अप्रैल 
1986 तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीखं भी सम्मि 
लित है , छुट देती है । 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 31st October, 1986 
S. O . 3938. - In exercise of the powers conferred by section 
90 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the Notifica - 
tion of the Government of India in the Ministry of Labour 
S . O . No . 898 dated 16th February , 1986 , the Central Govern 
ment hereby exempts the employees of the Workshop and 
the Auto Repair Shop and Service Station under the New 
Mangalore Port Trust, Mangalore from the operation of the 
said Act for a further period with effect from 1st October, 
1985 upto and inclusive of the 30th September , 1987 . . . 

2. The above exemption is subject to the following condi. 
tions namely : 
( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act ( hereinafter 
referred to as the said period ) , such returns in such 
form and containing such particulars as were due 
from it in respect of the said period under the Fm.. 
plovees ? State Insurance (General ) Regulations, 

1950 : 
( 4 ) Any Inspector appointed by the Corporation under. 

sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Actor 
other official of the Corporation authorised in this 

behalf shall , for the purposes of 
(i) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub - section ( 1 ) of section 44 for 

the said period ; or 
ii ) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees! State 
Insurance (General ) Regulations , 1950 for the 
said period ; or 


. 


( iii ) ascertaining whether the emnlovees continue to 

be entitled to benefits provided by the emplover 
in cash and kind being benefits in consideration 
of which exemption is being granted under ihis 

Notification ; or 
(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

said Act has been complied with during the 
Teriod when such provisions were in force in re 
lation to the said factory : 


2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अथात् : -- 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत 
जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है ) ऐसी 
विवरणियां एसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा 
जो कर्मचारी राय बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के 
अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी । 

( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या 
इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी , 
( i) धारा 44 की उपधारा ( 1) के अधीन, उक्त 

अवधि के लिए दी गई किसी वियरणी की विशिष्टियों 

को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए ; या 
( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 

कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 
द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त 

अवधि के लिए रख गए थे या नहीं, या 
( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 

कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं 
को , जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप 
इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद 
और वस्तू रूप में पाने का हकदार बना हुआ है 
या नह ; या 
। यह अभि निश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस 
अवधि के दौरान , जब उक्त कारखाने के संबंध में 
अधिनियम के उपबन्ध प्रवत थ, एसे किन्हीं उप 

बन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं , 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : - - 
( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह 

अपेक्षा करना कि वह उसे एसी जानकारी दे जो 

वह आवश्यक समझे ; या 
( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के 

अधिभोग में के कारखाने , स्थापन , कार्यालय या 


be empowered to 


: 


( a ) reauire the princinal , or immediate employer to fur 

nish to him such information as he may consider 
necessary; or : 


( b ) enter any factory. establishment, office or other pre 

mises occupied by such principal or immediate em 
plover at any reasonable time and reruire any rer 
son found incharge thereof to produce to much 
Inspector or other official and allow him to examine 
such accounts, books and other documents relating 
to the emplovment of persons and payment of 
wages or to furnish to him such information as he 
may consider necessary ; or 


( c ) examine the principal or immediate emnlover his 

agent or servant or any person found in such fac 
tory , establishment, office or other premires or any 
person whom the said Inspector or other official has 
reasonable cause to believe to have been an em . 
ployee ; or 


( d ) make conjes of or take extracts from any register , 

account book or other document maintained in such 
factory establishment office or other premires . 

[ F. No. S -33014 /47/ 85- SSIL 
- 1086 GI/ 86 - 5 


. 


. 
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- - 


- 


- 


- 


- 


( li ) ascertaining whother tho omploycos continue to 

be entitlod to bonofits provided by the employer 
in cash and kind being benofits in consideration 
of which exemption is being granted under this 
Notification; or 


मन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश 
करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा 
करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी 
के सन्याय से संबंधित ऐसे लेखाबहियां और अन्य 
दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष 
प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह 
उसे ऐसी जानकारी दे जो वह प्रावश्यक समझे , 
या 


( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

gald Act has been compliod with during the 
period when such provisions were in force in re 

tation to the said faotory ; 
be empowered to 


( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , उस 

अभिकर्ता या सेवक की या एसे किसी व्यक्ति की 
जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य 
परिसर में पाया जाए , या ऐसे किसी व्यक्ति की 
जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 
के पास यह विश्वास करने का यक्तियुक्त कारण 
है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 


( a ) require the principal or immediate employer to fur 

nish to him such information as he may consider 

necessary ; or 
( b ) enter any factory , establishment, office or other pre 

mises occupied by such principal or immediate em 
ployer at any reasonable time and require any per 
kon found incharge thereof to produce 10 such 
Inspector or other official and allow him to examine 
such accounts , books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of 
wages or to furnish to him such information ax ho 
may consides necessary ; or 


( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 

में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य 
दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धारण 
लेना । 

[ संख्या एस - 38014/ 32/ 85 - एस . एस -I ] 


( c ) examine the principal or immediate emplover , his 

agent or servant or any person found in such fac 
tory , cstablishment , office or other premises or any 
person whom the said Inspector or other official has 
reasonable cause to believe to have heon an em 
ployee ; or 


स्पष्टीकरण ज्ञापन 


( d ) make comies of or take extracts from any register , 

nccount book or other documont mointained in such 
factory . establishment, office or other premises. 

[ F. No. S-38014/ 32/ 85- SSIT 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case as the processing of the application 
for exemption took time. However , it is certified that the 
grant of exemotion with retrospective effect will not affect 
the intercst of anybody adverselv . 


इस मामले में छूट का भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक 
हो गया है क्योंकि छुट के प्रावेदन पर कार्यवाही करने में 
समय लगा था किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छुट को 
भतलक्षी प्रभाष देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


नई दिल्ली 10 नवम्बर 1986 


S. O . 3939. - In exercise of the powers conferred by section 
87 read with section 91A of the Employccs State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
exempts M /B , Bharat Electronics Limited , Panchkula , 
Haryana , from the operation of the sald Act for a period 
of one year from 1st May , 1985 upto and inclusive of the 
30th April, 1986 . 


2 . The above exemption is subject to the following con 
ditions , namely : 


( 1) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act (hçreinafter 
referred to as the said period ) , such returns in such 
form and containing such particulars as were due 
from it in respect of the said period under the Em 
ployees State Insurance ( General ) Regulations , 
1950 : 


का० आ० 3940 - - मैसस - हिन्दोस्तान मोटर्स , लि , पोस्ट 
आफिस हिन्दमोटर , जिला- हगली , पश्चिम बंगाल ( उम्ल्यु . बी . / 
370 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उफ्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का 
सेदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन 
बीमा स्कीम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को 
उन फायदों से अधिक अनकुल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षप 
सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है , 


( 2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Actor 
other official of the Corporation authorised in this 
behalf shall , for the purposes of---- 
(i ) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub - section ( 1) of section 44 for 
the said period; or 


(ü ) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance (Genoral) Regulations , 1950 for the 
snid period ; or 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का . पा . 4576 तारीख 22- 11- 1983 के अनुसरण में और 


-- 


- - - - - - -- - - - - - 


- - - 
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इससे उपाबर अनुसूची में विनिदिष्ट शर्तों के अधीन रहते ____ 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
हुए उक्त स्थापन को , 17-12- 1986 से तीन वर्ष की अवधि प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रन 
के लिए जिसमें 16-12- 1989 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 

हों वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन 
अनुसूची 

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 

युक्तियुक्त अवसर देगा । 
निधि श्रायुक्त , पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 

9 यदि किसी कारणवंश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट 

जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
करे । 

स्थापन पहले अपने चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसो 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 

रीति गे कम हो जाते हैं , तो वह छूट रद्द की जा सकती है । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) 

____ 10. यदि किसी कारणवंश, नियोमक भारतीय जीवन 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 

सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को ध्यपगत 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द को जा सकता है । 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना 
बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण , 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
प्रभारों का सन्दाय प्रादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशि 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

तियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छुट न दी गई होती 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 

तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बोमा फापों के संदाय का 

उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
मामहिक बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 

मृत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
का अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 

सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 

दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 

[ सं . एस- 35014/ 227/ 83-पो . एफ / एस एस- 2] 
नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 

New Delhi , the 10th November , 1986 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम S . O . 3940 . — Whereas Messrs . Hindustan Motors Limited , 

P . O . Hind Motor, District Hooghly, West Bengal ( WB /370 ) 
को सन्दस्त करेगा । . . 

(hereinafter referred to as the said establishment) have ap 

plied for exemption under sub-section (2A ) of Section 17 
6 . यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 

sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) hreinafter referred to as the 
उपलब्ध फायदे बढ़ाय जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम के 

said Act). 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 

And whereas , tho Central Government is satisfied that the 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों employees of the said establishment ure , without making any 

separate contribution of payment of premium , in enjoyment 
के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

of bencfits under the Group Insurance Scheme of the Life 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, 
फायदों में अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 

in tho nature of Life Insurance which are more favourable to 
अनुज्ञेय है । 

such employees than the benefits admissiblo under the Emp 
loyees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter 

roferred to as the said Scheme); 
7. सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय Now , thorofore, in exorcise of the powers conferrd by sub 

section (2A ) of Soction 17 of the said Act and in Continua 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 

tion of tho notlication of th Government of India in the 

Ministry of Labour , S . O . 4576 dated the 22- 11- 1983 and sub 
• सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 

ject to the conditions specified in the Schedule annexed here 
कर्मचारी के यिधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप to tho Central Government hereby excmpts the sald estab 

lishment from the oporation of all the provisions of tho said 
में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा । 

Scheme for a further period of three years with effect from 
17- 12 - 1986 upto and inclusive of the 16 -12- 1989 . 


- 


- 
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SCHEDULE 

जिले इसमे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
1 . The employer in relation to the said establishment sh..ll 

भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध भधिनियम , 1952 
submit such retuuns to tic Regional Provident Fund Com 
missioner, West Bengal and maintain suudi accounts and pro ( 1952 का 19 ) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
vide such facilities for inspection as the Central Govornment 
may direct from time to time. 

गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छुट 
2 . The employer shall pay such inspection charges us the दिए जाने के लिए, आवेदन किया है । 
Central Government may , from time tu tume, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A) of Section 17 of the said Act 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
within 15 days from the close of overy month. 

स्थापन के कर्मचारो किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम 
3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance ocheme, includiny maintenance of accounts, s.. b का सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

mission of returus, payment of insurance premia, rulusfer or 
accounts, payment of insperion charges olc . Anall be borne 

जीवन बीमा स्कीम की सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन 
by the employer . 

जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं व ऐसे कर्म 
4 . The employer shall display on the Notice Board of tlic 

चारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें 
ostablishments, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemo as approved by the Cential Government and , as and कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे उसमें 
when amended , alongwith a translation of the salient feaults 
thereof, in the language of ihe majority of the employees . इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय 

5 . Whereas an eniployees , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment, the employcr shall immediately enrol him as 

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 
a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
picmilim in respect of him to the Life Insurance Corporation 

की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करले 
of India . 

हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
6 . The employer shall arranga to enhance the benefits ava.l 
able to the employees under the Group Insurance Scbcnie ap संख्या का . पा , 4717 तारीख 24 - 11 -1983 के अनुसरण 
propriately , if the benefits arailable to the employeds under 
the said Scheme are enhanced so that the bencfits available 

में और इससे उपाबद्ध अनमूबी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
under tho Group Insurance Schemc are more favourable to 

रहते हुए उक्त स्थापन को , 24-12-1986 से तीन वर्ष की 
the employees than the benofits admissible under the said 
Schemo. 

अवधि के लिए जिसमें 23- 12- 1989 भी सम्मिलित है , 
7 . Notwithstanding any thing contained in the Group Ingu उवस स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 
rance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payablo under this scheme he less thap the amount that 
would te payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the Icgal 

अनुसूची 
heir / nominee of the employce as compensation. 
8. No amendment of the provisions of the Group Insur 

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक 
ance Scheme, shall be made witirout the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , West Bengal and 

भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा 
where any amendment is likely to affect adversely the intercet 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
of the employees , tho Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonablc opportu . प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निदिष्ट 
nity to the employees to explain their point of view . 
9 . Where, for any reason, the omployces of tho said estab 

करे । 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को 
adopted by the said establishment, or the beneflts to thc erTip 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
loyees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
10 . Whero, for any reason , the employer fails to pay the 

के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 
premium etc. Within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
11. In case of default , if any made by the employer in 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , 
payment of premium the responsibility for payrrent of assur 
rance benefits to the nominces or the legal hery of deceased 

बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
members who would have beon coveres under the soid Scheme प्रभारों का सन्दाय आदि भी हैं , होने वाले सभी ध्ययों का 
but for grant of this exemption , shall bo that of the cmployer, 

यहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme tho Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum Asgured to the nominee , legal 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा तया अनुमोदित 
heirs of the deceased member entitled for it and any case 

सामहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब 
within one month from the receipts of claim complete in all 
respects . 

कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की 
INo . 5- 35014 / 227 / 83 PF. II - SS-In] प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसके 
___ का . प्रा . 3941: ---मैमर्स पोलीओन लिमिटेड, 7 जमशेद मुख्य बातों का अनवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
जी टाटा रोड , बम्बई - 400020 ( एन , एच ./ 5207 

करेगा । 


- 


- - - - - - - 
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5. यदि कोई एसा कर्मचारी , ओ कर्मचारी भविष्य 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य का 

मृत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 

के हकदार नामनिर्देशिती/ विधिक वारिसों को उस राशि का 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके 

सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक 

दाय को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज 

[ संख्या एस - 35014/ 242/ 83 - पी . एफ - 2/ एसएस - 2 ] 
करेगा और उसकी बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को मन्दत्त करेगा । 

S . O . 3941. - Whereas Messrs , Polychanı Limiica , 7, jusheelji 
Tata Road, Bombay -400020 ( MH/ 520 / ) ( hereimalter lederred 

to as the said establishment) have applied tor exemp 
6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों tion under sub -section (2A ) ot Section 17 of the Employecs 

Provident Funds und Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
को उपलब्ध फायदे बढ़ाय जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 

of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ). 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप And whereas, the Central Government is satisfied that ( he 

employees of the said establistinent are , without making any 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों 

separte contribucion of payment of premium , in cnjoyment of 

benefits under the Group Insurance Scheme of the Life In 
के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 

surance Scheme of the Life Lasurance Corporation of India 
उन फायदों से अधिक अन कल हों , जो उक्त स्कीम के in the nature of Life Insurance which are more favourable 

to such employcos than the benefits admissible under the Em 
अधीन अनुज्ञेय हैं । 

ployces Deposit Linkod losurance Scheme, 1976 (hereinafter 

referred to as the said Scheme); 
7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 

Now , thcrefore , in exercisc of the powers conferrd by sub 
भी , यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन 

section (2A ) of Section 17 of the said Act and in continuation 

of the notification of the Government of India in the Ministry 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 

of Labour , S . O . 4717 dated the 24 - 11- 1983 and subject to the 

conditions specified in the Schedule annexed hercto the Cen 
दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता tral Government hereby exempts the said establishment from 

the operation of all the provisions of the said Scheme for a 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को further period of three years with effect from 24- 12 - 1986 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 

upto and inclusive of the 23- 12 - 1989 . 

SCHEDULE 
का सन्दाय करेगा । 

1 , Ihc cmployer in relation to the said establishment shall 
8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

niissioner , Maharashtra and maintain such accounts and pro 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्रा के पूर्व अनुमोदन 

vide such facilities for juspection as the Central Government 

may direct from time to time. 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 

2 . The cmployer shall pay such inspoction charges as the 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 

Central Governmont may , from time to time, direct under 

clause ( a ) of sub - section (3A ) of Section 17 of the said Act 
हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायक्त , अपना अनुमोदन within 15 days from the close of every month. 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 

lasurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

mission of returns , payment of insurance promia , trongfor of 

accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
9 . यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय by the employer. 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 

4 . Tho employer shall display on the Notice Board of the 

establishments , & copy of the rules of the Group Insurance 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते या इस Schemc as approved by the Central Government and , as and 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 

when amended , alongwith a translation of the salient features 

thereof, in the language of the majority of the cinployces, 
रीति से कम हो जाते हैं , तो वह छूट रद्द की जा 

5 . Whereas an employce , who is already a menber of 
सकती है । 

the Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment, the employer shall immediately eprol him as 

a member of the Group Jasurance Scheme and Rz necessary 
___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 

premium in respect of him to the Lifc Insurance Corporation 

of India. 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत 

6 . The employer shall arrange to cnhance the benefits avail 

able to the employoos under the Group Insurance Scheme 
हो जाने दिया जाता है तो छट रद्द की जा सकती है । 

appropriately , if tho benefits Available to the employces under 
the said Scheme are enhanced so that the benefits available 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सम्दाय में किए गए 

the employees than the benefits admissible under the said 

Schomc. 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम 

7. Notwithstanding any thing contained in the Group In 
निर्देशितियों या विधिक धारिमों को जो यदि यह, छूट न दो 

slisance Scheme, if on the death of an employee the amount 
गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 

payable under this Scheme be less than the amount that would 

be payable had employee been covered under the said Scheme, 
के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

the employer shall pay the difference to the legal heir /nominee 
of the employee as compensation . 
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8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employecs , tho Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view , 


अनुसूची 
__ 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


9 . Wbere, for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain coverod under the Group InsurdoCC 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the em 
ployees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption gholl be liuble to be cancelled . 


10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the cxemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium thc responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना, विवरगियों का प्रनित किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारी का मन्दाय प्रावि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

____ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित 
सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब 
कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति 
तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में उसकी मख्य 
बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 


12. Upon the death of the members covered under the 
Schemc the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
Prompt payment of the sum assured to the nomince /legal 
heirs of the deceased member cotiled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim completo in all 
Tespects . 


[ No. 5-35014 / 242 / 83 -PF.II. SS. I ] 


का . पा . 3942: - - मैसर्स नतन नागरिक सहकारी बैंक 
लि . विक्टोरिया जुबली हस्पताल के सामने , डा . मोतीभाई 
मार्ग , पंचकुबा, अहमदाबाद ( जी . जे . / 4694) , ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) जिसे इसके इसमें पश्चात् उका अधिनियम कहा 
गया है ) को धारा 17 को उपधारा ( 20 ) के अधीन 
छट दिए जाने के लिए आवदन किया है । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट . प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उस के 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को सन्द न करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम 
का सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम को सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन 
जीवन बीमा के रूप में मो फायदा उठा रहे हैं ये एसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनकल हैं जो उन्हें 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बोमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अन ज्ञेय 


6. यदि सामूहिक बीमा स्फोम के अधीन कर्मचारियो 
को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा । जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अबोन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कोम के 
अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीम 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में सन्देय होती जब वह उक्त स्कोम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशितो को प्रति 
कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
सन्दाय करेगा । 

8. सामहिक स्कीम के उपबन्धों में काई भी मशोधन. 
प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 22 ) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
भए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . मा , 4655 तारीख 24- 11 - 1983 के अनुसरण 
मैं और इससे उपाबद्ध अन सूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
रहते हए उक्त स्थापन को , 24- 12-1988 पसे तीन व 
की अवधि के लिए जिस में 23- 12- 1989 भो सम्मिलित है 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन मे छुट देती है । 
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missionor , Gujarat and maintain such accounts and provide 
के विमा महीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधम से 

such facilitio , for inspoction as tho Central Government may 

direct from time to time. 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्राय क्त , अपना अनुमोदन 

2 . The omployer shall pay such inspection charges as the 

Contral Government may , from time to time, direct under 
देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का claust (a ) of sub- section (3A ) of Section 17 of the said Act 

within 15 days from the close of every month . 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

3 . All oxpenses involved in the administration of thic Group 

Insurance Scheine, including maintenance of accounts, sub 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 

mission of returns, payment of ingurance premia , transfer of 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 

by the employer. 
स्थापन पहले अपना सका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 

establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and , as and 
किसी रीति में कम हो जाते हैं , तो यह छुट रद्द की जा 

when amended , alongwith a translation of the salient fea 
सकती है । 

tures thereof, in the language of the majority of the emp. 

loyecs . 
10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन $ . Whereas an employee , who is already a mernber of 

the Employees Provdent Fund or the Provident Fund of an 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का establishment, the employer vliall immediately enrol him as 

A member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत 

premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
हो जाने दिया जाता है , तो छुट रद्द की जा सकती है । 

of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benfits avail 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए able to the employecs under the Group Insurance Scheme 

appropriately , if the benefits available to the employees under 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के ना - 

the said Scheme aro cohanced 40 that the benefits Available 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छुट न 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 

the employees than the benefits admissible under the said 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों Scheme. 
के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

7. Notwithstanding any thing contained in the Group Insur 
rance Scheme, if on the death of an omployee the amount 

payable under this Schene be less than the amount that 
12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की 

would be payablo had employee been covered under the said 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 

Scheme , the employer shall pay the difference to the legal her / 

nominee of the employee as compensation , 
के हकदार नामनिर्देशिती /विधिक पारिसों की उस राशि का 

8. No. amendment of the provisions of the Group Insurance 
सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण Scheme, shall be made without the prior approval of the 

Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and whero 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

any amendment is likely to affect adversely the interest of 

the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
[ संख्या एस -35014/ 244 / 83- पी . एफ -2/ एस एस -2] 

shall before giving his approval, A rcasonable Opportunity 

to the employees to explain their point of vicw . 
S. O . 3942. --- Whereas Messrs Nutan Nagrik Sahakari Balik , 
Linuted , Opposite Victoria Jubilee Hospital, Dr. Motibai Marg, 9 . Where , for any reason thc ecployees of the said estab 
Panchkuva, Ahmedabad ( GJ / 4694 ) ( hereinafter referred to as lishment do not remain covered under the Group Insurance 
the said cstablishment ) havo applied for oxemption under sub Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
soction (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds adopted by thc said establishment, or the benefits to the 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( herein employecs under this Scheme re redused in any manner , the 
after referred to as the said Act). 

exemption shall be liable to he cancelled. 
And whorcas, the Central Government is satisfied that the 

10 . Wherc , for any reason , the employer fails to pay the 
omployees of the said establishment are , without making any 

premium etc . within the due date, as fixed by the Life In 
separate contribution of payment of premium , in enjoyment 

surance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse 
of benefits under th¢ Group Ingumice Scheme of the Life 

the exemption is liable to be cancelled , 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 11 . In case of default. if any inade by the employer in 
India in the nature of Life Insurance which are more favoļii payment of premium the responsibility for payment of assur 
able to such employees than the bonefits admissible under ance benefits to the nominces of the legal heirs of deceased 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( here members who would have been covered under the said Scheme 
inafter referred to as the vald Scheme); 

but for grant of this exemption , shall be that of the emp 

loyer . 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of Section 17 of the said Act and in con 

12 . Upon the death of the members covered under the 
tinuation of the notification of the Government of India in 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
the Ministry of Labour, S . O . 4655 dated tho 24 - 11- 1983 and 

prompt payment of the sum assured to the nominec / legal 
subject to the conditions specified in the Schedule anncxed 

heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
hereto the Central Government hereby exempta the said estab 

within one month from the receipt of claim complete in all 
llohment from the Operation of all the provisions of the 

respects, 
sald Scheme for a further period of three years with effect 
from 24 - 12 - 1986 upto and inclusive of the 23 - 12 - 1989 . 

INo. S-35014 / 244 / 83 - PF.II-SS. II ) 
SCHEDULE 

का . प्रा . 3943 : - - मैसर्स इन्डियन प्राक्सीजन लि . , लाल 
1. The employer in relation to the suid establishmeni shall 

बहादूर शास्त्री मार्ग , घाटकोपर , पश्चिम , बम्बई- 400086 
submit such returns 10 the Regional Provident Fund Com ( एम . एच . / 1172 ) और अपने प्राक्सीजन हाऊस , पी - 34, 


ylegal be the said be emr 
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- 


साराताला रोड़, कलकत्ता -700053 स्थित रजिस्टर्ड प्राफिस 
महित , ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों में अधिक अनुकल है जो उन्ह 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अज्ञेय 


है 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम, की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
मंख्या का . प्रा . 312 तारीख 26- 11-1982 के अनुसरण 
में और इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 8- 1-1986 से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए जिसमें 7- 1- 1989 भी सम्मिलित है, उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन मे छट देती है । 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उस अधिनियम के प्रधान छुट प्राप्त किसो 
स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापनं में नियोजित किया जाता है तो नियोजक मामूहिक 
बोमा स्क . म के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारत . य 
जीवन बोमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

6. यदि सामूहिक बोमा स्क . म के अधीन कर्मचारियों 
को उपलउध्र फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्स स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि को जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बोमा स्कम के अधन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकल हों , जो उक्त स्काम के 
अधन अनुज्ञेय हैं । 
____ 7. सामूहिक बीमा स्क . म में किसी बात के होते हुए 
भो , यदि किला कर्मचारी का मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 
दशा में सन्देश होतो जब वह उक्त स्कोम के अधन होता 
तो , नियोजक कर्मचार के विधिक वारिस/ नामनिर्देशित को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
सन्दाय करेगा । 

____ 8. सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्रा के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किस संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि अायुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवमर देगा । 

9 . यदि किस कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारत य 
जावन बीमा निगम को उस सामूहिक बंमा स्कम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधन नहीं रह जासे हैं , 
या इस स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किस राति से कम हो जाते हैं , तो यह छुट रह 
की जा सकत है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
व . मा निगम द्वारा नियत तारख के भीतर प्रोमियम का 
सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को मयगत 
हो जाने दिया जाता है तो छुट रद्द को जा सकता है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रोमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छट न द 
गई होते तो उका स्कम के अन्तर्गत होते , बोमा फायदों 
के सन्दाय का उतरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य क. 
मत्य होने पर भारत जीवन ब गा निगम , ब माकन नाशि 
के हकदार नामनिर्देशित /विधिक वारिसों को उस राशि का 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक 
भविष्य , निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
सुविधाएं प्रदान करेगा जा केन्द्रीय सरकार समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

9. निमोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास के 
समाप्ति के 15 दिन के भ . तर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त विनियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के प्रधान समय- समय पर निदिष्ट करे । 


3. सामुहिक बमा स्कम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रद्रा आना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बामा प्रामिम का संदाय लेजाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभागेका मन्दार ग्रादि भी है , होने वाले सभी प्रयों का 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
सामहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब 
कभः उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोवन को प्रति 
नथा कर्मचारियों को बहुसंख्या के , भाषा में उसको मुख्य 
बातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना-पट पर प्रदर्शित 
करेगा । 
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interest of tho cmployece , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain overed under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
udopted by the said establishment, or the benefits to tho 
employecs under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 
____ 10 . Wherc, for any reason, the employer fails to pay the 
promium etc . Within the duo datc, as fixed by .the . Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is llable to be cancelled . 
___ 11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of Ag 
suranc, benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
meinberg who would have been covered under the said 
Schemo but for grant of this exemption , shall be that of tho 
employer . 


सन्याय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भासर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 25/2/ 86 - एस एस - 2 ] 
S. O. 3943.-- Whereas Messts Indian Oxygen Limited , Lal 
Bahadur Shastri Marg, Ghatkoper West Bombay ( MH/ 1172 ) 
including its registered office at Oxygen House , P . 34, Tara 
tala Road , Calcutta - 700053 ( hereinaller referred to as the 
said establishment) have applied for exemption under sub 
section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds 
and Miscellancous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) ( herein . 
after reforred to as the said Act ). 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employces of the said establishment are , without making any 
separate contribution of payment of premium , in enjoyment . 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourable 
to such employees than the benefits admissible under the 
Employees Deposit Linked Inşullance Scheme, 1976 (herein 
after referred to as the sald Scheme); 

Now , therefore , in exercise of the powery conferred by 
sub -section ( 2A) of Section 17 of the said Act and in con 
tinuation of the notification of tho Government of India in 
the Ministry of Labour, S .O , 312 dated the 26 - 11 - 1982 and 
subject to the conditions specified in tho Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts tlic said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further period of three years with cffcct 
from 8 - 1 - 1986 upto and inclucive of the 7 - 1. 1989. 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such return to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Maharashtra and maintain such accounts and pro 
vido guch facilities for inspection as the Central Government 
may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay quch inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, dircct under 
clause (a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts sub 
mission of returns, payment of insurance premia , tsangfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer. 

4 . The employer shall display co the Notice Board of the 
ostablishments, a copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employec, who is already a member of the 
Employoes Provident Fund of the Provident Fund of an esta 
blishment, the employer shall immediately enrol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 


12 . Upon tho death of the memberg covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cnguro 
prompt payment of the sum assured to the nominee / legal 
hoirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 

[ No. S- 35014/ 252/ 86- SS. II] 
का . प्रा . 3944- - मैमर्स सायल मैनिफैक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग कारपो 
रेशन, 876, इण्डस्ट्रियल एरिया -ए, लुधियाना- 3 ( पी एन .) 
5043 ) , ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 का 17 ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 21 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रमियम का 
संदाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सामूहिक ब मा स्कम के अधन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा रकम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं । 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा - 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इमसे उमाबद्ध अनुसूच में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन क तीन वर्ष को अवधि के लिए 
उक्त स्कम के सभ : उ बिन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 


6 . The employer shall arrange to cnhance the beneflts 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits Available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employoes than the benefits admis 
sible under the said Scherne. 

7 , Notwithstanding any thing contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this schemo be less than the amount that 
would be payable had employec heen covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nominee of the employee as compensation . 

8. No Amendment of the provisions of the Group Insl 
ranco Scheme, shall he made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
1086 GI/86 - 6 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , पंजाब को ऐम विवरणियां भेजेगा 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरक्षण के लिए ऐसा सुविधायें 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार , समय समय पर निदिष्ट 
करे । 

2. नियोजिक, ऐसे निरक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
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___ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , इट रद्द को जा 
सकता है । 

____ 11 . नियोजक द्वारा प्रोमियम के संकाय में किये गये 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्व 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दो 
गई होतो तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । ब . मा फायदों 
के संदाय का उसरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
ब . मा निगम से बोमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माम के 
भातर सुनिश्चित करेगा । 

[ एस - 35014/ 253/ 86-एसएस- 2 ] 


सरकार, उपस अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा 34 के 
खण्ड-क के मधन समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्क . म के प्रशासन में , जिसके 
अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना , बोमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण , 
निरक्षण प्रभारों संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों 
का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बमा स्कम के नियमों की एक प्रति और अब कभी उनमें 
संशोधन किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
पारियों क बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रशित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य 
निधिं का या उक्त अधिनियम के अपन छट प्राप्त किसी 
स्थापन के भविष्य निधि को पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजन सामूहिक 
बमा स्क म के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय 
जबन बमा निगम को संदत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्क म 
के प्रध न कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से बखि किये जाने क व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामुहिक ब मा क म के अधन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के 
अध न अनुशेष हैं । 

7. सामूहिक ब मा स्कम में किस बात के होते हुए 
भ - यदि फिस कर्मचारक मृत्यु पर इस स्क म के अर्धन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचार को उस दशा 
में संदेय होत जब वह उस स्कम के अध न होता तो , 
नियोजक कर्मचार के विधिक वारिस/ नामनिर्देशित को 
प्रतकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक ब मा स्क म के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन प्रावेशि भविष्य निधि आय क्त , पंजाब के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किस 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
क संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि मायक्त अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युषितयुक्त अवसर देगा । 


S. O . 3944 . - Whereas Messrs Sayal Manufacturing & 
Trading Corporation, 876 , Industrial Area - A , Ludhiana - 3 . 
( PN/ 5043 ) ( hercinafter roferred to as the said establishment) 
have applied for exemption under sub -section (2A ) of Section 
17 of the Employees Provident Fund & Miscallaneous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952) , hereinafter rokerred to as 
the said Act); 


And whereas, the Central Goverment is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the hature of Life Insu 
rance which ar s morc favourable to such employees that 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in thc Schedule annexed hereto , the 
Central Governmont hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years. 

SCHEDULE 


1 . The omployer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner Punjab and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to timo. 

2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 


9. यदि किस कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
अ वन ब मा निगम को उस सामूहिक बोमा स्कम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना चुका है , अधन नहीं रह जाता 
है या इस स्क म के प्रध न कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किस र ति से कम हो जाते हैं , तो यह रह की जा 
सकता है । 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including naintenance of accounts sub 
missions of returne, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc , shall be bornc 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, A copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
whon amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


5. Whoreas an employec , who is already a member of the 
Émploycos Provident Fund or the Provident Fund of an 
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establishment exempted under the sald Act, is employed in उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
hlo establishment , the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay necos बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनशेय हैं । 
6. The employer shall arrange to enhance the benfits avai 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
lable to the employecs under the Group Icīgurance Scheno 
appropriately , if the bencfits available to the employecs under की उपधारा 2क द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
tho said Scheme Are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to और इससे उपायस अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
the omployees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

रहते हए , उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए 
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 

उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
rance Scheme, if on the death of an eroployee the amount 
payable under this Schemo be less than the amount that would 

अनुसूची 
be payable had employee been covered under the said Scheme 
the employer shall pay the difforenc to the legal hels /nominee 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
of the employee as compangatlon . 

निधि प्रायुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schemų shall be made without the prior approval of the लेखा रख गा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान 
Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of the 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय समय पर निर्दिष्ट करे । 
employees , the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval, give a Casonable approval, give 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
a reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
9 . Where , for any reason, the employees of the said csta सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 3 - क 
blishment do not remain covered under tho Group Insurance 
Schome of the Life Insurance Corporation of India as already 

के खंड -क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे । 
adopted by the said establishment, or the benefits to tho 
enployees under this Schemo aro reduced in any manner, the 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जि के अंतर्गत 
exemption shall be liable to be cancelled, 

लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due dato , as fixed by the Life Insu बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण 
rance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled , 

प्रभारों सदाय प्रादि भी है, होने वाली सभी व्ययों का वहन 

नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , und the policy is allowed to lapse . 

___ 4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामुहिक 
the çxmption is liable to be cancelled . 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
11. In case of default, if any made by the employer in pay 
ment of premium the responsibility for payment of Assurance 

संशोधन किया जाये , तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्म 
benefits to the nominees or the legal heirs of deceased चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
omployer. 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो का चारी भविष्य 
12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी 
propt pa ! 111. 11t of tho Slim assured to the nomineelegal 
hoirs of the deceased members entitled for it and in any case स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है उसके स्थापन 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 

नियोजित किया आता है तो , नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम 
INo . S. 35014(253786 -5S . II] के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
का . मा . 3945 . - -- मैसर्स मोहन बोलिंग के प्राइवेट लिमिटेड , 

संदत्त करेगा । 
186, जी . टी . रोड , धनडारी कलानं , लधियाना ( पी . 
एन . / 7557 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधिनियम , 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फापदों में समषित रूप 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) से बुद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के अधीन छुट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन मनु 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का शेय हैं । 
संदाय किम बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इ . स्कीम के अधीन 
फायदे उठा रहे हैं और ऐमे कर्मचारियों के लिए ये फायदे संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस पर 
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में संवेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियो 
जक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में वोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


from the operation of all the provisions of the said Schemo 
for a period of three years , 

SCHEDULE 
1. Tho einployer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Punjab and maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


2 . T he employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government tay, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month , 


___ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशो 
धन प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त , पंजाब के पूर्व अनमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा , और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना अनुमोदन दे 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियः तारीख 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छुट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किय गये 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते । बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


3 . All expenses involved in the avarinistration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc , shall be borno 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , 49 and 
when amended, alongwith a translation of the salient fca 
tures thercof , in the language of the majority of the emp 
loyecs . 

5 . Whereas an employee , whu is already a member of the 
Employees Providcat Fund or the Provident Fund of an estab 
lishment exempted under the suid Act, is employed in his 
establis /101ent , thc enipluyer shall immediately enrol him as 
a mnernber of the Group insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
ration of India. 

6 . The employer shall arrange to cnhance the benefits 
available to the employees under the Group ( asurance Schom 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said scheinc are enhanced , 80 that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the emploecs than the benefits admissible under the 
said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group fosu 
rance Scheme, if on the doath of an employee the amount 
payable under this Scheinc be less than the amount that 
would be payable bad employee been covered under this 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nominęc of the cmployeo as compensation , 

8 . No amndment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional7 Provident Fund Commissioner , Punjab and where 
any amendment is likely to wifect adversly the interest of the 
employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval, give a reasonable approval, give 
a reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकवार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीयन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ एस - 35014 ( 254) / 86 - एसएस - 2] 
5. 0 . 3945. - -- Whereas Messrs Mohan Bottling Company Pri 
vate Limited 186, G . T . Road , Dhandari Kalan, Ludhiana, 
(PN/ 7 / 557 ) ( hereinafter reterred to as the said establishment) 
have applied for exemption under sub -section (2A ) of Section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act); 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
omployecs of the said establishment are , without making any 
soparato contribution or payınent of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are moro favourable to such employees ihat the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked In 
surance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme); 


9 . Where , for any reason , ile employees of the said cstab .. 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner, the 
cxemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Wherc , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Lifo Ingus 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse, 
the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the enyployer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nomineos Or the legal heirs of deceased 
members who would have been coverd under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensire 
prompt payment of the gum assured to the nominee / legal 
heirs of the deceased menher entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects . 

[ No. S . 35014(254 ) /86-SS.II] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annoxed hereto , the 
Central Goordmont horoby oxempts the said establishment 
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-- 


" : . . 


आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करेगा । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों , में समाधित रूप से 
वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनु 
शेय हैं । 


का . प्रा . 3946. -- मैसर्स राजीव मटल इंडस्ट्रीज , 3-सी , 
टैक्सटाईल कालोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया -ए, लुधियाना- 3 ( पी . 
एन . / 3385 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 
नियम , 1952 ( 195 2 का 17 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) 
के अधीन छुट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । . 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवस बीमा 
स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहाँ 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं । . 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा 2क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


7 . सामुहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी यदि किसी कर्मचारो को मत्य पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बोमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , पंजाब के पूर्व अनु 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसो संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकुन प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
यषितयुक्त अवसर देगा । 


अनुसूची 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त , पंजाब को एसी विवरणियां भेजगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोगक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3- क 
के खंड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे । 


9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधन नहीं रह जाता है या इस 
स्फोम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रोति में कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द को जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रोमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को ध्ययगत 
हो जाने दिया जाता है मो , छूट रह की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो , उक्स स्कीम के अंतर्गत होसे । बीमा फायदों के 
संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


- 3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रमा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का मंवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

___ 4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिप्त सामूहिक 
बोमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाये , सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसको मुख्य बातों का 
अनवाद स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा । 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन पाने वाले किसी सदस्य की . मत्य होने पर उसके हक 
दार नाम निर्देशिलियों /विधिक वारिसों को वीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम मे बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 
मुनिश्चित करेगा । 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बोमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका माम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बात 


[ एम - 35014 ( 255 ) / 86 - एस एस - 2) 
5. 0 , 3946. -- Whereas Messrs Rajeev Metal Industries 
3. C , Textile Colony, Industrial AreR- A , Ludhiana - 3 (PN) 
3385 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub - section (2A ) of 


4630 THE GAZETTE OFINDIA : NOVEMBER 22, 1896 / AGRAHAYANA 1 , 1908 


[ PART II - SEC . 3( i)] 


benefits to the employees under this Scheme are reduced in 
any manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


Section 17 of the Employees Provident Funds & Miscella - 
neous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter refer - 
ed to as the said Act ) ; 

And, whereas the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are without 
making any separate contribution or payment of premium 
in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
of tho Life Ingurance Corporation of India in the nature 
of Life Insurance which are more favourable to such 
employees that the benefits admissible under the Employech 
Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter refer 
red to as the said Scheme ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2. A ) of section 17 of the said . Act , and sub 
joct to the conditions specified in the schedule annexed 
hereto , the Coptral Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
sold schome for a period of throo yoars . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
submit such returns to the Regional Providept Fund Con 
missioner Punjab and maintain guch accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to timo. 


2. The employer shall pay such inspection charges is 
the Central Government may , · from time to time. direct 
under clause ( a ) of sub-section ( 3A ) of section 17 of the 
sald Act, within 15 days froin tho close of overy month . 

3 . All experises involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme , including maintenance . of accounts , 
submission of roturns , payment of insurance promia . trans 
fer of accounts, payment of inspection charges etc . shull 
be borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
foaturos thereof, in the language of the majority of the 
employees. 

5 . Whereas an onplayco , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted inder the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as 4 member of the Group Insurance Schemc and pay 
necessary premium In respect of him to the Life Insurauce 
corporation of India . 


___ 10 , Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premiuin the responsibility for payment of asstu 
rance benefits to the -noinincce or the legal heirs of decenked 
meinbers who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 
____ 12. Upon the death of the members covered under the 
Schemo the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomincollegal 
heirs of the deceased member entitiod for it and in any caso 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects . 

[ No. S-35014/(255)/ 86- SS - II ] 
का . प्रा . 39 47. - -मैसर्स राजीव इंजीनियरिंग वर्स, 2- सी , 
ट्रेक्सटाईल कालोनी , इंडस्ट्रीयल एरिया - ए , लुधियाना ( पी . एन . / 
9867) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 17 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 को उपधारा ( 21 ) 
के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 
. और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किस पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम को 
माम हिक वोमा स्कोम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुक ल हैं जो कर्मचार। निक्षेप सहबद्ध बोमा 
स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चाल उक्त स्कीम कहा 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा 2क द्वारा प्रमत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
और इससे उपायद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कम के सभः उपबन्धों के प्रवर्तन से छटः देती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the bencfits 
available to the employces under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emp 
loyees under the said Schemc are cnhancod , so that the 
benefits available under the Groun Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits 
admissible under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employco the aniount 
payable under this Scheme bo less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the cmployer shall pay the difference to the logal 
heirs nomince of the cniployee as compensation . 


8 . No amendoient of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner Punjab anda 
where any amendment, is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give A 
reasonable approval , give it reasonable opportunity to the 
employees to explain their point of view , 


अनुसूची 
1 . उपस स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि मायुक्त , पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तया निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा 3 - T 
के खंड-क के अधीन समय -समय निर्दिष्ट करे । 

3. सामष्ठिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंद्राय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नयोजक द्वारा दिया जाएगा । . 


9 . Where , for any reason, the employer of the unid 
Gatablishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishnient, or the 
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होता तो , उक्त स्कीम के अंतर्गत हाँसे । बीमा फाययों के 
मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


___ 4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीगा कम के निरमों को एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाये , तब उस मंगोधन को प्रति तथा कर्म 
पारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
का अनुवाद स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी मो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किस । 
स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन 
में नियोजित किया जाता है तो , नियोजन सामूहिक बीमा 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संवन करेगा । 


2. उक्त स्थापम के संबंध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन पाने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन ब . मा 
निगम से बमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ एम - 35014 ( 256 )/ 86 - एम ए स - 2[ 
S. O . 3947. --- Whereas Messrs Rajeev Engineering Works, 
3 - C , Textilo Colony, Industrial Area- A , Ludhiana- 3 ( PN) 
9867 ) ( heroinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub - sectioli ( 2A ) of 
Section 17 of the Employees Provident Funds & Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter refer 
ed to as the said Act ); 


And , whereas, the Central Government is satisfied 
that the employees of the said establishment are , without 
making any separate contribution of payment of promium , 
in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature 
of Life Insurance which are more favourable to such 
eniployees that the benefits admissible under the Employcos 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter refer 
red to as the said Scheme ) ; 


____ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे अढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बं . मा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक ब . मा स्र्क म के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हो ओ उक्न स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 
___ 7. सामूहिक बीमा कं .म में किसी बात के होते हुए 
भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को 
उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्र्काम के प्रधान होता . 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशितों को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का 
संवाय करेगा । 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and sub 
ject to the conditions specified in the schedule annexed 
hereto , the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 

a po 


sar 


vears . 


SCHEDULE 


8. सामहिक ब . मा स्क . म के उपबन्धों में कोई भी संशो 
धन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , पंजाब के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
• यहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना अनुमोदन देने से 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
युक्त अवसर देगा । 


1. The employer in relation to the said establishimont shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner Punjab and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub -section (3A ) of soction 17 of the 
said Act , within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schtme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , trans 
fer of accounts , payment of inspection charges etc , shall 
be borne by the employer . 


9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जोवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या 
इस स्क . म के अधीन कर्मचारिया को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसोरीति से कम हो जाते हैं , तो यह छट रह की जा सकतो है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, â copy of the rules of the Group Insu 
ranco Scheme as Approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 


10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यय 
गत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


S. Whereas an employee , who is already a member of 
the Fmployees Provident Fund of the Provident Fund of an 
esta hlishment eyemed under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
corporation of India . 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 


6 . The employer shall arronge to enhance the benefits 
Available to the cmplovecs under the Group Ynyurance 
Scheme approprintely . if the henefits available to the emp 
loyees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Groun Ingurance Scheme are 
More filvourable to the cmployees than the benefits 
admissible under the said Scheme. 
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7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu . 
sance Scheme, iſ on the death of an employco the amount 
payable under this Scheme bo less than the amount that 
would he payable had employeo been covered under the said 
Schemo, tho omploydı ghall pay the difference to the legal 
heir nominee of the employec as cop pensation .. 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be inade without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Punjab and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees . the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable approval, give a reasonable opportunity to the 
employees to explain their point of view . 

9 . Whcre , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted hy the said establishment, or the 
benefits to the employces under this Scheme are reduced in 
zny manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Wherc, for any reason , the cmployer fails to pay the 
premium etc. within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


___ 11. In cuse of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance bencſits to the nominces or the legal liçirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomincellegal 
heiry of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month ( rom the receipt of claim complete in all 
respects. 

[ No. S -35014 ( 256)/ 86 -SS- II ] 
नई दिल 14 नवम्बर , 1986 
का . प्रा . 3948. ----केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91 -क के 
साथ पठित धाग 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और दिनांक 21 फरवरी , 1985 की अधिसूचना संख्या 
का . प्रा . 1053 के क्रम में हिन्तुस्तान एण्टीवायटिक्म लि . , 
पिम्परी, पुणे को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में पहली जलाई , 
1985 मे 30 जून , 1986 तक , जिसमें यह तारीख भी 
सम्मिलित है , एक वर्ष को और अवधि के लिए छट देती 


को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए ; या 
( ii ) यह अभिनिमित करने के प्रयोजनों के लिए 

कि कर्मचार राज्य ब. मा ( साधारण ) विनियम , 
1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख 

उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या 
(iij ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए 

कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दो गई उन प्रसुधि 
धाओं को , जो ऐमो प्रमुविधाएं हैं जिनके प्रति 
फलस्वरूप इम अधिसूचना के अधीन छट दी जा 
रही है , नकद और वस्तू रूप में पाने का हकदार 

बना हुअा है , या नहीं ; या 
( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 

उम अवधि दौरान , जब उक्त कारखाने के 
संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे , 
ऐमें किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था 

या नहीं 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : 

( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह 
अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह प्रावश्यक 
समझे ; या 

( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के 
अधिभोग में के कारखाने स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 
में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भार 
साधक व्यक्ति में यह अपेक्षा करमा कि वह व्यक्तियों के 
नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखाबहियां 
और अन्य दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष 
प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसो 
जानकारी दे जो वह प्रावश्यक समझे ; या 

( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को 
उमके अभिकर्ता या मेवक को या ऐसे किम व्यक्ति का जो 
ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाया 
जाए , या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरक्षक 
या अन्य पदधारे के पास यह विश्वास करने का युक्तियक्त 
कारण है कि वह कर्मचारी है , परीक्षा करना ; या 

( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापना, कार्यालय या अन्य परिभर 
में रखे गए किस रजिस्टर लेखावह या अन्य दस्तावेज की 
नकल करना या उससे उधरण लेना । 

मिंध्या एम - 3801 4 42/ 85 -- एस . पग - 1 ] 

ए . के . भट्टराई, प्रबर मचि । 


है । 


2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् : 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत 
जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था 
( जिसे इसमें . एमके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है ) ऐमो 
विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐम विशिष्टियों माहित देगा 
जो कर्मचारी राज्य बीमा ( नाधारण ) विनियम , 1950 के 
अधोन उसे उक्त अवधि को बाबत देन यो ; 

( 2 ) निगम द्वारा उन अधिनियम की धारा 45 क : 
उपधारा ( 1 ) के अधीन नियक्त किया गया कोई निरंक्षक 
या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधार ,-- 
( i ) धारा 44 को उपधारा ( i ) के प्रचंन उक्त अवधि 

. के लिए दी गई किमो विवरणों को विशिष्टियों 


मटकारक ज्ञापन 


हम मामले में छट को मनलमा प्रभाव देनी प्रावश्यक 
हो गया है क्योकि छट के श्रावेदन पर कार्यवाह करने में 
समय लगा था । यह प्रमाणित किया जाता है छिट 
को भूतलक्षा प्रभार देन ग किम भ व्यक्ति के हित पर 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
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New Delhi, the 14th November, 1986 


S . O . 3948. - In exercise of the powery conferred by vec 
tion 87 read with section 91- A of the Employces State 
Insurancc Act, 1948 (34 of 1948 ), and in continuation of 
the Notification No. S . O . 1053 dated the 21st February , 
1985 , the Central Government hercby exempts the Hindustan 
Antibiotics Limited , Pimpri, Pune , from the operation of 
the said Act for a further period of one year from 1st 
July , 1985 upto and inclusive of the 30th June, 1986 . 

2. The above exemption is subject to the following condi 
tions , namely : 
( 1 ) The employer of the naid factory shall submit in 

l espect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act (herein 
after referred to as the said period ) , such returns 
in such form and containing such particulars as 
were due from it in respect of the said period under 
the Employces State Insuranco (General ) Reguin 
tions, 1950 ; 


7 FOOTTI, 11 7571 , 1986 
FIT . gr . 3949.- - atta Tr UTH , 
1947 ( 1947 91 14 ) I SITT 17 # 3477TH # , 
केन्द्र य मरकार, न्यू मैंगलोर पत्तन के प्रबंधतंत्र से सम्बस 
नियाजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण, बंगलौर के पंचाट 
i riga * 7 , TI THEFT 27 - 10-8671 
TE GTI 4T 1 

New Delhi, the 11th November, 1986 
$ .O . 3949. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispuites Act , 1947. the Central Government hereby published 
the award of the Industrial Tribunal, Bangalore, as shown 
in the Annexure in the Indus rial Dispu es between tho em 
ployers in relation to the New Margalore Port and their 
workman which was received by the Central Government 
on the 27th October, 1986 . 


( 2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Act or 
other official of the Corporation authorised in this 
behalf shall, for the purpoyce of 


( i ) verifying the particular , contained in any return 

submitted under yub -seclion ( 1 ) of section 44 
for tho said period ; or 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN 

KARNATAKA BANGALORE 

Datod this the 20th day of October, 1986 
PRESENT : 
Sri R . Ramakrishna , B .A ., B :L ., Presiding Officer. 

Central Rcforence No. 7 of 1982 


( li ) ascertaining whether registers and records were 

naintained as required by the Employee State 
Insurance (General ) Regulations, 1930 for the 
said period ; or 


( ili ) ascertaining whether the employees continue to 

he entitled to henefits provided by the employer 
in cash and kind being bencita in consideration 
which exemption is being granted under this 1011 
fication ; or 


( iv ) ascertaining whether any of the provisions of 

the said Act has been complied with during the 
period when such provisions were in force in re 

Tation to the said factory 
he empowered to : 
( a ) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information as he may consider 

nccessary ; or 
( b ) enter any factory, establishment, cfice or other 

premises occupied by such principal or imordiale 
employer at any reasonable tirne and toqu re any 
person found incharge thereof to produce to cuch 
Ingrector or other omcial and allow him to examine 
sich accounts, books and other documento rlating 
to the employment of persons and payment of 
wages or to furnish to him such information as he 

may consider nece 991ry ; (ir 
(c ) examine the principal or immediate employer , his 

agent or servant or any person found in such fac 
tory , establishment, office or other premiscs or any 
person whom the said Inspector or other nfflcial has 
reasonable cause to believe to have been an em 

ployee ; or 
( d ) make copies of or take extracts from any register, 

account look or other docuent maintained in such 
factory , cstablishment, office or other premises. 

(F . No S -3810414285 - SSI] 
A . K BHATTARAI, Under Secy. 


I PARTY 

Vs. 

DI PARTY 
The General Secretary , The Chief Engineer & 
New Mangalore Port & Administrator, 
Dock Workers Union , New Mangalore Port , 
Room No. 97 , Central, Panambur, Mangalore - 10 . 
Market Building, 

II (a ). The Chairman , 
A . S . Pai Cross Road , New Mangalore Port Trust, 
Mangalore, 1. 

Panambur , Mangalore . 
APPEARANCES : 
For the I Party.. .Shri H . Umanath Nayak , Member , 

AITUC . D . K . Dist. Mangalore. 
For the II Party.- - Shri K . S . Bhat, Advocate, Manga 

loro . 
REFERENCE : 
(Goverriment Order No. L -45015/2 /78 - D . JV ( A ) at. 
7 - 8 -1982 ) . 

AWARD 
The Central Government after forming on opinion that 
an industrias dispule exista between the above parties has 
referred this dispute for adjudication in exercising the powers 
conferred by Section 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) 
of Section 10 to adjudicate on the schedule stated herein 
helow : 

SCHEDULE 


“ Whether the action of the management of New Mang 

alore Port is justifed in increasing the working 
hourg from 7 to 8 of the work charged cmployees 
transferred on 1- 8 - 1977 to regular establishment 
on ad - hoc basis ? If not, to what relief are the 
concerned workmen entitled ?" 


EXPI ANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case as the processing of the application 
for exemption took time. However , it is certified that the 
grant of excmption with retrospective effect will not allest 
The interest of any body adversely . 
1086 GI/ 86 _ - 7 


2 . The 11 Party management in justification of the action 
taken hy them have contended in their statement that the 
New Mangalore Harbour Project was started in the year 
1962 with the creation of a field division . During the 
proieci stare a numher of workers had to he engaged tent 
porarily for civil and mechanical engineering works and 
They were brolight on what is called as work - charger estab 
listojent. Their service condition arc a9 provided in 
C . P . W . D . Manual Volume III. The words work - charged 
establishment was defined as - 
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" Broadly speaking work chargos establishmont means 

that establishment whose ray, allowances otc ., 010 
directly chargeable to works . Work charged stal 
is employed on the actual execution of a specific 
work , sub works of a specific work etc , The cost 
of entertainment of work charged establishment 
should invariably be showns a seperate şub-head 
of the estimate for a work . In other respects the 
work charged staff is quite comparable to the re 
gular categories," 


3 . The working hours of employees on the regular estab . 
Itshment hag always been 8 hours a day . Ever since the 
incoption , the number of working hours of employees in 
work charged establishment was 8 hours. To fall in lino 
with the regulation under C . P . W . D . Manual Volume 
III, the II Party thought it desirable to reduce the working 
hours from 8 hours to 7 hours with effect from 16 - 6 - 1976 . 
The port was declared as a Major Port from 4 -5 - 1974 . 
Thereafter the workers of work - charge ] establishment begati 
demanding that they should be absorbed in tlie regular 
establishment so that they can get all the benefits of rcgular 
establishment. After some negotiations an industrial dispute 
wag raised and ultimately a settlencnt was arrived at under 
Section 12 ( 3 ) of the Industrial Disputes Act before the 
Assistant Labour Commissioner , Bangalore on 28 -6 - 1977, 
wherein it was agreed by the management to transfer and 
absorb all the employees who were in the work charged estab 
lishment ag on 1 - 1 - 76 to the regular establishment. Though 
it was agreed to implement the same by 10- 8 -77 there were 
some administrative difficulties, that is, the relevant iecruit 
ment Rules required amendment and the bane was to be 
done by the Central Government. The amendment could 
not be effected as carly as expected and meanwhile the 
pressure on the part of the workers , 13 a vin nedlin , in order 
to help work charged employees, it ras decided to transfer 
them to the regular establishment on ait hoc basis with effect 
from 1 - 8 - 77 pending approval to the Recruitment Rules. 
Consequent upon this transfer the said er ployces began to 
enjoy almost all the benefits of the regular omployees. This 
arrangement was in compliance with the demand of te 
employees . 

4 . They have further contended that after their transfer 
they started getting benefits as if they are icrular employees 
and therefore their working hours have to fall in line with 
that of regular emplovecs that is 8 hourg per day which 
is a conditions of service . Tho work charged emplovecs can 
not claim only tho benefits without the ohligations . The 
management was then advised that the numher of working 
hours of workcharged employecs when transferred to re 

gular estab Ishment will automatically be raised from 7 
hours to 8 hours a notice under Section 9 - A was given on 
30 - 7 - 1977 . This was opposed by the employees and the 
employee , insisted that thoir working hours should not be 
channed even though they were transferred to the regular 
establig ment on Ad -hoc basis . All the emnloyees transferred 
to regular establishment on ad -hoc basis has since been rc 
gularised with effect from 1 - 12 - 1979 .21- 12 - 1979 . 


benefits not even the over - time Waves for the over time 
work exuicted from these workery . These workers wore 
made to work 8 hours a day though C . P . W . D . Mianual pes 
cribed only 7 hours work per day. 

8 . They have denicd that the manugement has reduced 
the working hours from 8 to 7 of their own accord . On 
the other hand they had to do it when they were forced 10 
make themselves understand what iliey were doing was 
nothing but illegal. Thus the management was doing an 
illegal act from 1963 upto 16 -6 - 1975 . Actually these wor 
kers had to raise disputes to get atleast & nart of over tinje 
wages for the overtime work they had noe otlier than this 
over time work of one hour every day . They have demand 
ed over time wages for this one hour but it was denied 
to them . 

9 . The workers pressed for their regularisation and the 
II Party reluctantly agreed to regularise them with cffect 
from 1 - 4 - 1976 . But the same was not done 09 agreed but 
they were regularised on ad -hoc basis with effect from 

1 - 8 - 1977. Since then the workers never demanded for the 
· raising of their working hours . Their services being regulari 
sed with effect from 1 - 12 - 79121- 12- 79 , they were entitled 
to work only for 7 hours a day as they were work - charged 
workers, 

10 . It is further contended that there was no proper notice 
(inder Section 9 - A of the Industrial Disputes Act when 
the working hours changed from 7 to 8 hours a day and 
this change involved a change in the service conditions of 
the workers regarding the working hours and hence Section 
9 - A notice was imperative . Thero wag no justification to 
increase the working hours from 7 10 8 hours a day till 
these work charged workers were regularly regularised . Hence 
they prayed to grant these workers evertitne wages for the onc 
hour extra work they had done since their aprointment and 
more particularly from 1 - 8 - 1977 upto 1- 12 - 1979121- 12 - 1979 
with the cost of this proceedings. 

11. Since there was no scope to frame any additional 
issues, the parties have been directed to lead their evidence 
on the points of dispute . The I Party have examined the 
Assistant Secretary as MW - 1 and the documents Ext, M - 1 
10 M -6 are marked . On behalf of the I Parly one Assistant 
Foreman was examined as WW - 1 and closed their evidence . 
On the basis of both oral and documentary evidence the 
learned counsels have addressed their arguments , 


12 . The contentions of the I Parly union on the basis of 
their plcadings , appears to be that these work charged em 
ployees having worked 8 hours per day from their appoint 
ment and more particularly from 1- 8 - 77 wher they have 
heen appointed on ad hoc basis till they have been regularia 
cd , should he treated as one hour extra work every day and 
Over time wages should be granted 

13 . The contentions of the II Party is to honour the 
demand of these work - charged employees they have been 
provided the job of a permanent employees on ad hoc hasis 
from 1 - 8 -77 and after amendment of the rules they have 
heen regularised subsequently hence from the date of thoir 
ad -hoc appointment, they are entitled to work 8 hours per 
day in par with the other permanent workmen working in 
the Port. 

14 . MW - 1 has deponed that the Harbour nroiect wag 
started in 1962 and it was called ag feld division . They 
havo appointed temnorary employecs on work -charged basis 
according to the Central P . W . D . Manual, thesc category 
Should work for 7 hours but they were working for 8 
hours. After the runagement came to know the working 
hours of these workmen it was reduced to 7 hours per day . 


S . Tt lg further contended that thcre is no change in 
oonditions of service and increase in working hours from 7 
hours to 8 hours per day was only ar: incident of helng 
transferred to the regular establishment and doing out door 
Work . 

6. It is further contended that without prejudice the II 
Portv is justified in effecting the shit change and it has 
not caused anv prejudice to the I Party workers. In fact 
their working hours upto 16 - 6 - 76 was 8 hours and the I 
Party had no grievance about the same. To keep two 
tyres of working hours in the regular establishment doing 
out door work will create anamoty and descrimination which 
woulil lavr lead to new problems. In all major port Trusts 
it is 8 hours duty for the outside staff . They prayed to re 
ject the reference with coats. 


7 . The I Party union in their claim statement which they 
Aled after the objection statement of the IT Party , have 
contended that the concerned workers were taken on work 
chaped hingia hy the Administrator of the JI Part " in or 
arut 1963. These workers were overned by the C . P . W . D , 
Ruleg. Till alout 1976 these workers were not given any 


15. He has further deposed that on 4 - 5- 7 ,4 lhe Central 
Government has declared the Mangalore Port as a major 
port. During June 1977 all these work , charged workmen 
have demanded to regularise their appointment. On this 
noint, the conciliation was taken place and a settlem : nt wag 
arrived as per Ext. M - 1 . It was agreed that the emploveee 
who are on roll ar an 1 - 4 - 76 will he regularised from 1 - 8 - 77 . 
To effect regularisation , the management had a technical 
problem of amending Recruitment Rules, it should be done 
hy the Central Government, Ministry of Shipping and Trans 
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port. The Govornolent has approved the amondment which 
was received on 19 - 11- 79 as per Ext. M -3 . Then they TC 
gularised the services of these employees in two batchos as 
per Exts . M - and M - S . Pending approval of the ginend 
ment the management have regularised these workmen on 
ad -hoc basis from 1 - 8 -77 extending all the benefits entitled 
for a rcgular employco . 

16 . The working hours for the out door staff is 8 houis 
per day . As a precautionary measure though it was DUL 
required the management havc issued a notice under Section 
9 - A of the Industrial Disputes nct to the concerned 

uthoritics and the Linion as per Ext. M - 6 . Heuce lley 
are not entitled for any extra payment for working 8 hour s 
after 1 - 8 - 77. 

17 . It is elicited in his CTOSS - examination that th : existence 
of C . P . W . D . Manual came to be kouwn when these employece 
demanded to reduce the working hours from 8 hours 
10 7 liours as per the Manual. No overtime charges was 
paid after tcy came to know the working hours should 
not exceed 7 hours per day . It is further elicited that all 
the benefits were given froin 1- 8 - 77 and notice under Section 
9 - A was issued before 1- 8 - 77 directing them to work for 
8 hours. It is further clicited for fixing duty hours thuro 
was no regulation but it was only a practico observed in 
the Port . 


tion was offccted afier receipt of the amended ruſos. Honco 
the workmen Cappot make any prievance for 8 hour s Work 
ing day from the daic of ad -hoc oppointment to the per 
manent post. There is considerable force in the subox.s . 
sion of the leamed counsel for the II Party as it is not 
denied by the witness for the I Parly that from 1- 8 - 77 they 
have been regularised on ad -hoc basis with all the benclits 
extended to a poimancnt employee . It is also not denied 
that the working hours for a permanent employee or a 
regularised employee was 8 lours at that time. Hunce 
I find 110 meri. & in tlie stand taken by the l Party that 
even after regularisation they are entitled to work for 
7 hours only and additional one hour shall be treated as 
over time work . 

22. The main grievance of the 1 Party union has made 
out before ine is the validity of the notice issued under 
Section 9 - A of tlic Act to eflect the change in the working 
hours after regularisation . Since it is an undisputed fact 
that the working hours for a regular workınan is 8 hours 
Fer day and when the work - charged employce was changed 
into regular catcgory , this working hours of 8 hours 18 
automatic , which is not severable to the incident of the 
cmployment and however the į Pauty have issued the notice 
under Section 9 - A in accordnce with the Act. 


18. Against thuis evidence on behalf of the I Party one 
Assistant Foreman has deposed thut he joined as a work 
charged employed during October 1966 and according to 
C . P . W . D . Rules the hours of work was 7 hours per day 
but they have made to work for 8 hours per day. · After 
they agitated on thiy inatier from 1 - 4 - 76 the management 
have agreed to reduce the working hours to 7 hours per 
( ay . 


23 . However, the learned counsel for the I Party has 
relaid on a decision of the Supreinc Court reported in 
1972 Lab . I. C . 1128 . This decision is not applicable to 
the facts and circunstances of this cosc as in this decision 
the question was whether a notive under Section 9 - A was 
necessary to change in weekly lays of rest from Sunday 
to some other day where the management have omitted 10 
give notice of change to workmen . 


19. He has further deponed that fiom 4 - 5 - 74 the Manga 
lore Port was declarcd as a Major Port and they were 
asking to regularise their services for which the manayc 
ment have agreed to regularise on ad hoc basis from 1 - 8 - 77 . 
On 1 - 9 -77 the management gave a notice under Section 9 - A 
Will the Act changing the working hours froin 7 hours to 8 
lours per day . Tliey have protested for the issuance of 
this notice and also raised a dispulc before the Centrul 
Assistant Labour Commissioner and this 8 hours per day 
was made when the matter wag pending hefore the Assistant 
Labour Commissioner . He has further deposed that the 
management has not informed under what rules , 8 hours 
work was insisted and they havo been regularised per . 
manently from December 1979. Hence they are entitled to 
the overtimo wages from 1 - 8 . 77 to 1 - 12 -79 and 1 - 8 - 77 
to 29 -12 -79 . 


24 . Though the l Party havc prayed for the grant of 
over time wages for the period they worked as work - charged 
employees the same cannot be gulic into as it is outside 
the scope of the reference Diade by the Government . The 
ad -hoc rcgularisation made to these work charged employeon 
from 1- 8 - 77 is as good as a regularisation made after the 
Cential Government has amended the rules , bence the 
vorknen are not untitled to claim any rclicſ in this dis 
pute . Hence I make the following award : 

AWARD 
The action of the management of New Mangalore Port 
in justifed in in - reasing the working hours from 7 to 8 of 
the work - charged employees transferred on 1 - 8 - 1977 to 
regular establishin :ent 012 ad -hoc basis. The parties shall 
bear their own costs . 

(Dictated to the Stenograplici , transcribed and typed by 
lice and corrected by nie . ) 

R . RAMAKRISHNA , Presiding Officer 

INo. 1.-45015278 - D -IV ( A ) ) 


20 . In the cross -exumination it was olicited that this work 
man was appointed to work inside the factory and he do 
not know that 8 hours was prescribed for the workmcn work . 
ing inside the factory and 7 hours for the staff working in 
the field under C . P . W .D . Rules . Inside the factory , the 
categories of regular employees and work . charged omployces 
were working and he do not renomber the starting and 
closing time from 1 - 4 - 76 . It is furiller elicited that, froni 
29 - 12 -79 he is working 8 hours per day in accordanco with 
the regular employees. Before 1979 also the working hours 
for the regular employees was 8 hours per day. They have 
not made any demand from 1 - 12 - 79 to 29- 12 - 79 respectively 
for working & holire per day as their earlier demand was 
pending before this Tribunal. He has accepted the fact 
from 1 - 8 -77 the managoinent extende 1 all the benefits AD 
plicable to regular employees as shown in the notice Ext. 
M -6 including the extension of working lioure from . 7 hours 
10 8 hou s. He has also accepted the fact that pending the 
Central Rules for regularisation the JI Party has made 
ad -hoc regularisation from 1 - 8 -77 . 


Te facit., 12 T T , 1986 
FT . UT 3950).-. 318ifrat FETTE TEFT , 1947 
( 1947 14 ) $ EITT 17 5 FIT # , F 
सरकार, सिंह फेट बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच , मनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
foart # zffulfirfi, LITT FICUT FEIT are # 1 
AlfaTT AT & TOPIT HTETT # 23- 10 - 86 m 
TTTTTTT 


21. On the basis of the evidence both oral and documen 
tary , the learned counsel for the II Party , after referring to 
the points that has to be decided in this lispute has sub 

vited that in view of the Amendment by the Central 
Government for the Service Rulos the management to main 
tain the industrial peace for reindarised this work charged 
einployees with alfect from 1 - 8 - 77 with all the benofits that 
is applicable to a permanent employec and their regularisa 


New Delhi, the 12th November, 1986 
S . O . 3950. - - In pursuance of sectiou 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Contral Government 
hereby publishes the award of the Industrinl Tribunal, Hyde 
rabad as shown in the Annexure in the industrial disputo 
between the employers in rolation to the Syndicate Bank and 
their workmen , which was received by the Central Govon 
inent on the 23rd October, 1986 , 
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BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) 

usled 20 - 1 - 1961 publioned showed cligibic culpluyees as on 
AT HYDERABAD 

Ju - s - 1yol 101 en l ustment of duues for Special fylstant 

brunvics studied in Hyuçrabad Region and Hough Sri K , M . 
Industrial Dispute No. 13 of 1984 

What Surus ut S . No. 22 . The nxic or Sri G , Raghavan 

unuclier employee on Munharamjabi Road Branch whose name 
BETWEEN 

Scand ai S . NO . 23 and Rudha Kumar and Anarnjih , Clerks 
The Workmen of Syndicate Bauk, Hyderabad . 

of Ccotial Oliice, Hyderabad are at S . NJ, 20 and 44 in the 

Sild (146. Therefore the Central Office 1y estopped from con 
AND 

Lending that he belongs to Central Account Utrice , Hydelit 
The Management of Syndicate Bank , Hyderabad . 

bad . In Diany places the currency whost are attached io thu 

Branches also , and where in India the Currency Chest are 
APPEARANCES : 

operating independently and curroncy chests are invariably 

a túched to the Branches or Central Accounts Offices depend 
Sarvasri A . K . Jayaprakash Rao and P . Damodhar ing upon the convenience of the Bank and this is strictly 
Reddy , Advocates for the Workmen. 

in compliance with the Reserve Bank of India instructions . 

The contention of the Management that currency chest 
Sarvasri K . Srinivasa Murthy, H . K . Saiyul, kuunari G . Zukharamjahi Road is having sepura e identity and establish 

Sudba, Advocaics and H . R . Sudulurara , Assistant ment and that the said currency chiest is independent of 
Personnel Manager , Syndicale Bank , Zonal Office , Mukhamjahi Road Branch , Hyeder: bud is evidently wrong. 
Hyderabad for the Management, 

There is irrevitable evidence to prove that K . M . Bhat ipfaçı 

belong to Mukharamjahi Road Branch , Hyderabad and that 
AWARD 

tempurary entrustmont of Special Assistant duties at Mu 

khuramjalii Road , Hyderabad could have been made 10 
The Government of India , Ministry of Labour and Rehabili 

K , M . Bhat as and when vacancies aroso on account of the 
litation by its Order No. L - 120121252183- D . II ( A ) , dated 

absence of the permanent incumbent during the period from 
14 -2 - 1986 referred the following dispule under Section 7- A 

6 - 2 - 1981 to 21 - 1 - 1982 . Therefore ilio Management be diren 
and 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between 

ted to disburse the arrears of special allowance to Sri K . 
the employers in relation to the management of Syndicate 

Manjunath Bhat at the rate of Rs, 283 .00 per month during 
Bank and their workmen to this Tribunal for adjudication ; 

his tenure at Mukharainjahi Road Branch, Hyderabad from 
" Whether the action of the management Of Syndicate 

the date and period in which schiorily was overlooked . 
Bank , Hyderabad in rolation to their Currency 

J. In the counter filed by the Management it is mentloncu 
Chest, Mukharamjalu Road, branch , Hyderabad in 

that as por Circular dated 30 - 11 - 1977 whenever a perinanent 
not entrusting Special Assistant s duties to Shri 

special assistant in a Branch or Oilice goog on sanctioned 
K . Manjunath Bhat , Clerk during his tenure thoro 
for the period from 6 - 2 -81 to 21- 1 - 82 is justifiod ? 

leave for seven days or over the senior most clerk in the 
If not, to what relief is the workmen concerned en 

Branch Ollice should be entrusted with temporary special 
titled ? " 

assistant duties due to absence of permanent incumbent . It 

is also admitted that while tho Petitioner was working at 
This roterence was registered as Industrial Diypute No. 13 

Clerk at Currency Cheat from 6 - 2 - 1981 to 21- 1- 1982 1cm 
of 1984 and notices were issued to the parties . 

porary vacancies of special assistanco arose on various dates 

at Mulilaranjahi Road Branch . 49 por the 6 Circulai the 
2 . In the claims statement it is mentioned that K . Manju 

senior most clerk working in that Brunch are entrusted with 
nath Bhat, Clerk who is presently working in the Cen 

lemporary special assistance duties and there was special 
tral Accounts Office , Hyderabad , during his tenure ullowance proportionately as per the provisions of Bypartite 
at Currency Chest at Mukhoramjahi Road , Hydera 

settlement. The currency chost at Mukburainjabi Road 
bad from 6 - 2 - 1981 to 21- 1 - 1982 was not given 

Branch premises started functionin? % from 23 - 11- 1979. It 
for any special allowance . Whenever a permanent special 

was made clear to him by stating that he had to report to 
assistant in a Branch or Office goes for sanctioned leave tur 

Currency Chest, Mukharainjahi Road Branch and it cannot 
more than six days , the senior most clerk in the Branch or 

be construed that Currency Chest is part and parcol of Mu 
office should be entrusted with temporary special assistant 

kharamjabi Road Branch . Sri K . M . Bhat working at Cur 
duties in the absence of the pormanent incumbent. Sri K . 

rency Chest, Mukbaramjabi Road , Hyderabad from 6 - 1 - 1981 
Manjunath Bhat was not entrusted with temporary special 

to 21 - 1 - 1982 if Currency Chest is consideidd as one of the 
assistant duſios 011 a number of occasion while he was 

departinent of the Branch then there is no need for main 
working in the Currency Chest , Mukharamja yi Road , Hyde 

taining two musters one for the Branch and the other for 
rabod from 6 -2 - 1981 to 21 - 1 - 1982 notwithstanding that he 

Currency Chest. As per the existing set up the Currency 
was the senior most clerk of the Bank . Sri K . Monjunath 

Chcst as well as Central Account Ofic are headed by one 
Bhat was transferred to Currency Chest Mukharamnjali Road , 

Divisional Manager, The Officer Incharge of the Currency 
Hyderabad vidc Zonal Office letter dated 3 - 2 - 1981. He join 

Chest will report to the Divisional Manager of the Centra ) 
ed at Mukharâmjahi Road , Hyderabad Branch on 6 - 2 - 1981 

Accounts Ofice who is having administrative Control over 
And it was confirmed by the Head Office letter dated 17 - 2 - 8 ) . 

the currency chest. The currency chest represents the duties 
In fact he was asked to work at Nizam Shahi Road Currency 

carried out by the Reserve Bank of India and it is a separate 
Chest with effect from 22 - 1 - 1982 and the sanction of 

Identity and it is controlled by Central Accounts Office . 

tlie 
Manager of Central Accounts Office , Hyderabad was cry. 

Therefore the Munagor of Mukharamjabi Road Branch have 
gatified by the Regional Office , Hyderabad in their letter 

no control over the enıployees of the Currency Chest, Mu 
dated 25- 3 - 1982 in view of the fact that Sri K . Manjunallı 

kharaujahi Road , Hyderabad . 
Bhat was required to work at Mukharamjabi Road , Birinch 
Hyderabad from 3 - 2 - 1981 to 

4 . In the rejoinder filed by the President. Syndicoto Bank 
21 - 1 - 1982. Any temnorary 
special assistant duties during this period which arose 

Staff Association . It is contended that tho Petitioner em 

on 
account of the permanent incumbent absence or administi a 

ployeu was transferred from Mukharamjuhi Road Branch . 
tive should have been entrusted to Sri K . M . Bhat by virtue 

Hyderabad with a direction to work at Currency Chest and 
of seniority in Mukharamjahi Roid Branch . 

denial of temporary special assistant duties to Sri K . M . Bhat 

The employed 
was informed by the Manager by his let er dated 19- 12 - 1981 

amounts to unfair labour practice and filed certain docil 
that the Currency Chest of Mukharamiahi Road 

ments also . 

Branch 
attached to Central Accounts Office, Hyderabad that the 
claim for ontrustment of special assistant at the Branch could 

5 . The workmen cxainined W . W . 1 and marked Exs , WC to 
not be entertained and claim for temporary grecial assistant 

2 , 21:1 ) , 2 ( b ) , 3 to W . 10 . On behalf of the Munagement 
at the Branch could not be entertained . It is wrongly run . 

three witnesses were examined as M .Ws, 1 to 3 and marked 
tended by the Management that K , M , That was attricher! 

Exs. Mito M26 . 
to Central Office , Hyderabad and not to Mukharamjabi Road 6 . The evidence of W . W . 1 ly to the effect 1947 during 
Branch , Hyderabad on account of his erroneous stand . Sri 6 - 2 - 1981 to 21- 1- 1982 he worked at Mukhajamjahi Road 
K . M . Bhat incurred monetary los since he is no enthisted Branch and the Bank prepored seniority list of special assis 
with temporarv snecial duties at Mukliatamiahi Road . Hy tants and his name is found in S . No . 22 in the seniority 
derabad as and when vacancies arose . Though the Circular list of special assistants, as per Ex . 1. It is his case that 
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tbere hic two secuivos 10 Munlaranjabi Road Brunch , vne hat Jayaprakash came to the chest situated at Mukharam 
is known as Cuency Chest Section uld me other 18 Genc jahi koad Branch cither fouin R . P . Secunderabad or Hyderii 
Tul D UNDE Section , Loth sections are situated in the sulge bad Branch). He also admitted Ex. M16 is licence given to 
premises. The Litency chest section 19 in underground Mukharamahi Kund Branch and liç adwined after seeing 
orarwive known as ulluercnund cell and the generan bidr Ex . M3 for the chcxt it is not exhibited in the chest. He 
ing is won.C on ground tour . The Branch Manager is in Saw the Circular Ex, MI7 will icference to special Issis 
charge of boil the sections . Whcucver special assistants of tant allowance . He admitted that the Cuiiency Chest is 
brullen KUNS ou leave for more than onu weck the seniui Juncuoning in the Central Accounts Office and he admitied 
mos . clerk in ine Brunch will act. There 19 spcolil allowanco Ex . m19 showing that he was transferred to N . S .Rond , 
to special assistant posts, the person who is acting in that Currency Chest with etfect from 22 - 1- 1982 . He admitted 
post will be paid special alluw .in . also . According o his lor tliat as per Ex. M19 the Central Accounts Oftive Manager 
inc period trota 6 - 2 - 1981 to 21- 1 - 1982 there were some ollier is haviog conirol over the N .S . Currency Chest Mukharan 
persons who were junior to binele appollod ay special jahi Road Currency Chest. He wenied the suggestion that 
48915lants in the branch on tcmporary post and when he lie was exclusively an employee of the Currency Chest and 
questiunea the Bianch Manager told him that he was not it is nowhere connected with the Branch und that is why 
Slall member of the Mukhuramjabi Road Branch and that he was not entitlod for any special allowance . 
W . W . I was working in Currency Chest Section . The Branch 
Manager furtbei told him that they had nothiay to do with 

7 . MW ( is the Deputy Gene al Manager , Inspection Deparl 
the currency Client since this Curreticy Chest is not pait 

inent, Hyderabad . According to him there was currency hest 
and parcel of the Branch for thein . He mentioned that 

al N .S . premisey and it lised 10 tc under the control of the 
Jayaprakash who was in the Currency Chest during bis time 

Central Accounts Manager and he was the Centrul Accounts 
but he was senior to him . Ile (iled Ex . W2 to show tbal 

Manager at that time 1.e . from July 1978 10 August 1981. 
festival advance by planted to him ty the Branch Manager . 

Flo deposed that they obtained permission from the Reserve 
Ex . W3 is the lettci uddressed by the Assti. General Manil 

Bank of India to open a chest at Mukturamjahi Road and it 
ger to Branch Manager showing bin that he was sanctioned 

was incidentally located in the saine permise as that of 
increment. Ex. W4 is the consequential pay roll given 10 

Mukharamjahi Road Branch, Ex . M16 is the licence given 
him . According to him Ex, W5 did not contain the Branch 

to the Syndicate Bank authorising to open a Branch at 
name, it contained Branch Code. Ex . W6 dated 3 - 10 - 1981 

Hyderabad Mukharamjahi Road . The basement floor of the 
is the certificate issued by the Principal Staff Training College 

same is the currency chest. Ex . M3 is the Reserve Bank of 
at Hyderabad that he underwent Training Courge under copy 

India perniission to open currency chest at Mukharamjahi 
to the Branch Manager . Ex. W7 is the Transfer order show 

Road , The Nizam Shahi Road Brunch is working as Reposi 
ing that he was transferred to Zonal Oilice 10 Mukharamjahi tory for holding the cash on behalf of the Reserve Bank 
Road Branch by the Deputy General Manager. Ex. W8 is 

of India . The curency chest is inchurge of the Sub -Manager 
the relicving order. He was relieved on 5 - 3 -1981 at Zonal 

and he report to him any matters of importance . The Sundry 
Office . He reported at Mukharainjabi Road Branch on 

Advances cutablishment register 11 :11ntained at Central Ac 
0 - 2 - 1981 ay per Ex, W9. Ex. W10 is the confirmed transfer 

counts Ollice is marked as Ex . M20 and he said that all the 
order issued by the liead oflice . Therefore he prayed that he 

expenditure is borne by the Central Accounts Office and the 
should be paid special allowance for the periuj way Other Clerical Staff working at Currency Chest is entitled to 
juniors to him were asked to work as special assistants . Ac cashier allowance . According to him as per Ex. M21 which 
cording to him he is entitled to Rs. 400. 00 approximately , 

is debit advice from Mukharamjulii Road Branch it indi 
He admited that Mukharamjahi Road Currency Chest was 

cuted the Centrul Accounty Office reimbursement. He 
opened in 1978 or 1979 and that the currency chest which 

asserted as on today the Syndicate Bank has one Currency 
was at Nizam Shuhi Road was shifted to Mukharamjahi Road 

Chest and it is liider control of tlie Cential Accounts Mana 
olid c also admilled that under Ex, M2 the Reserve Bank 

ger and KM Bhat was working in Central Accounts Office 
of India permiticd the Head Office io convert the existing 

and all his salaries and allowances are borne by the Centra 
Currency chest al N . S . Road Branch into a repository . 

Accounts Office and he relied them that on Ex. M20 . 
He also admitted that in Adlition accommodation for 
currency more particularly to outgoing and incoming 

8 . MW2 is the Sub -Manager , Syndicate Bank , Mukhurain 
currency the N , S , Chest was shifted to M . J , Road . He 

jahi Road Branch for six years. According to him he was 
admitted that Syndicite Bank is a Schedule Bank and it is 
controlled hy Reserve Bank of India . He admitted in their 

Sub -Manager of the Currency Chen 20d Manjunath Bhat 
currency chest 7 other clerks and live officers and 2 sub 

worked as Clerk in Mukhalinijah Road Cuflcncy 
staff work with designations as Sub -Manager who are assis 

Chest, attending to Accounting of cash , and sorting of cash . 
tant managers and eight cashiers and he is A Cashier in 

He filed Es. M23 Attendance Register for the Currency Chest 
the Currency Chest. It is also adınitted that in the Branch 

showing K . Manjunath Bout, According to him the Currency 
the General Custodian Shroff handles the iron safe along 

Chest is operated by the Syndicate Bank on behalf of the 
with General Custodian Officer . Both the people of Branch 

Research Bank of India and it had nothing to do with Syndl 
Office operate safe with thcir respective keys Nimult . 

cate Bank Brunch Office . Mukhalamjabi Rond , He adserted 
neously . He conceded that the duties of cashier handling the 

that this currency chest is directly under the control of the 
cash in the chest are totally different froni the casbier hund 

Central Accounts Office of the Syndicate Bank . 
ling the cash in the counter and safe of a branch , He 
admitted that he works under Sub -Manager of the Chest 

9 . MW3 is the Branch Manager of Mukharamjabi Road 
and he applied leave to lhe Sub -Manager and that he rever Bronch , Hyderabad since Novenber, 1980 . It is his case 
address tlic leive to the Branch Manager, Mukharainjahi Road that Mukharamjahi Roud Branch is under control for 
Branclı . He admitted that there is separate attendance register administrative purposcs and he maintains Attendance Regis 
for chest staff and separate attendance register for Branch 1er for the staff of the Bruncli EX.M24 and he did not bear 
Stafi and his name figures in the chest register for the the naine of K . Manjunath Bhut. Tlic Licence unler A . P . 
month of July 1981 as per Ex. M11 and similarly for the Spons and Establishmen s Art for their Branch is marked 
Currency Chest Attendance Register for the month of Fels as Ex. M125 . He asserted that the Currency Chest starf and Cuir 
niany 1981 in marked as Ex , M12 . He also admitted that rency Chest are not treated 25 part of thic Mukharumjahi 
he worked for inore than one year in the Curicncy Cheit . Rond Branch . Iļe also aid that he had no rowery to call 
Mukharamiahi Road and he was signing in the Currency for the staff working in Currency Chest lo cone and work 
Chest only during this period and he nevenih signed in the 

in his Branch . He also mentioned that K Manjunath That 
Attendance Reminder of Mukhasamjabi Rond Branch . Ac who came to join duly did not report to Branch Ofice . 
cording to him when there is short of hands in the Currency Il is his Crison thit whenever acancies due to leave role in 
Chest of Muklarumjahi Road Branch the staff of Mukha his Branch he was taking the seniormost of the clerks in 
ramjnhi Road Brinch Office are melc to work in the his Brunch and not from the Currency Chest staff and there 
Currency Clicst situated in the saitie building and the staff are circulars to that effect . He relied inon EX , M17 Circular. 
who are deruled to the Currency Chest ut such ujines med He filed uso Fr. 126 10 slou that K , Manjunath Bhat splied 
to rign the Currency Chost only . He admitielt that their Festival Advance to Sub Manger , Currency Chest. 
Currency Client never handle the cash or customers - at 
Mokharamichi Road. After seeing the transfer orders thal 10 . It is now clear that Sri K . Manjunath Bhat way a 
Jayaprakash under Ev. 113 , 114 . and M15 he adnitted clerk working in the Syndicate Bank and there is no dispute 
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under the control of Central Accounts Office and the salaries of 
21- 1 -10A ILMU Çulicy Litt wie is situatat 1 . UC . 

tile Currency Chost establishment which constitute about 
Nou OL JINuwun . 11 Kuu Dian Vuille . Th. L . 13 00 live officers, eight casbiers and ono Sub-Manager and four 

Assistant Managers and two Attendanls is a separate estab 
Unity IN tulllullieu 01 SECOND Sadis us Toll under lislinient of its own which is under the direct control of 
EX . Vi buluu Uw na Shim . vienuo blith Waisti the Central Accounts Office . The Currency Chest Staff 
> NO. 24 W per Yeniuully nu Wut Miele Is Still Lillant seniority is counted in the Central Accounts Office only and 
uiled U - / 178130 -14 - 1701 uldul LA , Yy1 SAUHIDA Wilt the with the Brunch Offices soniority . Therefore the avero ents 
Semolley 11St OL the Suo Sau who 0 Pro 110cv 10 ( 110 of Shri K , Manjunath Bhat that his seniority should be count 
Creil41 Caluce , we shown C SCHOy All liey published ed with the Syndicate Branch Office , Mukharamjabi Road is 
SU ndnes UL eliyidie Cuployees ful tulbule UL Speciti not tenable . When he is not staff member of the Mukharum . 

ASSIStulis duns 111 eilva leylul. 11 IS HOL li uspuu tilat Juhi Road Brunch whenever vacancies of Special Assistants 
whenever the special Lytu114 11 Uit Diuun put , uni lcare a lose as per Circular Ex. M17 though he may be senior 
for more L11417 OLC WCCK Dic seutomnost clurk 111 Le bracıl as shown in Ex, W1 when he is not a clerk working in 
is made to adicts Special SSISES und nc 19 páld Special Vukbutumjahi Road Branch , his seniority wise - vis the senio 
allowance lui Quillig 45 Special ES ISLaDS in the .450 01 sity of viher clerks working in Mukhuromjuhi Road Branch 
Clerical Stand Wohng in me currency CICN they are en cannot be looked jointly . His seniority will be seen only in 
inica lor cusnici allowance . LX . M2I would snow that no the Currency Chest of the Central Accounts Office and it is 
clericul Siut of the currency Chest being puiu sucht wusher not his case that special assistants post in the Central Ac 
Quowance ühu lie sume being depuled to the culih AG counts Offico fell veicant and that some body junior to him in 
county Ulice lor reiniuurscHC11 ol thic amount, un Ex . the Central Accounts Office was given special assistant post 
M22 woulu Snow W130 inc advice nole given by the Central during the vacancies . He is demanding for special assistants 
Acouals vlice 10 Muuramjani kood Lurrency Cheut with pust in Muktaramjahi Road Branch where he had no foot 
icierence to cerw paucware of the stal . Ex . Mll is lise ing and the averment that he was wansferred to Mukharium 
circular dutca 30 - 11- 1917 Walch is the pil cular 10 bc follow jahi Road Branch Office x is tried to shown from Ex. W2 
ed by the Branches in entrusiment of duties of special assis and W9 are all mistaken nolions of Sri K . Manjunath Phat 
lants to senormost clerk during the leuve poriod or regular that he is posted to Mukharamjahi Road Branch . Infact he 
special assisiant, They have given certain guidelincs and was posted to Currency Chest which is described for the 
instructions. Regarding Ex. M17 circular also there is no purposc of clarity that the Currency Chest was situated at 
dispute . Sri m . wtanjunath Bhut case is ihat he is nown to Mukharamjahi Road Branch but when the Atterdance Regis 
be working in Mukhalamjalii Road Branch Office au if it 19 , 1re separare as could be seen from Exs, M23 and 24 
i9 proved that he is only a clerk working the Mukharanjali and wlich bis cavo application and Festival Advance are 
Road Branch Ollice and if he is not considered when the deall by ibe Currency Chest authorities and when the cont 
vacancies d uso in July 1981 and vuy 1982 10 Septenbei rolling authorities is only Central Accounts Office for the 
1981, August 198i ctc ., as deposed by him then it inust Currency Chest it is important to conceive that he was 
bo certainly held that Ex . MI7 Cucular is violated in thic rightly not given the special assistants duties during the 
lights of Ex, W ] seniority list showing him to be senior to Icave period of scnioimost clerks in the Mukharamjahi Road , 
some of those people who work in tho Mukharamjabi Road Bianch . It is too much 10 concicve when the Mukaramjohi 
Branch . But if the Currency Chest is a separate wing and Road Branch and Currency Chent situated at Mukha 
it is only under the control of Central Accounts Office of ran ohi Koud Branch are two separate identities that 
Regional Office and if it has nothing to do with the Branch for thic leave vacancies arising in the regular special aqsis 
Uffice of the Mukharudjuhi Road Branch iben Shri K . tant posis of Mzikiharamjahi Road Bianch that Sri K . Manju 
Manjunath Bhat had no case since as a cashier of the nath Bhat who is in the Currency Chest which had no con 
Currency Chest which is the win of Central Accounts nection whatsoever but for the description of the place of 
Office ho had nothing to do with the Branch Ofico . The lucation to contend that Ex. M17 Circular was not imple , 
evidence of MWs, 1 10 3 as well as Attendance Registers mented towards him . Therefore on i careful consideration 
maintained for the Currency Chest and Mukharanjahi Road of the entire matter and also the Admissions of MW1, W1 
Branch would show that the Currency Chest is saving scpa in MW3 und documents I hold that the action of the 
rate Attendance Register Ex, M23 and Sri K . M . Bhat was Management of Syndicatc Bank , Hyderabad in relation to 
shown as a cashier in the Currency Chest. Ex . M24 is tho their Currency , Chest, Mukharamjabi Road Branch , Hydera 
Attendanco Register separately maintainod for Mukharamjahi bun in not entrusting Spocial Assistants duties to Shri K . 
Roud Branch Office and ihe Management examined both Manjunith Bhai. Clerk during his tenure there for the period 
the Branch Managers of Mikharanjahi Road Branch (MW3 ) 

froin 6 - 2 - 1981 to 21- 1 - 1982 is perfecily valid and thc work 
as well as Sub -Manager who worked at the Currency Chest 

ran is not entitled for any relief . 
as MW2 to show that the Currency Chest kept at Mukha 
ramjahi Road with the permission of the Reserve Bank of 

Award is payed accordingly . 
India had no connection whatsoever with the Mukharamjahi 
Road Branch , cither in tiansactions of work or nature of 
duties . Infact WW1 himself admitted that the duties of Dictated to the Stenographer , transcribed by him .correct . 
cashier handling the cash in the chest are totally different ed by ine and fiven under my hand and the scal of this 
from the cashier handling the cash in the counter of the Tribunal this the 26th day of September , 1986 . 
branch . In case of a Branch Office there will be dual res 
ponsibility and Joint Custodian Shroff and as well as Joint 

INDUSTRIAL TRIBUNAL 
Custodian Officer hande tho safc with their conectivo 
keys simultaneously and these Joint Custodian Shroff who 

Appendix of Evidence 
handle the cash otherwise known as Joint shroff is given 
key allow . nce , But such things are not given to the cashier 
in the Currency Chest and Cashier of the Currency Chest 

Witnesses Examined 

Wiinesses Examined 
is paid only Cashier allowance and 101 any special allow 

for the 
ance . Morcover the Circular Ex. M17 and W1 arc mennt 

otkinen 

for the Munagement 
for entrustinent of iluties of special assistance to the schior 
most clerk during the leve period of içcular spcciat assis 

17 .1 . 1 K . Manjunath Bhet 11.W .1 K . Vaman Naik . 
tants in the Branches and it has nothing to with the per 
song in the Curro11 . V Chest. 

M . W .2 Sanjeeva Pai 
11 . Therefore the qucstion to be seen is whether the 

M .W .3 H . Ravinçlernath Rao 
Currency Chest which was originally itt Nizam Shahi Roiu 
premises when it is shifted to Mukharamjulij Road Brunch 
with the permission of the Reserve Bank of India . whether 

Documents marked for the Workmen 
the said currency chest merged with the Branch Office or 
whether it had independent existence. The evidence (if M . Ws. 

Fx. WI- - Photostat copy of the entrustment of duties 
1 to 3 as well as Ex. M20 , 26 , 26 and 19 ivoulet show that 

of Special Assistant list of eligible employees as on 
the Currency Chest is Incharge of a Sub -Munager and acts 

31 - 3 -81, 
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Head Office, Manipal, through the Principal Staff 
Training College , Hyderabad with regard to join 

ing the refresher course training programine. 
Ex M8 Casual Leave application of K . Manjunath 

Bhat, di. 3 -6 -1981 addressed to the Sub -Manager , 
Currency Chest, Mukha artan Road . Hyderabad . 


: 


: 


. 


: 


Ex W2 - Photostat copy of the application di. 11-1-82 

for Festival advance of Rs. 5001. applied by K . 
Manjunath Bhat to the Sub -Manager , Syndicate 

Bank Currency Chest Mukharamjai Road . 
Ex. W2 ( a ) Remarks of the Magager on Ex. W2 . . . 
Ex W2(b ) Remarks of the forwarding Officer un : Er 

W2. 
Ex . W3 Photostat copy of the letier dt. 15 - 10 -81 ad 

dressed by Assistant General Manager, Syndicate 
Bank , Regional Office , Hyderabad , Staff Department 
to K . Munjunath Bhat. Cerk , Mukharamjahi Road 
Branch , Hyderabad with regard to sanction of 

annual increment. 
Ex. 14 Photostat copy of the consequential pay coll 

of K , Manjunath Bhat. 
Ex, W5 Photostat copy of the proforina of Syndicate 

Bank Employees. Provident Fund , Manipal. 


Ex. M9 Leiter dt 3 : 8 -81 addressed by K . Manjunath 

Bhat to the Sub -Manager: Syndicate Bank , Curren 
cy Chest; M . J. Road , Hyderabad requesting for 
grant of special Casual Leave from 15 - 7 -81 to 

17 -- 7 - 81. . 
Ex MIO Privilege Leave application of K . Manjunath 

Bhat dt 7 - 5 - 1981 addressed to the Sub -Manager , 
: Syndicate Bank, Currency Chest, M , J. Road, Hy 

derabad . 
Ex. M11 Register of Attendance of the Staff of Syndi 

cate Bank, M . J . Road (Currency Chest ) for the 

month of July , 1981 at Page 26 . 1 : 
Ex . M12 Photostat copy of the Register of Attendance 

of the Staik of Syndicate Bank for the month of 

February , 1981. 
Ex , M13 Photostat copy of the transfer Orderdt. 

20 - 9 - 76 issued to M . Jayaprakash Clerk , Secundera 

bad main Branch by Staff Controller , 
Ex. M14 Photostat cony of the transfer Order dt. 

20 - 9 - 76 issued to M . Javaprakash , Clerk , Secundera - . 

bad main Branch by Staff Controller. 
Ex. M15 Photostat copy of the Transfer Order dt. 

31- 3 - 1981 issued to M . Jayaprakash , Clerk , Muka . 
ramiahi Road , Branch , Hyderabad by the Dy. Per 

sonnel Maanger, 
Ex. M16 Photostat copy of the letter dt 19 - 12 - 1974 . 

of Dy. Chief Officer . Reserve Bank of India depart 
ment of Banking operations & Development Banga 
lore - 2 authorising Syndicate Bank to open a Branch 

at Hyderabad Mukharamiahi Road . 
Ex M17 Photostat copy of the Circular No . 3131771 

BCISTF |38 , dt. 30 - 10 - 77 with regard to entrustment 
of duties of Special Assistants to Senior most clerks 
during the leave periods of regular Special Assis 
tants. 


Ex . M18 Joining Report dt. 6 -2 - 1981 of K . Manjunath 

Bhat at Mukharamjahi Road , Hyderabad . 


Ex. W6 Photostat copy of the letter dt. 3 - 10 - 81ad 

dressed by principal Staff Training College Syndi 
cate Bank Chapel Road , Hyderabad to K , Manju 
nath Bhat with regard to closure of training pro 
gramme and enable him to join M : J . Road , Hy 

derabad Branch . 
Ex W7 Photostat copy of the Transfer Order . dt . 

3 -2 - 81 issue K . Manjunath Bhat by the Deputy 
. General Manager , Syndicate Bank Zonal Office 

Anchalik Karyalay ) . Staff Alministration Section . 
Ex . W8 Photostat copy of the relieving Order dt. 

5-2-81 issued to K Manjunathi Bhat. 
Ex W9 Photostat copy of the joining Report - dt. 

6 - 2 -81 of K , Manjunath Bhat: : in Mukharamjahi 

Road Branch , Hyderabad . 
Ex W10 Photostat copy of the lette ; dt. 17 - 2 - 84 
:, addressed by Dy . Personnel Manager . Syndicate 

Bank Personnel Department to K Manjunath Bhat 
Clerk , Zonal Office , Hyderabad with regard to 

transfer to Mukharamjahi Road Branch , Hyderabad . 
Document marked for the Management : 
Ex, M1 Photostat copy of the letter at 29 - 11 - 79 

addressed by Regional Development Manager , Syn 
dicate Bank Zonal Office, Hyderabad to all the 
Branches in Andhra Pradesh with regard to New 
· Currency Chest at Mukharamiai Road Branch 

premises . 
Ex. M2 Photostat cony of the letter addressed by 

N . C . Mitra . R . Currency Officer . Reserve 
Bank of India issue Department 6 - 1 - 56 Secretariat 
Road . Saifabari. Hvderabad to the Manager Syndi 
cate Bank Central Accounts Office , N . S Road , 

Hyderabad with regard to currency chest 
Ex. M3 Photostat copy of the letter dt. " 5- 6 - 1978 

addressed by Chief Accountant Reserve Bank of 
India Central Office Department of Accounts and 
evnenditure Bombay to the General Manager. Syn . 
dicate Bank , premises and maintainance Department 
Maninal Karnataka State with pard to shifting 
of the existing currency cheat at N . S . Road Pranch 

(Hyderabad ) to Mukharamjahi Road , Hyderabad . 
Ex M4 Privilege leave annlication of K Manilnath 

Rhat dt 30 - 3- 1981 addressed to the S1 Manager ; 

Syndicate Bank Currency Chest. Hvderabad 
Fax MS Casual Teave anplication of K Maninati 

Blat dt. 12 - 3 -81. . andre end in the Sib -Manager 
: . . Currency . Ches , Mokvarornjah Road . Hyderabad 
Ex. M6 Privilege Leave anplication of K Manjunath 

Phat, di 29 -11. 8L addresse , to the Naan ver, Sur . 
dicate : Bank Currency Chest Mukharamiahi Rearl 

Hyderabad 
Ex M7 Leiter dt. 21- 9 - 1981 adiresced by K Manin . 

nath Bhat Currency Chest M L Road, Hyderabad 
to the Managing Director, Personnel Department 


Ex: M19 . I etter dt. 20 - 1 - 82 addressed to K . Manjunath 

Bhat Clerk M . J. Road , Currency Chest. Hydera 
bad by B . R . Madhava Rao Manager, Svndicate 
Bank Central Accounts Office . N . S . Road , Hydera 
bas directing him to work at N . S . Road , Currency 
Chest with effect from 22 - 1-82 until further orders. 


Ex M20 Register of General Account ledger Head of 

Account Establishment (rom 1978 to 1981 . 


Ex. M21 Letter dt. 28- 4 - 81 addressed to the Manager, 

Central Accounts Office . Hyderabad by the Mana 
.. . . ger . Syndicate Bank Mukaramjahi Roar Hyderabad 

with regard to reimbursement of an ount. 


Fx M22 Letter dt. 1 - 4 -81 addressed to the Sub -Mena 

ger. Currency Chest M . T. Road , Hyderabad by 
the Manager , Syndicate Bank Branch , Central AC 
counts Office , Hyderabad with regard to calling for 
certain particulars of the staff 


Ex. M23 Atiendance Register pertains to M L Road, 

Currency Chest from January 82 to December, 


1982 : 


Ex. M24 Syndicate Bank s Attendance Register from May 

1981 to February 1983 . 


Ex M25 Letter At: 22 - 11 - 82 addressed by Manager 

Syndicate Bank to the Assistant Inspector of La 
bour , Government of Andhra Pradesh Musheera . . 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - - - - - 


- - - - - - 


- - 


- - 


- . :. - 


- 


- - 


. . . 


- - - -- - - - --- 


- - .... 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


4640 THE GAZETTE OFINDIA : NOVEMBER 22 , 1986/ AGRAHAYANA 1, 1908 [ PART II - -- SEC . Film 

- - - - - - - --- -- ----.. - ... - - ---- -- --. - - : - . - --. . 
bad , Hyderabad with regard to repewal of Certin 

New Delhi, the 12th November, 1986 
Cile No. 1739 / CS/ 78 for the year 1982. 

5 .O . 3952.: - Whereas the Central Government having been 
Ex. M26 Letter it. 11 - 1 - 82 addressed by K . Manjunath 

sitistied that the public interest so required had , in pursu 
Bhat, Currency Clicyt , Mukaramjahi Road , Hyde 

ince of thc provision of sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of 
rabad to the Sub -Manager, Syndicate Bunk Cur- , Section 2 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , 
rency Chest, Mukaramjahi Round with recard to declared by the notification of the Governnicnt of India , in 
Festival Advance of Rs. 500 ( Rupees Five Hundred the Ministry of Lahour No. S. O . 2224 dated the 29th May, 
only) . 

1486 the . Sccurity Paper Mill , Hoshangabad, to be a public 

utility service for the purposes of the said Act, for a period 
Dated : 6- 10- 1986 

of six months from the 28th May . 1986%; 
J . VENUGOPALA RAO. Industrial Tribunal 
[ No. L - 1201225283 - D .II ( A ) ] 

And whereas, the Central Government is of opinion thut 
public interest requires the extension of the said period hy 

a further period of six months; 
शुद्धि- पन्न 

Now , therefore , in exercise of the powers conefrred by 

the proviso to sub -clause ( vi ) of clause ( n ) of Section 2 
का . पा . 3951 . .. नारत के राजपत्र में दिनांक of the Industrial Displltes Act, 1947 (14 of 1947 ) the Cen 

tral Government hereby declares the said industry to be a 
7 जन , 1986 को प्रकाशिल श्रम मंत्रालय को दिनांक 29 मई, 

public lility service for the purposes of the said Act for 

a further period of six months f. om the 29th November, 
1986 को अधिसूचना संख्या - एल , - 17011/ 2/ 83 - को -4 ( ए ) 

1986 . 
के उपाबंध में पैरा 48 के अंतिम वाक्य में जहां कहीं 

[ F. No . S-11017 / 10 / 81- D .I( A ) ] 
"कर्मकारों " शब्द विद्यमान है उसे “कर्मकार " पता जाए । 

NAND I. AL, Under Secy . 


[ सं . एल . -17011/ 2/ 83- डी -4 ( ए ) ] 
के . जे . देव प्रमाद, जैस्क अधिकारी 


CORRIGENDUM 


नई दिल्ली , 13 नवम्बर , 1986 
का . प्रा . 395 3 ..- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) को धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार , ई . डो , एम . सो . चीक बालापुर सब-डिवीजन 
के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , 
बैंगलोर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
को 28 - 10 - 86 को प्राप्त हुया था । 


S. 0 . 3951.. — In the annexure to the Ministry of Labour 
Notification No . L - 17011 / 2 / 83- D .IV ( A ) dited 29th May, 
1986 which was published in the Gazette of India dated 7th 
June , 1986, the word workmen wherever it appears in the 
last sentence of paragraph 48 nay be read as workman . 

No . L -17011 / 2 / 83 . D .IV ( A ) ] 
K . J. DYVA PRASAD , Desk Officer 


नई दिल्ली , 12 नवम्बर, 1986 


New Delhi , the 13th November, 1986 
S . O . 3953 . In pureliance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Indusrtial Tri 
bunal, Bangalore , in the industrial diapute between the 
er: hloyers in relation to the management of E. D . M . C , Chick 
ballanur Suh -Division and their workmen which was receiv 
ed by the Central Government on the 28th October, 1986 . 


का . प्रा . 3952 ... केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान 
हो जाने पर कि लोकहित में एसा करना अपक्षित था , 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की 
धारा 2 के खंड ( a ) के उप- खंतु ( vi ) के उपबंधों के अनुसरण 
में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को अधिसूचना संख्या 
का . प्रा . 2224 तारीख 29 मई, 1986 द्वारा मिश्य रिटी 
पेपर मिल , होशंगाबाद को उपत अधिनियम के प्रयोजनों के 
लिए 28 मई , 1986 से छः मास की कालावधि के लिए 
लोक उपयोगो मेवा घोषित किया था । 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN 

KARNATAKA , BANGALORE 


Dated this the 10th day of October , 1986 
PRESENT : 
Sri R. Ramakrishna. B. A ., B. L.. Presidinu Officer, 

Central Reference No. 2 of 1985 
I PARTY : 
Sri A. S. Nagaraj , S / o A. S. Sambamurthy , No. 534 , 

Kandavarpet, Chickhallapur , Pin- 562101 . 


और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 
कालावधि को छ: मास की और कालावधि के लिए बनाया 
जाना अपेक्षित है । 


Vs. 


अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) को धारा 2 के खंड ( ढ ) के उप - खंड ( vi ) के परन्तक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त 
उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 नवम्बर , 
1986 से छ ; मास को और कालावधि के लिए लोक उपयोगी 
सेवा घोषित करती है । 


II PARTY : 

The Sub -Divisional Inspector. Chickballapur Sub -Divi 

___ sion, Chickballapur - 562101. 
APPEARANCES : 
For the I Party .--Smt . Shantha Chellarna , Advocate, 

Bangalore. 
For the I[ Party - Sri K . V . Viswanatha Murtby. P . M . G . 

Office , Karnataka Circle , Bangalore , 
REFERENCE : 
( Government Order No . L - 40012( 221 / 84 - D .II ( R ) tited 

5 - 2 - 19857 


[ फाइल संख्या एस .-11017/ 10/ 81-3.-1 (ए )] 

नन्द लाल, प्रवर सचिव 


- FL 
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5. The I Party has iïed the counior sa cment which ho 
The Central Government after forming an oplnion that 

has subsequen .ly amended by inserting additional grown 
an industrial dispute exists between the above parties has 

which in brief is as follows ; 
referred the said dispute for adjudication under Section 7A 

" The I Party who joined us ED MC, on 1- 4 -1981 was 
and clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of Seation 10 of the In 

deligent and sincerc Juring his service and after 
dustrial Disputes Act, 1947 on the following Schedule : 

3 -4 -82 due o hoavy cycling involved into official 
SCHEDULE 

duties started developing severe back pain and o her 
“ Whether the action of the Sub-Divisional Inspector Sub 

illness which forced him to take medical leave at 
Division ( Postai ) Chickballapur in Kolar Postal 

different times . In the first year of service he has 
Division , Kolar in termina ing the service of Shri 

not availed any leave and after 3 - 4- 82 he has ava :l 
A . S . Nagaraj, Extra Departinental Mail Carrier at 

ed medical Icave supported by nedical certif a eg. 
Ajlavara , Chickbailupur Sub -Division is jugʻified ? 

When he was served with a memo on 4 - 4 - 83 by 
If not, to what relief is tlic workmila entitled ?" 

the Sub - Divisional Insnector, Chikhallanur he sent 
2. The II Party to justify the termination of the I Parly 

a suitable reply and after consciing the reply the 
workman , brioſly contended in 

II Party vide their mcm dated 27- 11-83 havo 
their clain : s aterrcnt that 
tho I Party while working as Extra Derartmental Mail 

taken a lonient view and he was let off with a 

warning and also with a direction that he should 
Carrier was found to have taken leave in excess of 180 days 
in a continuous period of 12 months from 9- 2 -82 to 21- 10 -82 

not take any feave for one year from 27 -4 -83 . 
totalling 248 days. Thereby he violated the provisions of 

Accordingly he did not avail nny leave till 2 -6 -83 
Rules of the E. D . Agents (C & S ) Rules, 1954, he ein 

on which day to his surprise and shock he was 
after referred to as Rules . As per the directions of the 

served with a termination order without 299lening 

any reason and without giving 
authority immediately superior to the appoin ing authority, 

an opportunity te 

fore his termiantion " , 
a notice was issued to the I Party stating that it was pro 
posed to remove him from servico for availing leave in 

6 . He has further contended that he has filea an appent 
excess of 180 days . The I Party fave a representation date ) 

on 27 -6 - 83 to Post Mas er General, Bangalore and also to 
27 -4 -83 and he has been let off with a warning. Sub3e 

the Senior Superintendent of P : + office, Kolar Division. 
quently the authority superior to the npro nting authority 

Pursuant to the apreal, the Superintendent of Post Office 
has called for the cxplanation of the appointing authority 

appears to have passed an order on 8 - 7 - 83 stating that no 
for flouting the rules and thereafter the II Parly terininated 

anpeal lies and also directing the Sub -Divisional Inspecto “, 
the services of the Party under the provisions of Rule 6 . 

Chikballapur to inform the same to him . Thereafter ho 
Thereafter, the I Party submitted a petition to the Director 

has filed a review Detition before the Past Master General 
of Postal Services and since no arpenl lies, the same was rot 

and then raised the conciliation at K .G . F . 
forwarded to the authority and thereafter the I Party sub 
mitted a petition to the Postmaster General, Karnataka Çir . 7 . He has further contended that the termination is ille 
cle under Rulo 16 and the order of termination was usheld gol and arbitrary and against the princivile , of natural iuc 
by the Postoonster General. Therenſier , the I Party has tice and though it fonks as a termination sim 11 iter it is 
submitted a petition to the President of India on 22 - 12 - 84 , 

dismissal for misconduct. He hiq further consenter that 
which was forwarded to the Diroctor General, Posts & Tele the order of termination amounta to retrenchmenų as defin 
graphs, New Delhi, and the same iy pending . 

in Section 2 ( 00 ) of the industrial Disputes Act . herrinefror 
3. In their further statement, the II Party have further referred to as Act, and prior to passing of term nition , no 
contended that the I Party having presen ed a petition to notice was issued nor any notice may wos civen which is 
the President of India cannot cek remedies simultaneously violative of the mandatory proviinns of Section 25 -F of 
in this Tribunal. This Tribunal cannot give an award in the Act. He has further contended that the terminntion 
violation of statutory provisions of the termination of ser ouder is not a greaking order us it doce non inilicate the 
vices of the I Party is in accordance with Rule 6 . 

ground on which he was terininnted ind also vislative of 
4 . The sum and substance of the claim gʻa emony riade Article 311 of the Constitution of India , as the I Party was 
by the II Party is that the I Pirty workman being appoint not given a chance to meet the case against him . He is 
ed temporarily as E , D M . C . took leave luring the year not guilty of any offence As his leave nog ben sunnor ed 
1982 for 248 days hence ho has been issue with it memo by the medical certificale und sanctioned hy the If Party , 
and after his explanation he has bcen let off with a warn 

He has not been served with any miern that his leave has 
ing and allowed to work . Subscquently the Senior Supe in not reon sanctioned nor he was called unun to join duty , 
tendent of Post Office of Kolar Division after reviewing as his leave has not heen sanctioned Hence he praved to 
the order has warned the appointing authority of the I pasg an award setting aside the termination order and direct 
Party for flouting the rules atld thereafter the arrointing 

ing thc II Party 10 reinstate him to dirty with con invity 
authority tern : nated the services of the I Party by issuing 

of service with all the henefits and alo 10 oriler for back 

wages from the date of termination till his reinstatemen . 
a memo without assigning any reason . The further con en 
tions takon by thc IT Party is the order of termination is in 

8 . This Tribunal on the basis of the o jznal plzadings hus 
accordance with Rules framed exclusively to which the I 

framed only one issue calling upon the Il Party 10 show 
Party belongs, hence he cannot be governed simil ancovaly 

that he is cmpowered to terminate th : services of the I Party 
both the Service Rules as well ny the Industrial Dispulcs 

and under the provisions of Rule 6 for violation of Rules 
Act. In view of the fact that soprinte service rulcs have 

of E . D . Agents ( C & S ) Rules, 1964 without holding a 
been framed by the Government of India , the provisions of 

domestic enquiry. The subsequent statement filed by the 
the Industrial Disputes Act will not in any manner trench 

IJ Party af: er amendment of the counter statement of the 
on the field occupied by the Service Rules. 

[ Party , a jurisdictionar fact has also been taken . 
1086 G of 1186 - 8 . 
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9 . Now the issues that arise for derermination are : 


to have been re ectod and the Order of rejection was ccm 
mun.cated to the Senior Superinten : ent of Post Ofticos who 
Intimated to the workman as per Ext. W - 10 . 


( 1 ) Who her the [I Party 18 cmpow : red to terminato 

the services of the I Pa - tv workman under the uro 
visions of Rule 6 of ED Agen s ( C & S ) Rules , 
1964 without holding a dou .cstic enquiry ? 


(2 ) Whether the II Party proves that the ndustria ! Dis 

pu Act is no * applicahie to the E .D . Agon s in 
the P & T Department under Art , 311 ( 2 ) of the 
Constitusion of India ? 


13 . It is not in dispute that this workman hug availed th : 
leave of 248 days by making icave applica ‘ions which was 
granted and a subs itute workoun recommen : ed by the 
workman was accepted by the II Party to do the work in 
his placo during his leave period . 


(3 ) Wat ordo- ? 
10 . Findings — 
( 1 ) Issue No. 1 – Negative . 
(2 ) Issue No. 2 — Nogalive. 
(3 ) 188uc No . 3 - As per order Below : 


14 . On this material, the learned authorised representat vc 
for the II Party has submitted that since this workmon has 
been terminaʻed from service in accordonce with Rule 6 
it is a termination simpliciter and not as a uni hront, 
hence the workman is not entilct for any role . Against 
this submission , the learned counsel for the workman Smt. 
Shanta Chellappa has submitted that the facts and cir: um 
stances which led to the termination of this workman 
clearly indicate that it is not a termination simplicitcr and 
as a measu c of punishment the II Party hag resor od to 
an easy method of invoking Rule 6 to get rid of this work 
man hence the termination amoin s tc a punishment ond 
the said termination is liable to be set aside. 


11. REASONS : 


15. To appreciate the conten lons raised by the par ics it 
is necessary to advert to the Service Rules in this regard . 
Under E . D . A . ( C & S ) Rules applicable to this workman 
Rule 5 roads as follows : 


" 5. Leave : 


Josue No. 1-- Th , issue has been framed on the basis of 
the con entions raised by the II Par y which is also having 
a hearing on the Schedule referred by the Government. A 
detailed examination of the evidence led by the witnesses 
on behalf of the II Party is found unnecessary as the di 
pu c can be brought to a narrow campuz on the admitiei 
fac : I is a mised by both the parties that the I Par y 
workman has availed the leave dur ng 1982 for 248 days 
an .t af er his assumption o duty in the fronth of Nove ber 
1982 a mrm was isnued to him on 4 -4 -83 as ver Ex . W 1, 
In Ext. W - 1 It is stared that as ror E . D Agents Rules th : 
maximum numbe- of days of leave admissible is only 180 
days and hence they propored to rerrove the workman from 
cervice and against that promosal he may give a representa 
tion within 7 days from the dale of receipt of that p on 
order. The workmn gave a repre entation on 9 - 4 - 83 as 
por Ext. W - 2 that due to his ll-heal h on 2ccount of c - n 
inuous riding of bi-cycle he was taking ircatment and 
lence he may be cxcused and further that he will be re 
gular in fu ve. This explanation was acopo:1 by ho 
Appc inting Authority and he has been let off with a warz 
ing fur:te directing him not to take leave during the se lod 
on one year from 27- 4 -83, It appear s hat this order ? 
viewed by the Sonior Suporintocent of Post Offices and he 
ingucd a letter dated 25- 5-83 as rer Ext, W -4 Aling upon 
him o explain for flouting of rules contained in Rule 8 . 
The caf er he has issued a memo terminating he Rervice if 
the workman which ap - cara to havn received by he work 
man on 2 -6 -83. Unfortunately this termination memo hes 
not been marked as an exhibit by either of he par ics 
though it was filed before this Trilunal in the list of docu 
Orn dated 5 - 11 -85. On a peruyal of this memo da ci 
2 - 6 -83 which rçado as follows : 


The ers loyees shall be entitled to such feave as may be 
de ermined by the Government from time to time : 

Provided that , 
(a ) where an employce fails to resume duty on the 

expiry of the maximum period of leave admissible 
and granted to him , or 


( b ) where such an employce who is granted leave for 

a period less than the maximum reriod admissible 
to him under these rules, remaing absent from duty 
for any period which together with the lçave grant 
ed exceeds the limit up to which he could have 
been granted such leave , 


He shall, unless the Government, in viow of the exceptional 
ci cumstances of the case otherwise decides , be removed 
from service after following the procedure laid down in 
Rule 8 . " 


16 . Under the Director General s instructions to E . D . 
Agen s should be permitted to avail leave of absence for 
more than 90 days at a strength which may be extended 
up to 180 days in exceptional circumstances by the Divi 
sionoi Superintendent of Post Offices . If an E. D . Agent 
remains on leave for more than 180 nys at frequent in er 
vals in a period of one year he shall cease to be on E . D . 
Agent. 


" Tho se vlces of Sri A . S . Nugaraja , EDMC Ajavara 

are hereby terminated under Rule 1 of E . D . Agin s 
( C & S ) Rules, 1964 with immediate effect." 


12 . When this workroan made represcn ation pga ns- this 
order to the Senior Superintendent Post ( ff -es, Kolar Divi 
sion , the same was not entertained on the ground that no 
appeal llos on the order issued to the workman . Su se 
quently, the workman has filed an appeal 10 the Director of 
Postal Sorvices, Bangalore as per Ext, W -8 which appears 


17 . Under Rule 6 Termination of Services -- The service 
of an employee who has not already rendered more than 
three yearg continuous, service from the daic of his appoint 
ment shall be liable to termination by the appointing auiho 
rity at any time without notice . 
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(v ) findings of the appointing authority in respect of 

the allegations iw .h reason, ther- for; and 


(vi) the order imposing the penalty. 


Undor Director-Generals instructions, the termination unde : 
this rule will be made generally for en ED Agent if physi 
cally or mentally unfit or he is found to be unfit to dis 
charge the responsibilitics . If the post is abolished or up . 
graded he cannot be accommoduled in any other suitable 
post. Any termination under this rule , no ap , eal li s except 
a review under Rule 16 by an authority immediately supe 
rior to the authority passing the orders , 


18. Ruïes 7 and 8 deal with the na ure of penakies and 
the procedure inposing the penalty which is Hş undes : 


7 . Nature of penalties : 


The following penaltics may , for Locd and suficient tca 
sons and as hereinafter provided , be imposed on an einp 
loyec by the appointing au ’hority , namely : 


19 . On a reading of the above provisicns it is to be no ‘ed 
that any viola ion of rulo 5 the concerned work . 11 will be 
romoved from sc : vice only after following the pro edu / 
laid down uncler Rule 8 . Admi * .dly , this wo .kman W . 8 
originally issued with a memo of removal from service duc 
to availing the leave of more than 180 days and his ey plana 
lion being satisfied te was let off with # warning and was 
asked to con inue his work . He 1199 been em na el fom 
service under Rule 6 by the appoining autl.ori y onl, a 10 
he has received a le ter from his superior offizer ques i n 
ing the action taken by him in lcling off a workman with 
a warning and ai lowing hips to continue his work . A specl 
fic mention was also made in Ext, W - 4 , Qudressed to the 
appointing authority, by his superior offi or hat any viola 
tion of Rule 5 the ac ion shall be takin under Rulo 8 beſoro 
taking any action against the worknin. So , it looks that 
the Sub - Divisional Inspec or has taken an easy rºso t to 
terminalo this workman under Rulo 6 wh ch found to to 
very convenient in the cricumstances under which Sub 
Divisional Ing octor was placed al that time. 


(i) recovery from allowance of the while or part of 

any pecuniary loss caused to the Government by 
ncgligence or broach of orders ; 


(ü ) icmoval from service which shalt not be a d aqjali 

fication for future employment; 


(ii ) dismissal from servke which shall ordinarily be a 

disqualification for future employrent, 


8. Procedure for imposing a penalty : 


( 1 ) No order imposing a penal y shall be passed except 
after 


(a ) the employce is informed in writing of the proposal 

to take action against him and of he allegation on 
which It is proposed to be taken and given an 
opportunity to make any reple. entation he ma/ 
wish to make, and 


20 . The facts and circumstances of this case cl arly re 
veal that the temination of this workman is not a te mina 
tion simplicitcr as the reason for 118 termination is for the 
violation of Rule 6 and since the procesura laid d un in 
the Rule 8 being not followed , I have no liesitation to hold 
that this ermination is null and void . The above fin in : 
will find support in a decision of Kerala High Cut between 
Kunhiruman Nair and Superiu endent of Post Offices re 
ported in 1984 I L .LJ. 135. In this case ihe q . es ion of 
termination order of an Ex ra Dortmeninl Pos --- aster in 
chalenged on the ground that lie did not comply with Rile 
6 of 1964 Rules . The ne itioner who was functioning as 
Extra Derartmen al B anch Past Mayler wag 8 ived wih a 
memo info :ming him that under Rule 6 of the Ex ra De 
partmen al Agente ( C & S ) Rules . 1964 the services of . 
pe i ioner is termina ed with iminediale etc t. Their Lod. 
ships while discussing have held in pura 5 of the judgm : nt 
that a " le nination under Ruloo must hea erminion 
which indicate , the reason .” 


(b ) such represen ‘ation , if any. is taken into conside -a 

iicn by the appointing av hority : 


Provided that the penalty of dismissal or icinoval f. om 
service shall not be imposed except after an enquiry in 
which he has been informed of the charges against hims and 
has been given a reasonable opportunity of being heard in 
respect of those charges; 


21. Their Lordships further held in para 9 75 — 


Provided further that where it is proposed af er sich en 
quiry, to impose upon him any such penalty, such pen .ly 
may be imposed on the basis of the evidence ad uced dur 
ing such coquiry , 


( 2 ) The record of proceedings shall include :-- 


(i ) a copy of the intima ion to the employee of the 

proposal to take action agaitist him ; 


" Even though the termina’ lon order is spcccally ch . 1 

lenged as aribtrary , inasmuch as the administrutive 
ground which is said 10 have prom - ted the passing 
of that order is not disc .0.50.1, no at cmpt is ma o 
in the counter affidavit to explain or ind cate h ; 
administrative reason which weiched wih he 
au hority in passing the order of ferminzion , Thero 
is only a rei cration that the terz:inton hag an 
administrative ground . That would not satisfy the 
requirement of Rule 6 and therefore, ite plea of 
discrimina ion mutt succezd ." 


( ii ) a copy of ihe statement of allegations, along with 

a list of evidence in support theroof, communicated 
to him ; 


( ill ) his ropresentation , if any; 


(Iv ) the recorda of the enquiry proceelings along with 

the enquiry report of ihe appointing authority or 
enquiry officer, if any, appointed in a caso whero a 
formal enquiry 1 nocessary; 


22. On a rerusal of the pleadings of the II Party they 
arc not specific in (heir stand as in one breath hev say that 
the termination of the workpn was duo . o violaílop of the 
provision of Rule 3, which requires an enquiry under Rule 
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8 , and in another breath they say that since the workman 
has not completed 3 ycars of servico. his scrvices are ter 
mina.td wit..out assigning any reajun under Rule 6 . There 
is glaring in consistency in the stand taken by the II Paily , 
hence l hold this issue in the neyaiive. 


In thig judgment a question for consideration was whether 
the rules under Art. 309 of the Constitution expre bly or 
by necessary inplication exclude the operation of the 1.1 
dustrial Disputes Act came for consideration and it was 
hold : 


23. Point No. 2 . — The learne representative for the II 
Party by relying on a decision reported in 1984 I LL 485 
has submitted that since the Order of cermination is in 
accordance with the rules framed exvlusively for guch cate 
gory of employees the provisions of the fridustrial Dispu . es 
Act will not apply and hence this Tribunal has no jurisdic 
tion to entertain this reference . 


“ ( a ) Ruïe under Art. 309 of the Constitution may 

expressly or by necessary iinplication exclude the 
operation of thic Industrial Disputes Act. That is 
a question of interpretation and statutory exclu 

sion ." 
(b ) Constitutional and competcntivo enacted legislativo 

provisions may well remove frons tho scope of the 
Industrial Disputes Act categories which nay have 
covered thereby . 


24 . Against thig submission , the lennel counsel for the 
I Party has submitted that the decision relied by the II 
Party is distinguishabic as Industrial Disputes Act is appli 
cable to the workman in Post and Telegraph Lopartizent 
and to drive home this point, the counsel rclicd on the de. 
cision of Bangalore Water Supply and Sewerage Board 16 
ported in 1978 SC 548. 


25. Their Lurdships of the Kerala High Court which is 

Full Bench decision , in the decision cited by the II Party 
have held that the Indusrial Dispuies Act is not applicablo 
to the Central Civil Services (Temporary Service ) Rule , 1965 
43 it is a special rule applicable to temporary Governm .nt 
Seivants. Their Lordships have taken this view which cun 
be found on the discussion made in parn 23 of the Judg 
ment as 


(c ) " Only those services which are governed by sepa 

rate rules and constitutional provisions such as 
Art . 310 and 311, should , strictly speaking, bc 
excluded from the sphere of industry by necessary 

implication ." ( Beg. C . J. concurring ) 
(d ) " If cxpresg rules undor other enactments govern 

the relationships between the State As an empoljer 
and its servants as emp.oyees, it may be contenJccl , 
on the strength of such provision , that a particular 
set of employees are outside the scope of the 
Industrial Disputos Act for that reason . The special 
excludes the applicability or the gencral Beg C . J. 

concurring ) . " 
28 . The Extra -Departmental Agents ( Conduct and Scr 
více ) Rules are the rules governing the service conditions of 
Extra Departmentai staff which deal with the appointment 
termination , enquiry, etc ., of these category of workman . 
These rules are not considered :1$ a rule framed by the 
President of India in cxercise of the powers conferred by 
Art. 309 in the judgment of 1984 I LL 484 by Their Lord 
ships of the Kerala High Couri. Hence there is no ex 
press cxclusion of the Industrial Disputes Act to the E . D . 
staff. 


" Industrial Dispu es Act theicíorc is a general law 

relating to industrial diypulce. Rules relating to 
tte Temporary employees in the P & T Department 
are special p .ovisions applicable to a parlicular 
class . These rules take note of thics, cuial features 
of these categories of Government servanty ani 
take care of their tenure and termination . Entry 61 
in List-Irela es to industrial disputes cuncerning 
union employees. There was no such entry in the 
Government of India Act. Il secms hus to be 
clear that the Union is now arn sd with a specific 
entry in Lis!-I to embark on a fresh legisla . ion re 
la ing to industrial dispuicy concerning union emp 
loyees, a special subject, in - identally iniplying that 
the field under Enetry 22 List -Ill is of general 
application . In fact both the centre and the S .ates 
have cnacted soveral laws where specific prwvisions 
for industrial disputes in particular industries have 
been made , notwiths !anding Act 14 of 1947. Tho 
special ruleg relating to the terrporary Government 
servants thus exclude the general provision in iho 
Industrial Disputes Act" , 


29. Now coming to the case is hand this Tribunal hag 
already given a finding that the procedure adopted by the 
II Party in terminating the services of the I Party Work 
nun ig violative of the service rules for extra d .partmental 
staff . When that being the case, since there is no remcdy 
for the distuissed employee avauible under the said service 
rules , there is absolutely no bar fur hijr to invoke the juris 
diction under the Industrial Disputes Act, 1947. Hence I 
hold this point in the negative and pass the award accord 
ingly . 


to the nar; Since the lilled 


26 . As submitied by the leajned counsel for the I Party 
workman this judgment is distinguishable . Their Lordships 
have stated at para 20 which ready as follows : 


AWARD 
The II Party was not justified in terminating the services 
of the I Party -workorxon . The I Party workman is entitled 
for reinstatement with continuity , î service . Since the back 
wages cannot be computed due to the nature of post held 
by the I Party workman to conidansate his unemployment 
from the date of his illegal termination to the date of his re 
instatement I award cost of Rs. 3 ,000 payable by the II 
Party . 

(Dictated to the Senographer, transcrihed and typed by 
him and corrected by tho ) . 

R . RAMAKRISHNA, Prosiding Officer 

No. L -40012/ 22 /84 -D . 11 (B ) ] 
HARI SINOH , Desk Officer 


" We shall guard ourselves by stating that we have con 

sidered only the impact of special fules, the Cen 
tral Civil Services ( Temporary Nervice ) Rules, 1965 
on the Indus!rial Disputes Act and nothing further" . 


27. It is not in dispute that Post and Telegraph Depart 
ment is an industry as it passed the test laid down in Ban 
galore Water Supply and Sowerage Board Va, A . Rajappa, 
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वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 13 अक्तूबर , 1986 
का . आ . 3.954 ---भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 
को धारा 53 ( 2) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने, भारत 
सरकार जो 30 जून , 1986 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 
भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट भेजी है 
जो नीचे उद्धृत की जाती है : - - 

[ सं . एफ 19/ 21/8 6- बी . ओ . 1 ] 

एम . एस . सीतारामन , अवर सचिव 
भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट 
पहली जुलाई 1985 से 30 जून 1986 तक 

भाग I---- आर्थिक स्थिति 
सातवीं योजना का पहला वर्ष होने की वजह से 198 5- 8 6 
में अर्य-व्यवस्था का निष्पादन विशेष महत्व रखता है । 
छटी योजना ( 1980 - - 85 ) के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय 
प्राय में 5 . 3 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त 
करना संभव हो सका था , हालांकि इसे 1979-80 के 
अपेक्षा न्युन स्तर से प्राप्त किया गया था । इसके बावजद 
. 1974-75 के दौरान अर्थव्यवस्था की सुधरी हुई स्थिति 
मर्यास्या को द्धि दर को प्राति को बढ़ाने में हायता की है । 
सातवी या गाना ( 1985 - - 90 ) के लिए वृद्धि दर को 5 प्रतिशत 
पर बनाये रखने का लक्ष्य रखा गया है । इस अवधि के दौरान वद्धि 
को मुख्य प्राधार औद्योगिक क्षेत्र से मिलने की माशा की जाती 
है और ओद्योगिक क्षेत्र को वृद्धि का लभ्य 8 प्रतिशत वार्षिक 
रखा गया है , जबकि छटो योजना के दौरान प्राप्त की गयी 
औधोगिक उत्पादन को वृद्धि दर 5 . 6 प्रतिशत के आस-पास 
थो । इसके अलावा. प्रांतरिक बचत दर में संभावित मामली 
सो गिरावट ओर विदेशो बचनों के न क सोनाओं को 
द वो हर पंजी के प्र में बड़ो हई उत्पादक : कुशलता 
पर अधिकाधिकना भरोषा करना होगा कि सातवों योजना में समग्र 
लक्षित वृद्धि दर प्राप्त की जा सके । 

2. 193 5-8 6 के लिए वास्तविक राष्ट्रीय आय में 
अनुमानित वृद्धि दर लगभग 4 प्रतिशत थी , जिसका अर्थ 
हुआ, लगातार दूसरे वर्ष भो दर 5 प्रतिशत से काफी नीचे 
रही । कृषि क्षेत्र में लगभग एक प्रतिशत की प्रत्याशित वद्धि 
के साथ , अर्थव्यवस्था सिर्फ यही हासिल कर सकी है जो 
उसने . 193 4- 85 में खोया था । औद्योगिक क्षेत्र में वद्धि 
को 6 . 3 प्रतिशत को अनुमानित दर भी चिन्ता की बात है 
क्योंकि 1981 -82 के बाद से लगातार चार वर्षों में से किसी 
भी वर्ष में औद्योगिक उत्पादन 7 प्रतिशत की वृद्धि दर तक 
नहीं पहुंचा है , सिर्फ 193 1-82 में औद्योगिक उत्पादन ने 
8 . 6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की थी । उच्च वृद्धि दर 
के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि बिजली की आपूर्ति 
मांग की तुलना में लगातार कम रही । अलबत्ता , यह मानते 
हए कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए किये गये विभिन्न 


नोनिगत उपायों और वास्तविक औद्योगिक वृद्धि पर उनके 
प्रभाव के बीच के समय का अंतराल लगभग दो वर्ष का होता 
है , 1986- 87 में बहतर उत्पादन स्थितियां देखने को मिल 
सकती हैं । सातवीं योजना में लक्षित अर्थ यस्था को उच्च 
वृद्धि दर प्राप्त हो , इसका सारा दारोमदार औद्योगिक उत्पादन 
में वृद्धि पर है । 

3 . मौजूदा अर्थव्यवस्था वाताव ग में के शक्ति के कई ऐसे 
स्रोत हैं जिनसे वृद्धि को बढ़ाने में मदद मिलनी चहिए । उन स्रोतों 
में ये शामिल है : मुद्रा स्फोति की वृद्धि में कमी, सार्वजनिक 
प्रगाली में खाद्यान्नों का पर्याप्त भण्डार, देशी बचत का 
ऊँचा स्तर और विदेशी मुद्रा का ययोचित रूप से सुविधाजनक 
स्तर और विदेशी वित्तीय बाजारों में साख । । 

4 . बिन्दुबार आधार पर , थोक मूल्य निरन्तर गिरावट 
दर्ज करते हुए 1983- 8 4 के 8 . 9 प्रतिशत से कम होकर 
7 . 6 प्रतिशत रह गये और 198 5-86 में ये और गिरकर 
3 . 8 प्रतिशत रह गये । साप्ताहिक औसत आधार पर भी 
गिरावट देखने में पायी जो 1983- 84 में 9 . 5 प्रतिशत से गिरकर 
1984- 85 में 7. 1 प्रतिशत और 1985- 86 में और गिरकर 5. 7 
प्रतिशत रह गयी । सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जन 1986 
के अंत में इनके 28 . 6 मिलियन टन रहने के अनुमान हैं । 
इन बड़े स्टाकों से केवल कृषि के लिहाज से खराब वर्षों में 
मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ न केवल सुरक्षा की भावना रहती है 
बल्कि इनसे रोजगार बढ़ाने और पूंजी निर्माण के लिए भी 
मार्ग खुल जाते हैं । 

5 . बचत के संबंध में उपलब्ध प्रारम्भिक मांकड़ों से 
पता चलता है कि चालू बाजार मल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 
के प्रतिशत के रूप में शुद्ध देशी बचत 1985-86 में 16 . 1 
प्रतिशत थी । हालांकि यह प्रतिशत 1983-84 से कमोबेश 
अपरिवर्तित बना रहा है, किंतु यह अधिकांश विकासशील देशों 
की बचत दर की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है । 

6 . बाहरी मोर्चे पर, विदेशी मता के भंडारों ने 1985- 86 
में नये के सन्दर्भ में वृद्धि दर्ज की यद्यपि दद्धि की 
मात्रा पिछले वर्ष हई वृद्धि की तुलना में काफी कम थी । 
दूसरी ओर विशेष प्राहरण अधिकारों के सन्दर्भ में 198 5-86 
में थोड़ो- सो गिरावट आयी । इसके बावजूद मौजूदा प्रारक्षित 
निधियां 4- 5 महीने के भायातों के बराबर हैं । 

7 . ऊपर बताये गये अनुसार अपर्याप्त औद्योगक उत्पादन 
के अलावा , अर्थव्यवस्था के चिन्ताजनक लक्षणों में से उपभोक्ता 
मूल्यों की प्रवृति और विदेशी भुगतान स्थिति पर पड़ते हुए 
दबाव प्रमुख हैं । ऊपर चर्चित थोक मूल्यों में गिरावट उपभोवता 
मूल्यों में हई वृद्धि के साथ -साथ चलती है । बिन्दुवार आधार 
पर उपभोक्ता मूल्यों ने 1984-85 के 5 . 0 प्रतिशत की 
तुलना में 1985- 86 में 8 . 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की । 
मासिक औसत श्राधार पर 1985 -86 में 6 . 4 प्रतिशत की 
वृद्धि पिछले वर्ष की वृद्धि के बराबर ही थी । इसलिए 
मनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों पर सावधानीपूर्वक निगाह रखने 
की जरूरत होगी । 
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8 . भुगतान संतुलन पर पड़ रहे दबाव , व्यापार घाटे 
की बड़ी मात्रा में पूरी तरह से उजागर हो रहे हैं । हालांकि 
तेल मूल्यों में हाल ही में की गयी कमी ने दबाव को कुछ 
हर तक कम कर दिया है , परन्तु व्यापार घाटा सातवीं 
योजना के बाकी वर्षों के लिए चिंता का कारण बना रहेगा । 
इसी वजह से निर्यात वृद्धि में ऊंची दर प्राप्त करने की 
जरूरत महत्वपूर्ण हो गयी है । 

कृषि उत्पादन 
9 . 1985 - 86, जो कि सातवीं योजना का पहला 
वर्ष था के दौरान कृषि उत्पादन ने केवल 1 . 0 प्रतिशत की 
पति दर्ज की , जबकि पिछले वर्ष उत्पादन में 0 . 9 प्रतिशत 
की मामूली - सी गिरावट मायी थी । इसका अर्थ यही हुमा 
कि 1983- 84 के उत्पादन का स्तर ही प्राप्त किया गया । 
इसके विपरीत , 1982 - 83 और 1983 -84 के दो वर्षों के 
दौरान वृद्धि की औसत दर 5 . 1 प्रतिशत बैठती है । 


मामली- सी वृद्धि दर्शायी , लेकिन तिलहनों के उत्पादन काफी 
नीचे आ गये । कच्चे जूट और मेस्ता के 126 लाख गांठों 
के उत्पादन ने 198 1-8 2 में प्राप्त किये गये 84 लाख गांठों 
के पिछले कीर्तिमान की तुलना में एक नया कीर्तिमान स्थापित 
किया । 1985- 86 में उत्पादन में इस प्रवर वृद्धि का श्रेय 
पिछले वर्ष कच्चे जूट के मल्य में प्रत्याधिक वृद्धि के कारण । 
और अधिक बड़े क्षेत्र में इसके खतो को दिया जा सकता है । 
हमारी उपभोक्ता आवश्यकताओं से कहीं अधिक मात्रा में इस 
रिकार्ड फसल से मूल्यों पर काफी गम्भीर प्रभाव पड़ा है और 
भारतीय जूट निगम को मजबरन काफी बड़ी मात्रा में जुट 
समर्थन मूल्य पर खरीदना पड़ा है । कपास के 86- 87 लाख , 
गांठों के उत्पादन ने जो पिछले वर्ष के उत्पादन से थोड़ा 
अधिक है, प्राति स्थिति को सरल बनाये रखा और दाम कछ 
नीचे प्राये । गन्ने का उत्पादन 175 मिलियन टन से सिर्फ 
मामूली- सा ज्यादा था लेकिन यह 1982- 83 के दौरान दर्ज 
किये गये रिकार्ड उत्पादन से 145 मिलियन टन कम था । 
तिलहनों का 11. 6 मिलियन टन का उत्पादन 1984- 85 
तथा 1983- 84 के उत्पादनों से क्रमश : 1 . 5 मिलियन टन 
और 1 . 1 मिलियन टन कम था । 


10. 1985- 86 के दौरान कृषि क्षेत्र की कार्य स्थिति 
प्रतिकुल मौसमी स्थितियों से प्रभावित रही । उत्तर प्रदेश के 
कुछ हिस्सों में बात आयी , जबकि दक्षिण , पश्चिम और 
मध्यवर्ती भारत के कुछ हिस्से भयंकर सुखे की चपेट में प्रा 
गये । 35 मौसमी विभागीय उप- खण्डों में से वर्ष के दौरान 
9 अखण्डों में वर्ग या तो कम या बहुत ही कर रहो जबकि 
पिछले वर्ष ऐतो स्थिति 7 उपखण्डों में रही थी । इससे, 

और बरसात ठीक समय पर न होने और उसकी मीयाद में 
फर्क पड जाने की वजह से मोटे अनाजों के उत्पादन पर 
बहुत खराब प्रभाव पड़ा और वह 4 . 7 - 5 . 2 मिलियन टन 
सक की गिरावट के साथ, हाल के वर्षों के न्यूनतम स्तर, 
26 - 26 . 5 मिलियन टन तक पहुंच गया । परिणाम यह 
हुमा कि चावल का उत्पादन 63 . 0 - 63. 5 मिलियन टन 
के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाने के बावजूद वर्ष के दौरान 
कुल मिलाकर खरीफ के खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष 
की तुलना में मामूली सा कम रहा । 
___ 11 . खरीफ के दौरान खाद्यानों के उत्पादन में मामली 
गिरावट को रबी मौसम के दौरान बेहतर उत्पादन से पूरा 
कर लिया गया । गेहूं का 46 . 5 - 47 . 0 मिलियन टन का 
उत्पावन न केवल पिछले वर्ष के 44 . 2 मिलियन टन से 
प्रधिक था । बल्कि यह 1983 - 84 के दोनप्रमकिन 
45 . 5 मिलियन टन के ईि उप्पादन से भी अधिक था 
अलबत्ता , वालों का उत्पादन पिछले वर्ष के 12. 0 - 12. 5 . 
मिलियन टन के स्तर पर स्थिर बना रहा । 


- 13. गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में वृद्धि के अनुरुप 
इन अनाजों को खरीद भी ऊंचे स्तर पर बनी रही । चालू 
विपणन वर्ष में अब तक ( अक्टूबर 1985- जून से 1986 तक ) 
चावल को खरोद, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की 
गयी खरीद के लगभग बराबर ही प्रर्थात 9 . 6 मिलियन टन 
रहो ; इस वर्ष के दौरान कुल खरीद पिछले वर्ष के 9 . 8 
मिलियन टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच जाने की प्राशा है । 
1986- 87 विपणन मौसम के दौरान गेहूं की खरीद एक 
नयं उच्चतम स्तर तक पहुंचने की प्राशा है, क्योंकि 30 जन 
1986 तक 10- 41 मिलियन टन गेहं को खरीद पिछले मौसम 
( अल-मार्च ) की 10 . 34 मिलियन टन का रिकार्ड खरीद 
को पसी हो पोछे छोड़ चुकी है । 


___ 14. भारत सरकार ने वर्ष के दौरान खाद्यानों को , विशेष 
रूप से गेहूं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उठाने 
में वृद्धि के लिए कई उपाय किये । इन में रोजर पाटा मिलों 
को गेहूं की 172 रूपये प्रति क्विटल की घटी हुई दर पर 
मापूर्ति करना, विक्रेताओं को गेहूं की नीलामी करना , ग्रामीण 
रोजगार कार्यक्रमों के लिए बढ़ी हुई मात्रा मावटित करना 
और मात्रा को कोई सीमा बांधे बिना जनता को गेहूं जारी 
करना प्रादि शामिल थे । परिणाम यह हुमा कि वित्तीय वर्ष 
वर्ष 1985-86 के दौरान गेहं उठाने में लगभग 3 . 0 मिलियन 
टन या 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह पिछले वर्ष की 
तुलना में 9 . 8 मिलियन टन अधिक हो गया । गेहं उठाने में 
कृषि के एक बड़े हिस्से ( 1 . 7 मिलियन टन ) का श्रेय रोलर 
प्राटा मिलों को जाता है । शेष वृद्धि ( 1 . 3 मिलियन टन ) 
में विक्रेताओं को बिक्री और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
के पन्तर्गत उठाये गये गेहूं का हिस्सा बराबर-बराबर रहा । 
1985 - 86 के दौरान उठाये गये 7 . 1 मिलियन टन चावल 


____ 12. कुल मिलाकर 1985- 86 में खाद्यामों का उत्पादन 
148 . 0-149 . 5 मिलियन टन मासपास मांका गया है । 
यह 1984- 85 के 146 . 2 मिलियन टन के उत्पादन से 
लगभग 2- 3 मिलियन टन अधिक है । जहां तक वाणिज्यिक 
फसलों का सवाल है , जूट और मेस्ता का उत्पादन एक 
नये स्तर तक जा पहुंचा जबकि कपास का उत्पादन पिछले 
वर्ष के ऊंचे स्तर पर ही बना रहा । गन्ने के उसावन में 
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तेलों की जरूरत का काफी बड़ा भाग अभी भी मंगफली के 
तेल से पूरा किया जा रहा है तथा मुंगफली के तेल का 
उत्पादन प्रधिकतर मानसून के रुख पर निर्भर होता है । 
तिलहनों का उत्पादन कम से कम समय में तत्काल ह बढ़ाये 
जाने की जरूरत है ताकि भुगतान संतुलन पर पड़ रहे बोल 
को कम किया जा सके । 

19. वनस्पति निर्माताओं द्वारा नये तेलों जैसे बिनौला 
तेल , चावल की भुसी का तेल तथा कम मात्रा में पैदा होने वाले 
अन्य तेलों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वनस्पति के 
उत्पादन में इस प्रकार के इस्तेमाल के अनुसार उत्पादन 
शुल्कों में रियायतों की घोषणा की गयी है । सरकार ने भी 
महंगे रिफाइन्ड तेलों-मुंगफली तथा तोरिया सरसों -पर उत्पादन 
शुल्क लगा दिया है ताकि नये तेलों के लिए 
प्रतियोगी व्यवस्था उपलब्ध हो सके । सरकार ने लिहन 
उत्पादन के लिए फसल बीमा रक्षा की व्यवस्था भी की 
है । रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1986 में तिलहनों और वनस्पति 
तेलों पर बैंक अग्रिमों के न्यूनतम मार्जिन में 15 प्रतिशत 
पाइट की चौतरफा कमी की है और तिलहन उगाने के लिये 
इस्तेमाल में लाय जाने वाले , और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा 
सत्यापित अधिक उपज वाले संकर बीजो को चयनात्मक 
ण नियंत्रण के सभी उपबंधों से छूट दे दी है । 


भी 1984- 85 के दौरान उठाये गये चावल ( 6 . 6मिलियन 
टन ) की तुलना में अधिक रहे । 

15. इन वर्षों के दौरान अधिक उत्पादन की वजह से 
खाद्यानों की अधिक मात्रा में खरीद और खरीद मूल्यों में 
पति तथा इनके साथ हो खुले बाजार में गेहूं की मासान 
उपलब्धता के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कम 
मात्रा में गेहूं उठाये आने की वजह से सरकार के पास 
खाद्यानों के रिकार्ड स्टाक जना हो गये है और जून 1985 
को 29 . 2 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गये । 
इनमें 21 . 0 मिलियन टन गेहूं तथा 8 . 0 मिलियन टन 
पापल और 02 मिलियन टन मोटे अनाज शामिल थे । 
जन 1986 के अंत में खाद्यानों के स्टाक 28 6 मिलियन 
टन के पासपास रहने का अनुमान है । इनमें 19. 1 मिलियन 
टन गेहूं 9 . 4 मिलियन टन चावल और 0 . 1 मिलियन 
टन मोटे अनाज होंगे । 
____ 16. पटसन और रूई की खरीद नय रिकार्ड स्तरों तक 

जा पहं वी । 1985- 86 के मौसम के दौरान भारतीय जट 
निगम द्वारा पटसन को खरीद पिछले वर्ष 10. 1 लाख गांठों 
की और 1981 -82 में 17 . 6 लाख गांठों के पिछले की :मान 
को तुलना में 28 लाख गांठे रहो इसी तरह भारतीय रूई 
निगम ( सी . सी . आई . ) ने 1985- 86 में अब तक ( जन 1986 
सक ) 15 . 3 लाख गांठे खरीदी है । और महाराष्ट्र राज्य कपा 
उत्पादक विणा महासंघ ( एम . ए . सी . जो . एन . एफ . ) 
ने 27 . 6 ली गांठे खरीदी है । पिछले वर्ष की इसी 
अवधि के दौरान उनको खरीद पराः 6 . 4 लाख गांठें और 
16 . 5 लाख साठे थी । सी . सी . आई . द्वरा पिछली बार , 
1980 - 81 में अधिकतम 11 . 8 लाख ग खरीदी 
गयी थी जबकि महाराष्ट्र कपास एकाधिकार योजना के तहत 
मधिकतम खरीद 1982- 83 में , 18 . 2 लाख गांठे रहो 
थी । 
____ 17. चूंकि तिलहनों का उत्पादन मांग से बहुत कम हो 
गया है, प्रतः तिलहनों के मामले में स्थिति चिता का कारण 
बनी रहो । 1983- 84 और 1984- 85 में तिलहनों का 
उत्पादन बढ़ जाने के बाद यह गुजरात और मात्र प्रदेश 
के मंगफली उगाने वाले इलाकों में सूखा पड़ जाने के कारण , 
1985 - 86 में कम होकर 11 . 6 मिलियन टन रह गया । 
ख य तेलों की उपभोक्ता जह सों का लगभग एक -तिहाई 
पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 1, 000 करोड़ 
रुपये की औसत वार्षिक लागत पर पायात करके पूरा करना 
पड़ा । इन मायातों से निर्यात माय का दसवां हिस्सा खर्च 
हो गया । 

18. सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तिलहन का उत्पादन 
बढ़ाकर लगभग 18 मिलियन टन ले माने का है । इस 
स्तर पर उत्पादन देश की खाद्य तेलों की जरूरत को पूरा 
करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और लगातार पायात करने की 
अरूरत पड़ेगी । हाल ही के वर्षों में हालांकि तोरिया / सरसों 
तथा सोयाबीन के उत्पादन में माशातीत पसिदई है , खाद्य 


20. तिलहनों के उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि किये 
गय उपायों की सफलता पर निर्भर होगी । बहुत कम उपज 
होने पर , केवल ऊंचे मूल्यों से किसान को लाभप्रद प्रतिफल 
का प्राश्वासन नहीं दिया जा सकता । उत्पादन बढ़ाना बहुत 
जरूरी है । इसके अलावा , ऊंचे बाजार मूल्यों का फायादा 
किसानों तक हर बार पहुंचाता की नहीं है । कुछ मूंगफली 
उत्पादक प्रदेशों से मुंगफलीं और मंगफली का तेल बाहर 
ले जाने पर अनौपचारिक प्रतिबंध लगाये जाने से इन राज्यों 
में मूल्य नीचे बन रहे हैं इतना ही नहीं , सरकार द्वारा 
महत्वपूर्ण तिलहनों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किये जाने 
के बावजूद खरीद एजेंसियों हमेशा ही उत्पादों को मजबरन 
औने -पौने दामों पर बिकने से नहीं रोक पाती । यह सुनिश्चित 
किय जाने की जरूरत है कि इस प्रकार की स्थिति न आए । 


21. तिलहन उत्पादन बडे पैमाने प्रोत्साहित करने 
के लिए सही मूल्यों का निर्धारण और फसल बीमा की व्यवस्था 
के अलावा तिलहन टेक्नालॉजी में और विकास प्रावश्यक 
प्रतीत होगा । किसानों को उचित निवेश वस्तएं, जैसे अच्छी 
किस्म के बीज और कीटनाशकों , ऋण विस्तार सेवाओं तथा 
सिंचाई सुविधाओं का भी जरूरत पड़ेगी । नष्ट हुई फसलों 
के फसल बीमा के अंतर्गत समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित 
करनी होगी । राज्य सरकारें तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित 
करने के लिए कुछ क्षेत्रों पर खास ध्यान दे सकती हैं और 
जहां किसानों को वास्तव में प्राय का लाभ मिलता हो , 
ऐसे क्षेत्रों में अन्य फसलों अर्थात गेहूं और चावल की जगह 
तिलहन उत्पादन की ओर व्यवस्थित रूप से प्रेरित करने के 
प्रयास कर सकती हैं । 
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को ध्यान में रखते हुए फसलों के लिए स्रोतों का बेतहर 
पाबंटन किया जा सके । इन असंतुलनों को दूर करने के लिए 
उत्पादन , मल्य निर्धारण और विपणन को शामिल करते हुए 
बनायी एक समेकित कृषि नोति बहुत अह्म भूमिका अदा 
कर सकती है । 


22. कुल मिलाकर, अब देश जहाँ गेहूं , चावल , कपास 
और पटसन के क्षेत्र में काफी अच्छी स्थिति में है, वहीं तिल इनों , 
दालों और गन्ने के उत्पादनों में कमी बनी हुई है । इनमें से 
कुछ कमियां वर्षा वाले तथा शुष्क क्षेत्रों में उत्पादकता में 
पिछड़ेपन के साथ जुड़ी हुई है । इनके अलावा, अलग- अलग 
किस्मों की दृष्टि से भी असंतुलन देखने में आते हैं ; जैसे 
कपास के मामले में लम्बे और अतिरिक्त लम्बे रेश वाली 
कपास का उत्पादन उपभोग के वर्तमान स्तर से काफी अधिक 
हुआ है । उत्पादन का ये घटना -मढ़ना चिन्ता का कारण बने 
हए हैं । अधिक उत्पादनों से भण्डारण और विपणन और 
साथ ही बढ़ी हुई प्रार्थिक सहायता की समस्याएं सामने आती 
हैं जबकि उत्पादन कम होने से भुगतान संतुलन पर गंभीर 
प्रभाव पड़ता है । 


औद्योगिक उत्पादन और निवेश की प्रवृत्तियां 


24, सातवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र में वद्धि 
की दर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की योजना बनायी 
गयी है । विनिर्माग क्षेत्र में 8 . 0 प्रतिगत वार्षिक व द्धि 
का लक्ष्य रखा गया है जबकि बिजली उत्पादन में 12 . 1 
प्रतिशत और खनन क्षेत्र में 13 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक 
वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है । 1985 - 86 अर्यात सातवीं 
पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन 

( ममायोजित सूचक ) में अनंतिम आंकड़ों के आधार पर बसि 
___ 6 3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है ( सारणी 1 ) । 


23. कृषि क्षेत्र में इस प्रकार के फसलवार और क्षेत्रवार 
असंतलनों को दूर करने के लिए ऐसी नीतियों की जरूरत 
है जिनके जरिये विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक विशषताओं 


सारणी 1 - ~ औद्योगिक उत्पाद की प्रवृत्तिया * 

प्राधार 1970- 100 


उद्योग 


भार 


विसीय वर्ष 


1984- 85 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


. ... ...... -- -- - - --- --- -- --- -- - - - - - - ----- - 


1985- 86 

- - - 
सूचकांक 


सूचकांक 


प्रतिशत वृद्धि दर 


- .. 
प्रतिशत वृद्धि दर 


_ 


- - - -- - 


- 


1. खनन और उत्खनन 
2. विनिर्माण 
3. विद्युत 
4. सामान्य सूचक 
* औद्योगिक उत्पादन के समायोजित सूचों पर आधारित 


9 . 69 
81 . 08 

9 , 23 
100 . 0 


234 . 8 
183 . 0 
285 . 0 
197 . 4 


+ 8 . 1 
+ 5 . 7 
+ 12. 0 

+ 6 . 8 


245 . 5 
194. 1 
309, 4 
209, 8 


+ 4 . 8 
+ 6 . 1 
+ 8 . 8 
+ 8 . 3 


25. इसके विपरीत 198 4-85 में वद्धि दर संशोधित 
आंकड़ों के आधार पर 6 . 8 प्रतिशत थी । ऐसा प्रतीत 
होता है कि 198 5-86 में औद्योगिक उत्पादन की 
वृद्धि दर में थोड़ी सी गिरावट आयी है । यह गिरावट विद्युत 
के मामले में सबसे अधिक थी जहां 1985- 86 में वृद्धि 
पर पिछले वर्ष की 12. 0 प्रतिशत को गिरावट की तुलना 
में 8 . 6 प्रतिशत कम हई । विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 
6 . 1 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी । 
क्षेत्रवार प्रवृत्तियां 

26. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने 137 मदों के बारे 
में प्रांकड़े उपलब्ध न होने से , 1983- 84 से शुरू करते हुए , 
सूचक में 11 . 69 प्रतिशत के संयक्त भार के साथ , समायोजित 

गक उत्पादन का सूचक तैयार 
किया है । नीने किया गया विश्लेषण उक्त सूचक में दिये 
गये समायोजित भारों पर आधारित है । खनन और उत्खनन 
क्षेत्र में 1984- 85 की 8 1 प्रतिशत की तलना में 1985 
86 में 46 प्रतिशत की कम वृद्धि दर का कारण कोयले 


( लिग्नाइट को छोड़कर ) और कच्छा पट्रोलियम था । कोयले 
(लिग्नाइट को छोड़कर ) के उत्पादन दौरान ने वर्ष के 4 . 7 
प्रतिशत की वद्धि दर्ज की और यह 154 . 3 मिलियन टन 
रहा । पिछ ने वर्ष की वृद्धि दर 6 . 7 प्रतिशत थी । कोयले 
के उत्पादन में गिरावट विशाल पिट -हर स्टाकों को देखते 
हुए उत्पादन में जानबूझ कर की गयो कमी की वजह से 
हई । कच्चे पेट्रोलियम का 30 . 2 मिलियन टन का उत्पादन 
4 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है , जो कि सातवीं योजना के 
लक्ष्य के अनुरूप ही है । लेकिन यह पिछले वर्ष की 11 4 
प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में काफी कम है । 

27. विद्यत के क्षेत्र में नाभिकीय बिजली सहित ताप 
बिजली के उत्पादन में पिछले वर्ष हुई 14. 2 प्रतिशत की 
वृद्धि की तुलना में 15 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन वर्षा कम 
होने के कारण जलविद्युत के उत्पादन ने पिछले वर्ष की 7 . 9 
प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 5 . 3 प्रतिशत की गिरावट 
दर्शायी । परिणामस्वरूप , कुल बिजली उत्पादन में जलविद्यत 
का हिस्सा 1984 - 85 के 34 . 3 प्रतिशत से कम होकर 
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क्षेत्र की पति घर में कम बढ़ोतरी के बावजूद वर्ष के दौराम 
विनिर्माण क्षेत्र में 6. 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह पिछले 
वर्ष की तुलना में बहतर स्थिति की घोतक है । 


तिमाही प्रवृत्तियां 


1985- 86 में 30 प्रतिशत रह गया । मोग के अनुपात के 
रूप में बिजली मापूर्ति की अखिल -भारतीय कमी , वर्ष के दौरान 
7 . 9 प्रतिशत हो गयी जबकि 1984- 85 में यह प्रतिशत 
6 . 7 था । पूर्वी क्षेत्र में कमी सबसे अधिक - --13 . 8 प्रतिपात 
रही । इसके पश्चात उसरी क्षेत्र ( 10. 7 प्रतिशत ) और 
दक्षिणी क्षेत्र ( 9 . 3 प्रतिशत ) रह । मांग की तुलना में बिजली 
को कम उपलब्धता को देखते हुए कई राज्यों को बिजली 
में कटौती करनी पड़ी /प्रतिबंध लगाने पड़े । पश्चिम बंगाल 
के मामले में यह कटौती 5 - 30 प्रतिशत के बीच और 
हरियाणा के मामले में 60 --- 70 प्रतिशत के बीच में रही । 
राजस्थान , गुजरात , कर्नाटक और तमिलनाड़ जैसे अन्य राज्य 
थे जहाँ भीषण रूप से बिजली की कटौती की गयी । बिजली 


28. औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों का तिमाही प्राधार 
पर विश्लेषण करने से पता चलता है कि 1985- 86 की 
सूसरी छमाही के दौरान दर्ज की गयी पद्धि दर पिछले वित्तीय वर्ष 
की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गयी बसि पर से तज 
थी । पिछले वर्ष पहली छमाही में पद्धि की ऊंची दरें दर्ज की 
गयी थीं ( सारणी 2 ) । 


सारणी 2 
औद्योगिक उत्पादन में तिमाही वृद्धि दरें " 

( माधार 1970 - 100 ) 


( प्रतिशत रूप में ) 


सामान्य सूचक 


खनन और उत्खनन 


विनिर्माण 


विद्युत 


अबधि 


1984-85 


1985-86 1984- 85 1985-86 1984-85 1985-86 1984-85 


1985-86 


-- - - - 


- - - - - -. .. - - 


-- --- 


.. - - .- -. ---. -. . . - - - . . . . 


. 


. 


-- 


अप्रैल - जून 


+ 7 .8 


+ 6 . 9 
+ 8 . 6 


+ 5. 8 
+ 5. 3 


+ 14. 1 
+ 5 . 4 


+ 1 . 1 
+ 3. 0 


+ 4. 4 
+ 8. 2 


+ 6. 1 
+ 4. 0 


+ 15 . 6 
+ 13. 8 


+ 9. 9 


- पुलाई-सितम्बर 
अक्तूबर-दिसम्बर 
जनवरीच्या 


+ 5 . 2 


+ 7 . 2 


+ 4 . 3 


+ 5 . 3 


+ 4 . 3 


+ 7 . 3 


+ 11. 4 


+ 7 . 0 


+ 8 . 4 


+ 6. 8 


+ 8. 9 


+ 7. 8 


+ 5. 8 


+ 6. 0 


+ 7. 7 


+ 9. . 


* आयोगिक उत्पावन के समायोजित सूचकों पुरमाधारित 


• यह ध्यान देने की बात है कि वर्ष की दूसरी छमाही में , 
वर्ष की पहली छमाही और साथ ही 1984- 85 की दूसरी 
छमाही के दौरान प्राप्त की गयी वदि की तुलना में अधिक 
पदि दर्ज की गयी । 
माधारभूत ढांचा 


30. पटोलियम रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन ने 
20 . 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि विक्री योग्य स्टील 
के उत्पादन ने 11 . 1 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की । 
बाकी उयोगों में से जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में इस 
वर्ष अल्प वृद्धि दरें दर्ज की , बिजली उत्पादन तथा कच्चे 
पेट्रोलियम ने 1985- 96 के लिए निर्धारित क्रमश : 8 . 5 
प्रतिशत और 4 . 0 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि दरों से थोड़ा 
सा अधिक उत्पादन किया । 


29. 6 अाधारभूत उद्योगों [अर्थात्, बिजली, कोयला 
(लिग्नाइट को छोड़कर ), कच्चा पट्रोल, पेट्रोलियम रिफाइनरी 
उत्पाद, बिक्री योग्य स्टोल तथा सोमेंट] के मिले जुले सूचक 
ने , जिसका जौद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचक में संशोधित 
भार 24 . 25 प्रतिशत है, पिछले वर्ष की 9 . 9 प्रतिशत की 
तणना में 1985 - 86 के दौरान 8 . 2 प्रतिशत की कम वृद्धि 
पर दर्ज की । 
1086 GI |86 - 9 


उपयोग- आधारित और निवेश प्राधारित वर्गीकरण के घर 
पर प्रवृत्तियां 


31. औद्योगिक उत्पादन के उपयोग - माधारित वर्गीकरण 
के मौकड़ों से पता चलता है कि पंज . गत माल , माध्यमिक 
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माल और उपभोक्ता सामान के उद्योगों ने 1985- 86 में रहा और उसने पिछले वर्ष की तुलमा , म. को वृदिर 
ऊंचः वृद्धि दरें दर्ज की , प्रलयता , मूल उद्योग समूह अपवाय पर्ज को ( सारणं - 3 ) । 

सारणी 3 
औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि : उपयोग -- प्राधारित वर्गीकरण 

( प्रतिशत ) 
उद्योग समूह 

वित्तीय वर्ष 


• भार 


1984- 85 


- 


- 


- 


मुल उपोग 
पंजीगत वस्तु उद्योग 
माध्यमिक वस्तु उद्योग 
उपभोलना बस्तु उद्योग 
( क ) टिकाऊ वस्तुएं 
( ग ) गैर-टिकाक वस्तुएं 


33 . 23 
14. 98 
21 . 33 
30 . 48 

3 . 81 
28 . 65 


+ 9 . 8 
+ 2 . . 
+ 9 . . 

+ 3 . 2 
___ + 19 . 1 

+ 0 . 4 


1285- 86 

+ 7 . 2 
+ 3 . 8 
+ 10 . 2 

+ 3 . 8 
+ 14. . 

+ 1 . 6 


में वर्ष 1985- 86 के दौरान उत्पादन में गिरावट परिलक्षित 


32. मूल उद्योग तनूह क उल्लेखन य न्यनतर वृद्धि दर 
मुख्यतः कोपला उत्पादन क न्यूनतर वृद्धि दर के कारण थ । 
इत तनूह का कार्य निष्पादन भ. स मेंट उत्पादन में न्यूनतर 
वद्धि दर और एमिनियम के उत्सादन में गिरावट , इन 
बिजल आध f : : उबोगों पर बिजलक कर के प्रतिकूल प्रभाव 

को प्रशित करत है । पंज गत वस्तु समूह में , बॉयलर, स मेंट , 
• मश र तया बॉल और रोलर बिपरिंग उद्योगों के उत्पादन 
में पं 1984- 85 क कुल 11 में वर्ष 1985- 86 में उच्चतर 
दर पर वृद्धि हुई, जबकि कागज और लुगद मग नरः, 
कृषि संबंध षटरों तथा मशन औजारों जैसे उद्योगों के 
उत्तादिन ने गिरावट का सामना किया । रेल बैगनों का 
उत्पादन वर्ष 1984- 85 में मायः 25 . 1 प्रतिशत का 
सव गिरावट के विपरत मामूल रूप से बढ़ा । मध्यवर्ती वस्तु 
सनूह में र्ष 1985- 86 के दौरान सूत धागे, न्यूजप्रिंट 

और मायलोन धागे के उत्पादन में पिछले वर्ष उनमें दर्ज का 
गय पनि क तुना में ऊंच पद पर प्राप्त हुई थ । इस 
सनह के कार्यक्षेत्र में पाने वाले जूट वस्र उद्योग , तियेटिक 
रबड़ और विस्को टायर कॉर्ड के उत्पादन में 1985 -88 
के दौरान गिरावट दर्ज क गय । उसमोसा उयोग समूह 
के टिकाऊ वस्तु खण्ड ने पिछले वर्ष के दौरान हई 
19 . 1 प्रतिशा क वृद्धि के बाद 14 . 4 प्रतिशत क . उल्लेखन य 
वद द क । मोटर साइकिन, स्कूटर , तिपहिया ( घोहलर ), 
स्कटर और विजन के पंखे जैस टिकाऊ वस्तुओं ने अपना 
पिने कबधिक तुलना में वर्ष 1985- 86 में उच्चतर 
वृद्धि दर दर्ज की । गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु समूह के 
उत्पादन में 1984- 85 के 0 . 4 प्रतिशत क : तुलना में 
• 1 . 6 प्रतिशत क वृद्धि दर्ज क गय । इस समूह के 

आर्गत पाने वाले च न , कागज और गन्ना , पियासलाई, रेजर 
ग्लेड और रबड़ के जूते जैसे उद्योगों में वर्ष 1985-86 के 
दौरान सुधार परिलक्षित ग्रा और उनमें उच्चतर उत्पादन 

सर दर्ज किये गये जबकि पिछले वर्ष क जलधि क तुलना 
में ऐसे कई उगोगों के उत्पादन में गिरावट पाय गयं । 
करड़ा (मिल क्षेत्र ) , वनस्पति , साबुन और सिगरेट जैसे उद्योगों 


___ 33. निवेश-माधारित वर्गीकरण के अनुसार , रुषि-माधारित 
उद्योग समूह ने पिछले वर्ष वर्ज क गया 4. 3 प्रतिशत की 
वृद्धि के विपर. त 2 . 9 प्रतिशत का मारूप वृद्धि दर वर्षक । 
धातु - प्राधारित उद्योगों ने पिछले वर्ष क . 4. 9 प्रतिशत को 
वृद्धि दर क तुलना म 5. 4 प्रतिशत क ऊपी वृद्धि दर वर्ष 
क । रसायन- आधारित उद्योगों के मामले में 6 . 6 प्रतिशत को 
वृदिर 1984-85 के स्तर पर हा बना रहा । . 

क्षमता सृजन और उपभोग 

34. औद्योगिक उत्पादन के सूचक में 33 . 84 प्रतिशत 
के संशोधित भार वाले चुने हुए उद्योगों में 1985- 86 में 
ममता मजन के प्रांकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता 
है कि चुने हुए मूल सामान उद्योग ( भार 17 . 31 प्रतिशत ) 
तथा माध्यमिक उयोग ( भार 13 . 77 प्रतिशत ) मे 1984 
85 में दर्ज की गयी क्रमशः 6 . 3 प्रतिशत और 5 . 4 
प्रतिशत की तुलना में क्षमता में 7 . 9 प्रतिशत प्रत्येक को 
ऊपः दर पर पढ़ोतरा का । चुने हुए उपभोक्ता सामान 
उयोग ( भार 16 . 53 प्रतिमात ) के मामले में 1984- 85 में 
प्राप्त का गया क्षमता सुमन का ऊंचा दर प्राप्त न को पा 
सका । अलबत्ता पूंजगत माल समूह का क्षमता में वृद्धि के 
बारे में उत निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त 
सूचना उपलब्ध नहीं है । कुल मिलाकर 1985-86 में स्थापित 
क्षमता में वृद्धि 9 . 5 प्रतिशत के प्रासपास बा अबकि 
पिछले वर्ष पुने हुए उद्योगों के संबध में यह 7 . 9 प्रतिशत 


35. हालांकि चुने हुए उद्योगों में क्षमता वृद्धि के प्रांक से 
औद्योगिक क्षेत्र में निवेश संबंध गतिविधि का हल्कातामामास 
मिलता है लेकिन इन प्रांकड़ों से पूरे भौगोगिक क्षेत्र को 
तस्व . र उभरकर नहीं पात । पलावा लम्ब , प्रवधि वालो 
परियोजनाओं में होने वाले विलम्बों को देखते हुए इन 
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से पिछले वर्षों में किये गये निवेशों के परिणामों 
का हा पता चल पाता है । समक्षाधाम वर्ष के दौरान निजा 
निगम क्षेत्र में औद्योगिक निवेश का प्रवृत्तियों का प्राधिक 
स्पष्ट जानकारी खिल भारतीय अगदानः संस्थानों द्वारा 

गये वितरण तथा बाजार से उगाहा गया कुल पूजा के 
मौकड़ों से मिल सकता है । तान प्रमुख ऋणदान संस्थाओं 
( भारताय औयोगिक विकास बैंक , भारतीय औद्योगिक वित 
निगम : भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ) के 
वितरणौ का राशि जो कि लगभग 3, 387 करोड़ रुपय य : 
पिछले वर्ग के वितरणों का तुलना में 31 . 2 प्रतिशत अधिक 
पा । निवेश माल के मूल्यां में अदि के लिए गुंजाइश रखने 
के बाद भी ये पांकर निज . निगमिस क्षेत्र में औद्योगिक 
निवेश में वृद्धि दर्शाति है । गैर सरकारी कंपनियों द्वारा 
जाया गया पूजा के अनन्तिम मांकड़ों से पता चलता है कि 
उन्हात बाजार से 1984 - 85 के 857 करोड़ रुपये क तुलना 

1 935 करो , सय जुटाए । 


1984- 85 क ; 4 . 3 प्रतिशत क वृद्धि के विरत 1983 
86 में 0 . 8 प्रतिशत क ऋणात्मक गिरावट प्राय । अलबत्ता 
मोर अधिक विश्लेषण करने प : पता चलता है कि इस 
उपसमूह के म . 

तह ममीले और भार वाहम . तथा 
हल्के वाणिज्यिक वाहनांक विक्रियो क प्रवृति मैं जमने 
पासमान का अंत है । मसौले और नार वाणिज्यिक वाहनों के 
उत्पादन क वृद्धि पर 1984 85 के 2. 5 प्रतिशत से घटकर 
1985- 86 में 0 . 7 प्रतिशत रह गय जबकि पिछले वर्ष 
विक्रिया केपन 1 . 3 प्रतिशत बढ़ने के बाद 1985 - 86 मैं 
5 . 2 प्रतिशत कम हा गयो । घरमल, विक्रि 1982- 83 
तथा 1983- 84 मैं भ क्रमश 1 . 1 प्रतिशत तथा 0 . 7 
प्रतिशत से पधिक नहीं बढ़ प । इस वजह से उत्पादन और 
बिका के ब . अंतरान रहा जि . के कारण स्टाक इकट्ठे 
हो गये , भले ह : पिछ न कुछ वर्षों के दौरान उत्पादन क परि 
दरें काफनच पों । हल्के ओर भार वाणिज्यिक वाहनों 
को विक पर शाम हल्के वागिरिक वाहनां मे बाल हई 
प्रतियागिता तथा रेला का सुधर हुई निनादका का बरा 
मसर पड़ रहा है । हल्के वाणिग्यिफ वाहनों क हिक 
वृद्धि दर 1983- 84 - - 1985-86 के तनों वर्षों के दौरान 
9 प्रतियाषि के हिसाब से पढ़म रह है । हाईकिमिछले 
दो वर्षों से ६५ क्षेत्र में भ विक क पर मैं मामूल स 
गिरावट मजर मान लग है । 
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38. औद्योगिक उत्पादन के सूपक म61 . 66 प्रतिशा नार 
( तनायोगा) पाले 51 उपयोगों के संबंध में निकाले गये 
सम -उप -प्रातां से 1985- 86 के दौरान ओद्योगिक 
और को TEEt: घोड़ास प्रारमिन है । 
1985- 83 में भाग 22 उयोग ( मार 19 . 12 प्रतिशत ) 
ब 80 प्रतिमा या अधिक के सम -उपयोग -प्रति वर्ष 
किये । म फॉप्त हैटिक औरत, बॉल और रोलर विरिंग , 
पेट्रोलियम रिफा पनर. उत्पाद, न्यूजप्रिंट, साइकलों के द्वापर , 
माइलोर फित. मैं : यार्न तया निजला के पंड शामिन है, 
जिन्होंने 1984- 85 के प्रारे उसास स्तरों कार में 
1985 - 86 में ऊचे क्षमता- उपयोग- प्रतात दर्ज किए । 
ट्रेक्टरों, मश नों के पुनो. जूट निमितियां, साबुन तथा बिना 
के जैना जैसे उद्योगों में पिछले वर्षक: तुला मैं अमा मोग 
तया RTI स्तर, दोनों में हः गिरावट मायः, भलेह दोनों 
पर्ष मा -उप - 

मत 80 प्रतिमा मे पधिक रहा 
था । दीनापादन दाप , पालिएस्टर, रेश , पर तमा बानिश 
तथा दाहिया गाड़ियों ने उनकार क्षमता सगा के कारण 
ऊंचे उत्पादन सरों के पावन भा पल्प - अम . -उपयोग मनुरात 
दर्ज किये । मन्य उयोगों में से , स मेंटल इंगित स्टारेज 
बैटरियों, तिमेटिक डिटमेंट, चमड़े के जूतों ओर काटन 
सिता के निभादन में दई वृद्धि दृष्टि से उल्लेखन य 
थों कि उहो। 1984- 85 को तुनाम से ममता उसावन 
और क्षमा सयोग के अनुरातों मैं, वृद्धि दर्ज की । 


38. स मेंट उद्योग में हम अधिक स्टोक जमा नहीं 
हए . यकि उत्पादन और पानि में मनुलन बना रहा । 
1985- 86 में बस मेट मंयंत्रां में 3 . मिलियन टन के 
उत्पावन स्तर के बावजय वर्ष के थे । में उनके पास 0 . 6 
मिलियन टन के स्टो जाथे । 1985 86 के नौगन 
माइट्रोजन य उर्वरका के स्टार और अधिक बढ़ गये . हालांकि 
उनके त्पादन की पति पर 1984- 85 को 12 . 2 प्रतिशत 
से गिरकर 1985- 86 में 10. 5 प्रमित रह गई थी । 
उर्वरकों क बिक जो कि 1984- 85 में 7 . ? प्रतिगत बढ़ 
थ . 1985 - 86 मेंET बिक्र में 8 . 6 प्रतिशत क यदि 
क संन बना है । नाइट्रोजन य उर्वरका के बढ़ते हए स्टाकों 
को देखते हए 1986 - 87 के लिए आयातों मैं यथापित 
समायोजन कः जसरत है । 


औद्योगिक रूग्णता 


. 37 . कुल उयोगों में स्टोकों के जमाव को स्थिति का 
विश्लेषण विशेषतः कुछ क्षेत्रों में व्याप्त इस भय के संदर्भ में 
कि मन मै रा से उबो कुछ क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव 
पड़ा है प्रावस्या प्रतीत होता है । वाणिज्यिक वाहनों के 

मनन्तिम मांकडे दबने से पता चलता है कि पिछले वर्ष को 
. 6 . 6 प्रतिशत की वृद्धिकोतुलना में 1985- 86 में उत्सावन 
44. 6 प्रतिशत को पति हुई । दूसरा मोर विधियों में 


39 औद्योगिक रूग्णता चिंता का कारण बन ई है । 
उपचारात्मक उपायों के लिये रुग्णता के विभिन्न कारणों का 
अंतर समझना मावश्यक है विशेष ऐसे कारणों के बंच जो 
किन, एक पूरे , उद्योग करूणता के लिये विशेषत जिम्मेदार 
है , मौर अलग - अलग औद्योगिक इकाइयों के लिये विगेपन 
उत्तरदाय है रुग्ण इकाइयों के भाव मर्यक्षमता का सायधन 
पूर्वक मूल्यांकन एक और ऐसा मेन है जिस पर परामर ध्यान 
दिया जाना चाहिए । हालांकि समम इकाइयों को फिर से 
पलाने के पूरे प्रयास किये जाने पाहिए ऐस कारयो के बारे 
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है कि कृषि उत्पादन बढ़ेगा । अच्छे मानसून से जलविद्युत् 
शक्ति का भो अधिक उत्पादन होगा । अतः यह उम्मीद करना 
बिल्कुल उचित होगा कि 1986- 87 में औद्योगिक उत्पादन 
को वृद्धि दर 1985- 86 में दर्ज की गयो 6 . 3 प्रतिशत को 
तुलना में ऊंचा रहे । 


राष्ट्रीय प्राय बचत और निवेश 


मैं भो कठोर निर्णय करने से नहीं कसराना चाहिए जिन्हें फिर 
से चलाया नहीं जा सकता । किसा इकाई का रूग्ण इकाई के 
रूप में पता लगाये जाने के बाद उसका अर्थक्षमता का मा 
कन करने के लिए तथा इस उद्देश्य के लिए विस्तृत मानदण्डों 
के व्यापक ठांचे के भ . तर उनके लिए उपयुक्त पुनर्वास 
कार्यक्रम बनाने के लिए बैंकों सथा मोयदो ऋण संस्थाओं के 
मोष समेकित कार्यनीति सुनिश्चित करने के लिए नवंबर 1985 
में बैंकों को मार्गदर्शी सितांत जारी किये गये हैं । रूग्ण इकाइयों 
के पुनर्वास के लिए तथा नयो इकाइयों में संभावित हरणसा 
ताशाच हा पता लगाने को दृष्टि से सरकार ने एक नया 
मधिनिधन पर्यात् रूग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान ) 
अधिनियम 1985 पारित किया है जि . में औद्योगिक और 
बितय पुननिर्माग बाई स्थापित करने की व्यवस्था को गया है । 

के अलावा भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण निगम को एक 
सांविधि कनिगन प्रर्यात भारतोय औद्योगिक पुननिर्माण 
बैंक में बदल दिया गया है ताकि औद्योगिक पुनरूज्जीवन के 
लिए प्रमुख ऋण और पुननिर्माण एजेंस के रूप में इको 
भूमिका को मजबूत किया जा सके और उद्योगों के पुननिर्माण 
में लगा अन्य संस्थाओं के कार्यों का सनन्वनय किया जा सके । 
औद्योगिक वसा क . समस्या केजितका वजह से रोजगार 
पा नुकसान पूंज .गत मास्तियों का बरबार । उत्पादन का हानि , 
और खाने में राजस्व का कम होता है दायरों का पता 
इस तथ्य से भ . चल जाता है कि कुल बैंक ऋण का लगभग 
8 प्रतिशत न करण ईकाइयों में फसा पड़ा है । जून 1983 
और 1985 के ब च बजे मझौले और अन्य क्षेत्रो में भग्ण 
कायों के रूप में निर्धारित इकाइयों की संख्या 66, 062 
से बढ़कर 99, 668 हो गया और उनमें अटके पड़े ऋण को 
राशि 2, 793 करोड़ रुपये से बढ़कर 3, 805 करोड़ रुपये 
हो गय । 


41. वास्तविक रूप में कल राष्ट्रीय आय में 1985- 88 
के दौरान वृद्धि दर 4 प्रतिशत के पासनात रहने को सम्भावना 
है जबकि 1984- 85 में यह 3 . 7 प्रतिशत यो । 1985- 86 
मैं कृषि उत्पादन के बारे में अनुमान है कि यह पिछले वर्ष 
के सार से लगभग एक प्रतिशत बढ़ा है । 1984- 85 में इसमें 
0 . 9 प्रतिशा को गिरावट प्राय । दूसरा और औद्योगिक 
उत्सादन का 6 . 3 प्रतिशत की वृद्धि दर 1984- 85 को वृद्धि 
दर से थोड़ा- सा कम था । कुल शुस देशा बचत 1985- 86 में 
बालू मापार मूल्यां पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 16 . 1 
प्रतिमा पर रहने का अंतिम अन मान लगाया गया है जोकि 
पिनेदावो के लगनग बराबर हो है । शब राष्ट्रीय उत्पाद 
केप्रतिशत के रूप में शुद्ध बचत जो 1983- 84 के 14 . 1 
प्रतिशत से बढ़कर 1984- 85 में 14 . 5 प्रतिशत हो गयो 
यो , 1985-86 मे और बढ़कर 14. 9 प्रतिशत हो गया है । 
शुद राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र 
का बचत जो 1983- 84 के 1 . 8 प्रतिशत से कम होकर 
1984-85 मै 1 . 1 प्रतिशत रह गया थो 1985- 86 में और 
कम होकर 0 . 6 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है । बरेलू 
निज । निगमित क्षेत्र का शुट बचत जो 1983- 84 में शुस 
राष्ट्रीय उत्पाद के 0 . 4 प्रतिशत से बढ़कर 1984- 85 में 
0 . 6 प्रतिशत हो गया था 1985 -86 में भो उसो स्तर पर 
बना रहने का अनुमान है । 


1988- 87 के दौरान औद्योगिक वृद्धि के लिए परिवश्य 


42. अनंतिम अकड़ों से पता चलता है कि कुल शुद्ध निवेश 
मैं वृद्धि हुई और वह 1984 - 85 के चालू बाजार मूल्यों पर 
शद्व राष्ट्रीय उत्पाद के 17 . 5 प्रतिशत से बढ़कर 1985- 86 
में 18. 1 प्रतिशत हो गया । शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत 
के रूप में अनुमानित शुद्ध परेल बचत और निबंश के पाकरे 
सारणा 4 में दिए गए हैं । 


40. जैसा कि पहले बताया जा चुका है सातवीं योजना 
को सफलतापूर्वक लाग करना अनिवार्य रूप से श्रोद्योगिक 
क्षेत्र की निष्पादनता पर निर्भर है , जिके लिए .. तन 8 
प्रतिशत वार्षिक को वृद्धि दर का कल्पना क गयः है । 
निवेग क : ऊंवा दर प्राप्त करने में ओद्योगिक क्षेत्र द्वारा 
अब तक महसूस की जा रहीं पड़चनों को दूर करने के 
उद्देश्य से सरकार से कई आयो का घोषगा का है । अधिक 
उसादर के रूप में इस आयां का प्रभाव पड़ने में कुछ 
ओर ना लग सा है । उद्योग को आधुनिक बनाने ओर 
उतका प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और पंज. गत 
माल के ग्रामात क सुविधा दा गया है । के अलावा पिछले 
दो वर्षों के दौरान ओयागिक क्षेत्र को कृषिगत वृद्धि का ऊंचा 
दर के लाभ नहीं मिले हैं । 1986- 87 मैं कृषि उत्पादन में 
सुधार से ओद्यागिक उत्पादन का बेहतर वृद्धिदर प्राप्त करने में 
के लिए मदद मिलना चाहिये । वर्तमान अपेक्षाओं के प्रनतार 
उस वर्ष मानसन अनुकूल रहा और इस बात को सम्मावना 


43. हालांकि पहले इस बात का जिक्र किया जाषका है 
कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात के रूप में घरेलू क्षेत्र की 
फुल बचत में वृद्धि हुई शुर राष्ट्र य उत्पाद में वित्तीय 

आस्तियों के रूप में बचत के अनुपात में मामूल सा गिराट 
देखने में पाया । दूसरी ओर भौतिक मास्तियों के रूप में 
बचत जो 1983- 84 के गुख राष्ट्रीय उत्पाद के 6 . 2 प्रतिशत से 
गिरकर 1984- 85 में 5. 2 प्रतिशत रह गया था 1985-86 में 
फिर बढ़कर सके 5 . 7 प्रतिशत हो जाने को सम्भावना है । 
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सारणा 4 - घरेलू बचत और निवेश के अनुमान 

( चालू बाजार ) 


( प्रतिशत रूप में ) 


राजकोषीय पर्व 


- 


1 . 1 


0 . 8 


0 . 8 


0 . 6 


18. 2 


1 . 3 


भेव /मद 

1983- 84 1984- 85 1985- 86 
( मनन्तिम ) ( प्रारम्भिक 

अनुमान ) 
1. शुरु राष्ट्रीय उत्पादन में घरेलू फोम की गुड बचत जिनमें से विसीय परिसंपत्तियों में बचत 

14, 1 14. 5 

14. 9 
7 . 9 9 . 3 

9 . 2 
2. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सरकारी क्षेत्र की शुख बयत 

1 . 8 
3. शुस राष्ट्रीय उत्पाद में घरेलू निजी निगमित क्षेत्र की शुख बचत 

0 . 4 
4. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में ( 1 + 2 + 3 ) में कुल शुद्ध घरेलू बचत 

16 . 3 

16. 1 
5. शुय राष्ट्रीय उत्पाद विदेशी संसाधनों का भागम 

1 . 7 

2 : 6 
6. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाप में कुल निवेश ( 4 + 5 ) 

18 , 0 17 . 5 

18. 1 
1888 के शत प्रनपात पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट से मेल नहीं पाते , क्योंकि राष्ट्रीय माय के मनुमानों में बाद में तथा और 
मौकरे उपलब्ध होने पर पचत एवं निवेश में काफी संशोधन किये गये । 
44. वित्तीय प्रास्तियों के रूप में घरेलू बचत जो और बे 1985- 86 में 1 . 9 प्रतिशत हो गये हैं । गैर 
1983-84 के शव राष्ट्रीय उत्पाद के 7 . 9 प्रतिशत से बैंकिंग कंपनियों की बचत भी 1984- 85 के शुद्ध राष्ट्रीय 
बढ़कर 1984- 85 में 9 . 3 प्रतिशत हो गयी थी , 1985 -86 उत्पाद के 0 . 5 प्रतिशत से बढ़कर 1985 -86 में 0 . 6 
में मामूली- सी कम होकर 9 . 2 प्रतिशत · रह जाने की प्रतिशत हो जाने की संभावना है । परेल क्षेत्र की देयताएं 
संभावना है । अलबत्ता , सामान्य रूप में वित्तीय प्रास्तियों जो 1983- 84 के सुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 2 . 9 प्रतिशत 
के रूप में बचत में वृद्धि 1829 करोड़ रुपये के पास-पास घटकर 1984- 85 में 2 . 6 प्रतिशत रह गयी थी ; 1885 
रही । शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय प्रास्तियों 86 में और कम होकर 2 4 प्रतिशत रह जाने की संभावना 
में बचत के अनुपात में मनुमानित मामूली सी कमी मुख्य 
रूप से मद्रा और बैंक जमाराशियों के रूप में अपेक्षाकृत 
कम बवत को वजह से हुई थी । मुद्रा विस्तार को तेजी 
से घटी हुई दर से मुद्रा के रूप में बचत में कमी आयी 

46. सार्वजनिक क्षेत्र की बचत मुख्य रूप से केन्द्रीय 
है और यह 1984- 85 के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 1 . 5 सरकार द्वारा बचत न कर पाने की वजह से 1984- 85 
प्रतिशत से घटकर 1985- 86 में 1 . 0 प्रतिशत रह गया के शय, राष्ट्रीय उत्पाद के 1 . 1 प्रतिशत से घटकर 1985 - 86 
है । हालांकि वाणिज्य बैंकों की कुल बैंक जमाराशियों में 06 प्रतिशत रह जाने की संभावना है । यहां यह बताया 
(विदेशो मुद्रा अनिवासी तया प्रनिवासी विदेशी जमाराशियों जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बचत का प्रमुमान 
को छोड़कर ) में 1985- 86 में 11, 243 करोड़ रुपयों की लगाते समय सेल कंपनियों की प्रतिरिक्त निधियों को तेल 
वृद्धि हुई थी और 1984- 85 में यह वृशि 10, 892 समन्वयन समिति को अंतरित किये जाने को पहले की 
करोड़ रुपये को थो । फिर मो वृद्धि दर 1984- 85 के तरह शामिल नहीं किया गया है , अत : सार्वजनिक क्षेत्र की 
18 8 प्रतिशत से घटकर 1985- 86 में 16 . 4 प्रतिशत बचत के स्तर में प्रमुमान कुछ कम लगाया गया है । 
रह गयी । तदनुसार, वित्तीय बचतों के अनुपात के रूप में 
बैंक जमाराशियों के रूप में घरेल क्षेत्र की बचत 1984-85 
के 42 . 7 प्रतिशत से गिरकर 1985 - 86 में 41 . 4 प्रतिशत 

47. विदेशी स्रोतों की शुद्ध प्रावक जो 1983- 84 के 
ई गयो । यह गैर-बैंकिंग बचत साधन , विशेष रूप से प्रल्प 

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 1 . 7 प्रतिशत से घटकर 1984- 85 
बचत के प्रति आकर्षण की घोतक है । बैंक जमाराशियों 

में 1 . 3 प्रतिशत रह गयी थी , 1985- 86 में उसके फिर 
के रूप में घरेलू क्षेत्र की बचत 1985- 86 में शुद्ध राष्ट्रीय 

से बढ़कर 2 . 0 प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगाया गया 
उत्पाद की 4 . 8 प्रतिशत निकलती है, जबकि यह 1984 

है । फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल 
85 में 5 . 1 प्रतिशत थी । 

शुद्ध निवेश का 1984- 85 के 17 . 5 प्रतिशत से बढ़कर 
___ 45. प्रलबत्ता , सरकार पर दावों ने 1984- 85 के 1985- 86 में 18. 1 प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगाया 
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 15 प्रतिशत से वृद्धि दर्शायी है 

गया है । 
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मुद्रीकरण को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके । समिति की 
इस सिफारिश को सरकार ने मान लिया है और बजटीय 
घाटे की संकल्पना में परणबद्ध रूप से परिवर्तन के बारे में 
उपायों को अंतिम रूप दिया जा रहा है । इस पृष्ठभूमि में , 
बैंकों को सूचित किया गया था कि वे रिजर्व बैंक के पास 
अपनी नकदी शेष राशियों में तथा खजाना बिलों में अपनी 
धारिताओं में बढ़त अधिक परिवर्तन करने से नये क्योंकि 
इन गतिविधियों से सरकार को रिजर्व बैंक के शव ऋणों 
में अस्थिरता पैदा होती है । बैंकों को सूचित किया गया 
कि प्रारक्षित चल निधि अनुपात अपेक्षाओं का औसत 
निकालने को सुविधा उन्हें अपनी नकदी के प्रबंध में कुछ 
लचीलापन लाने के लिए दी गयी थी , लेकिन । 
का उपयोग नकदी शेष राशियों में बड़े पैमाने पर उतार 
चढ़ाव लाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए । सरकार 
वारा मंजूर की गयो चक्रवर्ती समिति को दूसरो सिफारिश 
मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण शुरू करने से संबंध रखती है । इससे 
यह संकेत मिलेगा कि राजकोषीय और मौद्रिक , दोनों ही 
नोतिगत उपायों को मौद्रिक सकल राशियों के उतार- चढ़ावों 
से और अधिक निकटता से जोड़ा जायेगा । 


ण नोति विषयक गतिविधियां 
मीति की प्रमुख विशेषताएं 

48. अर्थव्यवस्था में समन नकदी ( एम 3 ) की पति 
घर का नियंत्रण ही 1985- 86 के दौरान तथा राजकोषीय 
वर्ष 1986- 87 के शुरू के भरसे के दौरान ऋण नीति का 
प्रमुख लक्ष्य बना रहा । पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रारक्षित 
धन की मात्रा तथा समग्र नकदी में बहुत अधिक वृद्धि को 
देखते हुए यह प्रावश्यक समझा गया कि मुद्रा स्फीति को 
फिर से बहुत उभरने से रोकने के लिए सतर्क ऋण नीति 
जारी रखी जाये । प्रतएव , यह निर्णय लिया गया कि 1985 
86 में नकदी को कुल वृद्धि को 1984 - 85 की तुलना में 
मीची दर पर रखा जाये । पिछले तीन वर्षों के विपरीत , 
जहां प्रारक्षित मास्तियों को बढ़ाना स्थल मौद्रिक प्रबंध का 
मुख्य घटक बना रहा, 1985- 86 में प्रारक्षित प्रास्तियों में 
कोई वृद्धि नहीं की गयी थी ; सिवाय मार्च, 1985 में 
पोषित सांविधिक पलनिधि अनुपात के , जिसे जुलाई 1985 
तक वो चरणों में पूरा किया गया था । प्रलयता, प्रारक्षित 
मास्तियां नीति निर्धारण की मुख्य धुरी बनी रही । लेकिन, 
सांविधिक बलनिधि अनुपात को दैनिक प्राधार पर कारगर 
रंग से बनाये रखने पर जोर दिया गया । इस लक्ष्य को 
ध्यान में रखते हुए साविधिक पलनिधि अनुपात में व्यतिक्रम 
करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था की गयी थी । ऋण 
प्राधिकरण योजना को भी विस्तस समीक्षा की गयी थी 
भौर इस अवधि के दौरान वित्तीय लेनदेनों की मात्रा और 
प्रकार में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विनिर्मा :T) 
व्यापारी निर्यातक के लिए फार्यशील पूंजीगत सीमाओं के 
लिए न्यूनतम सीमाओं में तथा तदर्थ सीमाएं मंजर करने के 
लिए बैंकों के विवेकाधिकारों में कुछेक परिवर्तन किये गये 
थे । " तुरंत कार्रवाई ( फास्ट ट्रैक ) योजना तथा वित्तीय 
अनुशासन में बोल दिये बिना योजनाएं लागू करने में अधिक 
लचीलापन लाने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में बड़े 
उधार खासे अंतरित करने के लिये विनियम में भी परिवर्तन 
किये गये । इसके अलावा, चयनात्मक ऋग नियंत्रकों को 
विवेकपूर्ण बनाया गया और विदेशी मुद्रा अनिवासी योजना के 
अंतर्गत एक वर्ष से अधिक की , मीयादी जमाराशियों पर 
ग्याज दरों को विदेशों में लागु ब्याज दरों को विदेशों में 
लागू प्याज दरों के अनुरूप बनाते हुए कम किया गया । 
कुल मिलाकर , हाल ही में किये गये नीतिगत परिवर्तन 
कमोवेश उपायों को विवेकपूर्ण बनाने के रूप में थे और 
इनमें मौजूदा उपायों को कारगर ढंग से लाग करने पर अधिक 
जोर दिया गया । 


नोनिगा उपाल - अप्रैल 1985 - 

50 . 1985- 86 की पहली छमाही को यह अवधि 
माना जाना था जब किंग तंत्र को अपने स्रोतों को बचा 
कर रखता था और प्रारक्षिा प्रोझाओं को पूरा करने में 
माने पालो किप्तो भो कमो को दूर करता था । बैंकों को 
यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि इस प्रविधि 
के दौरान दैनिक प्राधार पर सांविधिक चलनिधि मनपात के 
पर्याप्त रखरखाव के लिए कारगर और सहज प्रयास होने 
पाहिए । समानको निधि को वृद्धि को सीमित करने और 
1985- 86 को पहली छमाहो के दौरान ऋण मावश्यकता 
को पूरा करने को जरूरत को देखते हुए अप्रैन 1985 के 
दौरान कुछ नोमिगत पायों को घोषगा को गयो थो । 
उत म्पनतम स्तरों में जिनसे कार बैंकों को खाद्यान्न खरीदने 
के लिए शत -प्रतिशत पुनर्षित उपलब्ध कराया जाता है , 
वृद्धि करने उन्हें बढ़ाया गया तथा पुनषित दर में भी , 
जिनमें कई वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं किया गया था , 
ययोवित रूप से सुधार किया गया । इन वर्षों के दौरान 
चयनात्मक ऋग नियंत्रण , जो कि बहुत अधिक जटिल होते 
चले गये थे और जिन्हें बैंक ऋणों को अनिवार्य वस्तओं 
को सट्टेबाजी के लिए जमाखोरी रोकने के मुख्य लक्ष्य से 
हटे बिना विवेकपूर्ण बनाने की जरूरत थी , सरल बना । 
गया । कुछेक वस्तुओं के लिए प्रादेशों में दोहराव से बचते 
हुए, कई ऐसे नियंत्रण समाप्त कर दिये गये , जिन्हें भव 
जरूरी नहीं समझा गया । 
नोतिगत उपाय - जुलाई 1985 

51 . 29 मार्च 1985 से बैंककारी विधि ( संशोधन ) 
अधिनियम , 1983 के उपबंधों के लागू हो जाने के बाद 
सांविधिक पलनिधि अनुपात बनाये रखने में दैनिक कमियों 


बापा तथा मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण को संकल्पना में परिवर्तन 


49. पायी समिति ने सिफारिश की थी कि बजट 
पाटे की परिभाषा बदल कर उसे सरकार को रिजर्व बैंक 
केरण कर दिया जाये ताकि इससे बजटीय घाटे के 


शिमा 


- 


(ii ) ] 
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21 जून 1986 से और बढ़ाकर शत -प्रतिशत कर दिया 
गया । 


के लिए दण्ड निर्धारित किये गये थे । दैनिक कमी की राशि 
पर दण्डात्मक म्याज , कमी जारी रहने की अवधि के अनुसार , 
बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक या बैक पर से 5 प्रतिशत 
अधिक है । 


53. 29 मार्च तक रिजर्व बैंक से पुनर्वित्ता सहायता के 
सांविधिक चलनिधि तथा नकदी प्रारक्षित निधि प्रनुपातों में कमी के 
बराबर के हिस्से पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त दर पर म्याण 
वसूल किया जा रहा था । सांविधिक पलनिधि मनपात को 
दैनिक रूप से बनाये रखने के संबंध में परणवर रूप से 
जुर्माना लगाने की शुरुमात को देखते हुए निम्नलिखित 
परिवर्तन किये गये : 


52. प्रमुख अनुसूचित बैंकों के साथ ऋण बजट पर 
चर्चाओं के दौरान सथा 1985- 86 के गुरू के महीनों में 
सांविधिक चलनिधि अनुपात को वैनिक रूप से मनाये रखने 
के कार्य का निरीक्षण करने पर पता चला कि कई बैंकों 
के नाम पर भारी कमियां थीं और वे 30 मार्च 1985 से 
भारी जुर्माने प्रवा कर रहे थे । उपबंधों का कड़ाई से पालन 
करने से कुछेक महत्वपूर्ण ऋण कार्यों में अचानक बाधा 
पड़ सकती थी । इन कमियों को दूर करने के लिए तथा 
यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक 
उत्पावक जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण निरंतर उप 
लब्ध रहें , बैंकों को थोड़ा और समय देने की दृष्टि से , 
सांविधिक बलनिधि अनुपात की कमी के लिए जुर्माने को 
भरणबद्ध रूप देने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गयी । 
इस योजना की कुछ प्रमुख बातें नोचे दी जा रही हैं : 


( 1 ) औसत प्रारक्षित पलनिधि के अनुपात में बराबर 
पुनर्वित्त के हिस्से पर 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त 
व्याज 30 . मानें, 1985 और 13 सितंबर 1985 के दोष 
केवल एकान्तर शुक्रवारों को लगाया गया । 14 सितंबर 
1988 से औसत प्रारक्षित पलनिधि में कमी के बराबर 
पुनर्वित्त के हिस्से पर 3 प्रतिशत की दर पर प्रतिरिक्त 
ग्याज उस पखवाड़े के प्रत्येक दिन लगाया गया जिसमें 
प्रारक्षित मलनिधि अनुपात में कमी हो । 


( 1 ) 13 सितंबर 1985 तक दैनिक साविधिक पल 
निधि अनुपात की कमियों के संबंध में दण्ड से सामान्य 
माको दे दो गयो । 14 सितम्बर 1985 से दैनिक सांविधिक 
अनुपात की कमियों पर दण्ड लगाये गये थे । 


( 2 ) साविधिक चलनिधि अनुपात की कमियों के मामले 
में , चरणबद्ध रूप से दण्ड लगाने के दौरान 30 मार्च, 1985 
और 20 जन 1988 के बीष पुनर्विस पर कोई ध्यान नहीं 
लगाया जायेगा । 21 जून 1988 से दैनिक सांविधिक पल 
निधि अनुपात की कमियों के बराबर रिजर्व बैंक से पूर्विस 
के हिस्से पर प्रत्येक दिन 3 प्रतिशत की दर पर प्रतिरिक्त 
म्याज लगाया जायेगा । 


मीतिगत उपाय - अनिवासी जमा दरें 


( 2) 14 सितंबर 1985 से ऐसी दैनिक कमियों के 
बारे में कमी के लिए दण्ड से छूट के आवेदनों पर सहानु 
भूतिपूर्वक विचार किया गया जिनमें कमी , रखी जाने के 
लिए अपेक्षित सांविधिक चलनिधि अमुपात की राशि के 
चार प्रतिशत थी । ऐसे बैंकों जो पहले ही सांविधिक चल 
निधि अनुपात बनाये रखे हुए थे या जिनकी कमी की राशि 
बहुत कम थी , उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 
फिर से कमी करने की अनमति नहीं दी गयी । बैंकों को 
यह बात स्पष्ट करते हुए सूचित किया गया कि वे अपने 
कार्यों की प्रयिम रूप से योजना बना लिया करें क्योंकि 
छा - सुविधा धोरे- धोरे कम करते हए, अंततः समाप्त कर 
दी जायेगी । 


4 प्रतिशत की सीमा से अधिक की दैनिक कमी 
वाले वैनिक व्यतिक्रम करनेवाले माने जाते थे जिन पर 
दण्डस्वरूप व्याज लगाया जाना था । इसके अलावा , इस 
तरह निर्धारित व्यतिक्रमों की राशि के केवल तय किये 
गये एक हिस्से पर ही दण्डस्वरूप व्याज लगना था , क्रमिक 
कार्यक्रम के अंतर्गत दण्डात्मक व्याज के अंतर्गत आनेवाले 
दैनिक व्यतिक्रमों का अनुपात जो , 14 सितंबर 1985 से 
25 प्रतिशत था , उसे 28 अक्तूबर, 1985 से बढ़ाकर 50 
प्रतिशत , 26 अप्रेस 1986 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत और 


54. विदेशों में और खास तौर पर संयुक्त राज्य 
अमरीका में , व्याज दरों में स्पष्ट गिरावट को देखते हुए 
विदेशी मुद्रा ( मनिवासी ) खाता योजना में एक वर्ष, और 
उससे अधिक की मीयादी अमाराशियों पर ब्याज दरें 22 
अगस्त 1985 से कम कर दी गयीं । इस तारीख से पहले - 
ऐसी अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज की दरें घरेस जमा - - 
राशियों के लिए निर्धारित दरों से दो प्रतिशत पाइंट ऊंची 
होती थी । विदेशों में हई गतिविधियों को देखते हए फरवरी 
1986 में इन दरों को और कम कर दिया गया । मई 
1986 में समीक्षा करने पर , विदेशों में , खासतौर पर 
अमेरिकी डालर जमाराशियों पर ब्याज दरों में कमी को 
देखते हुए इन दरों को एक बार फिर कम कर दिया गया । 
यह भी उल्लेख कर दिया गया कि 5 मई, 1986 से विदेशी 
मुद्रा अनिवासी योजना के अंतर्गस 3 वर्ष से अधिक की 
मीयाद के लिए जमाराशियां स्वीकार नहीं की जानी चाहिए । 
अलवत्ता, अनिवासी (विदेशी ) रुपया खातों पर ध्याज की 
दरें, घरेलू जमाराशियों के लिए दरों से 2 प्रतिशत पाइंट 
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के लिए नाज दरों में परिवर्तन नीचे दर्शाये गये हैं । 


प्राधिक पर अपरिवर्तित रखी गयी । विदेशी मुद्रा भनिवासी 
जमाराशियों और अनिवासी (विदेशी ) जमाराशियों 


मनिवासं समाराशियों पर व्याप दरें 

विदेशी, मुद्रा प्रनिवासी वरें 


( प्रतिशत वार्षिक ) 

निवासी म्पाष 


प्रवधि समाप्ति 


8 अप्रेस 1985 22 गस्त 85 

से लागू से लागू 


10 फरवरी 86 

से लागू 


मई 1986 
से लागु 


प्रैल 1985 
से मागू 


- 


10 . 8 


9 . 


5 


9 . 5 


8 . 5 


10 . 6 


पा के अधिक लेकिन 
2 वर्ष से कम 
2 वर्ष से अधिक लेकिन 
३ वर्ष से कम 

से अधिक किम 


11 . 0 


10 . 


10 . 3 


9 . 0 


11 . 0 


10 : 0 * . 


12. 0 
13 . 006 


11 . 0 
12. 00 


10 . 5 
11 , 00 


12. 0 
13. 0 


8 वर्ष और अधिक 


•स पर पर जमाराशियो केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार की जा सकती है । 
* इस पर पर जमारानिया केबस 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार की जा सकती है । 


निर्यात पुनर्वित्त 

58. बैंकों को 10 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर 
निर्यात पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जा रहा था और इस 
प्रकार के पुनर्वित्त की सीमाएं 1983 में ऋण के मासिक 
औसत स्तर पर निर्यात ऋण में वसि के 100 प्रतिशत के 
बराबर थीं । 22 नवंबर 1985 से बैंकों को 1984 के 
लिए मासिक औसत स्तर पर निर्यात ऋण में वृद्धि के 100 
प्रतिशत के बराबर निर्यात पुनर्वित्त उपलब्ध कराया मया । 
निर्यात पुनर्विस के लिए आधार को भागे लाने की क्रिया 
एक सामान्य वार्षिक कार्य है और हालाकि निर्यात पुनर्वित्त 
के लिए बैंक शुरू- शुरू में कम मांग करते हैं लेकिन यह प्रमु 
भव रहा है कि जैसे-जैसे बैंक निर्यात ऋण बढ़ाते हैं, वे 
पूनवित्त के लिए बीर अधिक मांग करते हैं । इस प्रकार 
से अधिक निर्यात ऋण को प्रेरणा मिलती है । 


नीतिगत उपाय अक्तूबर 1985 

55. 1985-86 की पहली छमाही के दौरान हुई 
गतिविधियों और 1985- 86 की दूसरी छमाही के दौरान 
अपेक्षित ऋण पाषश्यकताओं, जो प्रामतौर पर व्यस्त काम 
काज की प्रवधि होती है , के मूल्यांकन को ध्यान में रखते 
हुए , 25 प्रसूबर 1985 को निम्नलिखित उपायों की 
घोषणा की गयी । 
अवष्य नकदी शेष राशियां जारी करना 
___ 56. अनुसूषित वाणिज्य बैंकों को 14 जनवरी 1977 
और 31 अक्तूबर, 1980 के बीच की वृद्धिशील शुद्ध मांग 
और मीयादी देयताओं के 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त 
प्रारक्षित निधि रखनी होती है । अक्तूबर -दिसंबर 1984 में , 
उन राशियों के पांचवें हिस्से को जारी करने के अलावा 
शेष राशियां प्रवद्रर रही थीं । चूंकि यह अनुमान लगाया 
गया था कि मैंकों को अधिक कामकाज के समय के दौरान 
बढ़ी हई ऋण मावश्यकताओं का सामना करना पड़ेगा , 
प्रत : 26 अक्तूबर, 1985 को इन नकद शेष राशियों का 
एक तिहाई हिस्सा जारी करने का फैसला किया गया । 

फि प्रवरुद्ध राशियो 1487 करोड़ रुपये की थीं , प्रतः 
लगभग 498 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी । 
अनिवासी ( विदेशो ) खातों पर सोविधिक चल निधि अनुपात 

57. विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों पर 25 प्रतिशत की 
पल्प दर पर साविधिक चलनिधि अनुपात लागू होता है 
जबकि अनिवासी विदेशी रुपया खाते 37 प्रतिशत के सावि 
धिक चलनिधि अनुपात की सामान्य दर के अधीन पाते थे । 
26 अक्तूबर 1985 से अनिवासी विदेशी खातों के लिए 
प्राविधिक सनिधि अनुपात को 37 प्रतिशत से घटाकर 
25 - प्रतिशत कर दिया गया । इससे बैंकों की साविधिक 
अलनिधि अनुपात अपेक्षाओ में लगभग 360 करोड़ रुपयों 
को कमी पायी । 


रिजर्व बैंक के पास रखी बैंकों की नकद शेष राशियों पर प्याज पर 

59. रिजर्व बैंक के पास रखी जानेवाली पात्र मकद 
शेष राशियों पर देय ब्याज दर 26 अक्तूबर , 1985 से 
10 प्रतिशत से बढ़ाकर 105 प्रतिशत कर दी गयी । 
( 3 प्रतिशत सांविधिक म्यूनतम नकदो प्रारक्षित अपेक्षाओं के 
अंतर्गत रखी जाने वाली शेष राशियां कानून के अधीन ब्याज 
प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होती ) । नकद शेष राशियों 
पर ब्याज की दर में वृद्धि से यह अनुमान लगाया गया था 
कि इससे बैंकों को निधियों की लागत पूरी करने और अपनी 
प्रारक्षित निधियां बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी । 


विवेकाधीन पुनवित 

60. बैंकों को विवेकाधीन पुनवित्त के रूप में 230 
करोड़ रुपये से कुछ अधिक उपलब्ध कराये गये थे ताकि 
वे अल्पकालीन नकदी समस्याओं से निपट सकें । प्रवास 
नकद शेष राशियों का एक हिस्सा जारी करने तथा प्रनिवासी 
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विदेशी खातों पर साविधिक अनुपात में कमी किये जाने के 
साथ बैंकों की नकदी में 26 अक्तूबर 1985 को 855 
करोड़ रुपय की वृशि हुई और निर्यात पुनर्वित की सीमाओं 
में लगभग 380 करोड़ रुपये की हानि फेवन 22 नवम्बर 
1985 से ही महसूस की गयी । बैंकों को सूचित किया गया 
था कि वे उन्हें उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त स्रोतों का 
इस्तेमाल समस्त विवेकाधीन पुवित्त की बकाया राशि को 
पकाने के लिए करें और रखे जाने के लिए अपेक्षित मांवि 
धिक चलनिधि अनुपात की राशि के 4 प्रतिशत की सीमा 
से अधिक माविधिक चलनिधि अनुपात रखने में होने वाली 
कमियों को भी पूरा करें । 


चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को विवेकपूर्ण बनाना 

61. अप्रैल 1985 से शुरू किये गये चयनात्मक ऋण 
नियंत्रणों को विवेकपूर्ण बनाने की प्रक्रिया आगे भी जारं . 
रखी गयी और वस्तु शेषों तथा मल्यों में उतार- चढ़ाों को 
देखते हुए 26 अक्तूबर 1986 को कुछ छूटों और रियायतों 
की घोषणा की गयी । न्यनतम उधार दरों के निर्धारण , 
ऋण के स्तरों, विषयक शर्तों, बही ऋणों पर उधार मंजूर 
करने विषयक प्रतिबंधों तथा बेजमानती ऋणों में ऐसी मदों 
के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किय गये जो इन नियंत्रणों 
के अधीन बनी रहीं । इन परिवर्तनों के ब्यौरे इस रिपोर्ट 
के भाग II में दिये गये हैं । 


चर्चा की जा सकती है, वह यह है कि हालांकि 1985-86 
में कुल नकदी की यदि पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम 
थी , एक चिताजनक बात यह रही कि 1985- 8 6 में प्रारक्षित 
मुद्रा की वृद्धि 1984-85 की तुलना में बहुत अधिक थी । 
और उसका प्रभाव मुद्रा आपूर्ति पर पड़ने की संभावना 
थी । इसके अलावा पिछले 3 वर्षों के दौरान मुद्रा आपूर्ति 
( एम 3 ) की वार्षिक औसत पर 17 . 4 प्रतिशत रही थी । 
मुद्रास्फीति के दवाबों को सीमित रखने की दृष्टि से यह 
जरूरी समझा गया कि 1986- 87 में एम 3 की वृद्धि पर 
को पिछले 3 वर्षों के औसत से नीचे बनाये रखा जाये । 

64. नकदी की कुल वसि में कमी लाने के लिए वांछित 
लक्ष्य के अनुरूप , अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा वृद्धि 
में 198 6-87 में 15, 000 करोड़ रुपये ( 17 , 6 प्रतिशत.) 
को वृद्धि का तर्कसंगत अनुमान लगाया गया । यह माना 
गया कि जमाराशियों में वद्धि वर्ष की दोनों छमाहियों में 
लगभग बराबर होगी । 1986- 87 की पहली छमाही में 
7, 500 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ बैंकों से उम्मीद की 
गयो कि वे ऋण जरूरतों को अपने खुद के स्रोतों से पूरा 
कर सकेंगे और काफी अधिक मात्रा में नकबी भी समाये 
रखेंगे । यह अपेक्षा की गयी थी कि अप्रैल - जून 1988 की 
तिमाही के दौरान खाद्यान्न ऋण में तेज वृद्धि को काबू 
में लाने के लिए बैंकों को कुछ खाधान्न पुनवित्त की जरूरत 
पहेगी । 
___ 65. 1986 का रबी उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद 
थी और बड़ी मात्रा में खरीद की योजना को देखते हुए बैंकों 
को मार्च के अंत और जून 1986 के अंत के बीच खायाम्न 
ऋण में लगभग 1200 करोड़ रुपये की वद्धि के लिए और 
उसके बाद सितम्बर 1986 को समाप्त होने वाली तिमाही 
में 900 करोड़ रुपये की गिरावट के लिए योजना बनाने की 
सलाह दी गयी । जैसी कि परम्परा रही है, बैंकों को यह 
सुनिश्चित करना था कि सार्वजनिक खाद्यान्न वसूली के लिए 
ऋण आवश्यकताएं पूरी हों । यह अनुमान लगाया गया कि 
अनुसूचित वाणिज्य बैंक 1986- 87 को पहली छमाही में बैंक 
ऋण में 2, 300 करोड़ रुपये ( 300 करोड़ रुपये खाद्यान्न 
के लिए और 2, 000 करोड़ रुपये गैर खाद्यान्न के लिए ) 
की पद्धि के लिए व्यवस्था कर सकने की स्थिति में होंगे । 
इन प्रण आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था कर लेने के बाद 
भी बैंक 198 6-8 7 की पहली छमाही में पर्याप्त नकदी रखने 
में समर्थ होंगे । 


62. बैंकों को सूचित किया गया कि चयनात्मक ऋण 
नियंत्रणों से छूट प्राप्त वस्तुओं के मामले में स्टॉक संबंधी 
सामान्य मानदंडों , बैंकों द्वारा निर्धारित माजिनों तथा ऋण 
मानदण्डों और अनुशासन का पालन सुनिश्चित किया जाना 
चाहिए ताकि स्टॉकों को सटटेवाजी के लिए जमाखोरी के 
वास्ते इस्तेमाल न किया जाये । एसे मामलों में जहां ऊंचे 
मार्जिनों को थोड़ा बहुत उदार बनाया जा रहा था , संबंधित 
म चयनात्मक ऋण नियंत्रणों की सीमा के भीतर बनाये 
रखी गयीं और जहां कहीं आण की अधिकतम सीमाओं के 
स्तर लागू थे, वहां उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया । 


1986- 87 के लिए मौद्रिक तथा बैंकिा दष्टिकोण 


63. अप्रैल 1986 मे ऋण नीति की समीक्षा की गयी । 
यह पाया गया कि अपनाए गये विभिन्न नीतिगत उपायों के 
परिणामस्वरूप 1985 - 86 में कुल नकदी ( एम 3 ) की 
वृद्धि दर में कमी पायी है । एक खास उपलब्धि यह रही 
कि मद्रास्फीति की दर में प्रत्यक्ष गिरावट आयी । हालांकि 
उस समय 1986- 87 के लिए गतिविधियों की भविष्यवाणी 
करमा संभव नहीं था , फिर भी यह मान लिया गया कि 
औसत मानसून और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के साथ 
1986- 87 में अर्थव्यवस्था की कुल वृद्धि दर 1985-86 
की वद्धि दर की तुलना में थोड़ी अधिक होगी और यह 
5 प्रतिशत के आसपास हो सकती है । 1986- 87 के लिए 
ऋण नीति की रचना में जिस प्रम्य महत्वपूर्ण घटक की 
1086GI/ 86 - 10 


66. खाद्यान्न वसूली की जरूरतें पूरी करना सुनिश्चित 
करने के अलावा, इस नीति का उद्देश्य यह था कि बढ़े हुए 
उत्पादन में योगदान देनेवाले सभी उत्पादक कार्यो के लिए 
बैंकों द्वारा अपने खुद के स्रोतों से वित्त उपलब्ध कराया जाये । 
वर्ष की पहली छमाही बैंकों के लिए समेकन करने की अवधि 
होगी, प्रतः उन्हें सूचित किया गया कि वे प्रारक्षण विषयक 
अपेक्षाओं को बनाये रखने में यदि कोई कमी हो तो उसे 
सुधार लें । 


- - -- - - 
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नीति गत उपाय अप्रैल 1936: 

योजना की घोषणा की गयी थी तो यह बता दिया गया था 
सांविधिक चलनिधि अनुपात - छूट की सीमाएं 

कि सांविधिक चलनिधि के अनुपात विषयक दण्ड में छूट 
_____ 67. 3 अप्रैल 1986 को निम्नलिखित उपायों की 

धीरे-धीरे समाप्त कर दी जायगी और तदनुसार साविधिक 
घोषणा की गयी : जलाई 1985 में जब सांयिधिक अनुपात 

चलनिधि अनपात के लिए 4 प्रतिशत छट में निम्नलिखित 
विषयक व्यतिक्रमों के लिए चरणबद्ध रूप से दण्ड लगाने की . के अनुसार परणबद्ध रूप से कमी निर्धारित की गयी : 


लान होने की तारीख 


( रखे आने वाले साविधिक 
चलनिधि अनुपात की राशि 
के प्रतिणत के रूप में कमी ) 


- 


- m 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


19 जुलाई 1986 
16 अगस्त 1986 
13 दिसम्बर 1986 
11 अक्तूबर 1986 


68. . साविधिक पलनिधि मनपात के व्यतिक्रम के बराबर 
रिजर्व बैंक के पुवित्त पर 3 प्रतिशत पाइंट की दर पर प्रति 
रिक्त व्याज न लगाने की रियारत 21 जून 1986 से 10 
अक्तूबर 1986 तक बढ़ा दी गई है । 11 अक्तूबर 1986 से 
दैनिक साविधिक चलनिधि मनपात व्यतिक्रम की राशि के 
बराबर रिजर्व बैंक के पुनर्विस के अंश पर दैनिक आधार पर 
3 प्रतिशत पाइंट का अतिरिक्त व्याज लगाया जायगा । 


69. कुछ बैंक जो छुट की 4 प्रतिशत की सीमा से अधिक 
पर साविधिक चलनिधि अनुपात में व्यतिक्रम कर रहे थे उन्हें 
सूचित किया गया है कि प्रारक्षित अपेक्षाओं को बनाये रखने 
को अनिवार्य रूप से प्रमुखता दें । 


चयमात्मक ऋण नियंत्रण 

70. अप्रैल और अक्तूबर , 1985 में शुरू किये गये 
चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को विवेकपूर्ण बनाने का - कार्य 
मागे भी जारी रखा गया और 4 अप्रैल 1986 से कुछ 
और छूटों और रियायतों की घोषणा की गयी । इनके म्यौरे 
भाग II में दिये गये है । 


की विवेकाधीन शक्तियों में बढ़ोतरी की गयी ताकि वे पहले 
. की 75 लाख रुपये की अधिकतम सीमा की अपेक्षा 2 करोड़ 
रुपये की समय सीमा के अधीन 3 महीने से अनधिक अवधि 
के लिए मौजूदा कार्यशील पूंजीगत सीमा के 10 प्रतिशत तक 
और/ अथवा पंकिंग ऋण सीमाओं के 25 प्रतिशत तक , अस्थायी 
रूप से अतिरिक्त सीमा मंजूर कर सके । कार्यशील पूंजीगत 
सीमाओं के जिन मामलों की बैंकों को मंजूरी के बाद जांच 
के लिए रिपोर्ट देनी होती है, उनकी न्यूनतम सीमा एक 
करोड़ रुपये से बढ़ा कर दो करोड़ रुपये कर दी गयी 
अलबत्सा , सांख्यिकीय प्रयोजना के लिए बैंक को एक करोड़ 
रुपये और अधिक की मंजरियों के बारे में तिमाही 
आधार पर प्रस्तुत करते रहनी होगी । इसके अलावा "तुरन्त 
कार्रवाई " ( फास्ट ट्रैक ) सुविधा के लिए पात्रता के वास्ते 
मानदण्डों में भी कई छूट दी गयी । 
उधार खातों का अंतरण 

72 . समोक्षा करने के बाद , एक बैंक से दूसरे बैंक में उधार 
खाते अंतरित करने पर लगे नियंत्रणों में संशोधन किये गये । 
पांच करोड़ रुपये की सीमा तक बाले उधार खातों को कतिपय 
शों के अधीन सौंपने के लिए अंतरिती बैंक द्वारा अंतरणकर्ता 
की सहमति प्राप्त करने की अपेक्षा को अब समाप्त कर दिया 
गया है । पहले इस सीमा को जुलाई 85 में 50 लाख रुपये 
से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया था । एक महत्वपूर्ण 
शर्त यह थी कि उधारकर्ता की प्राकस्मिक देयताओं सहित 
सभी देयताएं अंतरिती बैंक को ले लेनी होंगी । 
मुद्रा प्रापूर्ति , मुद्रा, ऋण और मूल्यों की प्रवृत्तियां 

__ 73 वित्तीय वर्ष 1985- 86 के दौरान ( माई के 
अंतिम शुक्रवार के आधार पर ) मुद्रा विस्तार अपेक्षाकृत 
तेजी से कम हुप्रा । संकुचित मुद्रा ( एम 1 ) में विस्तार की 
पर जो 9 . 7 प्रतिशत थी , 1984- 85 के दौरान दर्ज की गयी 
19 . 9 प्रतिशत की दर के प्राधे से भी कम थी । निरपेक्ष 
रूप में 3, 827 करोड़ रुपये की वृद्धि 1984- 85 के दौरान 
दर्ज की गयी 6, 583 करोड़ रुपये की वृद्धि से भी काफी कम 


ऋण प्राधिकरण योजना में परिवर्तन 


71. ऋण प्राधिकरण योजना की विस्तत समीक्षा और 
समय के साथ-साथ वित्तीय लेन - देनों के प्राकार और मात्रा 
में होनेवाली वृद्धियों को देखते हए योजना में कुछेक परिवर्तन 
किये गये । इनमें से कुछ प्रमख परिवर्तन नीचे दिये जा रहे हैं : 
निर्माता और व्यापारी निर्यातकों के लिए कार्यशील पूंजी की 
सीमाओं के लिए न्यूनतम सीमा को 7 करोड़ के 
एक समान स्तर पर लाया गया । इससे पहले 
निर्माता निर्यातकों के लिए और व्यापारी निर्यातकों 
लिए न्यूनतम सीमायें क्रममाः 5 करोड़ रुप और 4 करोड़ 
रुपय थी । अन्यों के लिए ऋण प्राधिकरण योजना कार्यशील 
पुंजी की सीमाओं के लिए न्यूनतम सीमा 4 करोड़ 
रुपये से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये कर दी गयी । बैंकों 
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थी । विस्तृत मुद्रा (एम 3 ) ने भी इसी तरह 1984-85 सारणी ( 5 ) । पख -बाड़ों के औसतों के रूप में विचार करने पर 
की 18 . 7 प्रतिशत की दर की तुलना में 15. 7 प्रतिशत की पता चलता है कि वृद्धि दर में इसी प्रकार की प्रवृत्तियां मौजूद 
नीची घर पर विस्तार की प्रवृत्ति दर्शायी । निरपेक्ष रूप में , · थीं । एम 1 1984- 85 के 16 . 2 प्रतिशत से कम होकर 14. 1 
16, 003 करोड़ रुपये का विस्तार पिछले वर्ष देखे गये प्रतिशत और एम 3 18 . 0 प्रतिशत से कम होकर 17. 0 
16,058 करोड़ रुपये के विस्तार की तुलना में मामूली सा कम था प्रतिशत हो गया । 
सारणी 5 - मुद्रास्टाक एम 3 ) में घट - बढ़ 

( करोड़ रुपये ) 


निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के दौरान परिवर्तन * * 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अतिम शुक्रवार 


1984- 85 


1985- 86 


1985- 86 
( मप्रैल -जून ) 


1988- 87 
( अप्रैल- जून ) 


पूर्ण 


. प्रतिशत 


पूर्ण 


प्रतिमत 


प्रतिशत 

4 
+ 15 . 7 
+ 10 . 8 
+ 17 . 7 
+ 15 . 0 
+ 19 . 5 
- 57 , 2 
+ 9 . 7 


पूर्ण प्रतिशत पूर्ण 
___ 
567 
+ 6527 + 6. 4 + 7806 
+ 1263 + 5 . 6 + 1503 
+ 5382 + 6 . 8 + 6245 
+ 1208 + 7 . 4 + 1250 
+ 4174 + 6 . 7 + 4995 

- 118 - - 19 . 6 - 142 
+ 2353 + 5 . 9 + 2611 


+ 6. 4 
+ 6. 0 
+ 6 . 7 
+ 6 . 9 
+ 6. 7 
-- 65. 0 
+ 8. 0 


+ 19. 5 
+ 30. 7 


+ 5310 
+ 6693 


+ 11 . 3 
+ 22. 5 


+ 6794 
+ 4880 


+ 11 . 6 
+ 12. 5 


F11 . 0 + 1343 
+ 16 . 9 + 2783 
- - 100 . 0 - - 1442 


+ 3 . 8 

+ 8 . 3 
-~ 92 . 0 


+ 4767 
+ 4767 

- 


+ 12. 2 
+ 12. 3 


1. एम 3 ( क + + ग ) 

+ 16 . 058 + 18 . 7 + 16, 003 
( क ) जनता के पास मुद्रा 

+ 3111 + 15. 9 + 2452 
( ख ) बैंकों के पास कुल जमाराशियां ( i + ii ) + 12,682 + 19 . 2 + 13, 896 
( i) मांग अमाराशियो 

+ 3187 + 24 . 2 + 1720 
(ii ) मीयाधी जमारामियां 

+ 9475 + 17 . 9 + 12, 178 
( ग ) भा . रि . . के पास अन्य जमाराशियो + 285 + 89 . 6 - 345 
2. एम 1 ( फ + ( i ) + ग ) 

+ 8583 + 19 . 9 + 3827 
3. मुद्रा स्टाक ( एम 3 ) के स्रोत 

( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 ) 
1. सरकार को शुख बैंक ऋण ( म + मा ) + 8445 + 20 . 8 + 9531 
प्र. सरकार को मा . रिजर्व बैंक 

+ 3149 + 11, + 9127 
का शुख ऋण (i-ii ) 
i. सरकार पर दावे ( क + ) 

+ 31 . 0 + 3881 
( फ ) केन्द्र सरकार 

+ 7808 + 30 . + 5639 
( ख ) राज्य ससार 

+ 513 + 41 . 2 - - 1758 
ii . भा . रि . बैंक के पास सरकारी जमापशियां 

+ 5172 + 2044 . 3 ___ - 5246 
( क ) केन्द्र सरकार 

+ 5173 + 208 5 . 9 - 5281 
( ख ) राज्य सरकारें 

-..- I - 20 . 0 + 15 
मा . सरमार को अन्य बैंकों का ऋण + 5298 + 38. 2 + 404 
2 . पाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण ( म + मा ) + 10, 809 + 18 . 0 + 10,509 
( अ ) वाणिज्य क्षेत्र को मा . रिजर्व बैंक 

+ 389 + 16 . 4 + 301 
( पा ) पाणिज्य क्षेत्र को अन्य ऋण 
(i + ii + iii ) 

10,420 + 18 . 1 + 10, 208 
i. वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण + 7660 + 18 . 5 + 6965 
ji. महकारी बैंकों द्वारा ऋण + 1013 + 12. 7 + 1136 
iii . वाणिज्य एवं सहकारी बैंकों द्वारा 

अन्य प्रतिभूतियों में निवेश + 1747 + 21 . 0 + 2107 
3. बैंकिंग क्षेत्र की शुख विदेशी मुद्रा 
परिसंपत्तियां ( म + मा ) 

+ 1419 + 89 . 8 + 289 
( भ ) भा . रिजर्व बैंक की सुख 

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियो (i - ii ) + 1420 + 87 . 4 + 299 
i. सकप पिवेशी भास्सिया __ + 1484 + 25. 9 + 54 
ii. मुवेतर विषेशी वेयताएं 

+ 64 + 1 . 8 -- 245 


- - - 113 


- 63 . 1 


- - 109 


- 96. 7 
- 97 . 0 
+ 375 . 0 

+ 2 . 1 
+ 14. 8 


- -- 5330 
--- 5361 

+ 11 
- 1183 
+ 2196 


- 98 . 6 
--- 18 . 9 
+ 275 . 0 

- 6 . 2 
+ 3 . 1 


- 68. 1 
---- 21. 1 

+ 9 . 8 
+ 2 . 1 


+ 1914 
+ 1688 


का ऋण 


+ 10 . 9 


- 32 


- 1 . 2 


- 17 


- 0 . 6 


+ 2 . 


+ 15 . 0 
+ 14. 2 
+ 12. 6 


+ 2228 
+ 1969 
. - 88 


+ 3 . 3 
+ 4 . 0 

1 . 0 


+ 1705 
+ 1109 

- 64 


+ 


+ 20 


| 


+ 20 . 9 


+ 347 


+ 3 . 4 


+ 660 


+ 5 . 4 


+ 10 . 0 


-- - 389 


..... 13 . 0 


+ 247 . 


1 . 5 


+ 9 . 8 
+ 0. 7 
- 5 . 9 


- 389 
-- 453 

64 


-- 12 . 8 
- 6 . 3 
- 1 . 5 


+ 247 
+ 170 

- 66 


+ 7. 4 
+ 2 . 5 
- 1 . 7 
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सारणी 5 -मुद्रास्टाक (एम 3 ) में घट-घट ( जारी ) 


- 1 


+ 


1 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- .... - - --- -- -- --- - 


- 


-- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


___ 1 


_ . 


- 


. 


- 


- ---- - - - - - -- 


.. . 


- . . - - - - --- -- - - - 


( पा ) दूसरे बैंकों की शुर विषेशी मुद्रा 

मास्तियां 


4. जनता को सरकार की मुद्रा देयताएं 


+ 67 


+ 7 . 9 


+ 99 


+ 12 . 7 


+ 22 


+ 2 . 8 


-- 


5. मीयादी जमाराशियों के अलावा किंग . 

क्षेत्र की शुद मुनेतर वेयताएं 


+ 4872 


+ 27. 6 


+ 4435 


+ 20 . 6 


+ 812 


+ 3 . d 


+ 1123 


+ 4 . 3 


( प ) मा . रि . बैंक की शुद्ध मुद्रेसर वेयताएं 
( मा ) पम्य बैंकों की सुय मुद्रेत्तर देयताएं 


+ 2581 + 50 . 6 
+ 2091 . + 17 . 7 


+ 2984 
+ 1451 


+ 38 . 8 . 
+ 10. 5 


+ 497 
+ 315 


+ 6 . 5 
+ 2. 3 


+ 692 
+ 431 


+ 8 . 5 
+ 2. 8 


- - - - - - - - - 


- - - । 


- 


- - -- - : 


* माबार्ड की स्थापना के बाद से बैंकों को इसका पुनर्मित पामिल नहीं है । * * मार्च/माह के अंतिम शुक्रवार के प्राकड़ों पर माधारित । 
मोट : 1. माफड़े प्रतिम है । 

2. चूंकि अलग- अलग मयों के प्राको पूर्णांकित किये गये हैं, इसलिए जोड़ों में वृद्धि नहीं करते । 


74. एम 3 के दा प्रमुख घटकों में से . जनता के पास 
। म 2, 452 करोड़ रुपये अथवा 10 . 8 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई, जो कि पिछले वर्ष की 3, 111 करोड़ रुपये या 
15 . 9 प्रतिशत की वृद्धि से काफी कम रही । परिणाम यह 
हुपा कि वृद्धिशील एम 3 में मुद्रा का अनुपात 1984- 85 
के 0. 19 प्रतिशत से कम हो कर 1985 - 86 में 0. 15 
प्रतिशत रह गया । 

75. वृतिशील मुद्रा - -- एम 3 अनुपात जो 1978- 79 
और 1983- 84 के बीच, 0. 21 और 0. 23 के बीच 


अधिकतर घटता- बढ़ता रहा है, उसके बाद की अवधि में 
घटता ही रहा है । शायद यह प्रवृत्ति पिछली ऊंची वृदियों 
में सुधार की द्योतक हो । औसत " मुद्रा एम 3 अनुपात 
लगातार गिरावट दर्शाता रहा और यह 1978-79 के 0. 26 
प्रतिशत से कम हो कर 1985- 86 में 0 . 21 प्रतिशत रह 
गया । 1985 - 86 में एम1 के मांग जमा घटक की वृद्धि 
दर की सीब गिरावट दर्शाते हुए, वद्धिशील एम1 में मुद्रा 
का अंश काफी सुधरा और पिछले वर्ष के 47 प्रतिशत से 
बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया ( सारणी 6 ) । 


सारणी 6 -- मौद्रिक अनुपात 


औसत प्रनुपात 


वृद्धिशील मनुपात 
मु कुल. 


मु 


मु 


कुज. 


मी . 


मु 


मी . प . 


वर्ष 


एम3 


एम3 


एम । 


एम3 


एम3 


एम3 


एम1 
0 . 39 


एम3 
0 . 57 


1978- 79 


10 . 26 


0 . 74 


0 . 55 


0 . 75 


0 * 50 


1978- 80 


0 . 59 


() . 74 


(0 . 76 


0 . 35 


0 . 81 


0 . 57 
0 . 58 


1980 - 81 


0 . 58 


0 . 24 


(0 . 75 


0 . 56 


0 . 80 


0 . 63 


1981 -82 


0 . 59 


(0 . 60 


0 . 64 


(1 , 88 


0 . 77 


1962- 83 


0 . 23 


0 . 61 


0 .6 


0 . 57 
. 64 


0 . 210 
0. 22 


0 


. 79 
0. 77 


0 . 64 
. 65 


1983- 84 


0 . 23 
0 . 22 


0 . 77 
0 . 77 


1984- 85 


0 . 57 


0 . 61 


0 . 470 .. 190 . 79 


0 . 59 


1985- 86 


0 . 58 


- 


- . . - . - . . - 


0 . 210 . 78 0 . 63 

. 
कु . ज . कुल प्रमा 


- 


- . - .- . 


- 


. . . 


- - 


- - - 


- - 


- 


0 . 640 . 15 0 . 870 . 76 
- - 

- - - - - - - .. - - - - - ... -.. - -- 
मी . प . समीयादीमा 


- - - 


मु - मुद्रा 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 
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76. सकल जमाराशियों ने , जो कि एम 3 का सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण घटक हैं , निरपेक्ष रूप में 13, 896 करोड़ रुपये 
की विशालकाय वृद्धि दर्शायी लेकिन वृद्धि की दर पिछले 
वर्ष की 19. 2 प्रतिशत की तुलना में घटकर 1985- 86 
में 17. 7 प्रतिशत रह गयो । वृद्धि की दर में गिरावट के 
लिए मांग जमाराशियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, 
जिनकी 1984- 85 में दर्ज की गयी वृद्धि पिछले छः वर्षों 
के दौरान दर्ज की गयी सर्वाधिक बुद्धि,- -- 3, 187 करोड़ 
रुपये की तलना में काफी कम होकर, केवल 1, 720 करो 
रुपये रह गयी । दूसरी ओर, मीयादी जमाराशियों की वृद्धि 
निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में तेज गति से रही और 
वृद्धि दर , 1984-85 की 17 . 9 प्रतिशत से बढ़ती हुई 
1985-86 में 19 . 5 प्रतिशत तक भा पहुंची । परिणाम 
स्वरूप , 1985- 86 में वृद्धिशील कुल जमाराशियां , वृतिशील 
एम 3 के लगभग 87 प्रतिशत के बराबर रहीं , जबकि 
1984- 85 में यह प्रतिशत 79 था । अकेली वृद्धिशील 
मीयादी जमाराशियों का अंग 59 प्रतिशत से बढ़कर 76 
प्रतिशत तक जा पहुंचा । 


और महकारी बैंकों द्वारा गैर- खाद्यान्न ऋणों में 8, 172 
करोड़ रुपये का विस्तार 1984- 85 में हुए 7, 030 करोड़ 
रुपये के विस्तार की तुलना में अधिक था । बैंकिंग क्षेत्र की 
विदेणी मुद्रा प्रास्तियों का विस्तारवादी प्रभाब 1985- 86 
में इतना उल्लेखनीय नहीं रहा । ये जमाराशियां 1984-85 
के 1, 419 करोड़ रुपये की तुलना में मात्र 299 करोड़ 
रुपये रहीं । सरकार को शुद्ध बैंक ऋण के संबंध में 1985- 86 
में 9, 531 करोड़ रुपये का विस्तार काफी उल्लेखनीय रहा ; 
1984- 85 में यह कुछ कम अर्थात् 8, 445 करोड़ रुपये 
था । सरकार को रिजर्व बैंक के ऋणों का 9,127 करोड़ 
रुपये का काफी बड़ा विस्तार पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वारा 
लिये गये उधारों की वजह से हुआ क्योंकि राज्य सरकारों 
को ऋणों में 1773 करोड़ रुपये की कमी हुई थी । 


77. इस समय 1985 - 86 में मुद्रा और मांग जमा 
राशियों में सीव गिरावट में योगदान देनेवाले षटकों को 
पूरी तरह स्पष्ट कर पाना मुश्किल है । अलबत्ता, म्हाद्यान्न , 
ऋण , सापेक्ष मूल्य स्थिरता, वित्तीय प्रास्तियों के प्रति बढ़ा 
हुमा पाकर्षण , काले धन की बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए 
किये गये उपाय तथा विदेशी मुद्रा मास्तियों का अपेक्षाकृत 
कम जमाव, ये सब ऐसे कारण प्रतीत होते हैं, जिन्होंने 
जनता द्वारा मुद्रा को अपने पास रखने में कमी में योगदान 
दिया है । 


79. राजकोषीय वर्ष 1986 -87 की पहली तिमाही के 
दौरान एम 3 की वृद्धि दर 6 . 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित 
रही । हालांकि निरपेक्ष रूप में इसने ऊंची वृद्धि दर्शायी , 
एम1 में वद्धि निरपेक्ष और प्रतिशत दोनों रूप में अधिक 
रही । जनता के पास मुद्रा और बैंकों के पास जमाराशियां , 
दोनों ने अधिक वृद्धियां दर्ज की । स्रोतवार, वाणिज्य क्षेत्र 
को बैंक ऋण में काफी कम बुद्धि की कमी सरकार को 
शुद्ध बैंक ऋण में तीव्र वृद्धि ने पूरी कर दी थी , जबकि 
बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में , भले ही 
मामूली- सी हो हो , युद्धि हुई । पिछले वर्ष की इसी अवधि 
में इनमें गिरावट दर्ज की गयी थी । 


प्रारक्षित मुद्रा 


78. एम 3 में परिवर्तनों के स्रोतों का विश्लेषण करने 
से पता चलता है कि वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये बैंक प्रण 
के विस्तार की धीमी दर और शुद्ध विदेशी मुद्रा प्रास्तियों 
के जमा होने में तीन कमी -~ य ऐसे प्रमुख कारण थे जिन्होंने 
मुद्रा विस्तार की गति कम की । याणिज्य क्षेत्र को बैंक 
ऋण में 10,509 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । यह 1984- 85 
के दौरान हुई वृद्धि की तुलना में 300 करोड़ रुपये कम 
थी । इसमें से, वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक का 301 करोड़ 
रुपये का ऋण 1984- 85 के ऋण की तुलना में 
88 करोड़ रुपये कम रहा । अन्य बैंकों के ऋणों में विस्तार 
की धीमी गति को खाद्यान्न ऋण में 71 करोड़ रुपये की 
कमी के लिए उसरदायी ठहराया जा सकता है । 1984- 85 
में इसमें , 1, 643 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । याणिज्य 


___ 80. 1985- 86 में प्रारक्षित मुद्रा में बिन्दुवार आधार 
पर 6, 323 करोड़ रुपये अथवा 20. 1 प्रतिशत की उल्लेख 
नीय वृद्धि हुई । यह वृद्धिपिछले वर्ष दर्ज की गयी 2, 65 3 
करोड़ रुपये अथवा 9. 2 प्रतिशत की वृद्धि के दुगुने से भी 
अधिक थी । इसके घटकों में से, रिजर्व बैंक के पास बैंकरों 
की जमाराशियों ने तीन विस्तार दर्शाया और इन्होंने वृद्धि 
शील प्रारक्षित मुद्रा में प्रमुख अंश के लिए योगदान दिया । 
( सारणी 7 ) बैंकों द्वारा सांविधिक और अतिरिक्त प्रारक्षित 
राणियों के रूप में रखी जाने वाली इन जमाराशियों में 
4,140 करोड़ रुपये को विशाल वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 
इसमें 891 करोड़ रुपये की कमी आयी थी । प्रारक्षित 
मुद्रा में यह तीन दर मख्य रूप से सरकार को रिजर्व बैंक 
के शुस ऋणों की वजह से संभव हो सकी । जिसमें 1984 
85 के 3, 149 करोस रूपये की तुलना में , लगभग तीन गुना, 
अर्थात् 9, 127 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । 
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सारणी 7- प्रारक्षित मुद्रा घट -बढ़ : घटक तथा स्रोत 


(करोड़ रुपये ) 


- . . - 


- . . 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


. 


- - . . - 


- 


- - - - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


. 


- 


- - - ..- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - - .. -- . - 
निम्नलिखित के दौरान घट- मा 


- 


- 


- 


1984- 83 


1985 - 86 


1985- 86 
अप्रैल - जून 


1986-87 
अप्रैल- जून 


निरपेक्ष 


प्रतिशत 


निरपेक्ष 


प्रतिशत 


निरपेक्ष 


प्रतिमत 


. 


- - . - . 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


निरपेक्ष प्रतिशत 

__ - -- - - 
+ 6, 323___ + 20. 1 


- - 


- - - - -- 


+ 5, 841 


+ 17. 9 


+ 3, 68३ 


+ 9 . 7 


+ 2, 452 


+ 10 . 8 


+ 1, 263 


+ 5 . 6 


+ 1, 503 


+ 6 . 0 


- 345 


+ 76 


प्रारक्षित मुमा ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 

+ 2, 653 + 9 . 2 
1. जनता के पास मुदा . 

+ 3, 111 + 15. 9 
2. भा . रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाराशियो + 285 + 69 . 6 
3. बैंकों के पास नकदी 

+ 148 ___ + 14 . 0 
1. मा . रिजर्व बैंक के पास बैंकरों की जमाराशियां -- 891 -- 11. 3 
प्रारक्षित मुद्रा के स्रोत 

( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 -- 6 ) 
1. सरकार को मा . रि . ई. का शुस ऋण - - 3, 149 + 11 8 


+ 57 . 2 

+ 8 . 3 
+ 59. 1 


+ 118 

+ 445 
+ 4, 051 


- 19 . 6 
+ 37 . 0 
+ 37. 8 


- 142 

+ 352 
+ 1, 970 


-- 55 . 0 
+ 27 . 5 
- 17. 1 


+ 4, 140 


+ 9,127 


+ 30 . 7 . + 6, 693 


+ 22 . 3 


+ 4, 880 


- 12 . 6 


- - 32 


2. पाणिज्य और सहकारी बैंकों पर रिजर्व 
____ बैंक के दाये @ . 

+ 218 + 8 . 4 - -- 519 - - 18 . 5 - - 156 - -- 5 . 8 - -- 735 - 32 . 
3. वाणिज्य क्षेत्र का रिकर्व बैंक के ऋण + 389 + 16 . 4 + 301 + 10 . 9 

___ -- 1. 2 - - 17 . ..-- -.0 . 6 
1. भा . रि . ब . की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां + 1, 420 + 87. 4 + 299 + 9 . 8 - 389 ----12 . 8 + 247 + 7. 4 
• 5. जनता को सरकार की मुद्रा देयताएं 

+ 57 + 7 , 9 + 99 + 12. 7 + 22 + 2 . 8 
6. मा . रि.. . की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं + 2, 381 + 50 . 6 + 2, 984 + 38 . 8 + 497 + 8 . 5 + 692 + 6 . 5 

- - -- - - - - - - - -- - - - - - -- - -- --- - - - - - । - - - - - - -- . . - - - . .. - - . - - 
मंतिम 

@ नाबाई माहित 
टिप्पणी : ---- यूकि अलग- अलग मयों के आंकड़े पूगौकित किये गये हैं इसलिए वे जोड़ों में वृद्धि नहीं कर सकते । 


प्रभावित होता है । इसके अलावा , प्रारक्षित मुद्रा के सजन 
में और मौद्रिक विस्तार पर उसके संभावित प्रभाव में 
अंतराल के लिए गुंजाइश रखना आवश्यक होता है । 


81. प्रारक्षित मुद्रा में इस उललेखनीय विस्तार का 
कारण प्रांशिक रूप से इस रूप में सांख्यिकीय है कि बिन्दु 
वार आधार पर यह बुद्धि मार्च 1985 के निम्नतर आधार 
अंक की तुलना में हैं , जो कि उस सप्ताह में केन्द्र सरकार 
की जमाराशियों में काफी अधिक व द्धि का परिणाम था । 
इसके विपरीत , प्रारक्षित मुद्रा के वार्षिक औसत पाक्षिक 
प्रांकष्टों ने 1984-85 के 19. 3 प्रतिशत की तुलना में , 
वर्ष के दौरान 13 . 6, प्रतिशत की अल्प वृद्धि दर प्रदर्शित 
की । संभवतः वार्षिक प्रवाह की दृष्टि से औसत प्रांकड़े ही 
विश्लेषणात्मक रूप में , विशेषतः प्रारक्षित मुद्रा में घटबढ 
के संदर्भ में , अधिक सार्थक हैं । हाल ही के महीनों में 
इस प्रकार को घटवड़ को द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखो 
जाने वाली नकदी शेष राशियों में अनिच्छापूर्ण बढोत्तरी की 
वजह से हई है । एसी स्थितियों में बैंकों का कोत - --प्राधार , 
जिस पर प्रामतौर पर ऋण का गौण विस्तार हमा करता 
है , खुद ही संकुचित हो जाता है । नतीजा यह होता है कि 
प्रारक्षित मुद्रा और मौद्रिक विस्तार के बीच का संबंध 


___ 82. राजकोषीय वर्ष 1986- 87 की पहली तिमाही के 
दौरान प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि 
के दौरान हुई 5,641 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 
कम अर्थात् 3, 683 करोड़ रुपये रही । इसका कारण मुख्य 
रूप मे रिजर्व बैंक के पास वैकरों की जमाराशियों के विस्तार 
में धीमी गति रहा । यह पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 
4051 करोड़ रुपये के विस्तार के प्राधे से भी कम अर्थात् 
1, 970 करोड़ रुपये रहा । तिमाही के दौरान प्रारक्षित 
मुद्रा की पद्धि पर दर में धीमापन मुख्य रूप से सरकार को 
रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण में अपेक्षाकृत कम वृद्धि के कारण 
हुअा था । यह पिछले वर्ष के 6, 693 करोड़ रुपय की तुलना 
में 4, 880 करोड़ रुपये रहा । 
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पंकिंग पल राशियों में घर-बढ़ 

की दर काफी कन थी और इममे सामान्य रूप में जमाराशियों 

में कम वद्धि का आंशिक रूप से पता चलता है । बैंक ऋणों 
83. वर्ष 1985- 86 में अनमूचित वाणिज्य बैंकों में 6,963 करोड़ रुपये अथवा 14. 2 प्रतिशत का विस्तार 
की जमाराशियों , बैंक ऋण तथा निवेशों की वन्ति दर में गिरावट निरपेक्षा और सापेक्ष दोनों रूपों में पिछले वर्ष के 7, 659 
देखने को मिली । अनसुचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा करोड़ रुपये अथवा 18. 5 प्रतिशत के विस्तार की तुलना 
राशियों में 18, 1 प्रतिशत की वद्धि पिछले वर्ष की 19 . 2 में कम था । खाद्यान्न ऋण ने 71 करोड़ रुपये की गिरावट 
प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में कम थी , हालांकि दर्शायी जबकि इसके ठीक विपरीत 1984- 85 में इनमें 
निरपेक्ष रूप में वृद्धि 1984- 85 में दर्ज की गयी । 11, 648 1, 643 करोड़ रूपय की वृद्धि हई थी । गैर- खाद्यान्न ऋणों 
करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में अधिक प्रर्थात् 13, 044 ने पिछले वर्ष दर्ज की गयी 6, 016 करोड़ रुपये अथवा 
करोड़ रुपये थी ( सारणी 8) । राष्ट्रीय प्राय वृद्धि हालांकि 16 . 1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7, 034 करोड़ रूपये 
1984- 85 की तुलना में मामूली - सी अधिक थी , मटा स्फीती अथवा 16 . 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की । 


सारणी 8 - महत्वपूर्ण बैंकिंग निर्देशकों में उतार- चहाव 
( अनुसूचित वाणिज्य बैंक ) 

. _ - _ _ .. . _ _ _ 
(निम्नलिखित तारीखों को बकाया राशि ) 

निम्नलिम्बित वित्तीय वर्षों में पट -पड़ 


( करोंड़ रुपये ) 


- -- 


- - 


- 


-- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


मर्दै 


तिमाही उतार-चढ़ाव 


1984- 85 


1985- 86 


1986 


29 मार्च 

1985 
- - - - - - 


28 मार्ष 

1986 
. .. - - -- 


27 जून 
1986 

- - 


1985 
( अप्रैल- जून ) 


( अप्रैल- जून ) 


- 


. 


- -- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


-ru 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


. - - - - 

+ 14943 


96828 


_ 102939 


+ 13435 


+ 5700 


----- - - -- 

+ 6111 


कुल मांग एवं मीयादी देयताएं - 81885 
( इसमें भा . रि . , भा . पो . पि . वै. और 
नापा से लिये गये उधार शामिल नहीं है ) 


मुख जमाराशिया 


72244 


85288 


91454 


+ 11648 
( + 19 . 2 ) 


+ 13044 
( + 18 . 1 ) 


+ 4831 
( + 6 . 7 ) 


+ 6166 
( + 7 . 2 ) 


964 


- - 410 


6439 


50586 


33081 


19013 


20899 


9441 


12183 


मा . रि . बैंक से उधार 1558 

544 

+ 2.22 - - 604 + 305 
अंक प्राण 

48953 55916 

57025 + 7659 + 6963 + 1968 + 1109 

( + 18 . 5 ) ( + 14. 2) . ( + 4. 0 ) ( + 2 . 0 ) 
बाधाम्म ऋण 

5685 5594 

+ 1643 - 71 + 1100 __ + 845 
गैर - बायान्नमाण 

43288 50322 

+ 6015 _ + 7034 + 868 + 261 
( + 16 . 1 ) + 16. 2 ) ( + 2 . 0 ) 

( + 0 . 5 ) 
निवेश ( क + ) 

28138 30536 + 6892 + 2398 

- - 886 

___ + 2545 

( + 32 . 4 ) ( + 8 . 5 ) ( - - 3. 1 ) ( + 8 . 3 ) 
( क ) मरकारी प्रतिभूतियां 18897 

+ 5223 ___ + 316 

--- 1230 + 1885 

( + 38. 8 ) ( + 1 . 7 ) ( - - 6 . 6 ) ( + 9 . 9 ) 
( प ) अन्य अनुमोदित 

11523 

+ 1669 ___ + 2082 ___ + 344 + 680 
प्रतिभूतिया 

( + 21 . 5 ) ( + 22 . 1 ) 

( + 3 . 6 ) ( + 5 . 7 ) 
हाप में नकदी 

1044 1113 1464 + 116 

+ 69 + 375 + 351 
मा . रि . . के पाम सेष राशिया 6884 

11053 12940 - ~- 899 

+ 4169 + 4002 + 1887 

( -~-11. 6 ) ( + 60 . 6) ( + 58. 1 ) ( + 17. 1 ) 
भाण- जमा अनुपात ( प्रतिशत ) 67 . 8 

65 . 6 

62 . 4 
गैर -बाबाम्न ऋण- मा 

59 . 0 

55 . 3 
अनुपात ( प्रतिशत ) 

- .. - - .. . . .- - - - - - - - -- . .. - - - - - - -- - - - - - - - 
* अंशतः संशोधित 
टिप्पणी : 1, समि पुनर्मनाई बिल योजना के मंगल पुनर्भुनाई किये जाने वाले जिल नहीं हैं, अतः गफल बैंक ऋण बैंक ऋण के बराबर ही है । 

कोष्टकों में दिये गये आंकड़े घट -बढ़ का प्रतिशत दर्शाते हैं । 


59 . 9 


- 


- 


- - - - - -- - - - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


4664 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 22. 1986AGRAHAYANA 1 , 1908 PART II .-- SE C . 3 ( 111 ) 

= : : -- - - - - " : - " - - - - - - - -- - - :- : :-. : --- -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - ----- - - - -...- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - 
84. ऋण के क्षेत्रवार वितरण के आंकड़े बताते हैं कि 

86. चाल वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 
1985-86 में उद्योग को ऋण में 4,436 करोड़ रुपये की 6, 166 करोड़ रुपये ( 7 . 2 प्रतिशत ) को जमा वृद्धि पिछले 
वृद्धि हुई थी , जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 2, 483 करोड़ 

वर्ष की इसी अवधि 4, 831 करोड़ रुपये ( 6. 7 प्रतिशत ) 
रूपम थी । इस तीव्र वृद्धि को औद्योगिक उत्पादन में पिछले 

की वृद्धि की तुलना में अधिक थी । अलबत्ता , बैंक मण में 
वर्ष की 6 . 8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1985-86 

1, 109 करोड़ रुपये ( 2. 0 प्रतिशत ) का विस्तार एक वर्ष 

पहले की अवधि के दौरान हए 1, 968 करोड़ रुपये ( 4. 0 
में 6 . 3 प्रतिशत की कम वृद्धि और पिछले वर्ष के साप्ताहिक 

प्रतिशत ) की वृद्धि से कम था । खाद्यान्न और गैर-खाद्यान्न , 
औसत प्राधार पर थोक मूल्य सूचक में 7. 1 प्रतिशत का 

दोनों ऋणों ने 845 करोड़ रुपये और 264 करोड़ रुपये 
तलमा में 5 . 7 प्रतिशत की अल्प वृद्धि की तुलना में देखना 

की पद्वियां दर्ज की , जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि 
होगा । गैर- खाद्यान्न ऋणों में जहां पिछले वर्ष की 16 . 2 

के दौरान दर्ज की गयीं क्रमश: 1, 100 करोड़ रुपये तथा 
प्रतिशत की ववि की तुलना में 1985- 86 में 17 . 3 

868 करोड़ रुपये की तुलना में काफी कम थीं । बैंक के 
प्रतिशत की वृद्धि हुई , वहीं उद्योग ( छोटे , मझौले तथा बड़े ) 

निवेशों में भी पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई 
को ऋण पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 12. 4 प्रतिशत 

886 करोड़ रुपये ( - 3. 1 ) प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 
की तुलना में 19 . 7 प्रतिशत बटा । ऋण के उद्योगवार 

2, 545 करोड़ रुपये ( 8. 3 प्रतिशत ) की उल्लेखनीय वृद्धि 
वितरण को देखने से पता चलता है कि वबिशील ऋण का 

हुई । 1986- 87 की पहली तिमाही में बड़ी व द्वियों से , 
बडा भाग गैर- परंपरागत उद्योगों जैसे इंजीनियरी और 

कुछ हद तक , बैंकों के द्वारा मांविधिक चलनिधि अनुपात 
रसायनों को मिला । इससे यह भी पता चलता है कि 

की कमियों को दूर करने के लिए किये गये प्रयासों का 
1985- 86 में अधिकतर उद्योग समूहों को दिये गये ऋण 

पता चल सकेगा । 
1984-85 में दिये गये ऋणों की तलना में अधिक थे । 

ऋण का क्षेत्रवार वितरण 
इन मांकड़ों से यह भी संकेत मिलता है कि कुल मिलाकर 
औद्योगिक क्षेत्र की ऋण जरूरने वर्ष के दौरान अच्छी तरह 

87. वित्तीय वर्ष 1985- 86 और 1984- 85 में ऋण 
पूरी होती प्रतीत होती हैं । 

उपलब्धता की दिशा के बारे में , ऋण के क्षेत्रवार वितरण 

से संबधित सारणी 9 में संकेत दिया गया है । 50 अन 
85 . बैंकों के निवेश में 2, 398 करोड़ रुपये की अथवा 

सूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित ये मांकड़े जो , कुल बैंक 
1 . 5 प्रतिशत की वृद्धि 1984- 85 में दर्ज किये गये 6, 892 

ऋण के लगभग 95 प्रतिशत के लिए हैं , दर्शाते हैं कि 
करोड़ रुपये के विस्तार की लगभग एक तिहाई बैठती है । 

1985- 86 के दौरान सकल बेक ऋण में 7, 255 करोड़ 
1984 - 85 में विस्तार आंशिक रूप से सांविधिक चल निधि 

रुपये ( 15. 1 प्रतिशत ) की पद्धि , 1984 - 85 के दौरान 
प्रनपात में एक प्रतिशत पाइंट की वृद्धि करने की वजह से 

7, 535 करोड़ रुपये ( 18 . 6 ) प्रतिशत की वृद्धि की तुलना 
हमा था , जबकि वर्ष के दौरान 1985- 86 में सांविधिक में कम थी । यह गिरावट खाद्यान्न वसूली के लिए ऋण 
चलनिधि अनुपात में उतनी ही वृद्धि के बावजूद निवेशों में 

में 71 करोड़ रुपये की कमी की वजह से हुई । इसके 
कम वृद्धि हुई है । अलबता, ऐसा लगता है कि बैंकों ने विपरीत पिछले वर्ष इनमें 1, 643 करोड़ रुपये की वृद्धि 
रिजर्व बैंक के पास बड़ी मात्रा में नकद शेष राशियां रख कर हुई थी । अलबत्ता, गैर- खाद्यान्न ऋणों में पिछले वर्ष के 
श्रेष्ठ प्रतिभतियों की अल्पतर धारकता की कमी पूरी कर 

5, 892 करोड़ रुपये ( 16. 2 प्रतिशत ) के विस्तार की 
ली है । रिजर्व बैंक के पास बैंकों की नकद राशियों में तुलना में 7, 326 करोड़ रपये ( 17. 3 प्रतिशत ) को वृद्धि 
1984- 85 की 899 करोड़ रुपये की गगिरावट के विपरीत , हुई थी । 1985- 86 में हई वृद्धि मुख्य रूप से मझोले और 
4, 169 करोष रुपय की तीर अद्धि हुई । रिजर्व बैंक से बड़े उद्योगों को ऋण की मात्रा में अधिक विस्तार की वजह 
उधारों में कमी आयी और उनमें पिछले वर्ष के 222 करोड़ से हुई थी जबकि पिछले वर्ष विस्तार का मुख्य कारण प्राथ 
रुपये की वृद्धि के विपरीत 604 करोड़ रुपये की कमी आ गई । मिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋण रहा । 
सारणी 9 - 7मुख क्षेत्रों द्वार । सफल बैंक ऋण का क्षत्रीय वितरण * 

( करोड़ रुपये ) 


क्षेत्र 


निम्नलिखित महीने के अंतिम शुक्रवार को बकाया 


घट -बर 


(विसीय वर्ष ) 


- 


- 


- 


माम 


1984- 85 


1985- 86 


मार्ष 
1985 


1984 


1986 


- - - - - 


- - 


3 


- - 


40421 


7255 


1. सफल बैंक ऋण ( 1 + 2 ) . 

1. सार्वजनिक खाच वसूली गण 
2. गरमाथाम्न सकल पैक प्रण ( म + बा + t + t ) 


4022 
36399 


- - - - . . 
47956 

5665 
42291 


55211 

5594 
49617 


7535 
1643 

5892 
( 100 , 0 ) 


7321 
100. 0 ) 


- . - . . - - - 


- 


- 


- 


- . . . 
- 


- 


. 


- . 


- 


- 


- 


* अनंतिम 


[ मागा - 


3(ii ) ] 
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- 
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म . प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 


14899 


18409 


21584 


1. कृषि 


. 


. 


. 


6144 


17880 


9071 


2. र उपोर . . 


5447 


8612 


7808 


3. आय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 


. 


3308 


4137 


4705 


मा . उद्योग ( मझौले और बड़े ) . 


. 


14621 


15939 


19179 


3175 
( 43 . 3 ) 

1411 
( 19. 3 ) 

1196 
( 16. 3 ) 

568 
( 7 . 7 ) 

3240 
( 44. 2 ) 

399 
( 5. 4 ) 

57 
( 0 . 8 ) 

--- 39 
( - 0. 5 ) 

25 
( 0 . 3 ) 

336 


इ. थोक व्यापार ( बाध वसूली के अलावा ) . 


" 


2343 


2649 


3510 
( 59. 6 ) 

1518 
( 23. 1 ) 

1165 
( 19 . 8 ) 

829 
( 14 . 1 ) 
___ 1318 
( 22 . 4 ) 

308 
( 5 . 2 ) 

- - 90 
( - 1 . 5 ) 

-- 75 
( ~- 1. 3 ) 

67 
( 1 . 1 ) 
___ 404 
( 6 . 9 ) 

758 
( 12 . 0 ) 

294 


3048 


1. भारतीय रुई निगम . 


. 


. 


193 


103 


160 


2. उर्वरक वितरण के लिए भारतीय बाब निगम 


241 . 


188 


127 


3. भारतीय जूट निगम 


118 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


860 


2264 


2620 


4. अन्य व्यापार. 
( ६ ) अन्य क्षेत्र 


4536 


5294 


5808 


512 
( 7 . 0 ) 


II -निर्यात ऋण ( मप 2 के अन्तर्गत शामिल ) . 


. 


2041 


2335 


2409 


- 


- 


- 


- 


टिप्पणी 1, ये ओकडे 50 अनुमुचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं , जिनका हिस्सा सकल बैंक ऋण में 95 प्रतिशत है । इसके अलावा सकल बैंक ऋण के 

इन आंकड़ों में भारिदै, भायोविवे, निर्यात - आयात बैंक तथा अन्य अनुमोदित वितीय संस्थानों के पुनः भगाये गये विज्ञ और सहमागिता प्रमाणपन 

शामिल है । 
2. कोष्ठकों में विये गये आंकड़े गैर-खाद्यान्न यूनिशील माण के अनुपात है । 


88. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये बैंक ऋण मार्च 
1986 के अंत को स्थिति के अनुसार शुख बैंक ऋण का 
40 . 9 प्रतिशत बने रहे और इ तरह इन्होंने 40 प्रतिशत 
का लक्ष्य पार कर लिया । इन्होंने 1984-85 में 3, 175 
करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की और ये 1985- 86 में कुल 
यतिशील गैर- वाद्यात सकल बैंक ऋण का 43. 3 प्रतिशत 
रहे । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अग्रिमों में वृद्धि में से कृषि 

और लघु उद्योगों का अंश क्रमश : 1, 411 करोड़ रुपये 
( 44 . 4 प्रतिशत ) और 1, 196 करोड़ रुपये ( 37 . 7 प्रतिशत 
रहा जबकि पिछले वर्ष इनमें 1, 516 करोड़ रुपय ( 43. 2 
प्रतिशत ) तथा 1, 165 करोड़ रुपये ( 33 . 2 प्रतिशत ) की 
वद्धि हई थी । मार्च 1986 के अंत की स्थिति के अनसार 
कृषि क्षेत्र पर बकाया अग्रिमों की राशि , एक वर्ष पहले से 
7, 660 करोड़ रुपये की तुलना में 9, 071 करोड़ रुपये थी । 
कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में इसका अनुपात वर्ष के दौरान 
0 . 4 प्रतिशत को मामूली सी वृद्धि के साथ 42 . 0 प्रतिशत 
हो गया । लघु उद्योगों को दिय गये 7, 808 करो रुपये के 
प्राभिम प्राथमिकताप्राप्त दोनों को दिये गये कुल प्रप्रिमों का 
38 . 2 प्रतिशत रहे जबकि एक वर्ष पहले यह प्रतिशत 35 . 9 
था । अन्य प्राथनिकताप्राप्त क्षेत्रों को , जिनमें कमजोर वर्ग , 
छोटे परिवहन चालक , स्वनियोजित व्यक्ति और ग्रामीण कारी 
गार शामिल है , अग्रिम बढ़कर 4, 705 करोड़ रुपये हो गये 
1086 GI186 -- 11 


और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के कुल अग्रिमों में मार्च 1986 में 
इनका अंश 21 . 8 प्रतिशत रहा । सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों 
सहित मझोले और बड़े उद्योगों पर बकाया ऋणों की राशि 
मार्च 1986 के अंत में 19, 179 करोड़ रुपये थी जबकि एक 
वर्ष पहले यह 15, 939 करोड़ रुपये थी । उद्योग , अर्थात , 
लघु , मझोले , तथा बड़े उद्योगों को मिला कर कुल अग्रिमों में 
" 1985- 86 में 4, 436 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और ये 
गैर - खाद्यान्न वृद्धिशील ऋणों का 60 . 6 प्रतिशत रहे । यह 
स्थिति पिछले वर्ष के 2, 483 करोड़ रुपये और 42 . 1 प्रतिशत 
• के प्रांकड़ों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार की द्योतक है । 

89. ,बैंक ऋण का उद्योगवार ( लघु उद्योग सहित ) 
वितरण सारणी 10 में दिया गया है । 1985- 86 में ऋण 
की वृद्धि में जिन उद्योगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, व थे 
इंजीनियरी समूह ( 1, 153 करोड़ रुपये ), रसायन समूह ( 821 
करोड़ रुपये ), शेष उद्योग ( 1,136 करोड़ रुपर ) , सूती वस्त्र 
( 326 करोड़ रुपये ), पेट्रोलियम ( 301 करोड़ रुपये , अन्य 
वस्त्र ( 289 करोड़ रुपये ) तया अन्य धास तथा धात्विक 
उत्पाद ( 139 करोड़ रुपये ), लोहे और इस्पात ( 183 करोड़ 
रुपये ) तथा नयी योजनाओं के अन्तर्गत विदेशों से खरीदे गये 
जहाज ( 50 करोड़ रुपये ) के मामले में भारी गिरावटें देखने 
को मिली थी । 
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सारणी 10-सकात बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण 


( फरोड़ रुपये) 


निम्नलिखित महीने के प्रतिम शुभवार में बकाया 


पट- बढ़ 
( वित्तीय वर्ष ) 


मार्च 1984 


मार्च 1985 


मार्च 1988 


1984 - 86 


1085- 88 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


22551 


26987 


4436 


20088 
147 


2483 
- - 28 


119 


93 


- - -- 26 


- - 164 


- - - 163 


131 


1694 

870 
4815 
303 


1287 

940 
6713 


139 


1430 

801 
5560 

415 
1869 


745 


1153 


493 


112 


78 


1644 


2195 


225 


326 


363 


277 


52 


11 


1365 


1834 


173 


263 


538 


- - 171 


110 


211 
1192 
599 
247 
265 
189 


428 
295 


321 


48 


28 


311 


311 


उघोग ( लघु उद्योग, मझोले और बड़े उद्योगों का जोर ) 
1. कोयला 
2. लोहा और इस्पाप्त 
3. अन्य धातुएं और धातु उत्पाद 
4. सभी इंजीनियरिंग 
5. बिजली ( उत्पादन और प्रेषण ) 
6. सूती वस्त्र 
7. जूट वस्त्र 
8. मम्य वस्त्र 
9. चीनी 
10. पाय 
11. वनस्पति तेल ( पनस्पति घी सहित ) 
12. तम्बाक और तम्बाकू उत्पाद 
13. कागज और कागज उत्पाद 
14. रयर पौर रबड़ उत्पाव 
16. रमायन , रंग , पेण्ट मावि 

जिनमें से उर्वरक 
18. सीमेंट । 
17. धमला और चमड़े के उत्पाप 
18. निर्माण 
10. पेट्रोलियम 
20. नमी योजना के अन्तर्गत विदेशों से लिये गये जहाण 
21. पापी उद्योग 
" तिम 


30 


159 


181 


- - 10 


25 


488 


596 


664 


110 


68 


390 


434 


458 


44 


44 


2323 
( 361 ) 

282 


3146 
( 700 ) 


237 
( - 38 ) 


2018 
( 397 ) 

237 
267 


821 
( 339 ) 


353 


45 


71 


323 


388 


56 


63 


218 


265 


286 


49 


21 


374 


373 


---- 302 


301 


388 


72 
378 
4863 


326 


- - 50 


3788 


5999 


1077 


1136 


- - 


- 


- - 


- - 


90. थोक व्यापार ( खाद्यान्न वसूली के अलावा ) के 
मग्निमों में पिछले वर्ष की 308 करोड़ रुपये की वृद्धि की 
तुलना में 198 5-8 6 में 399 करोड़ रुपये की थोड़ी अधिक 
पति दर्ज की गयी । अन्य क्षेत्र , जो शेष क्षेत्रों के द्योतक हैं 
मोर जिनके अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं, किराया खरीद एजेंसियों 
पट्टे का काम करने वाली एजेंसियों को दिये गये अग्रिम और 
व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं, को दिये गये अग्निमों में 1985-88 
के दौरान 512 करोड़ रुपये की अल्प वृद्धि दर्ज की जबकि 
198 4- 85 में इनमें 758 करोड़ रुपये की वृधि हुई थी । 

91. विभिन्न पुनर्यित सुविधाओं के उपभोग की गति 
विधियां प्रागे दी गयी है । 
खाद्यान्न ऋण पुषित 

92. जन 198 5 के रिपोर्ट वाले अंतिम शुक्रवार की 
स्थिति के अनुसार बैंकों की . खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त सीमायें, 
2,100 करोड़ रुपये की थीं , जिनमें से केवल 742 करोड 


रुपये या 35 . 3 प्रतिशत ही उपयोग में लायो गयो थों । 
( सारणी 11 ) । खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त सीमायें 5 जुलाई 
1985 को 2, 150 करोड़ रुपये के सर्वोच्य स्सर तक जा 
पहंची । अधिकतम बकाया राशियो 1, 306 करोड़ रुपये 
( मीमायों का 84. 4 प्रतिशत ) , 26 जुलाई, 1935 को रही 
थीं । मीमाओं के उपयोग का अनुपात 20 सितम्बर 1985 को 
89 . 5 प्रतिशत के सर्वोच्य स्तर तक पहुंच गया था । अगस्त 
सितम्बर , 1985 के दौरान खाद्यान्न ऋण पुनवित्त की न्यूनतम 
सीमा को तीन चरणों में 4, 800 करोड़ राये से बढ़ा कर 
5,800 करोड़ रुपये कर देने और खाद्यान्न ऋण के बकाया 
स्तरों में गिरावट होने के कारण ये सोमायें जलाई 1985 
के बाद तेजी से नीचे भा गयी । जून 1988 के रिपोर्टवाले 
अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
736 करोड़ रुपये को सीमा तक रवायान्न ऋण पुनर्वित 
सीमाओं के लिए पान थे और इन सीमाओं के विपरीत 
34 करोड़ साये की राशि काया श्रो । 
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सारणी 11- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक की सहायता 
( जवानरानो ऋणों पर विशेष पुत्ति तथा शुल्क वापसी को छोड़कर ) 


(करोड़ रुपये ) 

कुन पुषित 


निम्नलिखित के प्रतिम शुक्रवार को 


खाद्यान्न ऋण 
पुनर्वित्त । 


निर्यात ऋण पापाती पुनर्विन 
पुनर्षित , पुनर्वित 


विवेकाधीन 
पुनवित्त । 


सीना बकाया सीमा बकाया मीमा बकाया सीमा 


बकाया सीमा बकापा 


2 


3 


9 


10 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- . 


जून 1985 
सितम्बर 1985 
दिसम्बर 1985 
मार्च 1986 
जून 1986 


2099 . 

8 
47 . 4 
159 . 7 


742 . 

4 
225. 4 


653 . 5 
562. 5 
208 . 9 
339 . 3 
510 . 4 


173 . 7 
2 58 . 4 
127 . 3 
252 . 7 
69. 6 


4 5 6 7 8 
- -- - - - - - - 

- - - - - - - 
- -- - --- - -- 2753. 

3 
10 . 0 - - 50 . 0 50 . 0 

66 . 9 
30. 0 - 22. 3 - - 420 . 5 
50 . 0 40 . 0 3980 336. 5 787 . 3 

- 46 . 0 1 . 0 1292. 5 
- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - 


918 . 1 
553 . 8 
127 . 3 
629 . 2 
103 . 2 


136 . 1 


33 . 3 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- -- - 


- - 


- 


- - - - - 


में तेजी से कमी की गयी थी लेकिन ये 11 अप्रैल 1986 
को , 430 करोड़ रुपये के सर्वोच्य स्तर पर पहुंच गयीं 
मार्च 1986 के अन्त में नकदी पर सामान्य तौर पर पड़ने 
याला मौसमी दबाव वर्ष के दौरान काफी बढ़ गया । अधिकतम 
बकाया राशियां 337 करोड़ रुपय , 28 मार्च 1986 को रही 
जब सीमाओं का 84 . 5 प्रतिशत उपयोग में लाया गया था 
जून 1986 के रिपोर्ट वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अन 
सार बैंकों को मंजूर की गयी विवेकाधीन पुनर्वित सीमायें 
46 करोड़ रुपये की थी और इनमें से एक करोड़ रुपये बकाया 
थे । 


निर्यात ऋण पुयित 

93. बैंकों की . निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमायें 5 जुलाई 
1985 को 640 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर तक मा 
पहुंची । वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया राशियों का स्तर 
12 जुलाई 1985 को था , जब 439 करोड़ रुपये की 
राशियां बकाया थों और सीमाओं का 70 . 5 प्रतिशत उपयोग 
में लाया गया था । प्राधार वर्ष को 1983 से बदलकर 1984 
किये जाने से सीमायें दिसम्बर 198 5 और जनवरी 198 6 के 
दौरान कम हो गयीं । उसके बाद सीमाओं ने बढ़ना शुरू किया 
और जन 1986 के रिपोर्ट वाले अंलिम शुक्रवार की स्थिति 
के अनुसार बैंकों की निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमायें 510करोड़ 
रुपये हो गयीं जिनमें से 69 करोड़ रुपये अथवा 13 . 4 
प्रतिशत सीमायें उपयोग में लायी गयी थी । जून 1985 के 
अंत की स्थिति से तुलना करने पर पता चलता है कि जब 
ये सीमायें 654 करोड़ रुपये थीं , उपयोग 174 करोड़ रुपये 
का किया गया था । इस तरह उपयोग दर 28 . 6 प्रतिपात 
रहो । 
सह -वर्षी पुनर्वित सामायें 

94. जून 1935 और जून 1986 के रिपोर्ट वाले अंतिम 
शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बैंकों को मंजूर की गयी सहयी 
पुनयित्त सीमायें शून्य थीं । बैंकों को मंजूर की गयी सहवर्ती 
पवित्त की अधिकतम सीमायें मार्च 1986 के रिपोर्ट वाले 
अंतिम शक्रवार को 50 करोड़ रुपये थीं और इन सीमाओं 
में से 40 करोड़ रुपये बकाया थे । 
विवेकाधीन पुनवित सीमायें 

95 . 1985-8 8 ( जुलाई-जून ) के दौरान बैंकों को 
काफी मात्रा में विवेकाधीन पुनर्वित सीमायें मंजूर की गयीं । 
सीमाओं ने सितम्बर 1985 के अंत से बढ़ना शुरू किया और 
ये 25 अक्सूबर 1985 को 233 करोड़ रुपये के स्तर तक 
पहुंच गयीं , सब कुछ बैंकों को विवेकाधीन पुनर्वित सीमायें 
मंगर की गयी थी ताकि वे खाधान्नण पुनर्वित्त की न्यनतम 
सीमाओं में ववि में समायोजन कर सकें । उसके बाद सीमाओं 


समप्र स्थिति 
___ 96. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध विभिन्न रिजर्व 
बैंक पुनर्वित्त सुविधाओं ( जहाजरानी ऋणों तथा शुल्क वापसी 
पर विशेष पुनविस को छोड़कर ) की सीमाओं की कुल राशि 
जो जन 1985 के रिपोर्ट वाले अंतिम शुक्रवार को 2, 753 
करोड़ रुपये थी , 1985- 86 के दौरान धीरे- धीरे कम हो गयी । 
20 जून 1986 की स्थिति के अनुसार सोमायें 1, 283 करोड़ 
रुपये की थीं जोकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा 
राशियों के 1 . 45 प्रतिशत के बराबर थीं । 
ऋण बजट 

97. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1985 -86 के लिए 
बजटों पर सभी प्रमुख अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ चर्चा 
की गयी थी । बैंकों को अपने ऋण कार्यक्रमों की योजना , अपने 
हो स्रोतों से यह बात देखते हुए बनाने के लिए सूचित किया 
गया था ताकि खाद्यान्न पुनर्विस के लिए न्यूनतम सीमाओं में 
चरणबद्ध वृद्धि को सुचारू रूप से समायोजित किया जा सके । 
बैंकों को यह बात सुनिश्चित करने के लिएविशेष रूप से सूचित 
किया गया था कि प्रारक्षित -निधि की अपेक्षाओं को पूरा करने 
के लिए उनके ऋण बजटों में पर्याप्त प्रावधान किया जाय 
और उनका ध्यान इस तथ्य मी भोर दिलाया गया कि बैंक 
कारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 24 के संशोधनों 
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सूचित किया गया और जून 1986 में प्रमुख वाणिज्य बैंकों 
के साथ चर्चा की गयी । 


के लागू हो जाने के साथ सांविधिक पलनिधि अनुपात को 
बनाये रखने में दैनिक व्यतिक्रमों पर वण्ड लगा करेगा । बैंकों 
को यह भी सूचित किया गया कि वे ऋण बजटों में प्रमुख 
घटबढ़ों के अनुमान लगाने और उनके वास्तविक परिणामों 
के बीच अधिक फेर-बदल करने से बचें । नवम्बर 1985 में 
बैंकों को , नीति में किये गये परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में अपने 
ऋण बजटों में संशोधन करने के लिए सूचित किया गया था । 
कुछ ऐसे अनुसूचित धाणिज्य बैंकों के साथ, जो सांविधिक 
चलनिधि अनुपात बनाये रखने में नियमित रूप से व्यतिक्रम 
करने वाले थे , फरवरी 1986 में चर्चा के दूसरे दौर का 
प्रायोजन किया गया । 

98. 3 अप्रैल , 1986 को 1986- 87 की पहली छमाही 
के लिए ऋण नीति की घोषणा के साथ बैंकों को 1986- 87 
( अप्रैल -मार्च) के लिए अपने ऋण बजट तैयार करने के लिए 


मूल्य स्थिति : 
___ 99. वर्ष 1985- 86 में मुद्रा स्थिति के दबाव में स्पष्टतः 
कमी पायी । लगातार तीसरे वर्ष मुद्रास्फीति की रफ्तार कम 
रहते हुए थोक मूल्यों में बिन्दुवार आधार पर 3 . 8 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । इसकी तुलना में 1984-85 में 7. 6 प्रतिशत 
और 1983- 84 में 8 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हई थी । ( सारणी 
13 ) । साप्ताहिक औसत माधार पर भी मूल्य सूचकांक 
5. 7 प्रतिशत की धीमी गति से बढ़ा , जबकि पिछले वर्ष 
इसमें 7 . 1 प्रतिशत को वद्धि हुई थी । इस माना की कमी 
मांग और आपूर्ति की कुशल व्यवस्था के कारण संभव हो 
सकी थी । 


सारणी 12-- प्रमुख पण्य समूहों का मूल्य वृद्धि और थोक मूल्य सूचकांक में भार की दृष्टि से योगदान 

( 1970-71 = 100 ) 


थोक मूल्य सूचकांक 


- 


- 


- 


भार 


मार्च 1984 मार्च 1985 मार्च 1986 जून 1985 
के अन्त में के प्रत में के अंत में के अंत में 


जून 1988 
के अंत में 


12 


सभी पण्य 
प्राथमिक वस्तुएं 
इंधन , बिजली, प्रकाश और चिकनाई आली वस्तुएं 
निर्मित उत्पाद 


1000 . 00 321 . 7 
416, 67 308. 

1 
84 , 59 508 . 6 
498 . 74301 . 

4 


346 . 3 359 , 

3 358 . 6 372. 5 
321 . 6 . 330 . 7 333 , 

4 343. 5 
559 . 2 609 . 2 568 . 7 614. 8 
330 .8340 ,9342 . 

3355 . 6 


प्रतिशत घट -बढ़ 


भार कः दृष्टि से योगदान 


. वित्तीय वर्ष 


पहली तिमाही 


वित्तीय वर्ष 


पहली तिमाही 


1984- 85 


1985 - 86 


1985 - 86 


1986- 87 * 1984- 85 


1985- 86 


1985 - 86 


1986- 87 


10 


11 


12 


13 


14 


+ 7 . 6 


सभ पम्प 
प्राथमिक वस्तुएं 
रंजन , बिजली, प्रकाश और चिकनाईवाली वस्तुएं 
मिमित उत्पाव 


+ 3 . 8 
+ 2 . 8 
+ 8 . 0 
+ 3 . 1 


+ 3 . 6 
+ 4 . 3 

+ 1. 7 
+ 3 . 5 


+ 3 . 7 
+ 3 . 9 

+ 0 . 9 
+ 4 . 3 


100 . 0 
+ 22 . 9 
+ 17 . 5 
+ 69 . 6 


+ 9 . 9 
+ 9 . 8 


100 . 0 
+ 29 . 0 
+ 32. 4 
+ 38 . 8 


100 . 0 
+ 46. 8 

+ 6 . 6 
+ 48 . 7 


100 . 0 
+ 40. 6 

+ 3 . 7 
+ 53 . 7 


* अमंतिम 

100. सामान्य मौसमी स्थिति के अनुरूप वर्ष 1985- 86 
में मूल्य के उतार चढ़ाव के तीन विशिष्ट परण स्पष्ट देखें 
पा सकते है, जैसा कि सारणी 13 में दिये गये आंकड़ों से 
पता चलता है । पिछले वर्ष की तरह हो अप्रैल से जुलाई 
1985 के पहले चार महीनों में पोक मूल्यों के सामान्य 


सूचकांक में लगातार और ती वसि हुई । इस सूचकांक में 
5. 4 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी । वर्ष 1984- 85 की तदनुरूप 
अवधि में यह और भी तीय , 7 . 2 प्रतिशत थी । अगस्त 
नवम्बर, 1986 में 2 . 5 प्रतिशत की गिरावट मायी, उसके 
बाद वर्ष के अंतिम चार महीनों में 1 : 0 प्रतिशत की थोड़ी 
सी वृद्धि हुई । 
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A 


L 


L - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
- - 


- HINDILITLE 
- - - 


- - - - - 


- 


L -IAL 


I 


- - - - - - - - - 


- - - - 


- - - - - - - - 


- - 


सारणी 13 - थोक दरों में घट-बढ़ के तीन चरण 


( प्रतिशत में ) 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


1986 - 88 


1984- 85 


प्रतिशत मार मार्य के मंत जुनाई के प्रेत नबम्पर के 

से जलाई के से नवम्बर के अंत मे मा 
मंत सफ ग्रंत तक के अंत तक 


मार्च के अंत मार्च के श्री जुन्नाई के अंत नबम्बर गाईत में 
से मार्च से जुगाई के सनसम्पर के अंग मा मात्र 
अंत तक अंत तक पंत तक अंत तर तक 


100 
42 


+ 5 . 4 
+ 6 . 6 


-- 2. 5 
- 4 . 2 


+ 1 . 0 
+ 0 . 1 


+ 3. 8 
+ 2 . 8 


+ 7 . 2 
+ 9 . 7 


-- 1 . 5 
- -- 1 . 1 


+ 1 . 9 
- - 0 . 8 


+ 7 . 6 
. + 4 . 4 


समी पण्य 
प्रायमिक वस्तुएं 
इंधन, मि.मली, प्रकाश पौर 
चिकनाई वाली वस्तुएं 
विनिर्मित उत्पाद 


8 
50 


+ 1 . 7 
+ 5. 4 


+ 2 . 4 
- - 2 . 5 


+ 4. 6 
+ 0 . 2 


+ 8 . 9 
13. 1 


+ 1 . 4 
+ 6 . 8 


+ 0 . 9 

- - 


- - 7. 4 
+ 2 . 7 


+ 9. 9 
+ 0. 8 


___ 101 . हालांकि सामान्य सूचकांक और तीनों प्रमुख समूहों 
के . सूचकांक की वृद्धि की रफ्तार कम रही है, जो स्वागत योग्य 
है , किंतु अलग -अलग पण्यों के मूल्यों में उतार- चढ़ाव के विश्लेषण 
से कुछ चिन्ताजनक प्रवृत्तिों का पता चलता है । यह 
सारणी 14 से स्पष्ट है । प्राथमिक वस्तुओं में से चावल और 
गहूं के मूल्यों में तीन वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष चावल के 
मल्य में गोडी गिरावट प्रायी थी और गेहं में थोड़ी - सी वद्धि 
हुई थी । जिन अन्य पण्य समूहों में तीन वृद्धि हुई, ये थे - फल 

और सटिजयां : 21 . 8 प्रतिशत (पिछले वर्ष 11 . 1 प्रतिशत ) , 
कोयला : 13 . 8 प्रतिशत (पिछले वर्ष स्थिति में स्थिरता बनी 
रही थी ) और चीनी : 23 . 2 प्रतिशत (पिछले वर्ष 7. 0 
प्रतिशत ) । जिन महत्वपूर्ण पण्य समूहों में पिछले वर्ष की 
तुलना में कम वृद्धि हुई अथवा भारी गिरावट आयी, वे हैं 
वालें , चाय, रेशे, कपास, गुड़, वस्त्र, कागज और कागज के 
उत्पाद और सीमेंट । प्रायमिक वस्तुओं के अन्तर्गत उप- समूह 


रेशे ( -..- 36 . 9 प्रतिशत ) और तिमि उत्पादों के अन्तर्गत 
वस्त्र ( - 7 . 9 प्रतिशत ) में गिरावट विशेष रूप से अधिक रही . 
और यहो वह बात है जिसकी वजह से सामान्य सूचकांक में 
वाद्धि को दर धोगी रहना संभव हो सका । रेशे सम ह में कच्चे 
अट, सन ओर मेस्ता के चूल्यों में , जिसका भार सामान्य 
सूचकांक में लगभग 0 . 6 प्रतिशत है , 1985- 86 में 70 
प्रतिशत की गिरावट आयी है । फिर , वस्त्र समूहों में जट , 
सन और मेस्ता के रस्त्रों के मूल्य में , जिनका मार लगभग 
1 . 2 प्रतिशत है , वर्ष के दौरान 43 प्रतिशत की शिकावट पायी । 
यह मानते हुए कि इस उप -समूह का मूल्य सूचकांक मार्च 1985 
और मार्च 1986 के योच अपरिवर्तित रहा है, मार्च 1986 
के अंत में सामान्य सूचकांक 359. 3 के बजाय 363. 6 
बनता है । इस प्रकार बिन्दुनार प्राचार पर 1995- 86 में 
प्रतिशत वृद्धि 5. 0 हुई है । वर्ष 1984- 85 में तदनुरूप 
प्रतिशत यति 6 . 9 हुई थी । 


सारणी 14--योक मूल्यों के सूचकांक में घट -बड़ 
( 1970- 710100 ) 

प्रतिषस घट-बढ़ ( 

विवार ) निमगलिता विनीय यो में 


- - . . . 


- - 


- - 


- 


- - -- - - - -- 


- -- 


- - 


प्रमुख समूह/समूह/ उपसमू /पण्य 


मार 


1984- 85 


1935- 36 


1935- 36 
( अप्रैल -गून ) 


1988- 87 * 
( अप्रैल-जून ) 


. 2 


+ 


1000 . 00 
418. 87 
297. 99 


+ 


+ 2 . 3 
+ 7 . 
+ 11 . 0 


107 . 43 


सभी पण्य 
I. प्राथमिक वस्तुएं 

लाभ वस्तुएं 
( क ) भनाज 

( i ) घावल 

(ii) गेह 
( ) दास 
( ग ) फल और सम्मियां 
( प ) प पोर पुष उसाब 

मनासन 


+- 7 . 0 
+ 4 . 4 
+ 5 . 8 
+ 0 . 2 
-~- 0 . 8 
+ 1 . 6 
+ 14 . 9 
+ 11 . 1 

+ 1 . 4 


61. 31 
34 . 17 
21 . 79 
61 . 32 


+ 3. 8 
+ 4. 3 
+ 7. 7 
+ 4. 0 
+ 6 . 3 
- 0 . 9 
+ 0 . 3 
+ 3 . 3 
+ 3 . 0 


+ 1 . 7 
+ 3. 9 
+ 
----1 . 8 
+ 4. 8 
--- 8 . 3 
- - 9 . 8 
+ 4 . 0 


+ 16 . 4 

+ 4 . 0 
+ 21 . 8 

+ 2 . 4 


61. 30 


+ 3 . 0 
- .- . 


- 


- 


- 


- - . 
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- 


5 


( 6 ) मन्म खाद्य बस्तुएं 


16 . 04 


- 1 . 0 


बाय 


11 . 40 


- 7 . 0 
+ 1 . 9 


- - 21 . 3 
-- 23 . 0 
-- 9 . 7 


+ 0 . 3 
- - 1 . 2 
-- - 3 . 5 


106 . 21 


गैर- वाच वाणुएं 
( क ) रेशे 


+ 20 . 3 
+ 22 . 1 

+ 3. ३ 
-~-~5. 4 
-~7 . 
+ 14. 6 


31 , 73 


- ~ 36 . 9 


- - 12. 0 


पटसन 


---- 26. 2 


( ख ) तिलहन 

खनिज 
काषा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 


22 . 46 
42 . 01 
12 . 47 


+ 14. 6 
- - 4 . 6 
-~-5 . 7 
+ 1 . 4 
+ 0 . 7 


- - 4 . 1 
+ 0 . 6 


- - 5 . 2 
----3 . 8 
+ 0 . 5 


8 . 02 


+ 9 . 9 


+ 1 . 7 


+ 0 . 9 


II . इंधन, बिजली, प्रकाश, और चिकनाई वाली वस्तुएं 

कोयला 


84, 59 
10 . 39 


+ 8 . 9 
+ 13, 9 
+ 2 . 7 


पनिज तेल 


49 . 12 


+ 12. 8 


+ 4 . 3 
+ 13. 3 


HI . निमित उत्पाद 

धीमी, बोडसारी और गुरु 
( i ) चीनी 
( ii ) गुड़ 
( iii ) इसारी 
खाध तेल 


498 . 74 
72 . 41 
21. 91 
45 . 58 


+ 9 . 8 
+ 13 . 3 

+ 7 . 0 
+ 14 . 7 
+ 21 . 4 
- ~ 2 . 0 
+ 8 . 6 


+ 3 . 1 

+ 9 . 9 
+ 23 . 2 
+ 4 . 8 
+ 21 . 7 
-- 0 . 3 


+ 3 . 5 
+ 17 . 5 
+ 14 . 3 
+ 18 . 1 
+ 22 . 0 


4 . 92 


37 . 16 


+ 21 . 1 

--- 1 . 0 
+ 15 . 0 
+ 1 . 7 


--- -- 7 . 8 


. 


वस्त्र 


110 . 26 


- 7 . 9 


---- 1 . 5 


कागज पोर कागष उत्पाव 


8 . 31 


+ 11 . 2 


+ 3. 0 


सीमेंट 


7 , 03 


+ 15 . 7 


- - 6 . 0 


+ 3 . 3 


35 . 48 


+ 6 . 7 


+ 1 . 5 


+ 0 . 6 


रसायन और रसायन उत्पाद 
लोहा, सात और लोहमिश्र धातुएं 


+ 5 . 1 
+ 1 . 1 


34. 73 


+ 27 . 7 


+ 0 . 7 


+ 0 . 2 


গণমিম 


102. सामान्य सूचकांक की प्रवृत्ति के विपरीत , कुछ 
अनिवार्य पण्यों के मुल्य वर्ष के दौरान वास्तव में बड़े हैं । ये 
पण्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं में महत्वपूर्ण हैं । इस तथ्य को 
ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पण्यों के समूहों के आधार 
पर “ समान्य मूल्य सूचकांक " की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना 
मधिक उपयुक्त होगा । यदि इस प्रकार की वस्तुओं के 24 
पण्य / उपसमहों के सूचकांकों पर, जिनका सामान्य सूचकांक 
में कुल भार 57 . 5 प्रतिशत है , अलग से विचार किया जाये 
और अधिक समायोजित थोक मूल्य सूचकांक निकाला जाये , 
तो मूल्य सूचकांक में वृद्धि 7. 5 प्रतिशत बनती है, जबकि 
1984-85 में यह 6 . 1 प्रतिशत थी । यह वृद्धि उपभोक्ता 
मूल्य सूचकांक की प्रवृत्ति के अनकूल प्रतीत होती है जिसमें 
बिन्दुवार प्राधार पर 8 . 9 प्रतिशत को द्धि हई थी , जबकि 
पिछले वर्ष 5 . 0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । किन्तु औसत 
प्राधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई 6 . 4 प्रतिशत 
की वृद्धि 1984- 85 की वृद्धि के लगभग बराबर ही 


103. पण्य समूहों के भार के अनुसार सामान्य मुल्य 
सूचकांक की वृद्धि में योगदान से संबंधित पण्य समूहों और 
साथ ही प्रत्येक समूह में महत्वपूर्ण पण्यों व योगदान के प्रांकडे 
सारणी 15 में दिये गये हैं । "इंधन, बिजली, प्रकाश और 
चिकनाई के पदार्थ " के प्रमुख समूह ने सामान्य मूल्य स्तर की 
यद्धि में 32, 4 प्रतिशत का योगदान दिया है , जबकि 
1984- 85 में यह 17 . 5 प्रतिशत था । यह वृद्धि मुख्यत : 
बिजली के अधिक योगदान के कारण थी । प्राथमिक वस्तओं 
का भार की दृष्टि से 29 . 0 प्रतिशत का योगदान 1984 
1985 से 6 . 1 प्रतिशत अधिक था । मनाज और फल और 
सब्जियों जैसे पण्यों के योगदान में जहां उल्लेखनीय वृद्धि हई 
है, वहीं रेशे तथा अन्य खाद्य वस्तुओं ने स्पष्ट ऋणात्मक 
योगदान दिया है । तिलहनों का योगदान लगातार दूसरे वर्ष 
ऋणात्मक रहा है । मूल्य वृद्धि में निर्मित उत्पादों का अंश 
उल्लेखनीय रूप से कम होकर 60 प्रतिशत से 39 प्रतिशत 
रह गया , जो मुख्य रूप से जूट के वस्त्रों , मेरी उत्पादों , खाय 
सेलों और सूती वस्त्रों के कारण पब एमा । 
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सारणी 15 - थोक मूल्य सूचकांक : 
पण्य समूहों के भारित योगदान में प्रवृतियां 


भार 


1984- 85 


1985- 86 


- 


1100 . 00 


100 . 0 


100 . 0 
22 . 9 

0 . 2 
4, 9 

7. 7 
_ 1 . 0 

5 . 0 
rir- 0 . 3 
- 3 . 0 

4 . 9 


416 . 7 
107. 43 
21 . 79 
61. 32 
61 . 60 
18. 97 
16. 04 
42. 01 
31 . 13 
84 . 59 
11 . 47 
49 . 12 
24. 00 


सभी पथ्य 
I पापभिक वस्तुएं 

1. प्रमाण 
2. दालें 
3. फल और सम्जियो. 
4. दूध पौर घूध से बनी वस्तुएं 
5. मंडे, मछली पोर मांस 
6. प्रम्य खाद्य पदार्थ 
7. बिनौले 

8. रेगे 
II इंधन, पावर , बिजली पोर चिकनाई पाले पदार्थ 

9. कोयला खमम 
10. खमिज सेल 

11. बिजली 
IIII विनिर्मित वस्तुएं 

12. डेयरी उत्पाप । 
13. गल्ला मिल उत्पाप 
14. बेकरी उत्पाद 
15. धोनी, कम्फेक्शामरी मादि 
16. चीनी , खाण्डमारी पार गुरु 
17. बाघ तेल 
18. तैयार तम्बाकू 
19. सूता बस्न 
20. जूट , सन तथा मेस्ता वस्त्र 
21. शूट तपा धमहे की वस्तुएं 
22. परिवहन उपकरण 


29 . 0 
24 . 0 

2 . 8 
31 . 8 
3 . 0 

7 . 1 
- - 11 . 2 

- ~ 3 . 8 
-- -- 26 . 8 


17. 5 

0 . 1 
13. 7 

3 . 8 


59 . 8 
___ 1 . 0 
- - 0 . 7 

0 . 2 


498 . 74 

3 . 88 
4 . 64 
1 . 85 
0 . 53 
72 . 41 
37. 10 
19. 49 
81 . 02 
12 . 14 

0 . 90 
18 . 73 


32 . 4 
7 . 4 

8 . 1 
19. 1 
38 . 6 
नगण्य 
0 . 5 
0 . 2 

0 . 1 
18 . 8 
-~-~ 0 . 3 

12 . 5 
-- 1 . 0 
- 16 . ? 

0 . 5 
6 . 4 


11 , 8 
- - 0 . 9 

0 . 6 
4 . 1 


3 . 4 
0 . 1 


1 . 7 


टिप्पणोः मारित योगदान सभी पण्य के प्रतिशत के सर में है । 


104. वर्ष के दौरान निर्देशित मुल्यों में कई बार वृद्धि 
की गयी , जिसके ब्यौरे प्रागे दिये गये हैं । सामान्य मूल्य स्तर 
पर इन परिवर्तनों का भारी असर पड़ा , किंतु यह असर काफी 
समय बाद हुमा । सामान्य मूल्य स्तर पर केवल सीधे प्रमाय 
को देखते हुए यह अनुमान है कि थोक मूल्य सूचकांक में 
निर्देशित मुल्यों का भार में परिवर्तन की दृष्टि से योगदान 
1985-86 में 35 . 7 प्रतिशत रहा, जबकि 1984- 85 में 
यह 37 . 3 प्रतिशत था । 

105. ET तरह, यह सब है कि थोक मूल्यों को वृद्धि 
को गति 1985- 86 में धोमो रहा है , किंतु इसके साथ यह 
बात है कि नछ अनिवार्य अस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का 
दर उमचतर रही है । इस अलग-अलग विश्लेषण से निविष्य 
का मूल्य नामि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, विशेषकर तब 
जब कि स्थूल यायिक नासि का उद्देश्य मुद्रास्फीतिकारी 
प्रभावों से औसत व्यक्ति क. रक्षा करना हो । 

106. चालू विस्त य वर्ष को पहली तिमाही में मूल्य 
द्धि बिनुवार प्राधार पर 3 . 7 प्रतिणत थं : जो पिछले वर्ष 


को तदनुरूपो तिमाहो 3 . 6 प्रतिशत से कुछ ही मधिक थो । 
निर्मित उत्सायों ने मूल्य वृद्धि को और बढ़ावा दिया । 
इनमें मूल्य वृद्धि चालू वित्तीय वर्ष को पहली तिमाही में 4 . 3 
प्रतिशत हुई थी , जबकि 1985- 86 को पहलो तिमाह में 
यह वृद्धि 3. 5 प्रतिशत थो । प्राथनिमा वस्तुओं और इंधन, 
बिजन , प्रकाश और चिकनाई दोनों में अपक्ष कृत कम 
वृद्धि हुई, जो 4 . 3 प्रतिशत और 1 . 7 प्रतिशत की तुलना में 
क्रमशः 3 . 9 प्रतिशत और 0 . 9 प्रतिशत थ । । इस अवधि में जिन 
पस्तुओं ने मुल्य पछि को बढ़ावा दिया वे हैं खाप तेल , 
जो 7 . 8 प्रतिशत क : गिरावट के विपर स 15. 0 प्रतिशत 
बड़े , और तिलाइन , जो 3. 8 प्रतिशत को गिरावट के विपरीत 
14. 6 प्रतिशत बई । इनके मुकाबले अनाजों के मूल्यों में 4 . 0 
प्रतिशत का यि के विपरत 1 . 6 प्रतिशत की गिरावट 
और दालों में 0 . 3 प्रतिशत को अल्प वृद्धि के विपर त 
9 . 5 प्रतिशत की गिरावट माय । चालू विस्तं य वर्ष को 
पहन : तिमाही में नः उप - समाह में 13. 3 प्रतिशत क : 
वद्धि पिछले वर्ष क . इस तिमाही में हुई 17 . 5 प्रतिशत 
पधि से कम थे । 
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है । गेहूं का निकासो मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली और 
मादे को रोलर मिलों, दोनों के लिए पहलो फरवरी 1986 से 
18 रुपये बढ़ाकर 190 रुपये प्रति क्विटल कर दिया गया 
तथा पाटे को रोलर मिलों के लिए उसे पहलों अप्रैल 
1986 से और बढ़ाकर 220 रुपये प्रति किंवटल कर दिया 
गया । 

_ 111. सरकार ने रूई की मसीली और श्रेष्ठतर किस्मों 
के समूहों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1985-86 के विपणन 
वर्ष के लिए 11 नवंबर 1985 को 15 रुपये प्रति क्विटल 
वृद्धि की घोषणा को । इसके परिणामस्वरूप एफ 414 और 
एच - 777 किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 425 रु . प्रति 
किंवटल तय किया गया । एच - 4 किस्म ( अर्थात श्रेष्ठ लम्बे 
रेशे वाली ) के लिए यह मूल्य पिछले वर्ष का 535 रु . 
प्रति क्विटल हो बना रहा । जूट के डब्ल्यू - 5 ग्रेड का सांविधिक 
न्यूनतम मूल्य असम में विपणन वर्ष 1986- 87 के लिए 
10 रुपये बढ़ाकर 255 रु . प्रति क्विटल कर दिया गया । 


112. 1985- 86 के मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक 
न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर 16 . 50 रु . प्रति क्विटल और 
1986- 87 के मौसम के लिए 17 . 00 रु . प्रति क्विंटल 
कर दिया गया जो नवंबर 1985 में घोषित 8 . 5 प्रतिशत 
चोनो को मूल प्राप्ति से संबंद्ध था । इससे लेवो पोनी का 
निकासो मूल्य पहलो दिसबंर 1985 से 40 पैसे बढ़ाकर 
4 . 80 रु . प्रति किलोग्राम कर दिया गया । 


___ 107. चालू वित्तीय वर्ष को पहली तिमाही मर्यात् 
अप्रैल - जून 1986 के दौरान औद्योगिक कामगारों के लिए 
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1985- 86 का इसो अवधि में 
हुई 3 . 4 प्रतिशत की तुलना में 3 . 1 प्रतिशत का वाद 
हई अलबत्ता , औसत आधार पर 8 . 4 प्रतिशत की वृद्धि , 
1985- 86 का इस अवधि के दौरान हुई वृद्धि की तुलना में 
2 . 2 प्रतिशत अधिक थो । 
निशित मूल्यों में परिर्थतन 

__ 108 . लागत वृद्धि को पूर्ति करने , उत्पादकता बढ़ाने , 
मार्थिक सहायता ( उपदान ) का मात्रा कम करने , कतिपय 
वस्तुओं का उपभोग- दर में कमी लाने और विकास योजनाओं 
के वित्तपोषण के लिए अधिक साधन जुटाने के बहुमुखः 
उद्देश्य से इस वर्ष विभिन्न वस्तुओं के निर्देशित मूल्यों में 
अनेक परिवर्तन किये गये । 
____ 109. खरीफ तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन 
वर्ष भक्तूबर : 1985 - -सितम्बर 1986 के लिए 27 सितम्बर 
1985 को घोषित किये गये थे । ये मूल्य मूंगफलो के लिए 
350 रुपये , सोयाबीन ( काला ) के लिए 250 रुपये और 
सोयाब न ( पाला के लिए ) 275 रुपये सूरजमुखी के बीजों के 
लिए 335 रुपये प्रति जिटल थे , जो विपणन वर्ष 1984 - 85 
के लिए नियत किये गये मूल्यों से उपर्युक्त प्रत्येक तिलहन 
के लिए 10 रुपये अधिक थे । इस मूल्य वृद्धि को तिलहनों 

के उत्पादन को बढ़ाने के मूल उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में देखा 
• जाना चाहिए । 

__ 110. धान और मोटे अनाजों के वसूलो मूल्य और 
मूंग , उड़द और तूर ( अरहर ) के न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन 
वर्ष 1985- 86 के लिए 8 मस्तूबर 1985 को घोषित किये 
गये थे । धान के बसूल मुल्य 5 रुपये का एकसमान वृद्धि करके 
साधारण , श्रेष्ठ और उत्कृष्ट किस्मों के लिए क्रमश : 142 
रुपये , 146 रपये और 150 रुपये ता कर दिये गये । मोटे 
अनाजों का वसूल मूल्य पिछले वर्ष 130 रुपय प्रति क्विटल 
दर ह रखा गया । मूंग, उड़द और अरहर के न्यूनतम समर्थन 
मूत्र प्रत्येक के लिए 300 छ. ये प्रति विश्वटल नित किये 
गये , जो विपणन वर्ष 1984- 85 के स्तर से 25 रुपये का 
वद्धि दाते हैं । बाल क साधारण, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कित्मा 
के निकाम मल्यों में 9 रुपये क ; एक समान वृद्धि करके 
10 असूबर 1985 से क्रमश : 217 रुपये , 229 साये और 
244 रूपये प्रति बिप्ल कर दिये और पहन फरबर : 1986 
से 14 रुपये रुपये और बढ़ाकर उन्हें भामरा : 231 रुपये , 243 
और 258 रुपये प्रति मिटत कर दिया गया । जगपर ; 1986 
मैं केन्द्र रकार ने विपणन वर्ष 1986- 87 के लिए गेहूं के 
धमूल मूल्य योर जो चा , और तोरिया सरसों के न्यूनतम 
समर्थन मूल्य पोपिस लिये गेई का वसूल मुख्य 5 रुपये . 
बढ़ाकर 162 में प्रति मिल करदिया गया । जौ का 
न्यूनतम समर्थन मूल्य र माये बड़ापार 132 रपये और घने 
का 20 रुपये बढ़ाकर 260 माये प्रति क्विटल कर दिया 
गया । सोरियासिस त न्यूनतम समर्थन मुल्य 400 रुपये 
पनि लबटल तय किया गया , जो 15 रुपये को वृद्धि दर्शाता 


113. सरकार ने 15 नवंबर 1985 से आयातित खाद्य 
तेल के निकासो मूल्य भो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और 
वनस्पति उद्योग घोलों के लिए बढ़ा दिये । वनस्पति का खुदरा 
मूल्य भो बढ़ा दिया गया । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 
लिए राज्यों को दिये जाने वाले मायातित खाद्य सेलों के 
निकासो मूल्य में थोक आपूर्ति के लिए 1, 000 रु . को वृद्धि 
करके उसे 9, 000 रु . प्रति टन और टिनों में प्रापूर्ति के 
लिए 10, 500 रु . प्रति टन कर दिया गया । बनस्पति 
उद्योग को दिये जाने वाले आयातित तेलों का मल्ग 2, 000 
रु . बता कर 11, 500 प्रति टन कर दिया गना । वनस्पति का 
खुदरा मूण 20 किलोग्राम के टिन के लिए 313 रु . से 
बढ़ाकर 345 रु . एक किलो की थैला का 16 . 70 रु . से 
बढ़ाकर 18 . 05 रु . और प्राधा किलो की थैली का 8 . 60 
से बढ़ाकर 9 . 30 रु . कर दिया गया , जो उद्योग को दिये 
जाने वाले मायातित तेलों को निकास । मूल्य परिलक्षित करता 
है ।वसति उद्योग के साथ किया गया स्वैछिक मूल्य करार 
जनपर 1986 में समाप्त कर दिया गया । 


114. सरकार ने एल्यूमीनियम धातु के कारण मूल्य 
में 30 दिसम्बर 1985 को 1 , 000 रुपये प्रति टन 
से म ; अधिक का वृद्धि क । इससे वाणिज्यिक ग्रेड का घार 
का विक्र मूल्य ( उत्पादन कर छोड़कर ) 18, 405 रु . से बढ़कर 
19,435 रु . प्रति टन हो गया और वियुत संवाहक ( इलषट्रिक 
कंडक्टर) ग्रेड को धातु का मूल्य 18, 505 रु . से बढ़कार 
19,835 रु . प्रति टन हो गया । प्रयया औसत वृद्धि 
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6 प्रतिशत हुई । उर्वरकों के सांविधिक खुदरा मूल्य 31 
जनवरी 1986 से बढ़ा दिये गये । मुख्य उर्वरक प्रथात् यूरिया 
और डाइअमोनियम फास्फेट का मूल्य पहले के 2, 150 रु . 
और 3, 350 रु . प्रति टन के बजाय अब क्रमश : 2, 350 
और 3, 600 रु . प्रति टन होगा । सरकार ने कोयले का खदान 
पर औसत मूल्य 9 जनवरी 1986 से कोल इंडिया के मामले में 
27 रु . बहाकर 210 रु . प्रति गटर कर दिया और सिंगरेनी 
कोलियरीज के मामले में 219 रु. प्रति टन कर दिया । यह 
वृद्धि वेतन बिल , उच्चतर मूल्यह्रास और ब्याज प्रभार , 
भंडारों , बिजली , पेट्रोलियम उत्पादों और परिवहन में हुई 
यदि तथा अन्य बातों के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाने 
के कारण आवश्यक हो गयी थी । सरकार ने पहली फरवरी 
1988 से पेट्रोलियम उत्पादों में 6 से 23 प्रतिशत सफ 
मूल्यवृद्धि की घोषणा की । मोटर स्पिरिट ( पेट्रोल ) के 
माधार मूल्य में प्रति किलोलिटर 500 रु . , उच्च गति डीजल 
तेल में 180 रु . , मिटटी के तेल में 225 रु , और विमान 
टर्वाइन ईंधन में ( केवल स्वदेशी एयरलाइनों के लिए ) 
500 रु . प्रति किलोलिटर की वृद्धि की गयी । खाना पकाने 
की गैस के मूल्य में 700 म . प्रति टन की वृद्धि कर दी 
गयी । 6 फरवरी 1986 से इनमें कुछ कमी की गयी और 
यह कमी पेट्रोल के लिए 100 रु . , उच्च गति डीजल के 
लिए 72 रु ., और मिट्टी के तेल के लिए 90 रु . प्रति 
किलोलिटर थी । खाना पकाने की गैस के मामले में यह 
कमी 280 रु . प्रति टन थी । 


जिससे उत्पादन और रोजगार की वृद्धि हो , ताकि निर्धनता 
का बोझ क्रमिक रूप से कम हो सके । दीर्घकालीन राजकोषीय 
मीति का एक उद्देश्य समय के साथ- साथ राजस्व में प्रत्यक्ष 
करों का अंश बढ़ाना और ऐसे उपाय करना है जिससे कर 
चोरी न हो , ताकि राजकोषीय प्रणाली समग्र रूप से और 
अधिक प्रगतिशील हो सके । इसके द्वारा अनिवार्य वस्तुओं 
पर करों की कम दरों और अनाज , खाद्य तेलों और चीनी 
की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आर्थिक सहायता 
दोनों ही माध्यमों से परोक्ष कर प्रणाली के प्रवर्तन को और 
प्रगतिशील बनाने के प्रयासों में बराबर सहायता भी देने 
की योजना है । इसमें कर विन्यास का बारीकी से जायजा 
लेने और विकास और सामाजिक न्याय के मूलभूत उद्देश्यों 
को पूरा करने के लिए सुधारों के साथ जिन दिशाओं में 
देश को आगे बढ़ाना है, उनका पता लगाने और साथ ही साथ 
यह सुनिश्चित करने की राजस्व में कोई विशेष उल्लेखनीय 
हानि न हो , का प्रस्ताव है । इसका एक और लक्ष्य सुधारों 
के कार्यान्वयन की गति को इस बात को ध्यान में रखकर 
नियंत्रण में रखना है ताकि उत्पादन के मौजूदा ढांचे में , 
जो प्रतीत की प्राथिक नीतियों के फलस्वरूप विकसित हमा 
है , कोई गड़बड़ी न हो । मुद्रास्फीति को पूरी तरह से नियंत्रण 
में रखने को उच्च प्राथमिकता देने के कारण , योजना के लिए 
इस तरह अधिक से अधिक वित्तपोषण करना होगा जिससे 
मुद्रास्फीति न बढ़े और इसके लिए बजट और सरकारी क्षेत्र । 
प्रतिष्टानों द्वारा निर्मित अधिशेष राशियों पर निर्भर रहना क 
होगा और उसी के अनुरूप उधार ली गयों निधियों पर 
निर्भरता को कम करना होगा । दोकालोन वित्तीय नीति 
का यह अनिवार्य तत्व है । 


___ 115. कुछ अलौह धातुओं के गोदाम पर मल्य अंतर 
राष्ट्रीय बाजारों की प्रवृत्तियों , डालर के मूल्य में बढ़ोत्तरी 
और देश की समग्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 
प्रावधिक रूप से संशोधित किय जाते रहे । 


केन्द्र सरकार का बजट 1986- 87 


सरकारी वित्त 


116. राजकोषीय क्षेत्र में वर्ष 1985- 86 की मुख्य 
बातों में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा थी , जिससे 
संपूर्ण राजकोषीय उपायों में स्थिरत मायगी । अन्य मुख्य 
बातें थी केन्द्रीय सरकार के राजकोष में अभूतपूर्व वद्धि और 
इस वृद्धि के बावजूद राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए 
पंजीगत बजट की विन्या । संगत सतत समस्या । राज्यों के 
वित्त के संबंध में , संसाधनों का केन्द्र से भारी अंतरण और 
राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्ट न होने देने की योजना का 
प्रभावी कार्यान्वयन प्रमुख बातें थीं । इन्हें निम्नलिखित पैरा 
ग्राफों में विस्तार से बताया गया है । 


118. करों की 1985 -86 दर पर 1986- 87 में 
बजट घाटा अनुमानतः 4, 095 करोड़ रुपये होगा । कर 
संबंधी प्रस्तावित उपायों और राहतों को हिसाब में लेने पर 
केन्द्र सरकार को 445 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व 
प्राप्त होने को प्राशा है, जिससे प्रपूरित घाटा 3, 650 करोड़ 
रुपये रहेगा । यह घाटा 4, 490 करोड़ रूपय के पाटे के 
संशोधित अनमान से 840 करोड़ रुपय या 18. 7 प्रतिशत 
कम होगा और 1985- 86 के 3, 316 करोड़ रुपय के बजट 
अनुमान से 334 करोड़ रुपये या 10 . 1 प्रतिशत अधिक 
होगा ( अंतिम प्रकारे बजट के बाद किये गय संशोधनों को 
हिसाब में लेकर है ) । 


दीर्घकालीन राजकोषीय नीति 


119. 1985 - 86 के जट में जहां प्रत्यक्ष करों 
के संबंध में अनेक नयो बातें थों , वहीं इस साल के 
बजट में संशोधित योजित मूल्य कर ( मॉडबैट ) के माध्यम 
से परोक्ष मरों में सुधार लाने के लिए मयो प्रक्रिया शक 
की गयी । 


117. वर्ष 1986- 88 के बजट से वीर्घकालीन राजकोषीय 
नीति बनाने की सरकार की मंशा का पता चलता है । इस 
नीति की अवधि सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ -साथ 
समाप्त होगी । दिसंबर 1985 में घोषित वीर्घकालीन राज 
कोषीय नीति का लक्ष्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना है , 
1086 GI) 86 - 12 


120. दीर्घकालीन वित्तीय नीति के मनुसरण में प्राय 
फर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया , किन्त वेतन 
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भोगी लोगों के लिए मानक कटौती वेतन - माप के 25 प्रतिशत 
से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गयी और दमको उसवतम 
सीमा पहले के 6, 000 रु . में बड़ाकर 10, 000 रु . कर 
दी गयी । इन छुटों में लगभग 3 . 5 लाख करदाताओं को 
लाभ होगा । 


लिए स्थगित कर दिया गया । कंपनो क्षेत्र से संबंधित बजट 
को अन्य बातें थीं - मल्यल्लास व संबंधित उपबंधों को 
औचित्यपूर्ण बनाना , सम्पत्ति का पहले उपयोग कर लेने के 
बाद व्याज अदायगी के पूज. करण की अनुमति न देना और 
स्वदेशों तका को बढ़ावा देने के लिए उद्यम .िधि का 
निर्माण करना । 


121. उपहार कर में किए गर परिवर्तनों में निम्न 
लिखित शामिल हैं : ( i ) अाधारभूत छूट की सीमा 5, 000 
रुपये से बढ़ाकर 20, 000 रुपये करना , ( ii ) कर- योग्य 
उपहारों के मूल्य के 30 प्रतिशत की दर पर एक समान 
कर लगाना, ( iii ) उपहारों के एकीकरण से संबंधित प्रावधान 
को हटा देना , और ( iv ) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 , 
पति -पत्नी को उपहार, बोमा की पालिसियों के उपहार , 
कारोबार करते समय दिए जानेवाले उपहारों और किसी 
व्यक्ति को अधिकतम 500 रुपए तक के उपहारों से संबंधित 
कतिपय छड़ों को समाप्त करना । 


122. जहां तक पंजीगत लाभों पर कराधान का संबंध 
है , मास्तियां प्राप्त करने की लागत या उसके उचित बाजार 
मूल्य निर्धारण की तारीख 1- 1- 1964 से बढ़ाकर 
1- 4- 1974 कर दी गयी है और इमारतों और भूमि से होने 
घाले दीर्धाकालीन पंजीगत लाभों के लिए 50 प्रतिशत की 
एकसमान कटौती दर तय की गयी तथा अन्य के लिए यह 
60 प्रतिशत थी । प्रारंभिक कटौती की सीमा 5, 000 रुपये 
से बढ़ाकर 10, 000 रुपये तप कर दी गयो । भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य अधि 
सूचित एजेंसियों द्वारा जारी किरे गये अधिसूचित बांडों को 
उन निवेशों की सूची में शामिल किया गया , जिन्हें पंजोगत 
लाभों पर आयकर अधिनियम की धारा 543 के अन्तर्गत 
कराधान से छूट के लिए पात्र निवेश माना गया है । जिन 
मामलों में पंजीगत लाभ पुराने मकान के बेचने से मिला हो , 
यहां भावासी मकान खरीदने के लिए एक वर्ष की अवधि 
बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गयी है । सरकार ने यह भी अधिकार 
प्राप्त कर लिया है कि वह ऊंचे मूल्य की संपन्ति को खरोद 
ले , जो बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत की गयी हो । यह 
खरीद हस्सांतरण करने वाले के द्वारा सय किये गये मल्य 
पर की जा सकेगी । 


124. अनेक चरणों में जो उत्पादन शुल्क लगता , उसके 
ध्यापक प्रभाव को कम करने का दृष्टि से उत्पादन कराधान 
को प्रणाली सुधारने और उपभोक्ताओं के लिए लागत और 
मूल्य कम करने को दृष्टि से संशोधित योजित मूल्य कर 
( नाडवैट ) लागू करना एक प्रमुख उपाय था । लघु उद्योग 
के लिए उत्पादन शुल्क में छुट क योजना को उदार बनाना 
और खाद्य तेलों के देश में उत्पादन और स्वदेशी जगत 
वस्त्र उद्योग को पर्याप्त सहायता देने को भी अभिकल्पना को 
गयो । राजस्व बढ़ाने के प्रस्ताव का बोझ समाज के संपा 
वर्ग पर पड़ना था । आयात को जाने वाली वस्तुओं के 
प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन देने के 
प्रस्ताव से संबंधित उपाय सुझाय गये थे भारतीय यूनिट 
ट्रस्ट को सहायक संस्था के कम में नयो पारस्परिक निधि की 
स्थाना और सरकारी क्षेत्र के बांडों का एक और श्रृंखला, 
गिज पर प्राप्त लाभ कर- कम होगः , लागू करने के लिए 
प्रस्ताव किर गर । केन्द्र सरकार के बजट - घाटे का धारणा में 
संशोधन माले के सिद्धान्त को स्वकार करना और मोदित 
प्रणाली पर चक्रवर्ती समिते को लिफारिश के महार सरन 
मौद्रिक लस्यों को स्थानमा कता जिनके बारे में रिपोर्ट में 
अन्यत्र विस्तार से बताया गया है और भनिय निधि पर 
याज को दर में बड़ोतर। बजट को अन्य प्रमुख पाते हैं । 


राज्यों के बजा 1986- 87 


125. 1988- 87 के लिए 22 राज्यों के बजटां में से 
21 बजट पिधारतमाओं द्वारा अंतिम रूप से पारित कर 
दिए गए हैं । जम्मू और कश्मोर विनियोग ( सं . 2 ) अधि 
नियम , 1986 को राज्य के गवर्नर द्वारा 25 मार्च 1986 
को अधिनियमित किया गया । करा का 1985 -86 को 
दरा पर ये राज्य बजट 1986- 87 में 537 करोड़ रुपए का 
संयुक्त घटा दर्शाते हैं , जबकि 1985- 86 में 844 करोड़ 
रुपए का अधिशेष था । किन्तु 380 करोड़ रुपए के अति 
रित संसाधन जुटाने ( छूट निक लकर शुद्ध ) और 1986- 87 
में केन्द्र द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रतिरिय करों में 
राज्यों के 43 करोड़ रुपए के हिस्से को हिसाब में लें तो 
मित्र घाटा कम होकर 164 करोड़ रुपए रह जाता है । 


123. संपनियों पर प्रभार , जो मुख्यतः भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा रहता है , निर्धारण 
वर्ष 1987 - 88 से समाप्त कर दिया जायेगा और साथ ही 
नयी निधि योजना लागू की जायेगी । यह नयी योजना , 
निवेश अनुमति योजना के स्थान पर होगी और यह निर्धारित 
की कटौती लाभ के 20 प्रतिशत तक के बराबर उस स्थिति में 
होगी , जब लाम भारतीय ओद्योगिक विकास बैंक के पास जमा हो 
या संयंत्र और मशीनों की खरीद के लिए उपयोग में लाप 
गए हों । कंपनी प्राय पर अधिकर निर्धारण वर्ष 1987 - 88 
मे समाप्त करने की योजना दीर्घकालीन वित्तीय में की गयी थी 
जिसे राजस्व संबंघ बातों को ध्यान में रखकर एक साल के 


126. राज्यों के 1985- 86 के बजट अनुमामों में 
अतिरिक्त संसाधन जुटाने के बाद 100 करोड़ रुपए के 
समन वाटे का अनुमान लगाया गया था । लत्ता 1981- 85 
में 1, 438 करोड़ रुपए के अधिशेष के विरत संगोषित 
मनमानों के अनुसार पर्ष के अंत में 844 करोड़ रु का 
अधिशेष रहा था , जो राज्यों द्वारा ओवरडापट अदा करने के 
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समेकित स्थिति : 


केन्द्र और राज्य : 1986 - 87 


लिए केन्द्र से प्राप्त मध्यावधि ऋणों को पूज. गत खाते में से 
निकाल देने के बावजूद था । राज्यों का वित्तीय स्थिति में 
यह बदलाव संसाधनों के केन्द्र से राज्यों को अंतरण के 
कारण था , जो प्रांशिक रूप से 8 वे वित प्रायोग को । 
लिभारिशों का प्रनार दर्शाता है , जिनो ऐसे अंतरणा का 
स्तर बढ़ गया था । वास्तष में 1985-86 वह पहला वर्ष 
था , जब ये सिफारिशें कार्यान्वन क . गयीं । राज्यों के 
1986- 87 के बजटों के अनुनार उनके लिए 1985-86 में 
अंतरित फिा गर शद्ध संसाधन 17, 710 . करोड़ रुपए 
( संशोधित अनुमान ) थे, जो बजट अनुमानों से 21 प्रतिशत 
को प्रधिकता दाँत हैं । केन्द्र त कार को कर संबंध अधिधा 
वमूलियों, अधिक ऋण सहायता और केन्द्र से अधिक अनुदान 
से भी राज्यों को लाभ मिला । 


___ 127. केन्द्र और राज्यों का संयुक्त वित्तीय स्थिति के 
प्रांकड़े नारण , 16 में दिए गए है । केन्द्र और 22 राज्यों 
का संयुक्त बजट घाटा 1986- 87 में 3. 8 1 4 करोड़ रुपए 
रहने का अनुमान है, जो 1985 - 86 के संशोधित अनुमानों 
ने 168 कराए ग . या 4 . 6 प्रतिशत अयथा बः अनुमानों 
से 398 करोड़ रु . या 11 . 6 प्रतिशत अधिक है ( राज्यां 
के आगरा ट चुकाने के लिए केन्द्र द्वारा उन्हें दिए गए 
1 ,628 करोड़ रुपए के मध्यावधि ऋण केन्द्र सरकार के 
पूजा गत वितरणा और राज्य सरकारों कः पूज. गत प्राप्तियो 
में शामिल नहीं किए गए हैं ) । 


सारगी 16 -- केन्द्र और राज्य सरकारो को मनुक्त प्राप्तियां और वितरण : 1934-85 से 1986-87 तक 

.. (करोड़ रुपये ) 


1984- 85 
( संशोधित 
अनुमान ) 


1984- 85 1985- 86 
(लेखे) ( बजट अनुमान ) 


1985- 86 

1986-87 
( मंशोधित अनुमान ) ( यजट अनुमान ) * 


राशि 


राशि 


पिछ ने वर्ष के 

तदनुरूप 
संशोधित 
अनुमानों से 
- प्रतिपात घट- बढ़ 


पिछले वर्ष के 

बजट 
अनुमानों में 
प्रतिशत घट- बढ़ 


- 


- 


- - . 


. 


- 


- . 


12 


3 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


47022 


+ 


10 . 7 


11441 


10395 


23646 


32142 


i. कुल प्राप्तियां ( अ + मा ) 

6692066471 73690 . 79852 + 19 . 

3 85436 + 18 . 0 
म . गजस्व प्राप्सियो 45932 452965099553543 + 16 . 

6 58296 + 14 . 3 
जिसमें से कर प्राप्सि 35902 35808. 40358 42359 + 18 . 0 

+ 16. 5 
मा . पूंजीगत. प्राप्तियां . 

20988 . 21175 22695 26309 + 25 . 3 27160 
ii. फुल वितरण ( प्र + मा + इ ) 

72864 71857 77106 83498 + 14 . 6 99270 

+ 15. 8 
म . विकासात्मक व्यय ( क + + ग ) 

46898 46265 47525 52990 ___ + 13 . 5 54800 + 15 . 3 
फ . राजस्व . . 

27829 

27676 29735 32832 + 16 . 8 34320 + 15 . 4 
ख . पूंजी 

11327 11383 12834 + 14. 2 

+ 17 . 1 
ग. ऋण और प्रग्रिम . 

7442 7208 8349 7424 + 0 . 2 7085 + 11 . 8 
प्रा . गैर विकासात्मक म्यय ( क + + ग ) . 23393 27913 28321 + 19 , 8 

+ 18 . 2 
क . रामस्थ . . . 

21978 21683 25926 26149 + 19 . 0 29851 + 15 . 1 
खा . पंजी . 1308 1374 ___ 1652 1750 + 33. 

8 2 161 + 30 . 8 
ग. ऋण और मग्रिम 

360 336 335 4 22 + 17. 2 430 + 28 . 4 
इ. पम्प . 

2520 1999 1668 2187 + 13 . 2 2028 + 21 . 8 
iii . कुल मधिशेष ( + ) या घाटा ( --) ( iii) . . -- 5944 - 5186 - 3418 - ~ 3846 

- - 3814 

- - - - - - - - - 
टिप्पणियां : ( 1 ) राज्यों के संबंध में पाकर 21 राज्यों के नियमित बजटों और जम्मू और कश्मीर के अंतरिम बजट से संबंधित हैं, इसके अलावा प्रांकड़ों में 

विधान सभा बाले पंप शासित क्षेत्र शामिल नहीं है । मागालैण तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 1984- 85 ( लेखे) के माकड़े संबंधित अनुमानों से 

संबंधित है । 
( 2) अन्य वितरणों में अतिरिक र बाह्य ऋगामा , स्थान य निकायों ओर पंचायत , राज्य संस्थानों को क्षतिपूति और १. गई राशियां, आकस्मिक 

निधियों में बिनियोजन और शुद्ध प्रेषण शामिल है और राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित बजटों में बानि गये केन्द्र सरकार को किये गये 
श्रण भुगतान के भाकों के लिए उन्हें समायोजित किया गया है । 
* समें बजट प्रस्तारों के प्रभाष मामिल है । बजट में बार कर गरिवर्तन को नहीं लिया गया है । 
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मामों से 5, 772 करोड़ रुपये या 6 . 9 प्रतिशत और बजट 
अनुमानों से 12, 164 करोड़ रुपये या 15 . 8 प्रतिशत की 
वृद्धि दर्शाते हैं । 1986 - 87 का केंद्र य योजना के लिए 
22, 300 करोड़ रुपये का राशि प्रायंटित का गया है, जो 
1985- 86 के बजट अनुमान से 3, 800 करोड़ 
रुपये या 20 . 5 प्रतिशत अथवा संशोधित अनुमान से 2, 206 
करोड़ रुपये या 11 . 0 प्रतिशत अधिक है । इस प्रकार 
सालवी योजना के पहले दो वर्षों में सातवीं योजना के परि 
व्यय के 40 प्रतिशत ( 1984- 85 के मूल्यों पर ) से 
अधिक का व्यवस्था वास्तविक अयों में का जायग । । राज्यों 
और केंद्र शासित क्षेत्र का चूल योजना परिव्यय 1986- 87 
के लिए क्रमशः 15, 880 करोड़ रुपये और 872 रुपये 
नियत किया गया है, जो 1985- 86 के तदनुरूप संशोधित 
अनुमानों से क्रमशः 21 प्रतिशत और 36 प्रतिशत अधिक 
है । गरबा हटाने से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 1980 
87 में प्रतिशत रूप में अधिक आवंटन किया गया है । 


___ 128. केन्द्र और राज्यों को कुल प्राप्तियाँ 1986- 87 
में 85, 456 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है , जो 
73, 690 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 16 . 0 प्रतिशत 
और 79, 852 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 7 . 0 
प्रतिशत अधिक होगो । उनको राजस्व प्राप्तियां 58, 296 
करोड़ रुपए और पूजगत प्राप्तियां 27,160 करोड़ रुपए 
1986 - 87 में पिछले वर्ष के बजट अनुमानों से क्रमश: 
14. 3 प्रतिशत और 19 . 7 प्रतिशत अधिक होगा । पिछले 
वर्ष शुरु किए गए राजकोषीय सुधारों से केन्द्र सरकार के 
प्रमुख करों · का वसूल । 1985 - 86 (संशो . अनु . ) में 
1984- 85 ( लेखा ) से 22 प्रतिशत अधिक हुई, जो एक 
दशक में सर्वाधिक है । प्रत्यक्ष कर भी बजट अनुमानों से 
15 प्रतिशत अधिक थे । गैर निगमित क्षेत्र के कर दाताओं 
से मायकर का वसूलियां 1985 - 86 के बजट अनुमान से 
36 प्रतिशत अधिक हुई । वसूलियों में हुई इस प्रभूतपूर्व 
मृद्धि से केन्द्र और राज्य दोनों को लाभ हुआ । केन्द्र के 
हिस्से में 1984- 85 ( लेखा ) को तुलना में 19 प्रतिशत 
और राज्यों के हिस्से में 30 प्रतिशत ( लेखा ) को वृद्धि हुई । 
हालांकि यह वृद्धि 1986 - 87 में रह सकता है, यह 1983- 86 
को तरह उतनो स्पष्ट नहीं होगा । केन्द्र बजट मानता है 
कि 1985- 86 में कराधान को दरों पर 1986 - 87 में करों 
से प्राप्त कुल अतिरिक्त राणियां 1985- 86 ( संशो . अनु . ) 
से केवल 7 . 2 प्रतिशत अधिक होगा । केन्द्र सरकार द्वारा 
प्रत्यक्ष कर से अतिरिक्त संताधन जुटाने का कोई प्रस्ताव 
नहीं है । कुल कर राजस्व के अनुपात में प्रत्यक्ष करो से 
कुल राशियो 1985-86 ( संशो , अनु . ) के 20. 2 प्रतिशत 
से घटकर 1986- 87 ( बजट अनु . ) में 19 . 0 प्रतिशत 
रहने का अनुमान है । केन्द्र द्वारा प्रस्तावित परोक्ष करों के 
माध्यम से 467 करोड़ रुपए के अतिरिक्त साधनों में सबसे 
बड़ा हिस्सा ( 407 करोड़ रुपए या 87 प्रतिशत ) स . मा - शुल्क 
का होगा । परिणामस्वरूप , अतिरिक्त कर से राज्यों के 
हिस्से के कारण उन्हें अंतरित शुद्ध संसाधन लगभग 40 
करोड़ रुपए ही हैं । 


बाजार से उधार 


130. राजकोषीय वर्ष 1985- 80 में केन्द्र सरकार ने 
बाजार से पाठ बार उधार लिए - - दो बार 500 करोड़ 
रुपए ( प्रत्येक बार ) को प्रारंभिक राशि भारतीय रिजर्व 
बैंक के पक्ष में रखो गयो - - और कुल 5, 764 करोड़ रुपए 
उधार लिए । वर्ष के दौरान जिन ऋणों को अवधि पूर होती 
है ( 3 प्रतिशत अालनापनाय ऋण 1986- 87 को मिलाकर, 
जिसे सरकार ने चकता करने का निर्णय किया है ) , उनके 
लिए 663 करोड़ रुपए की राशि का धुकौती का प्रावधान 
करने के बाद बाजार से लिए गए उधारों को शुद्ध राशि 
5, 101 करोड़ रुपए था , जो पिछले वर्ष को उधार राशि से 
1, 001 करोड़ रुपए या 24 . 4 प्रतिशत को पर्याप्त वृद्धि 
दर्शाता है ( सारण :- 17 ) । बाजार से लिए गए 5, 764 
करोड़ रुपए के सकल उधार में 5, 554 करोड़ रुपए के नकद 
मभिदान थे और 210 करोड़ रुपए के परिवर्तन थे । केन्द्र 
सरकार के शव बाजार ऋण पिटले दो वर्षों की भांति हो 
बजट अनुमानों के प्रकल थे । 


129. केंद्र और राज्यों के कुल संवितरण अनुमानतः 
88, 270 करोड़ रुपये हैं , जो 1985-86 के संशोधित मन - 


सारणो 17 ---केन्द्र और राज्य सरकारो, स्थान य निकायों एवं केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा 
बाजार के लिए गए ऋण - - 1984- 85 और 1985 - 86 राजकोषीय वर्ष 

( फरोड़ रुपये ) 
सफल बाजार 

चुकीतियो 

शुद्ध बाजार 
( कुल ऋण जिनकी मवधि पूरी हुई ) 


1984- 85 


1985- 86 


1984 - 85 


1985- 86 


1984 - 85 


1985- 86 


1. केंद्र सरकार 
2. राज्य सरकार 
3. सरकार के कुल भण ( 1 + 2 ) 
4. केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाएं 
5. राज्य सरकारोंद्वारा प्रायोजित संस्थाएं ( स्थानीय निकायों सहित ) 
6. संस्थानों के कुल ऋण ( 4 + 5 ) 
7. करपाजारपण ( 3 + 6 ) . . . . . 


4591 
1301 
6892 
1309 
1080 
2389 - 
8281 


5764 491 
1414 620 
7178 1020 
1644 
1311 

398 
2855 

490 । 
101331810 


863 4100 

6101 
441 772 

973 
1104 4872 6074 
177 

1217 1467 
569 .. 682 

742 
746 

1899 2209 
18506771 8283 


. 
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131. राज्यों को सकल उधार राशियों 1985- 86 में 
1, 414 करोड़ रुपए थीं , जिनमें से 1, 189 करोड़ रुपए नकद 
अभिदान के माध्यम से और शेष 225 करोड़ रुपए परिवर्तन 
के द्वारा थे । बाजार से लो गयीं राज्यों को 973 करोड़ 
रुपए को शुद्ध उधार राशियां, अवधि पूरी होने वाले ऋणों 
( 4.41 करोड़ रुपए ) को चुकौतः को हिसाब में लेने के 
बाद, पिछले वर्ष से 201 करोड़ रुपए या 26 . 0 प्रतिशत 
अधिक थीं । स्थानीय प्राधिकरणों और केन्द्र तथा राज्य 
सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा 1985- 86 में लो 
गयो नाल उधार राशियां 2, 955 करोड़ रुपए थीं । अवधि 
पूरो होने वाले ऋणो ( 746 करोड़ रूपए ) को चुकौती के 
बाद शुद्ध उधार राशियां 2, 209 करोड़ रुपए थीं जो 
1984-85 के स्तर से 310 करोड़ रुपए या 16. 3 प्रतिपात 
की वृद्धि दर्शाता है । सरकार ( केन्द्र और राज्यों ) को कुल 
शुद्ध उधार राशियां चालु बाजार मूल्यों पर सकल देशो 
उत्पाद के अनुसात के रूप में 1985- 86 में 2 . 5 प्रतिशत थीं , 
जबकि 1984- 85 में 2 . 3 प्रतिशत थीं । सरकार द्वारा उधार 
ली गयी राशियों की शुद्ध प्राप्ति से , 1985- 86 में , योजना 
परिव्यय के 18. 8 प्रतिशत का वित्तपोषण हमा , जबकि 
1984- 85 में यह. 16 . 0 प्रतिशत था । 


1991, 10 . 50 प्रतिशत ऋण, 1996 और 11 . 50 प्रतिशत 
ऋण 2006 के जरिये प्रवेश किया और 1, 320 करोड़ 
रुपए की कुल राशि जुटायो । केन्द्रीय सरकार ने दूसरी बार 
14 जुलाई 1986 को बाजार में दो ऋणों, अर्थात 10 . 20 
प्रतिशत अण, 1993 और 11 . 50 प्रतिशत ऋण , 2006 
( दूसरा निगम ) के साथ प्रवेश किया और नाद व परिवर्तन 
आधार पर 1, 200 करोड़ रुपए का अधिसूचित राशि प्राप्त 
को । प्राधिसूचित राशि पर 10 प्रतिशत अधिक अभिदान को 
अपने पास रखी के प्रधिकार के साथ केन्द्रीय सरकार ने 
उक्त ऋणों से 1, 3 20 करोड़ रुायों को का राशि प्राप्त 
को । वर्ष 1986-87 के दौरान उ7 ऋणों से प्राप्त राशि 
को मिलाकर भारत सरकार के कुल सकल उपार को राणि 
श्रम तक 2, 640 करोड़ रुसर हो गया है या उक्त राशि 
1986- 87 के लिए बजट को गा सकल राशि का 41 . 6 
प्रतिशा था । 


केन्द्रीय सरकार के ऋगों पर कूपन दरें 


- 132. बाजार से उधार लो गयो जिन राशियों की 
ऊपर चर्चा को गया है , उनके अलावा केन्द्र और राज्यों ने 
भविष्य निधि और अल्प बचत जैसे साधनों से भा उधार 
लिए । केन्द्र और राज्य सरकारों को प्रातरिक ऋण एवं 
अन्य देयताओं में शुद्ध वृद्धि 1985-86 में सकल घरेलू 
उत्पाद के 10. 3 प्रतिशत के बराबर हई , जबकि पिछले 
वर्ष यह वृद्धि 9 . 0 प्रतिशत थी । 


135. हाल हो के वर्षों में केन्द्रीय सरकार के ऋणों पर 
कान दरां को पढ़ाने को नग मुद्रा नोति 1985- 86 में 
जारो रहो । 1984-85 के दौरान, पहली बार 10 . 50 . 
प्रतिमा को कूपन दर के माय 30 वर्षों को अवधि समाप्ति 
वाला दर्धायधि प्रतिभूतियां जारी की गयी थी । 1985 - 86 
में भी इसी प्रकार का प्रतिभूतिमा जारी की गयीं किन्तु 
वे 11 . 50 प्रतिमा की उच्च कूपन पर पर थीं । 1984- 85 
को प्रतिभूतियों को सननुल्य अन्य अनधि समाप्तिवाली प्रति 
भूतियों को कादरी में 1 , 00 से 1 . 24 प्रतिशत अंकों की 
वृद्धि का प्रावधान किया गया था । चक्रवर्ती समिति की 
रिपोर्ट को सिफारिशों का सम्मान करते हुए, 1986- 87 में 
जारो किए गए अगों से पहले भाग में , 5 वर्ष , 10 वर्ष 
और 20 वर्ष के ऋगां पर कान दरें क्रमशः 10 प्रतिशत , 
10 . 50 प्रतिशत और 11 . 50 प्रतिशत निर्धारित की गयी 
थीं जबकि 1985 - 86 में उक्त दरें कलश: 9 . 00 प्रतिशत , 
9 . 50 प्रतिशत और 10 . 50 प्रतिशत थीं । 


योन्द्रीय ऋणों में भारतीय रिजर्व बैंस का समर्थन 


133. छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा शुद्ध 
बाजार उधारों में वार्षिक वृद्धि वर्ष 1980 - 81, 1981 - 82 , 
1982- 83, 1983- 84 और 1984- 85 में क्रमशः 32 . 7 
प्रतिशत , 11 . 6 प्रतिशत , 30 . 8 प्रतिशत , 5 . 2 प्रतिशत 
और 2 . 4 प्रतिशत थो । जैसाकि पहले कहा जा चुका है , 
1985- 86 में शुद्ध बाजार उधार 5, 101 करोड़ रुपए हो 
गया या 1984- 85 को राशि को तुलना में उसमें 24 . 4 
प्रतिशत की वृद्धि हुई और सकल देशो उत्पाद में उसका 
अनुपात 2 . 1 प्रतिशत हो गया । 1986 -87 के केन्द्रीय 
बजट में शुद्ध बाजार उधार 5, 300 करोड़ रुपए हो गया 
या पिछले वर्ष की तुलना में उसमें 3 . 9 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । 1986- 87 में सांकेतिक सबाल देशी उत्पाद में 10 
प्रतिशत की वृद्धि को कल्पना के साथ, शुद्ध बाजार उधार 
चालू बाजार मूल्यों पर राफल पेशा उस्पाप के 2 . 0 प्रतिशत 
बैठेगा , जबकि सातवीं योजना के लक्ष्यों के. प्राधार पर द. 
षधि राजकोषीय मति में इसके 1 . 6 प्रतिशत होने का लक्ष्य 
रखा गया है । 


136. जैताकि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में 
उल्लेख किया गया था , केद्रीय सरकार के बाजार उधार 
कार्यक्रम में नियमित वृद्धि के साथ - साथ , अर्थव्यवस्था में 
प्रारक्षित मुद्रा निर्माण के गंभीर निहितार्थों और गुद्रा आपूर्ति 
के साथ ही केन्द्रीय सरकार के ऋणों के लिए रिजर्व बैंक के 
समर्थन में भी पिछले वर्षों में वद्धि होती रही । केन्द्रीय 
सरकार के लिए रिजर्व बैंक का ऋण समर्थन 1980- 81 में 
कुल के 43 . 1 प्रतिशत अधिकतम स्तर तक पहुंच गया था , 
यह अनुपात घटकर .1981- 82 में 28 . 8 प्रतिशत और 
. 1982-83 में 25 , 2 प्रतिशत रह गया । किन्तु 1983- 84 
में उक्त अनुपात बढ़कर 30 . 5 प्रतिशत और 1984- 85 में 
35 . 9 प्रतिशत हो गया, तयारि 1985- 86 में यह अनुपात 
भटकर . 6 . 4 प्रतिशत हो गया ( सारणी 1s) 1 1986- 86 
में दिनांकित प्रतिभूतियों में रिजर्व बैंक का समयन का प्रर्थात् 


134. 1986- 87 के वित्तीय वर्ष के दौरान, केन्द्रीय 
सरकार ने बाजार में 12 मई 1986 को पहली बार नकदी 
व परिवर्तन प्राधार के तीन ऋणों, प्रांद 10 प्रतिशत ऋण , 
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367 . 9 करोड़ रुपए था , यह मही मूल्य के माधार पर है । 
मालबत्ता , अंकित मूल्य के आधार पर दिनांकित प्रतिभूतियों 
की रिजर्व बैंक की धारिताएं 604 , 0 करोड़ रुपए की वृद्धि 
दर्शाती हैं । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है , कूपन दरों 
में वृद्धि और इस सम । को सर्वोच्च ब्याज दर, अर्थात् 
11 . 5 प्रतिशत की दर के साथ 30 वर्षीय ऋण कः शुरूआत 
के कारण बाजार में साधन स्त्रोतों को जुटाने में सहायता 
मिल : । 1985- 86 में जारी किए गए ऋणों कः कुल राशि 
के 72. 4 प्रतिशत अंश पर सर्वोच्छ कपन दर, अर्थात् 11 , 50 
प्रतिशत की दर लगाया गया था जबकि 1984- 85 में 
10 . 5 प्रतिशत की सर्वोच्च कुपन दर वाले ऋण का अंश 


38 . 2 प्रतिशत था । इसके साथ ही 1985 - 86 के दौरान 
दैनिक आधार पर सांविधिक चलनिधि अनुपात के पडाई से 
प्रवर्तन के साथ ही , बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात 
36 . 0 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 . 0 प्रतिशत कर दिया गया । 
यद्यपि 1985- 86 में दिनांकित प्रतिभूतियों को निगर्व बै 
समर्थन 1985-86 में कम था , लेकिन वर्ष के दौरान केन्द्र य 
सरकार को रिजर्व बैंक के ऋण क . शुद्ध राशि 6, 169. . 
करोड़ रुपए था जो 1981- 85 के 6, 054 . 9 पारी कामों 
की राशि की तुलना में अधिक यो । बांडा , प्रमाणपत्रों ओर 
जमा योजनाओं के जरिए संसाधन जुटाने से संबंधित विवरण 
निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं । . 


मारण: 18----केन्द्र सरकार बजट घाटा , वाजार ऋण और बाजार ऋणों में रिजर्व बैंक की सहायता ( 1983- 84 से 
1986- 87 तक ) 

(करोड़ रुपये ) 


म 


1983- 84 
( लेखे) 


1984- 85 

(लेख ) 


1985- 86 
( बजट 
अनुमान ) 


1985- 86 1986- 87( क ). 
( संशोधित 
अनुमान ) अनुमान ) 


- 


- 


24383 . 7 


31400 . 2 


27881 . 2 
- - 3497 . 5 


27116. 5 
32717 . 8 
- 5601 . 3 


29021. 3 

34961 . 5 
- - 5940 . 2 


38273 , 8 
- - 6873 . 6 


17768 , 9 


18018. 6 


1. राजस्व लेखा 
( क ) राजस्व 

20492 . 4 
( ब ) भ्यय 

22890 . 2 
( ग ) अधिशेष ( + )/ घाटा ( -- ) 

- - 2397 . 6 
2. पूजीगत लेखा 
( क ) प्राप्तिया . . 

. 15861 . 0 
( ब) संवितरण . . 

. 14880 . 6( ब ) 
( ग ) अधिशेष ( + )/ घाटा ( - ) 

. + 980 . 4 ( ख ) 
3. कुल प्राप्तियां [ 1 ( क ) + 2 (ग ) 1 

. 36353 . 6 
4. समग्र प्रधिशेष ( + ) घाटा ( ... ) 

. ---- 1417. 2 ( ख ) 
5. ( 3 ) के प्रतिशत के रूप में ( 4 ) 

3 . 9 
6. सकल बाजार ऋण . . 

4381 . 7 
7: ( 3 ) के प्रतिशत के रूप में ( 6 ) 

12 . 1 
8. रिजर्वबैंक के अधिकार में दिनांकित प्रतिभूतियां ( डियो) * . . 1338 . 1 
२. ( 6) के प्रतिसत के रूप में ( 8 ) . . . 

30 . 5 


--- 250 . 3 


20862 . 7 - 
18577 . 6 
+ 228 5 . 1 
47979 . 

2 
- - 3316 . 2 

6 . 9 
5754 . 0 

12. 0 
367 . 9 


42152 . 0 
- 3747. 8 

8 . 9 
4533. 7 

10 . 9 
1644 . 0 


23610 . 5 
22160 . 7 ( ग ) 
+ 14:19 . 8( ग ) 
52631 . 

8 
- 4490 . 4 ( ग ) 

8 . 5 
5763 . 0 

10 . 9 
387 . 9 

6 . 4 


24898. 8 
21673. 0 
+ 3223 . 8 
56297 . 0 
-- 3649 . 8 

6 . 5 


5350 . 0 


. 


11 . 3 


35 . 9 


6 . 4 


टिप्पणी- - (क ) इनमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं और बजट के बाद के परिवर्तन शामिल नहीं है । 

( ब) इनमें राज्य सरकारों के 31मार्च 1883 तक के प्रोपरड्राफ्टों को पूरा करने के लिए उन्हें दिये गये 400 करोड़ रुपये के ऋण शामिल नहीं हैं । 
( ग ) इसमें प्रोपरडापट विनियमन के अन्तर्गत पहली प्रसूबर, 1985 को राज्य सरकारों को दिये गये 1 . 628 करोड़ रूपये के मध्यकालिक ऋण 

शामिल नहीं है । 
• रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार, बही मूल्यों के आधार पर 


राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बोर ( दूसरानिर्गम ) 

137. बागे, प्रमाणपत्रों तथा जमा योजनाओं के जरिये 
स्रोत जुटाने के ब्यौरे मागे के पैराग्राफों में दिए गए हैं । 
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बोर (दूसरा निर्गम ) 3 वर्ष को 
अवधि समाप्ति के साथ 7 जुलाई 1983 को जारी किए 
गए और उनको ब्याज दर 7 . 5 प्रतिशत थो । जैसा कि 
9 जुलाई 1979 से प्रारंभ किए जाने वाले सात वर्षीय 
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांछे के मामले में था , उक्त बोस 


की मास्तियों के अंतरण /विक पर, पूंजीगत लाभ कर से छूट 
प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को निवेश सुविधा प्रदान 
करने के प्रयोजन से प्रारंभ किए गए । 1986- 87 के बजट 
में 3 वर्षीय बांडों को विक्री से 20 करोड़ रुपयों का प्राप्ति 
का अनुमान लगाया गया था । बांडों का बिक्री के प्रारंभ से 
अब तक 3 वर्षीय यासों को कुल बकाया राशि 30 जून 
1986 को 89 करोड़ रुपए था और 7 वर्षीय बांखों को 
183 करोड़ रुपए था । 


माग II ---खंड ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : नवंबर 22, 1986/ अग्रहायण 1, 1908 
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सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र 
138. 1 जून , 1982 से जनता के उपयोग के लिए 
विशेष रूपने छोटे बचतकर्ताओं की निजी बचत राशियों को 
जुटाने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किये गये । 
उनको ब्याज दर ( अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि प्राधार पर ) 11 . 3 
प्रतिशत वार्षिक थी । 31 मार्च 1986 को सामाजिक सुरक्षा 
प्रमाणपत्रों में किया गया कुल अभिदान 17 . 5 करोड़ रुपये 
था । 


और प्राकर्षक होते गये है । इन प्रमाणपत्रों में किये गये 
निवेश प्रायकर अधिनियम की धारा- 80ग के अधीन 40, 000 
रुसयों की अधिकतम सीमा तक अन्य वित्तीय प्रास्तियों के 
साथ कर योग्य प्राय से छट के लिये पात्र होते हैं और इन 
प्रमाणपत्नों पर व्याज भी आयकर अधिनियम की धारा 80-ठ 
के अधीन अन्य विशिष्ट निवेशों पर अजित ब्याज के साथ 
7, 000 रुपये तक छुट के योग्य होता है । इसके साथ ही , अन्य 
विशिष्ट प्रास्तियों के साथ 5 लाख रुपये की सीमा तक संपत्ति 
कर से छूट का प्रावधान किया गया है । उक्त प्रमाणपत्रों की 
बिक्रो से बड़ो मात्रा में प्राप्ति की प्रवृत्ति 1985- 86 के दौरान 
जारी रही । 1985 - 86 ( अप्रेल-मार्च) के दौरान कुल जमा 
की गयो राशि 3,155 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी जबकि 
1984- 85 के दौरान यह राशि 2,598 करोड़ रुपये थी । 


पूंजी निवेश बांड 
139. 28 जन , 1982 से पंजी निमेश बांड शरू किये 
गये थे । इन बांडों को अवधि समाप्ति 10 वर्ष और व्याज 
दर वार्षिक 7 . 0 प्रतिशत है । इन वांडों की बिक्रो से 1986 
87 के बजट में 60 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया 
गया था । प्रारंभ से लेकर इन बांडों की बिक्री से प्राप्त 
होने वालो राशियां 30 जून , 1986 को 16 2 . 4 करोड़ 
रुपये थीं । 


राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्ट 


राष्ट्रीय जमा योजना 
140 . सार्वजनिक निवेश के लिए अतिरिक्त वित्तीय 
साधन स्रोतों को जुटाने के लिए 30 जलाई 1984 को राष्ट्रीय 
जना योजना प्रारंभ की गयो । मोटे तौर से इसकी मुख्य बातें 
बैंकों को दोवधि जमा योजनाओं जैसी हो हैं । उक्त योजना 
के अधीन चार वर्षों को अवधि के लिये जमा राशियां रखो 
जातो हैं जिन पर प्रति वर्ष 10. 50 प्रतिशत व्याज लगाया 
जाता है । उक्त जमा राशियों में विशेष संपत्ति कर और पाय 
कर लाभ शामिल हैं । इन जमा राशियों से प्राप्त छ..ाज आयकर 
अधिनियम की धारा 803 के अंतर्गत इस समय उपलब्ध 10 
हजार रुपयों तक ( भारतीय यूनिट ट्रस्ट से प्राप्त 3000 
रुपयों को राशि को मिलाकर ) को छु . के अतिरिक्त 2000 
रुपयों तक छुट के लिये पात्र है । सभी प्रास्तियों के संदर्भ में 
क 5 लाख रुपयों को सनेकिन छट सोमा के अलावा , केवल 
अमारागियों के लिए संपत्ति कर से 25, 000 रुपयों की 
अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है । 1986- 87 के 
बजट में उक्त जमा राशियों से 200 करोड़ रुपये की प्राप्ति 
का अनुमान है । इस जना राशियों के प्रारंभ से लेकर इनके 
द्वारा प्रा - न अभिमान को राशि 18 अप्रैल 1986 को 58 . 7 
करोउ थी जबकि निश्चित अवधि के दौरान सरकार द्वारा 
नियत को गयो राशि का लक्ष्य 500 करोड़ रुपये था । एल . 
टी .एफ. पो ने सायंजनिक विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय जमा 
योजना ( नयी श्रृंखला ) की रूपरेखा सूचित की है । मागे 
आंच के लिए इस प्रजात्र को व्यय पर ऋमिक कराधान से 
संबंधित अध्ययन दल को भेजा गया है । 

राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र 
141 , छह बीग राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र VI और 
VII निर्गम जो 1 मई 1981 से प्रारंभ किये गये थे , वे 
मायकर अधिनियम और संपत्ति कर अधिनियन के अधो । 
उच्च अर्जन तथा उदार लाभों के कारण निरन्तर लोकप्रिय 


142. पिछली रिपोटों में राज्य सरकारों द्वारा बराबर 
ओवरड्राफ्टों का लगातार भाश्रय लेने की प्रवृत्ति की मालोचना 
की गयी थी । वित्तीय अनुशासन लाने की दृष्टि से केन्द्र ने 
राज्य सरकारों को 4 फरवरी, 1985 को यह सूचित किया 
कि वे अपने अनधिकृत ओवरड्राफ्टों को राजकोषीय वर्ष 1984 
85 में 1, 808 . 83 करोड़ रुपये के उस स्तर तक सीमित 
रखें , जिस पर 17 राज्यों के ओवरड्राफ्ट 28 जनवरी 1985 
को थे । उस तारीख को बकाया राशि के स्तरों पर राज्यवार 
ओवरड्राफ्टों की उच्चतम सीमा भी निर्धारित कर दी गयी । 
राज्यों को यह भी सूचित किया गया कि यदि ओवरड्राफ्ट 
28 जनबरी, 1985 की स्थिति से पहले ही ऊपर जा चुके 
हों और सात कार्य दिवसों तक जारी रहें तो रिजर्व बैंक 
संबंधित राज्य के लिये भुगतान बन्द कर देगा । दरमसल रिजर्व 
बैंक ने फरवरी और भप्रैल 1985 में दो राज्यों के भुगतान 
बन्द कर दिये । 11 राज्यों के संदर्भ में ओवरड्राफ्टों का स्तर 
मार्च 1985 के अंतिम कार्य दिवस को घटकर 947. 66 
करोड़ रुपये रह गया । 31 मार्च, 1984 को 8 राज्यों के 
खाते में बकाया राशि 257 . 57 करोड़ रुपये थी । 27 जून 
1985 को 7 राज्यों के संदर्भ में 351 . 25 करोड़ रुपये के 
ओवरड्राफ्ट केन्द्रीय सहायता से निपटाये गये । फिर भी जुलाई 
1985 को पुनः ओवरड्राफ्ट लिये जाने लगे और 24 अलाई , 
1985 को 9 राज्यों के संदर्भ में व 935 . 74 करोड़ रुपयों 
को उच्चतन सीमा पर ( 1985- 86 में ) पहुंच गय । सितंबर 
1985 के अन्त में उक्त ओवरड्राफ्ट 5 राज्यों के संदर्भ में घटकर 
311 . 55 रोग कायेही गरे । ओवरड्राफ्टों को विनियमित करने 
के लिये तैयार की गयी योजना के अधीन , केन्द्र सरकार ने 1 
प्रातूबर, 1985 को 17 राज्यों को 1628. 01 करोड़ 
रुपयों के मध्यावधि ऋग जारी किये ओकि 28 जनवरी , 
1985 को उक्त राज्यों के बकाया ओवरड्राफ्टों के 90 प्रतिशत 
के बराबर थे । केन्द्र ने राज्य सरकारों को यह भी सुचित 
किया कि अब इसके बाद रिजर्व बैंक के पास उनके कोई 
ओवरडास्ट नहीं होने चाहिए और यदि किसी राज्य सरकार 
के खाने में कोई ओपर बापट बकाया रहने है और सात कार्य 
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दिवसों से अधिक समय तक जारी रहते है तो रिजर्व बैंक 
उनके खाते में भुगतान बन्द कर देगा । यह प्रसन्नता की 
बात है कि राज्यों ने उक्त योजना की अपेक्षाओं का अनुपालन 
किया है । 


जो 1984 -85 में जारी किये गये 1, 336 . 5 करोड़ रुपयों 
के पूंजी निर्गमों की तुलना में 14 3 प्रतिशत अधिक वृद्धि 
को दर्शाते है । ईक्विटी शेयर दुगने हो गये जबकि डिबेंचरों 
के निर्गमों में 22 . 6 प्रतिशत की गिरावट आयी । साथ ही , 
इस वर्ष सितंबर 1985 में भारत सरकार द्वारा जारी किये 
गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में , ऊर्जा और दूरसंचार 
के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की तीन कंपनियों ने 265 करोड़ 
रुपयों की राशि के वांड जारी किये । 


पूंजीगत बाजार 
निर्गत और जुटायी गयी पूंजी 
143. 1985- 88 के अधिकांश समय के दौरान पूंजी 
बाजार में काफी उछाल परिलक्षित हुआ था किंतु 1986- 87 
के लिये केन्द्रीय बजट के प्रस्तुत होने के बाद उसमें अस्थायी 
मंदी दिखलाई पडी । सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकर की 
गैर-सरकारी लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी नये पूंजी निर्गमों 
की राशि 1985- 86 के दौरान, 1 , 527 . 9 करोड भपये थी 


144. अनन्तिम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सरकारी और 
गैर- सरकारी कंपनियों द्वारा 1985- 86 के दौरान बोनस 
निर्गमों को छोड़कर जटाई गयी पंजी 934 . 5 करोड़ रुपये 
हो गयी । पिछले वर्ष जुटाई गयो 858 . 3 करोड़ रुपयों को 
राशि की तुलना में यह वृद्धि 8 . 9 प्रतिशत थी । 


सारणी 19 - गैर - सरकारी कम्पनियों द्वारा पूंजी निम और जुटायी गयी पूंजी 

( सागंजनिक और निजी ) 


( करोड़ रुपये ) 


पूंजीगत निर्गम 


जुटायी गयो पूंजी * ( चुकता ) 


प्रतिभूतियो 


1984- 85 
( संशोधित ) 


1985- 86 
( यप्रतिम ) 


1984- 85 
( संशोधित ) 


1985- 86 
( अपनेतिम ) 


385 . 87 


793 . 15 


242 . 75 


227 . 46 


इक्विटी शेयर 
मधिमाम शेयर 
डिबेंचर . 


4 . 86 


1 . 93 


2 . 87 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


2 . 46 
732. 28 


. 


945 . 74 


613 . 61 


704 . 19 


(i) परिवर्तनीय . 


. 


. 


. 


. 


. 


164 . 88 


67 . 81 


उपलत्र 


- नहीं 


उपन्ध्र 
नहीं 


(ii ) अपरिवर्तनीय 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


730 .88 
1, 336 . 47 


6 74. 47 
1,527 . 89 


जोड़ . 


858 . 29 


934 . 52 . 


* ये पाकड़े पूंजीगत निर्गमों के नियंत्रक द्वारा प्रदान की गयी सहमति स्वीति के भवोन जुटायी गयी पूंजी से संबंधित है और इनमें बोनस निर्गम शामिन 
___ मही है । 
मन्, : अनुपलम्ध 
टिप्पणी : 23 फरवरी , 1985 से पूंजीगत निर्गमों के लिये सहमति स्वीकृति प्राप्त करने की छूट सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गयी 
प , अतः 1984-85 से संबंधित आंकड़े, 1985-86 से पूरी तरह बननाय नहीं है । 
स्रोत : पूंजीगत निर्गम नियंतक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार । 


नितीय संस्थानों द्वारा सहायता 
145. अतंतिम प्राकहों के अनुसार अखिल भारतीय ऋण 
संस्थाओ ( जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारत य 
औद्योगिक वित निगम , भारतीय औद्योगि ऋण और निवेश 
निगम , भारताय औधोग नग बैंक , जाय । यमा निगम , 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट और सामान्य ब . मा निगम तथा उत्तक 
सहयोग , संस्थाओं द्वारा कुल मंजर और वितरित सहायता 
क्रमश . 6, 349 . 8 बारो माये और 4, 293. 2 करोड़ रुपये 
रहः । इस पिछले वर्ष कः तदनुरूप अवधि क तुलना में मंजूर 


और वितरित सहायता में क्रमशः 20 . 0 प्रतिशत और 36 . 6 
प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई । 1985- 86 के दौरान 
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित राशियों और 
पूंजा निर्गमों में हुई वृद्धि औद्योगिक निवेश को वृद्धिगत प्रवृत्ति 
को सूचित करता है । 1986- 87 में भा इस प्रवृत्ति के बने 
रहने को संभावना है क्योंकि 1985- 86 में पंजा निर्गमों के 
नियंत्रक द्वारा प्रदान को गया तहमतियां स्व कृतियां 3, 055 
करोड़ काये थीं जो 1984- 85 के 1, 699 करोड़ रुपये के 
स्तर से 80 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है ( सारणो 20 ) । 


- 


-- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


-- 


- 


- - 
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सारण । 20 : - - गैर- सरकारी कंपनियों ( सार्वजनिक और निज . ) को पंजो निर्गम के नियंत्रक द्वारा मंजूर को गयो 

महमतियां / स्वीकृतियां 


- 1983-84 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


( करोड रुपये ) 
. .. . . . - - -- . - - . . . - ... - . --- - - -- . .. - - - - - - - - - .. . - -. . - 

1983- 84 1984- 85 

1985 - 86 
- . - - ..- . - - - --- . - - - 
1 ईक्विटी और अधिमान शेयर ( क + ख ) 

3319. 46 779. 53 

1 , 066. 31 
( क ) प्रारभिक 

192. 09 557. 07 

645 . 48 
( ख ) पांगांम । 

127. 37 22 : 26 

420. 83 
::. डिनर 

609. 36 919. 55 

1 , 989. 01 
जोक ( 1 + : ) 

. 928. 8 

1, 699. 08 

3, 055. 32 
- -- - - - -- -- - - - - 

. . - . - - - - . . . . - - -- - - 
टिप्पणी : 2. फरवरी 1985 से पंजो निर्गों के लिए महमरिपो स्वामियों को प्राप्त करने की छूट मोमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये 
क - दी गयो । अतएव 1984 - 85 से सम्बंधित आंकडे 1985- 86 के आकार में पूरी तरह तुलनीय नहीं है । 


उठाये । इनमें ये शामिल हैं : कर्मचारी शेयर विकल्प योजना 
___ का प्रारंभ जिसके अधीन सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के 

कर्मचारियों को उनकी कंपनियों क , ईक्विटो पंजी में हिस्सा 
दिया जा सकता है, नयाँ इकाइयों के प्राधुनिक करण , विस्तार 

और स्थापना संबंध उद्देश्यों के लिये पूंजा जुटाने के वास्ते 
मंचयः परिवर्तन य अधिमान शेयर ( क्यमलेटिव कन्वटिबिल 
प्रेफरम ) नामक नयः लिखित का प्रारंभ और सरकार मेन के 
प्रतिष्ठानों द्वारा बांडों का जारी करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांतो 
को घोषणा । 


नीतिगत परिवर्तन 
146. 1986 -87 के केन्द्रीय बजट में पंजो बाजार को 
मजब्रत बनाने और निवेश संबंध , वातावरण को सुधारने के 
बारे में प्रस्ताव शामिल है । इन प्रस्तावों में भारत य यूनिट 
ट्रस्ट के एक अनुषंगा के रूप में सरकारी क्षेत्र में एक नय 
पारस्परिक निधि के निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है ताकि 
छोटे निवेशकर्ताओं के लिए अतिरिक्त निवेश माध्यम क . . 
ध्यवस्था हो सके । 

147. भारत सरकार द्वारा घोषित दोर्धाधि राजकोषीय 
नीति के जरिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को यह 
जिम्मेदारी दी गयो है कि वह जोखिम पूंजी निधि के संचालन 
को देखे और दीर्घावधि विकास प्रयोजनों के लिए निधियों का 
जटाये । इन उद्देश्य से प्रायकर अधिनियम की धारा 543 
के प्रधान पूजोगत लाभ कर से मिलने वाली छूट को मिलाकर 
कतिपय राजकोषोय रियायतें भारतीय औद्योगिक विकास 
बैंक को उपलब्ध कराया गया हैं । 

148. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 इस 
ट्रस्ट के परिचालन सबंधो कार्य को बढ़ाने के लिए संशोधित 
किया गया । संशोधित अधिनियम के जरिये भारतीय यूनिट 
ट्रस्ट प्रत्याश ऋण, अचल संपत्ति ग्रहण करना बेचना. पट्टा, 
बिल पुनर्भाजन , व्यापार बैंकिंग प्रादि से संबंधित कार्य कर 
सकता है और अनिवासी भारतीयों को निवेश निधि संविभाग 
प्रबंध को भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अन्य सुविधाएं प्रदान कार 
सकता है । 

149. लोकसभा द्वारा पारित भारतीय औद्योगिक विका । 
बैंक ( संगोधन ) विवेयक , 1985 के जरिये भा औ1ि. बैंक 
को प्राधिकृत पंजा को बढ़ाने को तथा मा . वि . गः प्राधि 
यिम के अंतर्गत निवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पारिभाषिक 
विस्तार को व्यापक अनाने की व्यवस्था को गया है ताकि 
प्राधनिक औद्योगिक गतिविधियों, सेवाक्षेत्रों और छोटे उद्यम 
कर्ताओं द्वारा का जानेवाली महायक गतिविधियों को सहायता 
प्रदान की जा सके तथा इसके साथ हो भा , औ . वि . बैक को 
मस्था -विनिर्माण को भूमिका को मजबूत बनाया जा सके । 

13 ). 1985- 86 के नरकार ने पूजा वाजार को 
मगबाबा ने कर उसके विविध कारण के लिए अनेक कदम 
1086 GI186 -- 13 


151 . सरकारी क्षेत्र के बांडों को मयो योजना ऊर्जा 
और दूरसंचार के क्षेत्रों और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 
हम प्रकार के अन्य क्षेत्रो में स्थित सरकारी निगमित निकायों 
पर लाग है । रे बांध वर्तमान और नये निगमित प्रतिष्ठानों 
दोनों के है । द्वारा जारी किये जा सकते हैं । प्रांडों का व्याज 
दर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जायेगी और वह ब्याज 
दर संचयः या संचय हो सकता है उच्चतम ब्याज दर प्रति 
वर्ष 11 प्रतिणत तय का गया है । बांडों का अंकित मूल्य , 
जो शेयर बाजारों में भूच बद्ध होंगे , 500/- रु . या 1000/ 
रु . हो सकता है । ये बांड सामान्यतः 7 वर्ष की अवधि को 
समाप्ति से पहले विमोच्य नहीं होंगे और न हो उनको 
विमोच्य अवधि 10 वर्ष से अधिक होग । । इन बांडो को बिना 
किता समा के संपत्ति कर से छूट प्रदान को आयेगः । इन 
बांडों से निवेशकर्ताओं को जो ब्याज अजित होता है उसके मुल 
स्रोत पर कर का कोई कटौति नहीं होगी, और उक्त बांडों 
के व्याज में प्राप्त प्राय , आयकर अधिनियम , 1961 क धारा 
808 के अधीन छूट प्राप्त करने का पात्र होग । जैसाकि 
अपरिवर्तनोय डिबेंचरों के मामले में होता है, इन बांडों के 
मामले में पुन: क्रय सुविधा का अनुमति द गय है । साथ है । 
बन बांडो को पराकन और सुपुर्दग . के जरिय अंतरित किया जा 
सकता है । 


ईक्विटी मूल्य 
____ 15 2. 1985- 86 के अधिकांश भाग के दौरान प्रमुख 
शेयर बाम में ईक्विट : मूल्य उछाल पर थे । सट्टेबाजा को 
प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए शेयर बाजार के प्राधि 


- 
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कारियों द्वारा अपनाये गये विभिन्न विनियामक उपायों के तदनंतर उक्त सूचकांक में गिरावट के प्रवृत्ति पायी और 22 
बावजूद , 1985- 86 के लिए केन्द्रीय बजट पेश होने के बाद मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में वह 237 . 9 पर पहुंच गया । 
ईक्विटी मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई, जून और जुलाई में उनमें बाद में उक्त सूचकांक 230 . 5 और 248 . 6 के बीच घटता 
पर्याप्त सट्टेबाजा को प्रवृत्ति दिखलाय । पड़ो और अगस्त के बढ़ता रहा और जून के अंतिम सप्ताह में 240 . 0 पर पहुंच 
मध्य में वे एफ नये शिखर स्तर तक पहुंच गये । बाद में , गया । 
भारतीय यूनिट दृस्ट जैसे वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयरों की 
निरंतर बिक्री के कारण उनमें गिरावट को प्रवृत्ति शुरू हुई , 

विदेणी क्षेन्न विषयक गतिविधियां 
जो मुख्य रूप मे बाजार की अनिश्चितताओं के कारण 

भुगतान संतुलन 
नवंबर तक जारी रही । दिसंबर 1985 में दोविधि राज 
कोषीय ने ति के घोषणा के बाद बाजार में पुनः दृढ़ता मायाँ 

153. राजकोषीय वर्ष 1985- 86 के लिये भुगतान 
और फरवरी 1986 के मध्य में ईक्विटी मल्य एक मंतुलनों के प्रांकडे उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी 1984- 85 को 
नये शिखर स्तर तक पहुंच गया । 1986- 87 के लिए केन्द्रीय तुलना में 1985- 86 में भारत को विदेशी मुद्रा को प्रारक्षित 
बजट पेश होने के बाद जो गिरावट का प्रवृत्ति प्रायां थो वह निधियों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई और वाणिज्यिक प्रासूचना 
अपवादात्मक रूप में थोड़ो अवधि के सुधार को छोड़कर, जून और सांख्यिको निदेशालय द्वारा जारी प्रांकड़ों के अनुसार 
के अंत तक जारी रहो । मार्च के अंतिम सप्ताह से अप्रैल 1985- 86 में व्यापार घाटे में आया हश्रा भारो अन्तर यह 
के मध्य तक ईक्विटो मूल्यों में दृढ़ता आयो जो कि प्रारंभ दर्शाता है कि भारत में विदेशो भुगतान स्थिति , जिसमें 
में सरकार द्वारा बाजार को प्रवृत्ति में मंदो लानेवाले कुछ 1984- 85 में सुधार परिलक्षित हुआ था , 1985-86 के 
बजट प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने और बाद में कतिपय दौरान तनावपूर्ण था । 1985- 86 के राजकोषीय वर्ष के दौरान 
बजट प्रस्तावो , विशेष रूप से प्राय कर से अंतर -कंपनी लाभांश विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों (विशेष प्राहरण अधिकार , 
के 60 प्रतिशत की छूट देने को व्यवस्था पुनः प्रदान करने स्वर्ण और विदेशी मुद्रा ) में 577 करोड़ रुपये की वृद्धि 
संबंधी प्रस्ताव में संशोधन करने के प्राश्वासन के कारण हुई अर्थात् उक्त वृद्धि 1984- 85 के दौरान हई 1, 271 
आयो था । इन प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप , सामान्य शेयर करोड़ रुपयों को वृद्धि के आधे से कम थो । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा 
मल्यों के लिये रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय सूचकांक कोष को भुगतान किये गये 253 करोड़ रुपयो को छोड़कर 
( 1980- 81 = 100 ) जो मार्च, 1985 को समाप्त हुए 1985- 86 के दौरान प्रारक्षित निधियों ने 830 करोड़ रुपयों 
सप्ताह के लिये 164. 4 था , 10 अगस्त को समाप्त हुए की वृद्धि दर्शाया जबकि 1984- 85 के दौरान ( अंतर्राष्ट्रीय 
सप्ताह के लिये बढ़कर 247 . 0 हो गया और 9 नवंबर को . मद्रा कोप से प्राप्त 70 करोड़ रुपयो के शुद्ध प्राहरणा को 
समाप्त हुए सप्ताह के लिए गिरकर 211 . 6 पर पहुंच गया । छोड़कर ) यह वृद्धि 1, 201 करोड़ रुपये थो । सारणी 21 
उक्त सूचकांक में दिसंबर 1985 और जनवरी 1986 में में हाल ही के वर्षों में भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित 
तेजी से बढ़ने के बाद वह 15 फरवरी 1986 को समाप्त निधियों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त अाहरणों सया 
हए सप्ताह में 268 . 1 के नये शिखर स्तर पर पहुंच गया । पुनः खरीद को दर्शाया गया है । 
मारणी : 1 भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियो 

कोष मे कोष से 
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधिया 

क्षतिपूर्ति गुनाखरीव * शुद्ध पातरण 

निधि 
निम्नलिखित माह के अंत में 

विभा प्र विमा अ * * स्वर्ण विदेशी मुद्रा जोड मुविधा तथा ( मिलि . वि (मिलियन 
( मिलि . ) ( लाख रु . ) ( लाम्ब रु . ) ( लाख रू . ) ( लाख रु . ) विस्तारित निधि प्रा . ) विप्रा . ) 

मुविधा के 

( 6 - 7 ) 
( स्तंभ 2 + 3 अंतर्गत नकल 
+ 4 ) माहरण 

( मिलि . 

विमाप्र . ) 
2 3 

4 56 
मार्च 1983 : 

216 .4 248 . 24 225 . 58 5497 . 85 5971 . 67 3966 . 00 66 . 50 3899 . 50 
जून 1984 . 

330 . 8 382 05 225 . 58 5712 . 18 6319 . 81 4166 00 99 . 75 1066 , 25 
, मार्च 1985 . 

116 . 5 180 . 50 245 . 78 6816 73 7213 . 06416600 199 . 50 3966 . 50 
जन 1985 . 

303 . 7 376 . 89 246 . 67 0679 . 80 7303 . 36 4166 . 00 251 . 50 3914. 50 
मार्च 1986 

115 . 1 161 , 40274, 28 7381 . 35 7820 . 03 1166 . 00 397 . 25 3768 75 
जून 1986 . . 

. 126 . 9 186 . 26 274 . 28 7084. 91 7545. 45 4166 . 010466 . 00 3700 . 00 
टिप्पणी : - सफल प्राहरण प्रौर पुनः खरीद गणियां अगम्म 1980 से हैं , जब अतिपूर्ति निधि सुविधा का प्राहरण किया गया था । 

* पुनः खरीद पतिपूर्ति निधि सुविधा और विस्तारित निधि सुविधा के अन्तर्गत हैं । 
* * मंबंधित महीनों के प्रत में रुपया -वि . प्रा . प्र . विनिमय दर बदले गये । 
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154. विशेष प्राहरण अधिकारों ( एस . डी . प्रार . ) के कुछ महत्वपूर्ण पारम्परिक पण्यों , जैसे अपरिष्कृत तंबाकू 
मंदर्भ में भारत को प्रारक्षित विदेश मना निधियां * मार्च और खलो के निर्यातों में उनकी मात्रा में कमी होने के कारण 
1986 के अंत में 5, 728 मिलियन विशेप आहरण अधिकार विशेष गिरावट आई । चाय और रासायनिक पदार्थों के 
थीं । उनमें 1985- 86 में 276 मिलियन विशेष आहरण निर्यातों में भी पर्याप्त गिरावट आई । 
अधिकार का गिरावट आय , जबकि पिछले वर्ष उक्त वृद्धि 
696 मिलियन था । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ होने वाले 

159. 1985- 86 के दौरान कुल आयातों मैं 11 . 4 
ऊपर उल्लिखित पंज: मंबंध। लेनदेनों को छोड़कर , उक्त प्रार प्रतिशत की वृष्टि हुई और वे 18, 371 करोड़ रुपये हो गये । 
क्षित निधियों में , 1983- 86 में 78 मिलियन विशेष प्राहरण यह वृद्धि 1984- 85 में परिलक्षित हुई 7 . 4 प्रतिशत की वृद्धि 
अधिकार को गिरावट आया, जबकि 1984- 85 में उसमें 629) दर की तुलना में अपेक्षाकृत ल व थो । कच्चा- तेल -निर्यात 
मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार में की वृद्धि हुई था । 

के समक्ष सेलों को छोड़कर, आयाता में 1985- 86 के दौरान 

22 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1984- 85 के दौरान 4 . 8 
व्यापारिक कारोबार 

प्रतिशत की वृद्धि हुई थो । कच्चे तेल और पेदोलियम उत्पादों 
155. वाणिज्यिक प्रासूचना और सांख्यिकीय निदेशालय 

के आयातो ( अपरिष्कृत तेल के निर्यात को छोड़कर ) में 34 . 4 

प्रतिशत का गिरावट हुई जबकि 1984- 85 के दराम उसमें 
द्वारा जारा अनंतिम अांकड़ों के अनुसार राजकोषीय वर्ष 
1985- 86 के दौरान व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर 7, 951 

0 . 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 1985- 86 के दौरान गर 
करोड़ हो गया , जबकि 1984- 85 के दौरान वह 5, 188 

तेल आयाता का वृद्धि दर में 18 . 4 प्रतिशत का वृद्धि हुई 

जो कि 1984 - 85 के दौरान हुई वृद्धि का तुलना में लगभग 
करोड़ रुपए था । व्यापार घाटे में उक्त उल्लेखनीय गिरावट 
निर्यातो में कमो और पायातो मैं तन वृद्धि के फलस्वरूप 

तिगन थ । 


__ 160. विषेश आहरण अधिकार के रूप में 1985- 86 को 
156 . 10. 420 करोड़ रुपयों के निर्यातों से 7 . 8 प्रति दौरान कुल आयातों में 2 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई , जबकि 
शत की गिरावट परिलक्षित होता है जबकि पिछले वर्ष के इसकी तुलना में 1984- 85 में 1 . 5 प्रतिशत को गिरावट 
दौरान उसमें 20 . 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थ । । निर्यातों में हुई थी । गैर-तेल आयातों में , 1984- 85 हुई 2 . 6 प्रतिशत 
हुई गिरावट का एक महत्वपूर्ण पहल सह था कि कच्ने तेल की गिरावट का तुलना में इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक तांय 
के निर्यातों में भारी गिरावट पाया और वह 1984- 85 के दर से 9 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
1, 563 कर रुपये से घटकर 1985 - 86 के दौरान 135 
करोष्ट्र रूपये रह गये । ये देमः परिकरण क्षमताओं में और 

16 ]. 1985- 86 का प्रथम तीन तिमाहियों के लिए 
विकास के द्योतक थ । 

उपलब्ध मदवार सूचना से यह ज्ञात होता है कि कच्चे तेल , 

लोहा और इस्पात तथा कुछ औद्योगिक कच्चे मालों जैसे , 
157: कच्चे तेल से इतर निर्यातों में पद्यपि 1984- 85 थोक पण्यों के आयात में हुई तार वृद्धि हो आयातों में हुई 
में हुई 17 . 5 प्रतिशत की वृद्धि दर का तुलना में 5 . 7 प्रतिशत उल्लेखनीय वृद्धि का मुख्य कारण था । इसके अलावा , कुछ 
को सामान्य वृद्धि हुई , किन्तु विशेष आहरण अधिकारों के मरकार. उद्यमो जैसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और निजी 
साप में , गैर-तेल निर्यातों मैं 1984- 85 में हुई 7 . 7 प्रतिशत क्षेत्र द्वारा पूंजागत सामान के आयातों में हुई पर्याप्त वृद्धि के 
का वृद्धि की तुलना में 2 . 4 प्रतिशत को गिरावट आई । कारण म ! आयात में बदतर हुई । 
भारत के निर्यातों में हुई गिरावट को व्यापार के बहत्तर 
संदर्भ में देखा जाना चाहिए । कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को 
पति में धामापन आने और कुछ विकसित देशों द्वारा संरक्ष 

परीक्ष वस्तुएं 
णवाद को तेज कर दिए जाने के फलस्वरूप विकासशाल देशों 

1 62. परोक्ष वस्तुओं के विषय में उपलब्ध आंशिक सूचना 
के समूह में में गैर- तेल निर्यातक देशों के समह के निर्यातों 

में यह पता चलता है कि सरकारी और गैर- सरकारी दोनो हो 
में , विषेश आहरण अधिकारों के संदर्भ में , वस्तूत : अधिक 

क्षेत्रों द्वारा लिए गए विदेशी ऋणों पर निरन्तर बढ़ते हुए 
तेजो से गिरावट आई और उनमें 1984 की 17 प्रतिशत 

भार। ब्याज भुगतानो के परिणामस्वरूप और संभवतः निमो 
को वृद्धि के मुकाबले, 1985 में एक प्रतिशत से भी कम को 

अंतरणों में कुछ गिरावट के कारण मुख्य रुप से शुद्ध परीक्ष 
वृद्धि हुई । 

वस्तुओं की प्राप्ति में 1985- 86 में गिरावट आई । 1984 - 85 
___ 158 . 1985- 86 की प्रथम तीन तिमाहियों के लिए का तुलना में 1985- 86 के दौरान पर्यटन से प्राप्त अर्जन 
उपलब्ध पण्यवार सूचना से यह पता चलता है कि गेहूं , होरे अधिक थे क्योंकि 1985- 86 के दौरान विदेश प्रयटकों के 
जवाहरात , तैयार कपड़े, कच्चा लोहा , चावल , काजू और आगमन क सं . में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी , जबकि इसको 
समनी उत्पादों के निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । तुलना में 1984 - 85 में 11 प्रतिशत की गिरावट आई थी । 
उक्ता मदों में में गेहूं, चावल, काजू और कच लोहे के निर्याती विदेश याता , परिवहन और विविध मदों के भुगतान उर्ध्व 
में मात्रा को दृष्टि से काफी अधिक सुधार हुआ । दूसरी ओर, गामा प्रवृति परिलक्षित हुई । 
* स्वर्ण का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्तर्राष्ट्रीय विसीय सांख्यिकी में दिये गये अनुसार 35 विशेष माहरण अधिकार प्रति माँस लगाया गया है । 
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विदेशो महायता और बीपक्षिय लेनेदेम 

विशेष आहरण अधिकार 

____ 166 . 1985- 86 ( जुलाई-जून ) के दौरान विशेष 
163. हाल हा के वर्षों में सकल विदेश । सहायता में 

आहरण अधिकार धारिताओं में 177 मिलियन क. गिरावट 
सामान्य तौर पर चल . आ रह । बढ़ोतर. की प्रवृति 1985- 86 

आई जबकि 1984-85 ( जुलाई-जून ) के दौरान उनने 27 
के दौरान भी जार रहः । 1985- 86 ( अप्रेल-मार्च ) के दौरान . 

मिलियन का गिरावट आयी थी । 1985- 86 ( जुलाई - जून ) के 
उक्त सहायता बढ़कर 3 , 165 करोड़ रुपये हो गई जो कि 1984 

दीराम विशेष आहरण अधिकार धारिताओ के स्तर में यह गिरा 
85 की तुलना में 811 करोड़ रुपप अधिक था । विदेश। ऋणा 

बट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 384 मिलियन विशेष आहरण 
के परिश धन भुगतान भी 1984- 85 के 647 करोड़ रु० का 

अधिकार धारिताओं के प्रभार ब्याज के रूप में भुगतान और 
तुलना में अधिक अर्थात् 737 करोड़ रुपये थे । इसके फलस्वरू ? 

निधि में 214 मिलियन विशेष आहरण अधिकार धारिता 
1985 - 86 के दौरान विदेश । सहायता ( पुन : भुगतान ) घटाहर 

को पुनः खराद के कारण था , जोकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 
का शुद्ध आगमन 2, 428 करोड़ रुपये रहा जबकि 1984- 85 में 

में विदेशी मुद्रा कोष से विदेशी मुद्रा पर 390 मिलियन विशेष 
में वह 1; 707करोड़ रुपये था । अमेरिका डालरों के रूप में 1985 

आहरण अधिकार धारिताओं का खरोद से आंशिक रूप में 
86 में विदेश सहायात का शुद्ध आगमन 1, 984 मिलियन अमेरिका 

ममजित हो गई । 
डालर था जबकि 1984- 85 में वह 1, 436 मिलियन 
अमेरिकी डालर था । 1985- 86 के दौरान देशों के द्वापक्षाय 
खाते में हुए लेन देन में 166 करोड़ रूपये का शुद्ध बहिर्गमन 

___ 167 . 1985-86 ( जुलाई- जून ) के दौरान रिजर्व बैंक 
परिलकित हआ जबकि पिछले वर्ष उसमें 195 करोड़ रुपय 

को स्वर्ण धारिताओं में 28 करोड़ रुपयों का वद्धि हुई और 
का आगमन दिखलाई पड़ा था । 

व जून 1986 के अंत में 274 करोड़ रु . ( 84 . 39 मपये प्रति 
अनिशा (विदेश . ) रुपया खातों तथा बिदेश मुद्रा 

10 ग्राम के संविधिक धारिता मूल्य पर मूल्यांफित ) होई । 
अनिवामो खाता योजनाओं के अंतर्गत वृद्धि 

1984-85 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को स्वर्णधारिताओं 

मैं 21 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । 
164 . पिछले वर्ष का तुलना में 1985-86 के दौरान 

अतराष्ट्र में आर्थिक गतिविधियां 
अनिवासी भारत . यों से जमा खाता में पूंज का आगमन अपेक्षाकृत 
कम था किन्तु विदेशी मुद्रा अनिवास खाता योजना के अंतर्गत 

168. 1985 के दौरान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों 
वह पर्याप्त रूप में अधिक था । 1985 - 86 के दौरान 

के संदर्भ में पिछले वर्ष को वार्षिक रिपोर्ट में आशंकाएं गवत 
अनिवासा (विदेश ) रुपया खाता योजना ( अनुमानित ब्याज 

की गय थीं । बे दुर्भाग्य से सही प्रमाणित हो यों । विश्व 
को शामिल न करते हुए ) के अंतर्गत 281 करोड़ रुपयों का 

उत्पादन में वृद्धि 1984 के 4. 4 प्रतिशत से घटकर 
यदि अनुमानित है, जबकि इसक , तुलना में 1984- 85 के 

1985 में 3 प्रतिशत रह गया और उक्त वृद्धि में विकासशील 
दौरान 354 करोड़ रुपयो क वृद्धि हई था । विदेश, मुद्रा अनिवासा 

देशों के मामले में यह गिरावट 4 1 प्रतिशत से घटकर 
खाता योजना के अंतर्गत शुद्ध आगमन 1985- 86 ( अप्रेल -- 

3 . 2 प्रतिशत रह गया । माता की दृष्टि से विश्व व्यापार 
मर्च) के दौरान 1,151 करोड़ रुपय रहा जबकि 1984- 85 

में केवल 2 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबपि पिछले वर्ष यह 
में उक्त आगमन केवल 275 करोड़ रुपये था । यह उल्लेखनीय 

वृद्धि 8 . 7 प्रतिशत था । ईधन से इतर निर्यातक विकासश ल 
हैं कि वर्ष के दौरान विदेश मुद्रा अनिवास . खाता योजना में 

देशों के समह के निर्यातो में 3 . 4 प्रतिशत को बडि हई 
स्थित जनाराशियों का व्याज दरों में दो बार कभी किए जाने 

जो कि 1978 से न्यूनतम द्वितीय स्तर पर था । विशेष 
के बावजुद 1985- 86 में उक्त आगमन में नाटकीय 

आहरण अधिकारों के संदर्भ में , उनके निर्यातों में 1984 
रूप से वृद्धि हुई । विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के 

के 17 प्रतिशत के मुकाबले 1985 में एक प्रतिशत से भी 
अधान निधियों के भारा आगमन ने आलोच्य वर्ष के दौरान 

कम को वृद्धि हुई । गैर-तेल पण्य मूल्यों में 12 प्रतिशत से 
भुगतान संतुलन को समर्थन प्रदान किया । 

अधिक का तान गिरावट पाया जो 1978 से दूसरी त. प्रतम 
गिरावट थो , इंधन से इतर निर्यातकों के व्यापार के संदर्भ 

में गिरावट को जो प्रवृत्ति 1983 और 1984 के दौरान 
विदेशो मुद्रा आस्तियां 

रुक गयो थो वह पुनः दिखलाई पड़ो । अंतर्राष्ट्रीय ब्याज 
165 . विदेशो मद्रा आस्तियो के तीनों घटकों में से , दरों में कुछ गिरावट के बावजूद , पूजा अायातक देशों के 
भारतीय रिजर्व बैंक का विदेश मुद्रा आस्तियों और उसक । श्रण सेवा अनुपात में 1985 में पुनः 24 प्रतिशत से 
स्वर्ण धारिताओंमें 1985- 86 ( जुलाई- जून ) के दौरान बढ़ोतरी अधिक की वृद्धि हुई । . 

आयो जबकि विशेष आहरण अधिकार धारिताओं में गिरावट ___ 1985 के दौरान एक समूह के रूप में विकासशल 
परिलक्षित हुई । 1985-86 ( जुलाई-जून ) के दौरान रिजर्ब देशों को मूल्य स्थिति और अधिक बिगड़ गयः । मुद्रास्फीति 
बैंक को विदेशा मुद्रा आस्तियों में 405 करड़ रुपयों का वृद्धि दबावा को कम करने में औद्योगिक देशों ने और 
हुई जबकि 1984- 85 का समकक्ष अवधि के दौरान उसमें 968 प्रगति को , इसके लिए उन्हें तेल और प्रमुख पुण्यों के मूल्यों 
करोड़ रुपयों को वृद्धि हुई थो । 

में हुई गिरावट से मदद मिलो । अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में 
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भी नरम प्रायो , यद्यपि यह कम पिछले वर्ष की तुलना में जाय । इससे विकातशाल देशों के हितों और उनक कठिनाई 
कम था । छह मह . नों का यूरो डालर जमा दर जून का भी ध्यान में रखा जा सकेगा । 
1985 के 7 . 88 प्रतिशत से घटकर जून 1936 में 6 . 80 

172. विकासश ल देशा था । प्राय- बुद्धि में काफ 
प्रतिशत हो गय । इमाः प्रकार छह महीनों की यूरो येन 

सुधार करने और उसे अधिक ममान रूप से व्यापक बनाने 
जमा दर 6 . 25 प्रतिशत से घटकर 4 . 63 प्रतिशत हो 

को आवश्यकता है । इस संबंध में प्रतिकूल अंतर्गष्ट्रीय माहोल 
गय , और यो ग्यश मार्क जमा दर 5 . 50 प्रतिशत म से उनके प्रयासों में बाधा पड़ रहा है । यह माहोल 
कम होकर 4 . 56 प्रतिशत हो गय । वर्ष के अधिकांश 

अनमान वृद्धि मुद्रा क अपम्फ तिकार : प्रवत्तियों 
भाग में अमेरिक बैंकों क . जो प्रमुख दर 9 . 50 प्रतिशत पर 

और अपने - अपने व्यापार को संरक्षण देने का प्रवत्तियों 
स्थिर थ . वह पटक अप्रैल 1986 में 8 . 50 प्रतिशत रह 

से बना है । औद्योगिक संसार को बेहतर आर्थिक कार्य 
ग . और जन 1986 के अंत लक उमा स्तर पर बन 

स्पष्ट मुनिश्चित करना चाहिए क्योकि अब मद्रास्फति 
रह । 

नियंत्रण में लाया जा चुका है । औद्योगिक देशों में भार । 

प्राधिक गतिविधियों का पण्य मल्यों पर जो कि एक लंबे 
170. लेल के मल्यों में तीन गिरावट के कारण 

समय तक उनमें गिरावट दगति रहे है , और विकासशील 
विकासशील और औद्योगिक दो ह क्षेत्रों में नल के 

देशों के अन्य निर्यातों पर लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा । विश्य 
पायातकों के लिए मुविधापूर्ण स्थिति बन , या 

वद्धि के समय उद्देश्य को ध्यान में रखते हए मांद्रिक 
औद्योगिक देश इसके प्रमुख हिताधिकार । हागे जिनके 

और राजकोषय न तियों के . उचित सम्मिश्रण के परिप्रेक्ष्य 
तल आयात के बिल बहुत भारी हैं । किन्तु तेल संबंधी 

में वास्तविक ब्याज दर को और कम करने क : आवश्यकता 
मल । स्थिति अनिश्चित बना हुई है । अलग- अलग देशो में बाह्य 

है । निम्न ब्याज दरों में कई देशों को वाह्य ऋण मेका 
स्थिति में तेल मूल्यों में पायो गिरावट का शुद्ध प्रभाव 

संबंधी समस्याएं भी कम होंग । तेल के मूल्यों में 
कई तथ्यों पर निर्भर होगा जिनमें नेल पायानों पर कम 

गिगावटी म बड़, मात्रा में आय का मन औद्योगिवः देशा 
तेल मूल्यों का प्रभाव , तेल निर्यातक देशो को किए जाने 

का और मोड़ दिया है । इस सन्दर्भ में , कम आय वाल 
बाल निर्यातां पा विपरत प्रभाव और तेल निर्यातक देशो 

देगा को दः जाने वाला पर्याप्त रिया बना ऋण सबंध । 
द्वारा विकसित देशों को प्रेषण या सहायता प्राप्तियां 

प्रायश्यकताओं पर भी जोर दिया जाना अपेक्षित है । आद्या 
शामिल हैं । प्राय राशियों में भार अन्तर के परिणामस्वरूप 

गिक देशों के बीच बढ़ा हुई मरक्षणवाद का प्रवृत्ति से 
जो कि विशेष रूप से आयोगिक देशों को तल निर्यातक 

विकासश. ल देशों के बीच समायोजन का बोझ बढ़ता 
देशी द्वारा किये जाने वाले तेल मल्यों में गिरावट के 

है और ऋण समस्या के समाधान के संदर्भ में प्रगति का 
कारण था , औद्योगिक देशों में वृद्धि की संभावनाओं में 

मार्ग अवरुद्ध होता है, मन : एव संरक्षणवाद उपायों पर 
मुधार क प्रल्याणा को जाता है और इसका कुछ विकसित 

नये सिरे से विचार का प्रावश्यकता है । 
दणों का , विदेश स्थिति पर अनकल प्रभाव होना चाहिए । 

173. अंतर्गष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का कार्य पद्धति में 
17 !. इस अवधि में एक और महत्वपूर्ण बात अमेरिक , 

विद्यमान सिद्धांत संबंधी तथा अन्य कमियों का चोबोस देशों 
डालर का भार मूल्यहास था , विशेषकर एन और 

के समूह ( विकासशील देश ) और दार देशों के समूह 
इयणमाक के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप विनिमय दर 

( औद्योगिक देश ) के उप अधिकारियों की समितियों द्वारा 
पुनर्धारिल कः गयीं , जो विशिष्टि प्राथिक वास्तविकताओं 

पता लगा लिया गया है किन्तु उक्त प्रणाली को 
को काम स्पष्ट परिलक्षित करत हैं । ये वास्तविकताएं 

कार्य पद्धति में सुधार लाने के संबंध में गुझाये गये उपायों 
संबंधित प्राधिक व्यवस्थाओं का प्रतिद्वंद्विता के संबंध में 

को देखते ही उनकी रिपोटों में महत्वपूर्ण अन्तर है । 
अधिक है । हालांकि विनिमय दरों के इस पुननिर्धारण 

इन रिपोटों में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधार पर चर्चाओं के 
का भार अमर संयुक्त राज्य अमेरिका , जापान और पश्चिम 

जरिए सामान्य तौर तरीकों के अलावा कोई विशेष 
जर्मनी के भार , चालू खाता भुगतान असंतुलनों पर तुरन्न 

प्रगति नहीं हुई है । यह आशा को जानी चाहिए कि विश्व 
नहीं पडा , किन्तु उसके प्रभाव धीरे- धीरे स्पष्ट दिखाई देने 

के विकास के लिए उपयुक्त समाधानों के मंदर्भ में प्राने वाले 
लगे । न पुननिर्धारण के संबंध में एक उल्लेखनीय तथ्य यह 

वर्ष में अधिक तेजा से प्रगति होगी । 
था कि केन्द्रीय बैकिंग प्राधिकरणों के समन्वित हस्तक्षेप के 
माध्यम से इसे काफ. गति मिला । यह पुननिर्धारण बाजार को 

विनिमय दर संबंधी गतिविधियां 
स्थिति को अत्यधिक प्रभावित किये बिना किया गया , जिससे ___ 17.1. जैसा कि पहले बताया जा चुका है , अधिकांश 
बडे औद्योगिक देश को एक -दूसरे के आर्थिक उद्देश्यों प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिक डालर की दरों में 

और नालियों पर और अधिक निगराना रखने . की चिर प्रतीक्षित गिरावट पालोच्य वर्ष के दौरान भायी । 
प्रेरणा मिल ताकि वे अपने विकास को गति बनाये रखें फरवर। 1985 के अंत में अमेरिक . डालर में पाय 

और बाजार स्थिति को भी सुव्यवस्थित रख सकें । हालांकि यह गई गिरावट को प्रवत्ति ज - 5 मंत्रियों के बीच , विशेष 
बात स्वागत याग्य है, किन्तु सार्वभौमिक विकास दष्टि से यह प में येन और यश मार्क क और जिन देशों के 
वांछनीय है कि यह- पक्षीय निगरानी के लिए प्रयास किया चाल खाते में भार मात्रा में अधिशेष है . उन देशों का 
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मुद्राओं को अमेरिकी डालर के मुकाबले अधिक मजबत वाजार तेज था । तेल के मुल्य गिरने के कारण चिंता व्याप्त 
बनाने और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विदेशां होने में अगस्त 1985 के बाद इस प्रवत्ति पर कुछ-कुछ 
में मुद्रा बाजारों में सरकार हस्तक्षेप को सक्रिय रूप में विपरीत प्रभाव पड़ा । वर्ष 1985- 86 के दौरान विशेष 
काम में लाने के वास्ते सितम्बर , 1985 के करार के . आहरण अधिकार के मुकाबले पौंड स्टलिंग में 6 . 5 प्रतिशत 
बाद और भी स्पष्ट हो गया । मई 1986 में हाए की मूल्य वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उसमें 10. 9 प्रतिशत 
टोकियो शिखर सम्मेलन में विनिमय दरों में सापेक्ष 

का मल्यालास हआ था । विशेष ग्राहरण अधिकार और 
स्थापिता की आवश्यकता पर बल दिया गया था । पौंड स्टलिंग के मुकाबले इयश मार्क में उल्लेखनीय रूप 
तथापि उक्त सम्मेलन में कुछेक मद्राओं का घटबढ़ के 

से मुधार होने ( क्रमशः 11 . 8 प्रतिशत और 5 . 0 प्रतिशत ) 
स्वरूप के सदर्भ में महत्वपूर्ण मतभेद उभर आये । अलबत्ता , 

का कारण संभवत : यह है कि वास्तविक पद्धि और यल 
यह स्वीकार किया गया कि जो - 7 के वित्त मंत्रियों का मद्रास्फीति की दर के अर्थों में पश्चिम जर्मनी की संभावनाओं 
एक दूसरे के प्राथिक लक्ष्यों और न तियों पर निगरान के बारे में बातावरण अन्कल था , इसके अलावा भुगतान 
रखने के लिए और जल्द - जल्दी बैठकें होंगी । यदि इसके 

मंतुलन की स्थिति भी मजबूत थी । 
फलस्वरूप इन देशों के चोच मामयिक , उचित एवं समन्वित 
नोतिगत परिवर्तन लाये जा सके । तो प्रमुख देशों को विनिमय 

रुपये की विनिमय दर 
दरों में अधिक स्थायिता पा सकता है । 

___ 177. भारत के प्रमुख व्यापारी साझीदारों के भारित 
.17 5. 1985-86 ( जलाई -जन ) के दौरान विनिमय 

मद्रा समही के तथा मध्यवर्ती मुद्रा के रूप में पौंड स्टलिंग 
बाजार पहले की तरह सक्रिय बना रहा, तथापि कुछक पवधियाँ 

के संदर्भ में रुपये का मन्य बराबर निर्धारित होना 
में उसमें मंदी का व्यापार पाया गया । जुलाई और अगस्त 

रहा है । वर्ष 1985- 86 जुलाई - जन के दौरान रुपया 
1985 के दौरान अमेरिकी छालर में पायी गयी गिरावट 

स्टलिग दर में हए परिवर्तनों की कुल संख्या 149 थी जबकि 
की प्रवृत्ति में सितम्बर 1985 में परिवर्तन प्राया । तदनंतर 

पिछले वर्ष वह 164 थी । जून 1985 के अंत ओर जन 
जुन 1986 तक प्रमुख चलमुद्राओं और विशेष प्राहरण 

1986 के अंत के बीच अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपये 
अधिकार की तुलना में औसत मासिक डालर दर में कुछेक 

में 0 . 7 प्रतिशत की मामली गिरावट को छोड़कर रूपया 
अपवादों को छोड़कर महीना- दर- महीना गिरावट पाती गयी । इसी 

अमेरिकी डालर के मुकाबले कमोवेश स्थिर बना रहा, अलवत्ता 
प्रकार सितंबर 1985 और जून 1986 के बीच औसत मासिक 

येन , स्विस फ्रांक , म्यूश मार्क , पौंड स्टलिंग और विशेष 
दरों के रूप में अमरीकी डालर में येन के संदर्भ में 29 . 7 

अाहरण अधिकार और साथ ही अमेरिकी डालर में त्रीव 
प्रतिशत का , यश मार्क के सदर्भ में 21 . 3 प्रतिशत का , 

वृद्धि दर्शाते हाः , रुपये ने इन मुद्राओं को तुलना में गिरावट 
विशेष प्राहरण अधिकार के मदर्भ में 11 . 7 प्रतिशत का 

दयो । 
और पौड स्टलिंग के संदर्भ में 9 . 5 प्रतिशत का मूल्यह्रास 
हुआ । 

झपया - रूबल विनिमय दर 
176 वर्ष 1985- 86 के दौरान . विश्व का प्रमख 
मद्राओं और विशेष प्राहरण अधिकारों के मुकाबले अमेरिकी 

178. वर्ष 1985- 86( जुलाई - मून ) के दौरान रूपया 
डाल . का समान्यत . मूल्यह्रास हुआ और मूल्य ह्रास की वल विनिमय दर में छ वार अर्थात 13 जलाई . 9 सितम्बर 
यह दर 1984- 85 में उसमें हुई मूल्यवृद्धि कहीं ज्यादा 512 10 नवम्बर, 1985 को तथा 20 जनवरी, 6 फरवर। 
बल गयी । इसी प्रकार औरत वार्षिक दर के रूपों में विशेष प्राहरण और 24 अप्रैल 1986 को परिवर्तन किया गया । एक वर्ष 
अधिकार और पौंड स्टलिग के मुकाबले अमेरिको डालर की अवधि में रुपया - हबल विनिमय दर में 12. 5 प्रतिशत 
की दर में क्रमश: 9 . 7 प्रतिशत और 15 . 2 प्रतिशत की गिरावट की गिरावट आयी और वह जून 1985 के अंत के 11 , 34 
आयी जबकि 1984- 85 के दौरान उसमें क्रमशः 5 . 9 प्रतिशत रूपये प्रति रूबल घटकर जून 1986 के अंत में 12 . 96 

और 18 . 9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी । ड्यूश मार्क की तुलना रुपये प्रति रूबल हो गयी । 
में अमेरिकी डालर में 1984- 85 में जहां 14 . 6 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई थी वहां 1985- 86 में उसमें 19 . 2 प्रतिशत 

मुल्यांकन और संभावनायें 
की गिरावट हुई । येन के मुकाबले उसमें 20 . 8 प्रतिशत 
की कमो आयी जबकि 1984- 85 में उसमें 6 . 5 प्रतिशत 

179 . वर्ष 1984- 85 के दौरान अर्थव्यवस्था के कार्य 
की बुद्धि कई थी । 1985- 86 में पौड स्टलिंग और ड्यूश 

कलापों की उत्साहजनक विशेषताएं इस प्रकार थीं : मुद्रास्फीति 
मार्क की तुलना में येन में हुई वृद्धि की मान्ना क्रमश : 

में निरंतर कमी पा रही थी , सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 
7 . 0 प्रतिशत और 2 . 0 प्रतिशत थी । 1985- 86 के दौरान पौड 

पास खाद्यानों का काफी अधिक भंडार उपलब्ध था , वचतो 
स्टलिग मामान्यत मजवृत रहा जिसका संभवत : कारण यह रहा 

म्तर काफी ऊंची प्रा और व्यापक व्यापार घाटा होने के 
होगा कि व्याग दर्गका विभेद आकर्षक था और ईक्विटी 

बाय द विदेशी मुद्रागत प्रारक्षित निधियों का स्तर काफी 


मशः 
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संतोषजनक था । अलबत्ता , लगातार दूसरे वर्ष वास्तविक यह भी कहा गया है . "कार्यक्षमता पर जोर दिये जाने वः 
राष्ट्रीय प्राय की यद्धि दर गिरकर 5 प्रतिशत से भी कम कारण, जो कि मानवी योजनागत नीति का एक महत्वपूर्ण 
हो गयी । यह वह वृद्धि दर है जिसे सातवीं योजना में 1985 अंग है, न्यूनतर अनुपात में सुधार होने की प्रत्याशा है । " 
86 गं 1989- 90 तक की अवधि के दौरान बनाये रखने कार्यक्षमता में सुधार लाने के परिणामस्वरूप उत्पाद में निश्चित 
का लक्ष्य रखा गया है । वृद्धि दर में उक्त कमी आंशिक रूप ही वृद्धि होगी और उत्पादन की प्रति युनिट लागत कम होगी । 
में प्रतिकुल मौसमी स्थितियों के कारण हई । 

इसके कारण मांग संबंधी प्रतिबंध उभरने की गजाइश कम 

हाने में महायता मिलनी चाहिए । 
____ 180. वर्ष 1986- 87 में अर्थव्यवस्था के कार्यकलाप 
पिछले दो वर्षों की अपेक्षा बेहतर होने की प्रत्याशा की जा 

___ 183, कृषि क्षेत्र की समस्या अलग प्रकार की है । 
सकती थी । इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि पिछले दो 

कृषि मबंधी नीति ने बहुत बड़े लाभ दिये हैं : खाद्यानों 
वर्षों के विपरीत इस वर्ष मानसून अच्छा होगा । इसका 

में प्रात्मनिर्भरता , जो कि मार्वजनिक वितरण प्रणाली के 
यह अर्थ है कि वर्ष 1986- 87 मे कृषि उत्पाद की 

पास विद्यमान खाद्यानों के पर्याप्त भंडार से पता चलती है - - 
वद्धि दर पिछले दो वर्षों की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से अधिक 

ये हम नीति की सफलता के ठोस प्रमाण हैं । साथ ही , 
होगी । पालोच्य वर्ष के दौरान सरकार ने उद्योग क्षेत्र में 

क्षेत्रीय और फमल संबंधी असंतुलन कृषि संबंधी परिदृष्य 
निवेश की गति को बढ़ाने के वास्ते तैयार किये गये कई 

की विशेष बात है । 
नीतिगत उपायों का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया । अमल में 
पा रहे विभिन्न नीतिगत उपायों और निवेश में लगातार द्वि 
के फलस्वरूप वर्ष 1986- 87 के दौरान औद्योगिक विकास 

184. इन अमंतलनों ने कई रूपों में अपने आपको 
की सभावना अधिकांशतः मुलभत सामग्री के उद्योगों , विशेष 

प्रगट किया है । उदहारण के लिए , ग्वाधानों का स्टाक जन 

1986 के अंत में लगभग 28 ।। मिलियन टन होने का 
रूप में बिजली उत्पादन उद्योग के कार्य -निपादन पर निर्भर 
होगी । कपि उत्पादन में सुधार पाने में भी बहतर औद्योगिक 

अनमार है । यह स्तर उस स्तर में निश्चित ही काफी 
कार्य-निष्पादन करने में सहायता मिलेगी । कृषि और उद्योग , 

अधिक है जो कृषि की दृष्टि से खराब वर्षों में भी परिचालनगत 
दोनों क्षेत्रों के तेज गति से विकास करने की संभावना ले 

अपेक्षाओं और बफर स्टाकों के लिए प्रावश्यक समझा जाता 
यम प्रत्याणा उचित प्रतीत होती है कि वर्ष 1986-87 मे 

है । इस प्रकार असाधारण रूप से अधिक भडार होने से भी 
वास्तविक राष्ट्रीय प्राय की वृद्धि दर की मात्रा कम से कम 

राष्ट्रीय राजकोष पर पड़ने वाली लागत और गणवत्ता में 
5 प्रतिणन रहेगी । 

पानेवाली संभावित गिरावट , दोनों तरह की समस्याएं 

उभरती हैं । ग्वादान और उर्वरको के लिए उपदान की राशि 
161. माध्यावधि संभावनाओं पर नजर डालते समय 1980- 81 के लगभग . 1200 करोच रुपये में तेजी से 
यह ध्यान में रखना होगा कि सातवीं योजना के दौरान बढ़कर 1985- 86 मे 3, 700 करोड़ रुपये हो गयी है । 
ममग्र वृद्धि के लिए मुख्य महायता औद्योगिक विकास में इसी प्रकार मई, पटसन और भेस्ना का उपादाद मानवी 
मिलने वाली है । प्राय की वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करने योजना के लक्ष्य को पार कर चुका है । इसके विपरीत 
के वास्ते यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि , योजना खाद्य तेल और चोनी ऐये पण्य हैं जिनके पायान भगवान 
के शेष वर्षों में उद्योग क्षेत्र द्वारा . 8 प्रतिशत से अधिक की मंतुलन पर काफी दबाव पैदा कर रहे हैं । 
वद्धि दर प्राप्त की जाये । वर्ष 1981- 82 से औद्योगिक 
विकाग की दर 6 प्रतिशत के प्रामपाम बनी रही है और 
विकाम के इस अपेक्षाकृत न्यन स्तर में परिर्वतन लाने के 

185. पिछले लगभग एक दशक में कृषि उत्पादन का 
लिए उपाय करने हीगे । मगवन औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न जा दृष्य उभरकर पाया है उम । यह विदित होता है कि 
उपाय करने तथा जीगत बाजार में तेजी आने का पुर । 

गेई के उत्पादन में अन्य ग्वाद्यानों के मकाबले काफी तीव्र 
प्रभाव 1986 - 87 ले देखने में ग्राने लगंगा क्योंकि हममें 

गति में वृद्धि हुई है । वर्ष 1967- 68 और 1985- 86 के 
लगभग का वर का समय लग सकता है उक्त परिवर्तन लाने जीच गेहं का उत्पादन लगभग 6 . (0 प्रतिशत की मिश्रित 
के इन प्रयासों मे स्थल प्रार्थिक नीति में मूलभूत सुविधाओं 

बार्षिक वद्धि दर पे बहा । इमी अवधि के दौरान चावल 
की कमी दूर करने को मर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 

के उत्पादन में केवल 2 8 प्रतिशत की वद्धि हई, जबकि 

दानों के उत्पादन में वृद्धि नगण्य थी । मोटे अनाजों के उत्पादन 
182. मांतवीं योजना के लिय प्रमायी गयी औद्योगिक में लगभग 0 . 6 प्रतिशत की गिरावट दायी । वर्ष 1983-81 
नीति में उत्पादकता में तथा टक्नोलाजो की गुणवत्ता में में ही जाकर चावल का उनादन 53- 54 मिलियन टन के 
मधार लाने पर विशेष बल दिया गया । सातवीं योजना पिछले उत्पादन में प्राणे शिकल पाया । वर्ष 1984- 85 
में वृद्धिशील पंजी -उत्पाद अनुपात लगभग 5 अभिप्रेत होगा । म बह 60 मिलियन टन के नये शिखर पर पहुंच गया । 
योजना में यह स्वीकार किया गया है कि उक्त अनुपात अब वर्ष 1935- 36 में बः , और बन कर ( 3 . C- - --63. 5 
5 . 5 की प्रवृत्ति के मुकाबले कम था । तथापि योजना में मिलियन टन हो गगा । इाके विपरीत मोटे अनाजों 
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और दानों का उत्पादन लगभग स्थिर रहा । इसका मुख्य नीतियों को राष्ट्रीय कृषि मल्य नीति में शामिल करना 
कारण यह है कि हरित क्रांति से गेहूं और कुछ सीमा तक होगा । अंतिम बात यह है कि इस प्रकार बनायी गयी 
चावल की फसल को ही लाभ पहुंचा है । इसके साथ कृषि मल्य नीति का कारगर ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए यह 
ही कारगर मल्य · समर्थन और वसूली संबंधी नीतियों के आवश्यक होगा कि इसे उपयुक्त वमूली और विनरण तंत्र 
परिणामस्वप इन पण्यों का , विशेष रूप में उन क्षेत्रों में , की पूरी मदद मिलता रहे । 
महापानी को मुनिश्चित प्रानि होतो है , उत्पादन 
बढ गया है । वर्षा आधारित और सूखे क्षेत्रों में कृषि 
की उत्पादकता खगब हो रही है । एक ओर खाद्यान्नों 

18 8. स्थायिता और सामाजिक न्याय के साथ अर्थ 
और वद्य न्नों से इतर फसलों के बीच व्यवस्था के विकास में तेजी लाने की प्रक्रिया में वित्तीय 
तथा दूसरी और विभिन्न साधनों के बीच , फसलों प्रणाली पहले की तरह वास्तव में , अत्यंत महत्वपूर्ण भमिका 
की पैदावार की वृद्धि में असमताएं विद्यमान हैं । अदा करती रहेगी । संसाधन जुटाने और अपेक्षित माध्यमो 
इसका शुळ परिणाम यह है कि गेहूं , चावल और पटसन में उनका विनियोजन करने में इसकी भूमिका एमकी 
के अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने के माथ हो तिलहनों मुदढ़ता पर एवं वह जो सेवाएं प्रदान कर सकती है, उनकी 
चीनी दालों और मोटे अनाजों की कमी रही है । 

गुणवत्ता पर निर्भर होगा । इस संदर्भ में , नैकिंग तंत्र ने 

अब तक जो लाभ अजित किये हैं उन्हें समेकित करना 
18 6. आगामी वर्षों की कृषि संबंधी नीति में सुनी भूमि 

और उनमें सुधार लाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । 
वर्षा वाले क्षेत्रो में उपजों में सुधार लाने और अधिक 
समन्वित कृषि मूल्य और खरीद नीतियां अपनाने पर जोर 
देना होगा ताकि विभिन्न फमलों के उत्पादन में मौजदा 

189 . बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य 
प्रसंतलनों को ठीक किया जा सके । मनो भूमि पर फसलों 

मे ममेकन की दिशा में पहले ही में कदम पुठाये जा रहे 
के उत्पादन पर अब तक निवेश और टेक्नालाजी की 

है । नयी शाखा लाहमें करण नीति में ग्रामीण क्षेत्रों 
दष्टि में काफी कम ध्यान दिया गया है, अत : सुखी 

में स्थानिक अंतराल को दूर करने पर ध्यान देने करने 
भमि वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कोई उल्लेखनीय के साथ - साथ केवल गुस्पष्ट आवश्यकताओं और संभाव्य 
परिवर्तन नहीं लाये जा सके हैं । सूखी भूमि का कृषि 

वितीय व्यवहार्यता के आधार पर शहरी और महानगरीय 
क्षेत्र ममग्र फमल क्षेत्र का 70 प्रतिशत बनता हे 

बैक शाखाएं खोलने की परिकल्पना की गयी है । राष्ट्री 
और कुल कृषि उत्पादन में वह लगभग 50 प्रतिशत 

कल बैंकों के पंजीगत प्राधार को मजबूत बनाया जा 
का योगदान देता है । इन क्षेत्रों में उगायी जाने वाली रहा है । मरकारी प्रतिभूतियों में किये जाने वाले निवेषों 
फसलें दाल , मोटे अनाज , तिलहन और रुई हैं और पर तथा बैंकों की प्रारक्षित नकदी निधियों पर मिलने 
ये फमले कृषि में बढ़त कम निवेश के , अविकसित 

वाले प्रतिलाभो में वृद्धि की गयी है । काफी समयांतर 
टैक्नालाजी की महायता से पैदा की जाती हैं । इस प्रकार 

के बाद बैंकों ने अपने नेवा प्रमारों को सशोधित किया 
की कठिनाइयों में पार पाने और ऐसे क्षेत्रों में उत्पादकता है । इन सभी उपायों से बैंकिग प्रणाली को अर्थ क्षमता 
बढाने के लिए निरन्तर और कठिन प्रयास करना सुदळ होने में सहायता मिलनी चाहिए । 
अावश्यक होगा । 


187. कृषि उत्पादन मे सेजी लाने तथा फमल संबंधी 
अमंतलनों को दूर करने की आवश्यकता के संदर्भ में 
एक समेकित कृषि मूल्य नीति तैयार करने का मामला 
• महत्वपूर्ण हो गया है । भारत सरकार यह घोषित कर 
चुकी है कि ऐसी नीति बनाने की प्रक्रिया जारी है । 
राज्य परकार के ममन्वयन के साथ बनायी गयी गष्ट्रीय 
कृषि मल्य नीति में निम्नलिखित तत्व शामिल किये जा 
सकते हैं , पहले कृषि पण्यों के परस्पर मल्यों को फसल प्रणाल 
में उभरने वाले अमंत लनों को दूर करने के लिए समायोजित 
किया जा सकता है । दूसरी बात यह है कि एक ही फसल के 
मंदर्भ में भी मुल नीति इस प्रकार बनाने की आवश्यकता हो सकती 
है कि विभिन्न किम्मा का उचित सम्मिश्रण हो सके । तीसरी 

बात यह है कि मजदुरी और उपदानों से संबंधित नीतियो । 
· के लिए कृषि मन्य मीचा अर्थ रखने हैं और उक्त 


190. प्रत्येक बैंक ने अपने समग्र कार्यकलापों में 
सुधार लाने के लिए एक व्यापक द्विवर्षीय योजना तैयार 
की है । इन योजनाओं में निम्नलिखित के संबंध में उपाय 
शामिल हैं : ( क ) वेदतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण को 
सुनिश्चित करने के वास्ते प्रांतरिक विन्याम को मजबूत 
बनाना, ( ख ) जहां कहीं आवश्यक हो वहां प्रशिक्षण मुवि 
धाओं का विस्तार करना ; ( ग ) ऋण मज्यांकन और 
ऋण आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाना , ( घ ) 
घयनात्मक आधार पर कार्य संबंधी नयी टैक्नोलोजी 
अमल में लाना और ( 3 ) बैंकों की प्राप्प राशियों की 
वसूली के स्तर में सुधार लाना, लागतों को नियंत्रित 
करना तथा उत्पादकता बनाना इन उपायों के फलस्वरूप 
उक्त योजनाएं परी होने पर बेहतर ग्राहक सेवा और 
मृधरी हुई अर्थक्षमता प्राप्त की जानी चाहिये । 
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___ 191. दाबों अपर्याप्त वसूली एक की चिंता को बाम है मैर-निधिक कारोबार को अधिक महत्व प्राप्त हो सकता है । 
जो निधियों का पुनःनियोजन करने को बैंको की क्षमता को प्रभावित पंजो बाजार में जैसे - जैसे प्रगति होगी और उससे पूर्णता आयेगों 
करत : है और संसाधनों के प्रस्टतम उपयोग को प्रतिबंधित करते है उसके अनुरूप वणिक बैंकिंग सेवाओं का विकास होगा । पट्ट 
कृषिक्षेत्र में प्राप्य राशियों को समग्र वसूलो को मात्रा हाल हो के पर उपकग देने का कारोबार तो पहले से हो बढ़ रहा है और 
वर्षों में मांग के 50 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के वंच रही न्यास कार्यों जैसी अन्य सेवाओं को भी महत्व प्राप्त हो सकता है । 
है । इसमें विभिन्न क्षेत्रों और बैंकों के बोच व्यापक अमानताएं विदेशा बैंकिग और गंजा बाजारों के साथ अधिक संपर्क स्थापित 
विद्यमान हैं । 

हो जाने के बादविदेश लाशेदारी को व्यवस्थाओं बाहय वाणिज्यिक 

उधारों और अनिपान निवेशो जेसे क्षेत्रों में योगदान के लिए 
192. इन स्थिति के लिए जिम्मेवार तत्वों में से कुछ इस प्रकार , 

अधिक अबरान -नही । यानिकों को अन्य संस्थाओं से 
है: -विशेष रूप से बड़े उधारकर्ताओं द्वारा जानबूझ कर चूक करना , 

बचते जुटाने के क्षेत्र में बढ़त हुई प्रतियोगिता का सामना करना 
ऋणों का गलत उपयोग, प्राकृतिक आपदाएं ऋण आवेदनपत्रों 

होगा क्यांकि उसमे बचतकर्ताओं को निवेश के अधिक व्यापक 
को त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन और अपर्याप्त वित्तपोषण ऋण के उपयोग पर 

माध्यम होते हैं । उन्हे अपने आप को इन चुनौतियों 
अपर्याप्त निगरान और वसुल का क्रियविधियों में विद्यमान 

और अवसरों का सामना करने के लिए तत्पर रहना होगा । 
कमजोरियाँ । चूंकि वाणिज्य बैंक अपने ऋणों का 40 प्रतिशत 
अब मुख्यतः ग्रामण क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के देने के लिए 

195 . हाल ह. के वर्षों में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से 
प्रतिबद्ध है उन्हें चाहिए कि वे ऐसे ऋगों का गुणवता तथा वसूलो 

उपलब्ध ऋण को मात्रा बढ रही है । लव्य को प्राप्ति के लिए 
में अवश्य सुधार लाएं । ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को नियमित रूप 

उच्चतर वित्तीय बचते जुटाने और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप 

संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक ऐमे म च को आवश्कता 
से क्षेत्रों का दौरा करके अपने ग्राहकों के साथ अधिक संपर्क स्थापित 
करना चाहिए ताकि हिताधिकारियों का पता लगाने में और ऋण 

महसूस की गया जिस पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध वित्तीय साधनों 
आवेदनपत्रों के मूल्यांकन में सुधार आ सके , ऋण के उपयोग पर 

के संबंधमें समन्वित दृष्टिकोग तैयारकिए जा सके तदनुसार रिजर्व 
मजूरी के बाद निगरानी मजबूत किया जाए और ऋणों को वसूल । 

बैंक ने एक राष्ट्रीय वित्त और ऋण परिषद स्थापित को है जो 
के लिए नियमित रूप से कारगर ढंग से कार्यवाही की जा सके । 

उद्योग कृषि और व्यापार के लिए वित्त एवं अल्पावधि और 
इसके साथ ही यह भ आवश्यक है कि कम वित्तपोषण करने से वचा 

दीर्घावधि दोनो प्रकार के प्रणो को उपलब्धता का समन पुनरीक्षण 
जाए चौता के कार्यक्रम व्यापारिक ढंग से तैयार किए जाएं और 

करने के अलावा उनको विसीय निपुणता में सुधार लाने के उद्देश्य 
जब प्राकृतिक विपदाएं आये तब निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार 

से पंजा और मद्रा बाजारों को गतिविधियों पर विचार करेगा । 
अल्पाविधि प्रमाणों को तत्काल हा मध्यावधि ऋणों में परिवतित 

196 . जहां तक विदेशो लेनदेन का संबंध है योजना के पहले 
कर दिया जाए । प्राप्य राशियों का बमून के लिए अनुकूल बनाये 

वर्ष के दौरान हुए भारा व्यापार घाटे के परिप्रक्ष्य में सातवीं 

योजना के लिए भुगतान संतुलन को स्थिति पर फिर से नजर 
रखने के महत्व पर जितना जोर दिया जाए कम है । यहां राज्य 
सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है । 

डालना होगा । व्यापर संतुलन को स्थिति वर्ष 1985 -86 के 

दौरान काफी बिगड़ गयो और उसके फलस्वरूप शुद्ध राष्ट्रीय 
193. असंतोषजनक वसूलो कार्य केवल कृषि अग्रिम तक हो उत्पाद में विदेशों से प्राप्त संसाधनों के अनुपात में उल्लेखनीय 
सोमित नहीं है । उससे दूसरे क्षेत्र भी प्रभावित हैं , बड़े माझौले वृद्धि हुई और वह 1984-85 के 1 . 3 प्रतिशत से बढकर अगले 

और लघु उद्योगों में बढ़ता हुई रूग्णता विशेष रूप से चिता का वर्ष में 2 . 0 प्रतिशत हो गया भारतीय निर्वातों को वृद्धि भी 
विषय है । इस समस्या को गंभीरता इस तथ्य से प्रऋट होती है परिणाम के रूप में पहले की तरह कम हो रहा है । और यह योजना 
कि बैंक ऋण का लगभग 8 प्रतिशत इन रूग्ण यूनिटों में अवरुद्ध अवधि के लिए निर्धारित 6 . 8 प्रतिशत का वार्षिक वृद्धि के 
हो गया है । संभाध रूप से अपेक्षम यूनिटों को फिर से सक्षम आधे से भी कम रहा है । इसके विपरित तेल , (निर्यात घटाकर ) 
बनाने के उद्देश से कारोबारी दृष्टिकोण अपनाना और जिन मामलों और ते न के इतर पाणां के आयातों में तन वृद्धि हुई । इसके परिणामस्वरूप 
में निर्णय नहीं किए गए हैं , उन मामलों में ठोस निर्णय लेना न्याय वार्षिक ब्यापार घाटे को जो राशि पिछला योजना अवधि के 
संगतत्रतत होता है यह आशा का जाता है कि औद्योगिक और वित्तीय दौरान 5, 500 करोड़ रूपये के आसपास रहो, यह वर्ष के दौरान 
पुननिर्माग मर्डन ६ दृष्टिकोग को प्रवृतित करेगा । इस दिशा 

बढकर लगभग 8000 करोड़ रूपये के शिखर पर पहुंच गयी बडतो 
में उद्योग में प्रारंभिक गर्णता का शघ्र पता लगाना, औद्योगिक 

हुई व्याज अदागियों और संभवतः गैर सरकार। अंतरण में 
खातों का समय पर क्षिण करना और मुधारतात्मक उपाय 

कुछ गिरावट आने के कारण शुद्ध अद गय प्रतियां भो कम 
तेजा से सहायक सिद्ध हो सकते हैं , । 

रहीं । तयापि विदेश मुद्रा अनिवामा खातों को जमाराशियों 

में अस्याधिक वृद्धि हो जाने और विदेशी सहायता में सामान्य 
194 . बैंकिग और वित्तीय सेवाओं में नवीन प्रक्रियाएं बद्धि हो जाने के फलस्वरूप विदेगा वाणिज्यिक उधारों पर 
विश्वभर में मयको मांग बन गए हैं , और भारत में किग कारोबार निर्भरता सीमित हो गया और उससे प्रारक्षित निधि संबंधों 
के अगले चरण में काफारामा तक नई तकनीक अपनानी होगी । स्थिति धारे-धोरे मजबूत हो जाने में सहायता मिला । इसके 
कार्यकलापों में तेजी लाने के वास्ते चयनात्मक आधुनिया टेक्न लाजो बावजूद 1985 - 86 में भुगतान संतुलन में देखा गयागिरावट 
अपनाने के अनचा उद्योग और बापार में आनेवाले परिवर्तनों के विनों से पता चलता है कि चालू खाते के घाटे को , 
के फनस्वरूप बैंक कारोबार के विन्यास में भी परिवर्तन होगा । मुख्यतः व्यापार घाटे में कमी लाकर , कम करने के वास्ते 
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सत्काल उपाय करने को आवश्यकता है । निर्यातों का अत्यधिक 
महत्व सर्वविदित हो है औरनिर्यात बढ़ाने के लिए नोतियों 
पर कड़ाई से पालन किये जाने की जरुरत है । विशेष रूप 
से , बड़े उद्योगों को चाहिये कि वे निर्यातों में अधिकाधिक 
योगदान दें । हलांकि विश्व व्यापार में वृद्धि की संभाव 
नायें इस पूर्वधारण पर कुछ बेहतर हैं कि तेल के मूल्य मौजूदा 
स्तरों के प्रासपास बने रहेंग , फिर भी , अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
परिवेश में निकट भविष्य में किसी उल्लेखनीय सुधार 
को पाशा नहीं है, इसके बावजूद भारत से बड़ी मात्रा में 
निर्यातों को काफी गंजाइश है, खास तौर पर उन औद्योगिक 
देशों को , जिन्हें तेल . मूल्य में सबसे अधिक फायदामिलने 
वाला है । 

197. भारतीय निर्यातों को प्रतियोगिता में सुधार 
लाने के लिए ऐसो नाति अपनाकर निरंतर प्रयास करने 
को प्रावश्यकता है जिसे विश्व बाजार के हमारे प्रतियोगियों 
द्वारा अपनाया जा सकता है । मूलभूत सुविधाओं वाले 
उद्योगों में स्थापित क्षमता का पूरा -पूरा उपयोग तथा 
उद्योगों को स्थापना और उनके कार्यलापों की लागत के प्रति 
अधिक सतर्कता पर और ध्यान दिया जाना चाहिए । यह 
सुनिश्चित करने को प्रावश्यकता है कि निर्यात को अत्यधिक 
संभावना वाले पण्यों के संदर्भ में निर्यात योग्य अधिशेषों 
का निर्माण यथासंभव शीघ्र किया जाए । बड़ो औद्योगिक 
इकाइयों को निर्यात बढ़ाने में अधिक मात्रा में योगदान देना 
होगा । 


के कुशल प्रतिस्थापन के घोहरे प्रयासों के जरिए ऐसे आयातों 
को न्यनतम रखने के लिए गंजाइश है । वर्ष 1986-87 के 
बजट में खाद्या तेलों के उच्चतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहनों 
का प्रावधान किया गया है । खाद्य- तेलों और चीनी के 
ग्रायातों पर निर्भरता कम करना बहुत महत्वपूर्ण है जो कि 
हाल ही के वर्षों में काफी अधिक रही है । इसी तरह से 
अपरिष्कृत तेल , इस्पात तथा उर्वरकों जैसी भारी मात्रा की 
मदों के प्रायात प्रतिस्थापन के लिए कठोर प्रयास किये जाने 
चाहिए । इसके लिए, बिजली, इस्पात , उपरक , सीमेंट और 
कागज उद्योग आदि की स्थापित क्षमता का बेहतर उपयोग 
करने और अधिक कृषि उत्पादन , विशेष रूप से उन पण्यों 
का उत्पादन करने की प्रावश्यकता है जो निर्यातों को बढ़ावा 
देते हों और पायातों में कमी लाते हों । 


200. गैर-सरकारी अंतरण प्राप्तियां, शुद्ध अदृश्य 
प्राप्तियों का महत्वपूर्ण घटक हैं । पिछले दशक में उनमें हुई 
अत्यधिक वृद्धि का प्रांशिक कारण मध्यपूर्वीय देशों मे किये 
जानेवाले ऐसे अंतरणों में वृद्धि होना था । सेल के मूल्यों में 
गिरावट आने के कारण इस क्षेत्र से जानेवाले प्रेषणों में 
कमी पाने की संभावना है । वर्ष 1985- 86 के दौरान 
पर्यटकों के प्रागमन में दए सुधार को बनाये रखने की 
प्रावश्यकता है । हालांकि विभिन्न व्याज दरों पर हमारे 
विदेशी ऋण का अनपात अपेआकृत कम है , यद्यपि अंतर 
राष्ट्रीय व्याज दरों में कमी के कारण व्याम- प्रदायगियों के 
संबंध में होने वाली पिछली वर्ष को इस तरह की ब्याज 
प्रदायगियों को तुलना में कामो होगो । यस्त 1986- 87 
के दौरान रियायती और वाणिज्यिक दरों पर विदेशी ऋण 
लिये जाने के कारण शुद्ध ब्याज - प्रदागियों को राशि अधिक 
होगी । समग्र रूप से शुद्ध अदक : प्तियों की राशि में 
1986- 87 के दौरान मामूली- सी गिरावट जा सकती है । 


198. जहाँ तक आयातों का संबंध है तेल के शुद्ध 
पायातों में मुल्य के संदर्भ में वर्ष 1986- 87 तथा योजना 
के शेष वर्षों के दौरान योजना में दिखायी गयी मात्रा के 
मुकाबले उल्लेखनीय रूप से कमी आने की प्रत्याशा है । 
इसका कारण तेल मूल्यों में मौजूदा और लक्षित उदारता 
रहेगा । हमें इन गतिविधियों से निश्चित ही अधिकतम लाभ 
उठा लेना चाहिए । अलबत्ता , तेल मूल्यों की स्थिति अनिश्चितताओं 
से भरी रहेगी और उसमें काफी परिवर्तन हो सकते हैं । 
प्रतएव , संतोष करने के लिए कोई गंजाइश नहीं रहेगी , 
विशेष रूप से इसलिए भी कि तेल उत्पादों के लिए मांग 
तेजी से बढ़ती ही जा रही है । इसलिए मध्यम से दीर्घ 
कालीन दृष्टि से देखा जाये तो ऊर्जा की खोज और उसे 
सुरक्षित रखने पर बराबर बल दिया जाना चाहिए । 


___ 201. पूंजीगत खाते के संदर्भ में , जहां शद्ध विदेशी 
सहायता को राशि के उच्चतर होने की प्रत्याशा है, अंतर 
राष्ट्रीय मुद्रा कोष को को जानेवाली पूर्व निर्धारित चकौतियों 
को राशि भी 1986- 87 के दौरान अधिक होगी । वाणिज्यिक 
उधारों से संबंधित वर्तमान नोति को देखते हए , विदेशी 
मद्रागन प्रारशिन निधियों को मात्रा अधिकांशत : व्यापार घाटे 
को मात्रा द्वारा निर्धारित होगी । फिलहाल प्रारक्षित निधियों 
का स्तर मंतोषजनक है और 1986- 87 के दौरान विदेशी 
प्रदायगियों को स्थिति के प्रबन्ध में किसी कठिनाई की 
परिकल्पना नहीं की जाती है । 


199 . तेलों से इतर पण्यों के प्रायातों में 1985-86 
के दौरान तेजी से वृद्धि हुई । पूरे वर्ष के लिए पण्यवार 
आयातों के विवरण उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु पहले नौ 
महीनों के लिए उपलब्ध मांकड़ों से यह संकेत मिलता है 
कि पूंजीगत वस्तुओं, उर्वरकों, लोहा और इस्पात एवं अन्य 
आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । तेल मुल्यों में गिरावट 
पाने से 1986- 87 में निश्चय ही उर्वरकों के मूल्यों में 
नरमी आयेगी तथापि योजना के अधीन निवेश कार्यक्रम 
बनाये जाने के कारण पंजीगत वस्तुओं तथा लोहा और 
इस्पात के मायातों में यदि जारी रहेगी । फिर भी , पायात 


202. इसी प्रकार , 1986- 87 के दौरान और उसके 
बाद सातवीं योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए भुगतान 
संतुलन को स्थिति चिंता की बात होगी । इसका यह अभि 
प्राय है कि रियायती सहायता के लिए कोई भी उज्ज्वल 
संभावना न होने , विदेशों से प्रेषणों का घटती हुई संभावना 
होने और भारी मात्रा में पायात न की जाने वाली मदों 


[ भाग II -- खेड 


( ii )]] 
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के आयातों में वृद्धि होने की संभावना होने के कारण 
निर्यातों में वृद्धि करने के हमारे प्रयासों को काफी मजबन 
करने की प्रावश्यकता है । 


203. राजकोषीय मंच पर एक स्वागत योग्य बात रहो 
है कि कर राजस्व में बढ़ोतरः हुई है । जैसा कि पहले 
बताया जा चुका है, प्रमुख केन्द्रीय करों की वसूली में 1985 
86 के लिए मंशोधिन अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष 
से 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई । बजट अनुमानों में भी प्रायकर 
वसूलियों में 36 प्रतिशत की नाटकोय वृद्धि हुई । इन सब के 
बावजूद चिंता का विषय राजस्व खाते में बड़ी मात्रा में 
चल रहा घाटा है , जिसे पंजीगत बजट के अधिशेषों से पूरा 
किया जाता है । 1986- 87 के बजट अनुमानों में 6, 874 
करोड़ रुपये के राजस्व घाटे को परिकल्पना की गयी है जो 
1985- 86 के लिए संशोधित अनुमान की तुलना में 934 
करोड रूपये या 15 . 7 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है । यह 
आशा है, राजस्व व्यय की तीन प्रमुख मदें अर्थात् रक्षा , 
ब्याज और उपदान , 1986-87 में राजस्व प्राय के 67 . 8 
प्रतिशत का उपयोग कर लेंगी जबकि 1985- 86 में यह 
प्रतिशत 66. 3 था । राजस्व घाटे के व्यापक बन जाने का 

आंशिक कारण आटवें वित्त आयोग की सिफारिशों के 
कार्यान्वयन के बाद समाधनों का अधिक अंतरण होना है । 
पंजीगत खाते में अधिशेष की राशि 3,224 करोड़ रूपये 
थी जो पिछले वर्ष के 1, 450 करोड़ रुपय ( संशोधित 
अनुमान ) के मुकाबले काफी अधिक थी । इस अधिशेष से 
राजस्व घाटे के 46 . 9 प्रतिशत का वित्तपोषण होगा जबकि 
पिछले वर्ष इसकी मात्रा 24, 4 प्रतिशत थी । इस बात पर 
जोर देना आवश्यक है कि चिंताजनक प्रवृत्ति के बने रहने 
का यह अभिप्राय है कि चालू व्यय में , जिसमें ब्याज 
प्रदायगियां भी शामिल हैं , संसाधनों को अधिक मात्रा में 
विकास से इतर कार्यों के लिए खर्च करना । सरकारी ऋण 
में होने वाली वृद्धि, जो कि पूंजीगत खाते में अधिशेष का 
निर्माण करने के लिए प्रावश्यक है । ब्याज के बढ़ते हए 
भार की ओर संकेत करती है । अतः राजस्व बजट की 
सहायता करने वाले पुंजीगत बजट की विन्यासगत कमी को 
दर करने के उद्देश्य से एक मध्यावधि नीति बनायी जानी 
चाहिए । इसी प्रकार संप्रति विद्यमान संसाधनगत प्रतिबन्धों 
के परिप्रेक्ष्य में व्यय संबंधी नीतियों और क्रियाविधियों का 
गहराई से पूनरीक्षण किया जाना चाहिए जिससे कि घाटे 
को उचित सीमाओं के भीतर सीमित रखा जा सके । 


1985- 86 में थोक मूल्यों में पायी गिरावट में उपभोक्ता 
मल्यों में बढोतरी की प्रवृत्ति निहित है , बिन्दवार प्राधार पर 
उपभोक्ता मूल्यों में 1984-85 के 5 प्रतिशत के मुकाबले 
1985- 86 में 8 . 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई । औसत 
आधार पर भी 1985- 86 में हुई 6. 4 प्रतिशत की वृद्धि 
पिछले वर्ष के समान ही थी । इसका अर्थ यह है कि मूल्य 
स्थिति पर निरन्तर निगरानी बनाये रखने की आवश्यकता 
है । यह मान लेने पर कि वर्ष 1986- 87 में वास्तविक 
राष्ट्रीय आय में होनेवाली वद्धि लगभग 5 प्रतिशत होगी 
जोकि पिछले दो वर्षों के दौरान हुई वृद्धि की अपेक्षा उच्चतर 
है , यह जरूरी होगा कि 1986 - 87 में एम 3 में होनेवाले 
विस्तार को इस प्रकार विनियमित किया जाए कि वह 17. 5 
प्रतिशत की तीन वर्षीय औसत वृद्धि से काफी नीचे बना रहे । 
इसीलिए वर्ष 1986- 87 में ऋण नीति का लक्ष्य यह होना 
चाहिए कि अयवस्था के विभिस्त क्षेत्रों की वास्तविक 
आवश्यकताओ को पूर्ति के साथ - साथ पर्याप्त ऋण सहायता 
सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराने की सावधानी बरती जाएं । 
___ 205. मध्यावधि दृष्टि से भारत सरकार द्वारा चक्रवर्ती 
समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लेने को एक 
महत्वपूर्ण बात माना जा सकता है कि बजट घाटे की 
परिभाषा का इस प्रकार व्यापक बनाया जाए कि दिनांकित 
प्रतिभतियों के संबंध में दी जानेवाली रिजर्व बैंक की सहायता 
को उसमें शामिल किया जाए । सरकार द्वारा स्वीकार कर 
ली गयी चक्रवर्ती समिति की एक अन्य सिफारिश ऐसे मना 
गत समग्र लक्ष्य निर्धारित करने से संबंधित है जिन पर 
निगरानी रखी जा सके । बजट पाट की व्यापक संकल्पना 
अपनायी जाने और मुद्रागत लक्ष्य निर्धारित करने से , मद्रागत 
और राजकोषीय नीतियों में अधिक सामंजस्य लाने में काफी 
सहायता करनी चाहिए । 

भाग II बैंकिंग एवं अन्य गतिविधियां 
206. इस रिपोर्ट के भाग I में वर्ष 1985- 86 में 
विद्यमान समग्र आर्थिक स्थिति का तथा वर्ष के दौरान किये 
गये मुद्रा और ऋण नीति संबंधी उपायों का पुनरीक्षण किया 
गया है । रिपोर्ट के इस भाग में रिजर्व बैंक के कार्यकलापों 
के विभिन्न क्षेत्रों की कुछ अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की 
चर्चा की गयी है । वर्ष 1985- 86 के लिए बैंक के तुलन 
पत्र और लेखे रिपोर्ट के अंत में दिये गये हैं : 
मुख्य बातें : 

207. पालोच्य वर्ष के दौरान की गतिविधियों की 
मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं : 

( क ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि को व्याप्त करने 
वाली नयी शाखा लाइसेंसीकरण नीति अप्रैल 1985 में 
लाग की गयी । 

( ख ) ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत अपने ऋण 
सबंधी कार्यकलापों के संदर्भ में बैंकों को अधिक विषका 
धिकार दिये गये । 


204. पिछले तीन वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति को दर 
में पायी गयी निरंतर कमी स्वागतयोग्य विशेषता है । 
स्थूल मुद्रा ( एम 3 ) के विस्तार की दर में उल्लेखनीय 
गिरावट आयी है और वह 1983- 84 के 17 . 9 प्रतिशत 
से घटकर 1985- 86 में 15 . 7 प्रतिशत हो गयी है । 
इस कमी के परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्षों में , विशेष रूप से 
1986- 87 में , मुद्रा नीति का स्वरूप क्या होना चाहिए ? 
इस प्रश्न का उत्तर देते समय यह याद रखना होगा कि 
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( ग ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पंजीगत प्राधार को 
क्रमबद्ध रूप से मजबूत करने की दिशा में शुरुयात को 
गयी । 

( घ ) चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी उपायों को अधिक 
तर्कसंगत बनाया गया । 

( उ. ) वायदा रक्षा सुविधाओं के कार्यक्षेत्र और व्यापकता 
को बढ़ाया गया ताकि विदेशी भगतान संबंधी स्थिति में 
हए परिवर्तनों और उभर पाये नये प्रकार के कार्यकलापों को 
शामिल किया जा सके । 


पर उनकी जरूरत और वित्तीय व्यावहार्यता को देखते हुए 
इन क्षेत्रों में नये शाखा कार्यालय खोलने की अनुमति दी 
जाएगी । इस विस्तार कार्यक्रम को दो चरणों में कार्यान्वित 
किया जाएगा - - पहले चरण में अप्रैल 1985 से मार्च 1988 
तक की और दूसरे चरण में अप्रैल 1988 से मार्च 1990 
तक की अवधि शामिल होगी । 


वाणिज्य बैंकिंग से संबधित गतिविधियाँ 


शाखा विस्तार नीति और प्रगति 


208. अप्रैल 1982 से मार्च 1985 तक की अवधि 
से संबंधित तीन वर्षीय शाखा विस्तार नीति के सफल कार्या 
न्वयन के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया 
गया था । इस अवधि के दौरान 12, 366 नये कार्यालय 
खोले गये जिससे मार्थ : 1985 के अंत की स्थिति के अनसार 
बैंक कार्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 50, 980 हो गयी । 
इन नये खोले गये कार्यालयों में से लगभग 10, 876 कार्यालय 
ग्रामीण अर्ध शहरी केन्द्रों में खोले गये थे । इसके परिणाम 
स्वरूप इन क्षेत्रों में प्रति कार्यालय औसत जनसंख्या 17, 000 
के लक्ष्य के मुकाबले सुधरकर 15, 500 हो गयी । 


210. जन 1986 के अंत में अनुसूचित याणिज्य बैंकों 
की संख्या 81 थी जबकि एक वर्ष पहले वह 83 थी । 
पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 
निजी क्षेत्र के तीन बैंकों के संदर्भ में उनकी असंतोषजनक 
वित्तीय स्थिति और कार्यप्रणाली को देखते हुए अधिस्थगन 
आदेश जारीकिए गए थे । 26 शाखाओं वाले मिज स्टेट 
बैंक लिमिटेड को 30 जुलाई 1985 को यूनियन बैंक ऑफ 
इंडिया के साथ , 231 शाखाओं वाले लक्ष्मी कणियल बैंक 
लिमिटेड को 24 अगस्त 1985 को केनरा बैंक के साथ 
और 108 शाखाओं वाले बैंक आफ कोचीन को 26 अगस्त 
1985 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ समामेलिस किया 
गया । इन समामेलनों के बाद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 
कुल संख्या घटकर 80 हो गयी परंतु ओमान इंटरनेशनल 
बैंक एस . ए . ओ . को , जिसने बंबई शाखा खोलो , भारतीय 
रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किए 
जाने के कारण उक्त संख्या बढ़कर 81 हो गयी । 


211. 1985- 86 ( अप्रैल-मार्च ) की अवधि के दौरान 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों ने 1566 शाखाएं 
खोली । जिससे शाखाओं की कुल संख्या बढ़कर 52,936 
हो गयी । नये कार्यालयों में से लगभग 77 प्रतिशत कार्यालय 
ग्रामीण क्षेत्रों में और 73 प्रतिशत कार्यालय बैंक सुविधा 
रहित केन्द्रों में खोले गये । मार्च 1986 के अंत में विद्यमान 
सभी कार्यालयों में ग्रामीण कार्यालयों का प्रतिशत 56 था 
जबकि जून 1969 में यह 22 . 1 प्रतिशत था । खोले गये 
1566 नये बैंक कार्यालयों में से 191 कार्यालय भारतीय 
स्टेट बैंक और सहायक बैंकों के , 583 कार्यालय राष्ट्रीयकृत 
बैंकों के , 747 कार्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तथा शेष 

संत्र के बैंकों के थे । 


209. अप्रैल 1985 से मार्च 1990 तक की अवधि 
से संबंधित नयी शाखा लाइसेंसीकरण मोति भारत सरकार 
के परामर्श से तैयार की गयी । इसकी अवधि सातवीं पंच . 
वर्षीय योजना की अवधि के साथ समाप्त होनेवाली रखी 
गयी है ; और यह बैंकिंग सेवाओं के पहले ही प्राप्त कर 
लिये गये स्तर और विस्तार तथा शेष रह गये अंतरालों 

और साथ ही , अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा ग्राहक 
सेवा, स्रोत प्राधार, ऋण कार्य , प्रांतरिक कार्यों, पर्यवेक्षण 

और नियंत्रण प्रणालियों तथा वित्तीय व्यावहार्यता में सुधार . 
करके अपनी स्थिति को समेकित करने पर ध्यान देने के 
आवश्यकता को देखते हुए बनायी गयी है । इस नीति का 
मख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जहां स्पष्ट 
स्थानिक अंतराल विद्यमान हैं , बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना 
है । इस नीति में प्रत्येक खण्ड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों 
में ( 1981 की जनगणना के आधार पर ) 17, 000 को 
जनसंख्या का लक्ष्य रखा गया है । पहाड़ी इलाकों , कम , 
माबादी वाले क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान 
दिया जाएगा । यह परिकल्पना की गयी है कि बैंक सुविधा 
वाले ग्रामीण केन्द्र में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर को 
औसत भूमि व्याप्त हो और सामान्यत : 10 किलोमीटर के 
भीतर एक ग्रामीण शाखा उपलब्ध हो । शहरी और महा 
नगरीय /पसन पाहरों में , जहां बैंकिंग सेवाओं का विस्तार 
पहले से ही काफी सधन है शाखाओं का विस्तार पहले की 
सरह प्रतिबंध वाला रहेगा और अत्यधिक चयनात्मक भाधार 


212. जून 1986 के दौरान समाप्त अवधि के दौरान 
भारतीय बैंकों ने विदेशों में कोई नयो शाखा नहीं खोली । 
इसके विपरीत सात विदेश स्थित शास्त्राओं को बंद किया 
गया । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : भारतीय स्टेट बैंक 
की श्रीलंका में कार्यरत अनुराधापुरा शाखा और ब्रिटेन में 
कार्यरत ब्रिस्टल शाखा , बैंक ऑफ बड़ौदा को रिटेन में 
बोल्टन तथा कान्टरी स्थित दो शाखाएं, यूको बैंक की मोंग 
कॉक और नार्थ पाइंट में स्थित दो शाखाएं और इंडियन 
ओवरसीज बैक की हांगकांग में वाइचंग स्थित एक शाखा । 
इसके फलस्वरूप तेरह भारतीय बैंकों को विदेश स्थित कुल 
शाखाओं की संख्या जून 1986 के अंत में 134 हो गयी । 
वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक का मनोला (फिलीपाइन्स ) 
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प्रतिनिधि कार्यालय बंद किया गया जिससे 4 भारतीय बकों अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों को 
की 9 देशों में कार्यरत प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या घट उपलब्ध कराये जानेवाले ऋण में भी आलोच्य वर्ष के दौरान 
कर 11 हो गयो । सहायक बैंकों , विदेशी बैंकों से संबद्ध तेजी आयी तथा इन श्रेणियों के बकाया अग्रिमों में मार्च 
संस्थाओं और वितिर कानियों को मं17 रगः 7, 4 1986 में वृद्धि दर्ज हई और वह 29.6 करोड़ रूपये मे बढ़कर 
और 11 पर अपरिवर्तित रही । 

1394. 00 करोड़ रुपये हो गयो और इसके अन्तर्गत 
213. पालोम्य वर्ष के दौरान ओमान इंटरनेशनल 

58. 30 लाख उधार खाते थे ( अनंतिम प्रांकड़े ) । 
बैंक , एसएओ ने तथा बैंक ऑफ बहीन एण्ड कुवैत , बीएस विभेदक ब्याज दर योजना 
सी ने बंबई में अपनी एक - एक शाखा खोली और रॉयल 
बैंक ऑफ कनाडा ने नयी दिल्ली में अपना एक प्रतिनिधि 

217. दिसंबर 1985 में समाप्त हए वर्ष के दौरान 
कार्यालय खोला । इसके फलस्वरूप विदेशी बैंकों की शाखाओं 

विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन ऋण खातों की संख्या 
और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या , जन -1986 के अंत में , 

में 2 . 79 लाग्न की बढ़ोतरी हुई और वह 45 . 51 लाख 
क्रमशः 136 ( 21 बैंकों के संदर्भ में ) और 14 ( 14 बैकों के 

हो गयी तथा बकाया ऋणों की राशि में 44 . 7 करोड 
संदर्भ में ) थी । 

रुपये की वृद्धि हुई और वह 486 . 08 करोड़ रुपये हो 

गयी । इसी अवधि के दौरान प्रति खाता ऋग को और 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 

राशि 1, 033 रुपये से बढ़कर 1, 068 रुपये हो गयी । 

दिसंबर 1985 के अंत में विद्यमान ऐसे अग्रिमों की राशि 
214, अप्रैल 1985 से अब तक ग्यारह नये क्षेत्रीय 

· पिछले वर्ष के अंत में बैंकों के कुल अग्रिमों का 1 . 15 
ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये जिससे उनकी कुल संख्या 

प्रतिशत थी । मार्च 1986 के अनन्तिम अांकड़ों के अनुसार 
जून 1986 के अंत में 194 हो गयी । उन्होंने देश के 

विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत लगभग 45 . 70 
342 जिलों को व्याप्त किया । सूचना देनेवाले 190 क्षेत्रीय 

लाख खातों में 505 . 5 करोड़ रुपये लगे हए थे । 
ग्रामीण बैंकों की जमाराणियों और अग्रिमों की राशि 
( अनंतिम आंकड़े ) जन 1986 के अंश तक क्रमश : 1364 

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना 
करोड़ रुपये और 1. 5 10 करोड़ रुपये थी । 

218. मितंबर 1983 में शुरू की गयी , शिभिन 
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों और अन्य विशेष योजनाओं के लिए सरकारी 

बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 
क्षेत्र के बैंकों की सहायता 

1985- 86 के राजकोषीय वर्ष के लिए 2 . 50 लाख हिना 

धिकारियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । प्रत्येक राज्य 
___ 215. सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने जहां मार्च 1985 तक के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य में से वर्ष के दौरान मजूर 
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अग्रिमों के संदर्भ में शुद्ध बैंक किये जानेवाले औद्योगिक उपक्रमों का अनुपात 50 प्रतिशा 
ऋण के 40 प्रतिशत का समग्र लक्ष्य प्राप्त किया था में अन्य होना चाहिए था और कारोबारी उपक्रमों का 
यहां उन्होंने पालोच्य अवधि के दौरान और प्रगति कर अनुपात 30 प्रतिशत से अनधिक होना चाहिए था । तथापि 
ली । उनके द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिसंबर 1985 

अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , नागालैण्ड , सिक्किम और त्रिपुरा 
के अंत तक दिये गये 20, 544 करोड़ रुपये के अग्रिमों की के पहाड़ी क्षेत्रों के संदर्भ में पिछले वर्ष को गयो छूटें 
राशि उनके शुद्ध ऋण की 42. 7 प्रतिशत बैठती यो । 1985- 86 के दौरान भी जारी रहीं । इन क्षेत्रों में औद्यो 
उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार मार्च 1986 के अंत 

गिक उपक्रमों का न्यूनतम प्रतिशत 50 के बदले 30 था 
तक शुद्ध अग्रिम 20, 853 करोड़ रुपये तक पहुंच गयो । और कारोबारी उपक्रमों के लिए कोई उच्चतर सीमा निदिष्ट 
शुद्ध बैक ऋण में कृषि क्षेत्र को प्रदत्त प्रत्यक्ष अग्रिमो का नहीं की गयी थी । 1985- 86 के लिए अतिम अांकड़ों 
अश जहां मार्च 1985 में 15 प्रतिशत था , वहां दिसंबर के आमार बैंकों गने 2 . 50 लाख हिनाधिकारियों के लक्ष्य 
1985 के अंत में 15 . 3 प्रतिशत था । प्राथमिकताप्राप्त 

के मुकाबले 2 . 18 लाख हिताधिकारियों को 415 करोड 
क्षेत्र के भीतर कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों का उपन 

रुपये के ऋण मंजूर किये । 
तारीख को विद्यमान 10. 2 प्रतिशत का अंश भी मार्च 
1985 तक प्राप्त किये जानेवाले 10 प्रतिशत के लक्ष्य से बैंक और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
अधिक था । 

219. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 
216. 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हिताधिकारियों को वर्ष 1985- 86 के दौरान 28 . 23 लाग्न हिताधिकारियों 
प्रदत्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सहायता की राशि प्रारम्भिक को सहायता प्रदान की गयो और बैंकों द्वारा ( क्षेत्रीय 
आंकड़ों के अनुसार मार्च 1986 के अंत में , 7, 107 करोड ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित ) 606 . 27 करोड 
रुपये थी और यह राशि 140 . 13 लाख खातों से संबधित रुपय के मियादी ऋण प्रदान किये गये । छठी योजना की 
थी जबकि एक वर्ष पहले 114 . 83 लाख खातों के संदर्भ अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 16 . 56 मिलियन 
में उक्त राशि 5, 531 करोड़ रुपये थी । इन बैंकों से परिवारों को सहायता दी गयी जबकि 15 मिलियन परिवारों 
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का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और लगभग 3, 102 
करोड़ रुपये का मियादी ऋण वितरित किया गया । 


समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सहायता की नकद 
संविता को प्रगाली लाग करें । 


अग्रणी बैंक योजना 


220. चूंकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन 
के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन रिपोर्टों में यह संकेत 
किया गया था कि सहायता प्राप्त परिवारों में से 60 प्रति 
शत बिना किसी अपनी गलती के गरीबी की रेखा पार करने 
में असफल रहे हैं , अतः नये हिताधिकारियों को योजना में 
शामिल करने के अलावा छठी योजना अवधि के दौरान 
सहायता पानेवाले ऋणकर्ताओं की कतिपय पान श्रेणियों को 
अनुपूरक सहायता प्रदान करने की योजना वर्ष 1985- 86 
में शुरू की गयी । यह अनुपूरक सहायता उन ऋणकर्ताओं 
को मदद करने के वास्ते थी जो चूककर्ता नहीं थे और 
जिन्होंने पहले वित्तपोषित की गयो अपनी प्रास्तियों को 
अच्छी हालत में बनाय रखा था या जो अपने नियंत्रण से 
बाहर के कारणों से अपनी प्रास्तियां खो बैठे थे । सातवीं 
योजना अवधि के दौरान अनुपूरक सहायता के लिए 10 
मिलियन परिवारों का भौतिक लक्ष्य रखा गया है जिसे 
प्रथम तीन वर्षों में पूरा कर लेना है । नये हिताधिकारियों 
के संदर्भ में मातवीं योजना अवधि के लिए 10 मिलियन 
परिवारों का लक्ष्य रखा गया है । इस कार्यक्रम के लिए 
केन्द्रीय क्षेत्र के परिव्यय की राशि 1186 . 79 करोड़ रुपये है । 


223. जिला ऋण योजनाओं के चौथे दौर के लिए 
मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिये जाने तक सितंबर 
1985 में अग्रणी बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे 
रिजर्व बैंक द्वारा 1985 को बार्षिक कार्य योजनाएं तैयार 
करने के संबंध में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के 
आधार पर ही वर्ष 1986 के लिए स्थूल रूप से वार्षिक 
कार्य योजनाएं तैयार करें । तथापि, प्राप्त अनुभवों के परि 
प्रेक्ष्य में उनमें जो भी परिवर्तन आवश्यक समझे जाएं किये 
जा सकते हैं । तदनुसार वर्ष 1986 के लिए वार्षिक कार्य 
योजनाएं तैयार की गयीं और नागालैंड के तीन जिलों को 
छोडकर देश के शेष सभी जिलों में उनका कार्यान्वयन प्रारंभ 
हो गया । 


___ 22-4. नव निर्मित 3 जिलों अर्थात् नलबारी ( असम ) , 
अन्ना ( तमिलनाडु ) और उत्तर 24 परगना ( पश्चिम 
बंगाल ) के संदर्भ में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी क्रमश: 
यूको बैंक , केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को सौंपी गयी है । 


ऋण प्राधिकरण योजना 


225. पालोच्य वर्ष के दौरान ऋण प्राधिकरण योजना 
का विस्तृत पुनरीक्षण किया गया और इस बीच वित्तीय 
लेन - देनों की मात्रा और आकार में हुई वृद्धि को ध्यान में 
रखते हुए अधिकांशतः बैंकों को भारी मात्रा में विवेका 
धिकार देने के उद्देश्य से उसमें कुछ परिवर्तन किये गये । 
कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों की भाग 1 में चर्चा की गयी है । 


221. भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 
समन्वित ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के 
लिए नये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं । गरीबी की रेखा 
पहले जहां 3 500 रुपये वार्षिक की पारिवारिक प्राय के 
स्तर पर निर्धारित की गयी थी वहां उसे अब बढ़ाकर 
6, 400 रुपये कर दिया गया है । तथापि , ऐसे परिवारों को 
निर्धारित करने के लिए 4, 800 रुपये के वार्षिक पाय स्तर 
पर न्यूनतम सीमा निर्दिष्ट की गयी है । इसके अलावा, 
अंतर राज्यीय भिन्नता और गरीबी के स्वरूप में विद्यमान 
अंतर को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि समन्वित 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन निधियों का 
आवंटन प्रत्येक राज्य के गरीबी के स्वरूप के संदर्भ में किया 
जाएगा । महिला हिताधिकारियों को इस कार्यक्रम के अधीन 
व्याप्त करने के वास्ते 30 प्रतिशत का अलग से लक्ष्य 
निर्धारित किया गया है । 


222. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रास्तियों 
के , हिताधिकारियों को ऋण की उपलब्धता तथा निविष्टियों 
और आस्तियों को प्रापूर्ति संबंधी व्यवस्थाओं को सरल बनाने 
के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने नवंबर 1985 में उप - गवर्नर 
की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गटित किया था ताकि 
गरीबी विरोधी कार्यक्रम के पूरे लाभ उन्हें प्राप्त हो सके । 
अध्ययन दल की अंतरिम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के 
प्राधार पर बैंकों को यह सूचित किया गया है कि 
प्रायोगिक प्राधार पर , एक अप्रैल 1986 से देश भर के 
22 निर्दिष्ट खण्डों में कुछ चुने हुए प्रयोजनों के लिए, 


___ 226. वित्तीय अनुशासन में कमी लाये बिना शीघ्र 
कार्रवाई ( फास्ट ट्रैक ) प्रणाली के प्रयोग में अधिक लचीला 
पन लाने के उद्देश्य से उसमें कतिपय परिवर्तन किये गए 
जिन ऋणकर्ताओं ने पूर्व में मानक मानदंडों के मुकाबले के 
स्तर के स्टाक और प्राप्य वस्तुओं से काम चलाया है , 
वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष के लिए अनुमानित स्टाक 
और प्राप्य वस्तु एं पूर्व की अपेक्षा उच्चतर होने पर भी 
"शीघ्र कार्रवाई " सुविधा के लिए पात्र होंगी बशर्ते उक्त 
स्टाक और प्राप्य बस्तुएं मानक मानदंडों से अधिक न हो । 
जिन ऋणकर्ताओं ने इसके पूर्व मानक मानदण्डों का पालन 
किया हो परंतु जिन्होंने चान् अागामी वर्ष के अनुमानों प्रक्षेपणों 
में पर्याप्त एवं वैध कारणों से मानदंडो से विचलित होना 

आवश्यक समझा हो , वे " शीघ्र कार्रवाई " सुविधा के लिए 
पान समझे जायेंगे बशर्ते कि ऐसा परिवर्तन मानक मानदंडों 
के 15 प्रतिशत से अधिक न हो और ऐसे स्तरों के मानदंडों 
के अनुसरण में एक वर्ष के भीतर कमी लाने की प्रत्याशा की 
गयी हो । यह सुविधा उन ऋणकर्ताओं को भी उपलब्ध 
होगी जिनके पास, रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व के मूल्यांकन में 


- - - - . 


- - 


- 


- - 


- - - 


- . - - - - - - - 


- 
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स्वीकृत मानदंडों में उच्चतर स्तर के स्टाक हों बशर्ते वर्त 

आवश्यकता नहीं है । 3 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं 
मान वर्ष के लिए मानदंडों से विचलन की मात्रा 15 प्रति के लिए ( जिनम वितीय संस्थाएं सामान्यत : सहभागी नहीं 
शत से अधिक न हो । तथापि यदि ऋण प्राधिकरण योजना - होती ) बैंकों को चाहिए कि वे ऋण- इक्विटो - अनपात और 
प्रस्ताव की बाद में की गयो , जांच के बाद उसे तर्कसंगत विनपोषण के स्वम्प के संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास 
पाया जाए. रिजर्व बैंक ऐसे परिवर्तन के लिए दी गयी बैंक के मार्गदर्गो सिद्धांतों का अनुपालन करें तथा मंदेह वाले 
अनुमति को वापस ले सकता है । पिछली दो तिमाहियों के मामले पूर्व-अनमति के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
लिए तिमाही परिचालन विवरण को समय पर प्रस्तुत करने 

के पास भेजे जाते रहें । 
की अपेक्षा को इस प्रकार प्राशोधित किया गया कि उसमें 

230. चंकि पंजीन बाजार में विद्यमान स्थितियों के 
पिछली चार तिमाहियों का कार्य निष्पादन व्याप्त हो जाए । 

परिणामस्त्रज मटटेबाजी वात गतिविधि को बल मिला है , बैंकों 
यह भी व्यवस्था की गयी कि वह पिछली दो तिमाहियों में 

को अगस्त 1985 में यह सूचित किया गया कि वे शेयरों 
से किसी तिमाही में विवरण प्रस्तत करने में विलंब भी 

एवं कंपनी क्षेत्र की प्रतिभूतियों पर वित्तीय और निवेश 
कर दे तब भी वह शीघ्र कार्रवाई " प्रणाली के लिए पात्र 

कंपनियों सहित सभी पार्टियों को ऋग प्रदान करते समय 
होगा , अगर वह पहली दो तिमाहियों में वक्त का पाबंद 

अधिक सावधानी तथा नियंत्रण बरतें । कंपनी क्षेत्र की हर तरह 
रहा हो । 

की प्रतिभनियों पर अग्रिम प्रदान करते समय रिज़र्व बैंक द्वारा 
227 . जलाई 1985 से मार्च 1986 की अवधि के जारी किये गये विभिन्न अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने की 
दौरान ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन पाने वाली पार्टियों आवश्यकता पर जून 1986 में पुनः बल दिया गया । 
की संख्या में 25 की वृद्धि हुई और वह 843 हो गयी । 
योजना में शामिल पार्टियों के संबंध में अमल में रहने वाली 

विशिष्ट पण्यों / उद्योगों के लिए ऋण 
कुल सीमाओं की राशि मार्च 1986 के अंत में 21, 671 

231. पटमन की अत्यधिक फसल पैदा होने तथा उसके 
करोड़ रुपये थी ; इनमें से 63. 0 प्रतिशत अंश सरकारी क्षेत्र फलस्वरूप उसके मुल्य में गिरावट पा जाने के कारण भारतीय 
के उपक्रमों से संबंधित था । कुल कार्यकारी पंजीगत सीमाओं जट निगम को , उसके मूल्य समर्थन कार्यकलापों के अंतर्गत 
में उद्योग का अंश 54. 4 प्रतिशत और व्यापार क्षेत्र , खास 

पटसन की वसूली करने के वास्ते , संघीय सहायता व्यवस्था 
तौर पर सरकारी क्षेत्र , का अंग 43 . 3 प्रतिशत था । । 

के अधीन 100 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजर की गयी । 
228. जुलाई 1985 मे जन 1986 तक के वर्ष के दौरान इस सीमा को अप्रैल 1986 में बढ़ाकर 110 करोड़ रुपये 
19 शहरी बैंकों में कुल 56 . 3 करोड़ रुपये की राशि के लिए कर दिया गया । निगम को अपने वाणिज्यिक कार्यकलापों के 
113 प्रस्ताव प्राधिकरण के लिए प्राप्त हुए जिनमें से 37 . 4 लिए अक्तूबर 1985 में 34 करोड़ रुपये की सीमा मंजूर 
करोड़ रुपये की राशि के 85 प्रस्ताव मंजर किये गये । 

की गयी । 


232. भारतीय रुई निगम को 1985 - 86 के मौसम के 
दौरान उसके वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए मंजर की गयी 
40 करोड़ रुपये की सीमा के अलावा मूल्य समर्थन कार्य 
कलापों के अंतर्गत रुई की वसूली के लिए संत्रीय व्यवस्था के 
अधीन 210 करोड़ रुपये के शिखर स्तर की ऋण सीमा मंजूर की 
गयी । 


ऋण संबंधी अन्ग मानदण्ड 

229. मियादी ऋणदानी संस्थाओं की सहभागिता में 
उद्योगों को प्रदान किये जाने वाले मियादी ऋणों में बैंकों के 
अंश से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को जुलाई 1985 में 
संशोधित किया गया ; इनमें से महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं । 
राज्य स्तरीय संस्थाओं की सहभागिता में बैंक 3 करोड़ रुपये 
तक ( पहले की सीमा 1 . 50 करोड़ ) की परियोजनाओं का 
वित्तपोषण कर सकते हैं । जिन परियोजनाओं की लागत 3 
करोड़ रुपये और 7 . 50 करोड़ रुपये ( इसके पूर्व 1 . 50 करोड़ 
रुपये और 5 , 00 करोड़ रुपये ) के बीच है उनको बैंकों द्वारा 
वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति 
की जाएगी । 7 . 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 
परियोजनाओं के संदर्भ में बैंक स्थगित भुगतान गारंटी सहित 
मियादी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के 25 से 30 प्रतिशत तक 
की सीमा के लिए सहभागी हो सकते हैं । जिन परियोजनाओं 
के संदर्भ में बैंकिंग तंत्र का अंश 25 करोड़ रुपये से अधिक 
नहीं है उन्हें अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ समरूप प्राधार 
पर या भा . औ . वि . बैक / नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना के 
अंतर्गत मंजर किये जाने वाले प्राधिकरण प्राप्त करने की 


___ 233 . राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ ( नाफेड ) 
को , जोकि तिलहनों से संबंधित मूल्य समर्थन -कार्यकलाप करने 
के लिए केन्द्रीय शीर्षस्थ एजेन्सी है, 1985 - 86 के दौरान 
सरकार द्वारा निर्धारित मल्यों पर विभिन्न तिलहनों की 
वमूली करने के वास्ते 60 करोड़ कार्य की कुल ऋण सीमा 
प्राधिकृत की गयो । नाफेड को भारत सरकार के अनुमोदन 
के अनुसार खोपरे में बाजार मध्यस्थता कार्यकलाप करने के 
वास्ते 20 करोड़ रुपये की ऋण सीमा भी मंजूर की गयी थी । 


234. चीनी उद्योग के संदर्भ में बैंकों को यह सूचित किया 
गया कि वे अलग - अलग चीनी मिलों के चीनी उत्पादन के 
अनुमानों को देखते हुए, उनके द्वारा 1984- 85 के मौसम के 
दौरान प्राप्त की गयी अधिकतम राशि के 100 प्रतिशत तक 
की ऋण सीमाएं 1985- 86 के मौसम के लिए प्रावश्यकताओं 
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के आधार पर मंजूर कर सकते है । ऋण प्राधिकरण योजना यूनिटों में से बैंकों द्वारा 6, 505 य निों को संभार रूप के 
में शामिल अलग यनिटों को अतिरिक्त ऋग सोनाए मगर 

सक्षम माना गया जिनमें में 2, 079 यूनिटों को उपचार पर 
करने के लिए रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण अावश्यक था । कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया था । यह सुनिश्चित करने के 
रुग्ण औद्योगिक उपक्रम 

प्रयास किये जा रहे हैं कि उन मभी मामलों में , जहां 

रुग्ण इकाइयों को संभावित सक्षमता का पता चल चुका ही नहीं 
235. आलोच्य वर्ष के दौरान रुग्ण युनिटों से संबंधित उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं । 
नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये । पुनः स्थापन के 
पास्ते केवल ऐसी यूनिटों का चयन करने पर जोर दिया 

. चयनात्मक ऋण नियंत्रण 
गया जो पूर्णतः वाणिज्यिक प्राधार पर व्यवहार्य थीं । पहले 237. इस रिपोर्ट के भाग 1 में चयनात्मक ऋण नियंत्रणों 
जहाँ रुग्ण युनिटों का तदर्थ आधार पर उपचार किया जाता को तर्कसंगत बनाने के लिए किये गये उपायों के बारे में 
था वहां अब नीति में परिवर्तन किया गया और मुनियोजित उल्लेख किया गया था । इस संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे 
एकीकृत उपायों के तहत सहायता उपलब्ध करायी जाने लगी दिये गये हैं : 26 अक्टूबर 1985 से समस्त पण्यों के संबंध में 
जिसमें रुग्णता के कारणों को हर करना तथा न केवल बैंकों प्रति ऋणकर्ता 50, 000 रुपये की समग्र मीमा तक के अग्रिमों 

और मियादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अपितु प्रायोजकों , को चयनात्मक ऋणनियंत्रण के समस्त प्रावधानों से छट दी गयी 
सरकार और श्रमिक वर्ग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार बशर्ते ऋणकर्ता का केवल एक ही बैंक के साथ लेन - देन रहाही 
की राहतों और रियायतों पर जोर देना शामिल है । इस बात 

तब तक इस प्रकार की मीमा 25,000 रुपये थी । उक्त सीमा 
को स्वीकार करते हए कि रुग्णता की रोकथाम के उपाय करना , 

को 4 अप्रैल 1986 से और बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर 
रुग्णता के प्रारंभ हो जाने के बाद सुधारात्मक उपाय करने की 

दिया गया । जिन पण्पों के मामले में 1980- 81 मे 1982-83 
अपेक्षा आने वाले समय में कम खर्चीला और अधिक उत्पादन 

तक की तीन वर्षीय अवधि के अाधार पर ऋण की स्तर संबंधों 
मलक सिद्ध होगा, बैंकों को अक्तबर 1985 में यूनिट को 

शर्त लाग थी वहां उस प्राधार को एक वर्ष और प्रागे ले 
रुग्णता का यथाशीघ्र पता लगाने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जाया गया अर्थात् उसे उसी तारीख से 1980- 81 से 1983. 
जारी किये गये । रुणता के जिन लक्षणों पर नजर रखनी थी 

84 तक कर दिया गया । गेहूं का आपूर्ति को स्थिति में प्राये 
उनकी और रुग्णता के सामान्य कारणों को विस्तृत सूची तैयार को 

मंतोषजनक सुधार और बड़े पैमाने पर विद्यमान सा निक 
गयी और शाखा स्तर पर समय पर रिपोर्ट करने तथा मुधारात्मक 

स्टाकों को देखते हुए गेई पर दिये जाने वाले अग्रिमों को 
कार्रवाई शुरू करने की जिम्मेदारी निर्धारित करने की संकल्पना 

चयनात्मक ऋण नियंत्रण के समस्त उपबंधों से छट दी गयी । 
प्रारंभ की गयी ताकि लक्षणों का पता लगाने और उन पर 

इसी तरह मे कच्चा रूई को संतोषजनक आपूति स्थिति और 
कार्रवाई करने के बीच के अंतराल को कम किया जा सके । 

नयो व त्र -उद्योग नोति के परिप्रेक्ष्य में कस्यो रूई और कपास 
नवंबर 1985 में जारी किये गये नये मार्गदर्शी सिद्धांतों के 

पर मिलों को दिये जाने वाले अग्रिमों को चपनात्मक नियंत्रण 
जरिए बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि के समस्त उपबंधों से छूट दा गयो । तथापि बैंकों को यह 
रुग्ण यूनिट की अर्थक्षमता का मल्यांकन करने में तथा इम 

मुनिश्चित करने को प्रावस्यकता थो कि स्टाफ संबंधा मानदण्डों 
उद्देश्य के लिए बनाये गये विस्तृत मानदण्डों की स्थल रूपरेखा 

का पालन किया जाय और उन पण्यों के लिए मामला- दर 
के भीतर उपयुक्त पुनःस्थापन का कार्यक्रन तैयार करने में 

मामला आधार पर सामान्य माजिन निर्धारित किये जायें । 
उनके तथा मियादी ऋणदानी संस्थाओं के बीच समन्वित दष्टि 238 . 25 अक्तबर 1985 से धान चावल पर दिये जाने वाले 
कोण बना रहे । इसके अतिरिक्त रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों से सभी अग्रिमों और मिलों से इतर पार्टियों को रूई और कपास 
संबंधित निवारी कमेटी द्वारा की गयी सिफारिशों के प्राधार पर दिये जानेवाले अग्रिमों के मामले में न्यूनतम मानिनों में 
पर एक विशेष विधेयक पारित किया गया है ताकि औद्योगिक 15 प्रतिशत अंकों की कमी लायो गयी थी । अापूर्ति की स्थिति 
रुग्णता के बारे में कारगर ढंग से उपाय किये जा सकें । 

में और सुधार होने तया पर्याप्त मात्रा में स्टाक विद्यमान होने 

के फलस्वरूप धान चावल और हई /कपास के स्टाकों पर दिये 
236. अद्यनन उपलब्ध प्रांकड़ों के अनुसार 597 बड़ी 

जाने वाले समस्त अग्रिमों को 4 अप्रैल 1986 से चयनात्मक 
रुग्ण औद्योगिक यूनिटें विद्यमान थीं जिनके संदर्भ में जन 

ऋण नियंत्रण के समस्त उपबंधों से छट दे दी गयी । 
1985 के अंत में 2, 655 करोड़ रूपये के कुल बैंक ऋण 
बकाया थे; इसके मुकाबले दिसंबर 1984 के अंत . में 545 

239. तिलहनों के लिए निर्धारित किये गये बहुविध 
युनिटों के संदर्भ में व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन पूरे किये गए । माजिनो का घटाकर उनमें समायोजन किया गया और उन्हें 
व्यवहार्य समझी गयों 357 यूनिटों में से 26 4 यूनिटों बैंको ने तर्क संगत बनाया गया । अभिसंस्करण यनिटों/मिलों के पास 
उपचार कार्यक्रम के अधीन रखा । जन 1985 के अंत में रहने वाले वनस्पति तेलों के स्टाकों पर दिये जाने वाले 
रुग्ण लघु उद्योग यूनिटों की संख्या 97, 890 था जिनमें अग्रिमों के न्यूनतम मार्जिन को भी घटा दिया गया है । तिलहनों 
संबंधित बैंक वित्त की राशि 954 . 65 करोड़ रुपये थी जबकि और वनस्पति तेलों मे संबंधित न्यूनतम मार्जिनों में 4 अप्रैल 
दिसंबर 1984 के अंत में 91, 540 यूनिटों के संबंध में बैंक 1986 से 15 प्रतिशत अंकों की कटौती की गयो । बिनौले 
वित्त की राशि 879 69 करोड़ रुपये थी । 97890 रुग्ण और उस के तेल के स्टाकों पर दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों को 
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पयनात्मक ण नियन्त्रणों से पूरी तरह से छूट दे गई । 
इस तरह से अनाज उगाने के लिए प्रथक्त अधिक पान को 
और संकर बीजों के मामले की तरह सिलहन की पैदावार 


के लिए प्रन इसाबो रोजानाले भत्रिमों 
को इस तरह की छट यः समः । इन परिवर्तनों के बाद 
न्यूनतम मानिनों का संशोधित विन्यास सारणी में दिया गया है : 


बैंक अग्रिपों पर न्यूनतम मार्जिन 


( प्रतिशत में ) 


- - - 


- - --- -- - 


- - - 


-11 


- 


- - 


- 


- ------ - - - 


- 


26 अक्तूबर 198 5 से लागू 


4 अप्रैल 1996 से लागू 


स्टाकों पर 


स्टाकों पर 


पण्य 


अग्य 


अन्य 


गोदाम 


अभिसंस्करण 
यूनिटें /गिलें 


गोवाम 
रसीदों 
पर 


अभिसंस्करण 
यूलिटे /मिलें 


रसीदों 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


धान/ चावल . 


30 


60 


45 


45 . 


60 


60 


45 


45 


60 


60 


45 


40 


45 


75 


60 


40x4 


60 


30 


अन्य सामान 
पाल 
तिलहन * 
वनस्पति तेल 
कई पौर कपास 
चीनी : 
( क ) रामीकरण ( अफर ) मंडार . .. 
( ख ) अवितरित स्टाक 
( ग ) वितरित स्टाफ 
गुड़ और खाण्डसारी . 
- - इन मदों को चयनात्मच ऋण नियंत्रण के सभी उपबंधों से पूरी तरह छूट दे दी गयी । 
* बिनौले और विनीने के तर, जिन्हें 4 अप्रैल 1986 से पूर्णतः छूट प्राप्त है । 
* पंजीकृत तेल मिलों और वनस्पतिनिर्माताओं पर लागू । 


17 . 5 


17 . 5 


60 


75 


75 


45 


75 


60 


45 


240. बैंकों को बह मुचित किया गया कि चयनात्मक 
ऋण नियंत्रण से छट प्राप्त पण्यों के मामले में स्टाक संबंधी 
मानदण्डों , बैंकों द्वारा निर्दिष्ट मार्जिनों और ऋण संबंध मान 
दण्डों और अनुगासन को यह सुनिश्चित करने के लिए लाग 
किया जाना चाहिए कि सबान के उद्देश्य से स्टाक बनाने के 
धारते ऋण का उपयोग नहीं किया जाय । मल्यों में उतार- चढ़ाव 
वाले अलग- अलग पण्यों के संदर्भ में उस समय विद्यनान तया 
प्रत्याशित गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में ये सभी उपाय किये गये । 


का वित्त पोषण करने के बारे में रोक लगायी गयी है । बैंकों 
पर उपकरणों को परे पर देने का विभागीय कारोबार करने 
तथा जिन कंपनियों ( उनको आसना अनुषंगी कंपनियों के 
असावा ) में वे संविभाग ( पोई कोलियो ) निवेश कर सकते हैं 
जनके प्रायोजन के रूप में कार्य करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया 
है । सहायक कंपनी में और परे पर देने का कार्य करने वाली 
अन्य कानियों के मायरों में किसी बैंक का कुन निवेश उस बैंक 
की प्रदत्त पंगी और प्रारक्षित निधियों के 10 प्रतिशत से 
अधिक नहीं होना चाहिए । अप्रैल 1986 के अंत तक रिजर्व 
बैंक ने छः बैंकों से उपकरण पड़े पर देने वाली कंपनियों में 
संविभाग ( पोर्टफोलियो ) नियंग करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों 
का तथा व्यापार बैंकिंग कारोबार और उपकरण पटे पर देने 
का कारोबार प्रारंभ करने के लिए पूर्णतः स्वाधिकृत कंपनी 
स्थापित करने के एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है । 


पट्टे पर देना 


241. फवारी विनियमन अधिनियमन के अंतर्गत 
सरकार द्वारा लगा 1984 में आवश्यक अधिसूचना जारी 
किये जाने के बाद वाणिज्य बैंक अब अपने एक कार्यकलाप के 
रूप में पट्टे पर देने का कारोबार शुरू कर सकते हैं । कोई मो 
बैंक अब 51 प्रतिशत से श्रायन पर धारिता के साथ उपकरण 
पने पर देने के कारोबार को बचाने के लिए अथवा निदिष्ट 
सीमाओं के भीतर शेयरों में निवेश करने के लिए सहायक 
कंपनी स्थापित कर सकता है । तथापि इस प्रकार प्रायोजित 
सहायक कंपनी पर किराया -बरीद कारोबार करने और उपकरण 
पट्टे पर देने के काम में लगी हुई अन्य कंगतियों या संस्थानां 
1086 GI86- - 15 


वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता 


242. रिजर्व बैंक पहले की तरह ऋणों और मध्यावधि 
नया अल्पाधि नष्ण गुमित्राओं का में मीयादी अगदानी 
संस्थाओं को वितीय सहायता प्रदान करता रहा । वर्ष 1985-86 
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247. रिजर्व बैंक ने 15 राज्य वित्तीय निगमों को 
मंबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत तदर्थ बोडो की 
जमानत पर कुल 38. 65 करोड़ रुपये की नयी तदर्थ ऋण 
मीमाएं जारी की । ये मीमाएं 25 जन 1986 तक वैध थीं । 
इन सीमाओं के मंबंध में 30 जन 1986 को कोई राशि बकाया 
नहीं थी । 


( जलाई - जून ) , के दौरान रिजर्व मंक ने राष्ट्रीय औद्योगिक 
ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में मे भारतीय औद्योगि 
विकास बैंक ( भा . औ . पि . बैंक ) को 300 करोड़ रुपये की 
राशि के दीर्घावधि ऋण वितरित किये जबकि पिछले वर्ष 
260 करोड़ रपये के ऋण मंजर और वितरित किये गये थे । 
भा . औ . वि . बैंक ने 30 जून 1986 को समाप्त अवधि तक 
30 . 90 करोड़ रुपये की राशि च कायी है । इस निधि में से 
इस तारीख को विद्यमान बकाया ऋण राशि 2,590 करोड़ रुपये 
थी । अप्रैल 1986 में भा . औ . वि . बैंक को उसके द्वारा 
पुनः भूनाये गये पात्र मीयादी बिलों पर 200 करोड़ रुपये 
की अल्पावधि ऋण सीमा मंजूर की गयी थी । अब तक इस 
सुविधा का उपयोग नहीं किया गया और अवधि 30 जून 
1981 को समाप्त हो गयी । वर्ष 1983- 84 के दौरान 
राज्य बिजनी बोर्डो तथा राज्य सड़क परिवहन निगमों को 
भा , औ . वि , बैंक की विल पुनर्भनाई योजना के जरिये 
200 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजर की गयी थी जिसे 
दिसंबर 1984 से प्रारंभ होने वाली 16 तिमाही किस्तों में 
मुकाया जाना था । इनमें से जून 1986 को समाप्त तिमाही 
तक सात किस्तें प्राप्त हो गयी थी । इस सीमा में से 30 जून 
1986 को 112 . 5 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी । 


248. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ( रा . कृ . ग्रा . 
वि . बैंक ) ने सहकारी बैंकों क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों को पुनर्विस 
के रूप में अल्पावधि ऋण और अग्रिम प्रदान करने के वास्ते वर्ष 
1985 - 86 के लिए 1300 करोड़ रुपये की ऋण सीमाएं 
मंज़र की । इस सहायता पर ब्याज दर 1984- 85 के दौरान 
बैंक दर मे 4. 50 प्रतिशत कम थी , उसे पहली मुलाई 
1985 से बढ़ाकर बैंक दर से 4 . 25 प्रतिशत कम कर दिया 
गया है । इस ऋण मोमा में से अधिकतम बकाया राशियों का 
स्तर पहली अप्रैल 1986 को 1, 288 करोड़ रुपये तक 
पहुंच गया था । 


बैंकों का निरीक्षण 


243. भारतीय निर्यात - आयात बैंक ( एक्जिम बैंक ) को . 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से 
मर्ष 1985- 86 के दौरान 80 करोड़ रुपये की ऋण मीमा 
मंजूर और वितरित की गयी जबकि पिछले वर्ष मंजूर और 
वितरित की गयी राशि 55 करोड़ रुपये थी । एक्जिम बैंक ने 
पूरी राशि का उपयोग किया जिससे इस निधि से लिये गये 
बकाया ऋणों की राशि 30 जून 1986 तक बनकर 260 
करोड़ रुपये हो गयी । 


249. जन 1986 को समाप्त अवधि के दौरान सरकारी 
क्षेत्र के 51 बैंकों का विसीय पुनरीक्षण का कार्य तथा सहकारी 
क्षेत्र के 7 बैंकों, निजी क्षेत्र के 25 बैकों, और 9 विदेशी बैंकों 
के वित्तीय निरीक्षण के कार्य पूरे किये गये । साथ ही , इस 
अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के ऐसे सात बैंकों के , जिनकी 
विषेशी शाखाएं कार्यरत थी , अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभागों के 
संविभाग ( पोर्टफोलियो ) निरीक्षण कार्य प्रारंभ किया गया । 

सके अलावा बैंकों/ उनके कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न 
शिकायतों / धोखाधड़यों/ आरोपों की जांच भी की गयी । 


ग्राहक सवा 


244. भारतीय औघोगिक पुननिर्माण बैंक भी , जिसने 
20 मार्च 1985 मे आना कार्य प्रारंभ किया, राष्ट्रीय औद्योगिक 
ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में में सहायता लेने के लिए 
पान है । वर्ष 1985- 86 के दौरान इस निधि में से भा . औ . पु . 
बैंक को 10 करोड़ रुपये की सण सीमा मंजूर की गयी । 
दिसंबर 1985 में इस मामा का पूर्णतः उपयोग किया गया और 
वह अभी बकाया है । 


245. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को कैलेण्डर वर्ष 
1986 के लिए पिछले वर्ष की तरह 15 करोड़ रुपये की 
ऋण सीमा मंजूर की गयी । इस सीमा का नकदी ऋण सीमा 
के रूप में उपयोग किया जाना है । भा . औ . वि . निगम ने 
30 जून 1986 तक उस मुविधा का लाभ नहीं उठाया था । 


250. ग्राहक सेवा में संबंधित कार्यकारी दल की सिफारिणों 
का बैका द्वारा किये जाने वाले कार्यान्वयन पर निगरानी 
रखने के अलावा बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली ग्राहक सेवा 
की गुणवता में सुधार लाने के लिए भी कई कदम उठाये 
गये । मरकारी क्षेत्र के बैंकों में उपलब्ध ग्राहक सेवा की गुणवत्ता 
का मल्यांकन करने के वास्ते जुलाई- अगस्त 1985 के दौरान 
एक त्वरित मर्वेक्षण किया गया । इसमें पाये गये निष्कर्षों के 
आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह अनरोध किया गया 
कि वे बुटियां दूर करें और तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें 
जिनमें उनके द्वारा इस संबंध में की गयी अनुवती कार्रवाई का 
भी उल्लेख किया गया हो । बैंकों से यह भी कहा गया कि 
जिन शाम्बाओं के खिलाफ बारंबार शिकायतें पाती हैं वहां 
पानेवाली ऐसी शिकायतों की मौके पर तत्काल जांच करने के 
वास्ते वे विशेष दस्ते गठित करने पर विचार करें और अपने 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्राहक मेवा को मम्मिलित कर लें । 
मई/ जून 1986 में भारत सरकार के कहने पर कुछ महत्वपूर्ण 
क्षेत्रों को निर्धारित करके , सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा 
प्रारंभ किये गये विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के स्तर के 


246. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का 
कैलेण्डर वर्ष 1986 के लिए 15करोड़ रूपये की ऋण मोमा 
मंजर की गयी और निगम ने कई बार अल्प अवधियों के 
लिए ऋण लिये । 30 जून 1986 को इस निगम के नाम 
13. 10 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी । 
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के परिणामों से जहां कहीं प्रावश्यक हुआ, वहां सरकार को भी 
अवगत कराया गया । 


वारे में स्थिति माल म करने के लिए , देशभर में व्याप्त सरकारी 
क्षेत्र के कुछ बैंकों की प्रतिनिधिक स्वरूप की चुनी हुई शाखाअों 
में एक और सर्वेक्षण किया गया । इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से 
भारत सरकार को अवगत करा दिया गया है । 


बैंकों का अधिस्थगन 


25 4. हिन्दुस्तान कमगिरन बैंक लिमिटेड की असंतोष 
जनक वितीय स्थिति और कार्यप्रणालियों को देखते हए 
भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को पिफारिश पर, 24 मई 
1986 को कारोबार को ममाप्ति में उसके बारे में एक 
अधिस्थगन आदेश जारी किया है । पंजाब नेशनल बैंक के साथ 
उसका रामामेलन करने के वास्ते कदम उठाये जा रहे हैं । 


251 . सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह भी सूचित किया 
गया कि वे बाहरी केन्द्रों के चेकों को वमूली से संबंधित शिकायतों 
से बचने के लिए कदम उठायें । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : 
अलग- अलग ग्राहकों के 2, 500 रुपये की राशि के बाहरी 
केन्द्रों के चेकों के लिए तत्काल जमा सूचना देना, उसी बैंक 
की शाखाओं पर भाहरित लिखतों के मामले में 14 दिन से 
अधिक और अन्य बैंकों पर प्राहरित चेकों के मामले में 
21 दिन से अधिक विलंब से वसूली होने पर बचत बैंक खाते 
के लिए लाग ब्याज दरों पर अदायगी करना और लिखतों 
के प्रेषण के लिए वाहक सेवा ( फूरियर सर्विस ) का अधिक 
मादा में उपयोग करना । बैंकों को यह भी अनुदेश दिये गये कि 
घे सभी ग्राहकों को , अपने यहां खाता रखने पर जोर दिये 
बिना मांग ड्राफ्ट जारी करें । यह सुनिश्चित करें कि बैंकों के 
. कामकाज के पूरे समय के दौरान गणक - खाते खले रहें , और 
यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी सभी शाखाओं में जमाराशि 
धारकों को नामन मुविधाएं प्रदान को जामें । 


बैंकों का पूंजीगत प्राधार 

255. पालोच्य वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की 
प्राधिकृत पंजी 20 करोड़ रुपये से बराकर 200 करोड़ रुपये 
कर दी गयो । उसको अभिवत्त और चुकता पुंजी की राशि 
को भी 44, 37, 500 शेयरों के अतिरिक्त निर्गम द्वारा 
5 . 6 25 करोड़ रुपय से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया 
गया । वर्ष 1985 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी 
बैंकों की प्राधिकृत पूंजी में प्रति बैंक 10 करोड़ रुपये की 
वृद्धि की गयो । इन सभी सहयोगी बैंकों की जारी की गयी 
पंजी और चुकता पंजो को राशि 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 
22 . 45 करोड़ रुपये कर दी गयो । राष्ट्रीयकृत बैंकों को पंजी 
बढ़ाने के लिए पहले प्रयास के रूप में भारत सरकार द्वारा 
1985 - 86 में 400 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी 
गयी । इन बैंकों की शेयर पंजी में सरकार द्वारा किया गया 
अंशदान , साथ -साथ ही सरकार द्वारा जारी की गयी 7 . 75 
प्रतिशत ब्याज दर वाली विशेष अपरक्राम्य प्रतिभूतियों में 
निदेश किया हुआ माना जाएगा । 


252. भारत सरकार ने सभी स्तरों के बैंक कर्मचारियों से 
कहा है कि वे प्रत्येक महीने में निदिष्ट तारीखों को ग्राहकों से 
मिलें ताकि ग्राहकों की समस्याओं की प्रसविलयत का उन्हें 
पता चल सके । इसके अलावा , शिकायतों को दूर करने के 
वास्ते सभी राज्यों का राजधानियों में ग्राहक सेवा केन्द्र खोले 
गये हैं । खोले जा रहे हैं । 


बैंकों में जालसाजी 


*किंग विधि (संशोधन ) अधिनियम, 1935 


253 हाल ही में बचत बैंक खातों में से जालसाजी से 
प्राहरण किये जाने के संबंध में प्राप्त कई शिकायतों को देखत 
हए बैंकों से अपनी शाखाओं को यह अनुदेश देने के लिए 
कहा गया कि वे खाते खोलने , प्राहरण करने , पास बुकों को 
भरने आदि से संबंधित नियमों और क्रियाविधियों का कड़ाई 
से पालन करें । जालसाजी की घटनाओं के बारे में बैंकों द्वारा 
रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को तथा रिजर्व बैंक के 
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपने केन्द्रीय कार्यालय को रिपोर्ट 
करने की क्रियाविधि को स्पष्ट किया गया । बेईमान ऋणकर्ताओं 
वारा की जाने वाली जालसाजी के मामलों की सूचना देने के 
संबंध में भी अनुदेश जारी किये गये । ऐसी वणिक - वतुस्ओं/बिलों 
पर दिये जाने वाल अग्रिमों के , जो अत्यधिक जालसाजी की 
संभाषमाओं वाले थे, कतिपय पहलुओं की ओर बैंकों का विशेष 
रूप से ध्यान आकर्षित किया गया । जून 1986 को समाप्त 
अवधि के दौरान बैंकों के 114 कार्यालयों में 22 जालसाजियों 
शिकायतों की जांच की गयी और उनके निष्कर्ष संबंधित बैंकों 
को सुधारात्मक उपाय के लिये सूचित किये गये । ऐसी जांचों 


256. विभिन्न संविधियों, मुख्यतः किंग कंपनी ( उपक्रमों 
फा अभिग्रहण और भंसरण ) अधिनियम , 1970 और 1980 
तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 में संशोधन 
करते हुए बेकिंग विधि ( संशोधन ) अधिनियम , 1985 को 
दिसंबर 1985 में पारित किया गया । अधिनियम के कतिपय 
उपबन्धों को 30 दिसंबर 1985 से और शेष उपबन्धों को 
पहली मई 1986 से प्रमल में लाया गया । इनमें से अधिक 
महत्त्वपूर्ण संशोधन निम्न प्रकार हैं : राज्य वित्तीय निगमों को 
ऋण लेने की शक्तियों को चुकता शेयर पूंजी के 90 प्रतिशत 
से बढ़ाकर सुकता पंजी का बगना बना दिया गया । राष्ट्रीय 
कृत बैंकों की धुक्ता पूँजी और प्रारक्षित निधियों से संबंधित 
उग्बतम सीमा को 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ 
रुपये कर दिया गया ताकि उनके ऋण-ईक्विटी अनुपात और 
सामप्रवता में सुधार लाया जा सके । यूनाइटेड कमसियल बैंक 
फा माम बदलकर यूको बैंफ कर दिया गया ताकि बंगला 
देश में उसी माम एक एक बैंक कार्यरत होने के कारण बैंक 
अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों में कोई चमन हो । 
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घेकों का राष्ट्रीय समाशोधन : 

बढ़ावा देने के वास्ते विशेष प्रध्ययमों / ग्रनसंधान कार्यों को 

बढ़ावा बेमा और ( v ) बैंक स्टाफ को समस्त अणियों को 
257. चेकों का राष्ट्रीय समाशोधन प्रारंभ करने और 

प्रशिक्षित करने की एक व्यापक प्रणाली तैयार करने और 
धेकों के यौशिक विधायन के लिए मैग्नेटिक का करेक्टर 

उसे कार्यान्वित करने के वास्ते बैंकों को उपयुक्त मार्गदर्शन 
रिकग्नीशन ( एम . साई . सी . प्रार . ) टेक्नोलाजी अपनाने की 

प्रधाम फरमा । 
परियोजना के एक अंग के रूप में बंबई, मद्रास और नई दिल्ली 
के अधिकांश बैंकों से ग्राहकों को एम . आई . सो . प्रार . छ 

260. रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध 
जारी करना शह लिया । फनकासा में लगभग 50 प्रतिशत बैंकों संस्थागत ऋण तथा प्रत्य संबन मामलों का पुनरीक्षण करने के 
ने एम . प्राई : सी . पार , चेक जारी किये हैं । बैंक अपने लिए उप - गर्वनर की अध्यक्षता में एमा स्थायी परामर्शदात्री 
ड्राफ्ट कामों को भी संशोधित रूप में छपवाने की कार्रवाई समिति गठित की है । इस समिति के विद्याराणीय विषय 
कर रहे हैं । बंधई में प्रस्तुत और नई दिल्ली और मद्रास लिम्जप्रकार हैं : ( i ) लघु उद्योग के क्षेत्र लिए उपलब्ध 
के बैंकों /बैंश शाखामों पर ग्राहरित बैंकों के संबंध में , संस्थागत ऋण की मात्रा का पुनरीक्षण करना , यदि कोई 
एम . पाई . सी . आर . राष्ट्रीय समाशोधन परियोजना के परिचालन संबंधी खामियां हों , तो उनका पता लगाना और 
अधीन नारीय समाशोधन 8 जुलाई 1986 से आरंभ सुधारात्मक उपाय सुझाना; ( ii ) राज्य सरकारी एजेन्सियों , 
हो चुका है । नई दिल्ली और मद्रास में भी इम नगरों में जिशेष रूप से जिला उद्योग केन्द्रों में वित्तीय संस्थानों को 
प्रस्सत किये जाने वाले सकों के बारे में इसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होने वाली सहायता की , यह सुनिश्चित करने के लिए 
शोघ्र ही प्रारंभ की जायगी । बंबई, नई दिल्ली और मद्रास जांच करना कि लघु उद्योगों को पर्याप्स और सहज ऋण 
में एम . माइ . सी . प्रार . टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चेकों उपलब्ध हो और जहां प्राधश्यक हो वहां सुधार के उपाय 
के विधायन का कम्प्पटरीकृत स्थानीय समाशोधन भी अगले सुशाना ; 
तीन महीने के भीतर शुरु हो जाने की प्राशा है । 

( iii ) उधम संबंधी निपुणतानों की गुणवत्ता को बढ़ाने 
कार्यकारी बल / समितियां : 

के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की तथा लघु उद्योग यूमिटों के 

संदर्भ में प्राधुनिक टेक्नोलाजी की जांच करना और उपयुक्त 
258. इस रिपोर्ट के भाग I में रिसर्थ बैंक द्वारा राष्ट्रीय 

सिफारिशें करना और (iv ) संबंधित विभिन्न एजेन्सियों की 
वित और ण परिषद गठित विश्य आने का उल्लेख किया 

भूमिका को सलना में लघु उद्योग यूनिटों को उग्णता की 
गया है । इस परिषय के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं : ( 1 ) उद्योग , समस्या का पुनरीक्षण करमा पीर उपयुक्त सुधारात्मक 
कुषि और व्यापार के लिए प्रस्पायधि मौर बीर्घावधि दोनों 

कारवाई सुझाना । 
प्रकार के वित्त और ऋण को उपलब्धता के संबंध में समय 

261. फरवरी 1986 में रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु उद्योग 
रूप से स्थिति का अवलोकन करना ; ( 2 ) प्रल्पावधि और 
वीर्घावधि प्रण की उपलब्धता से संबंधित नीतियों को समवित 

यूनिटों का पता लगाने और उनके पुनः स्थापन की समस्याओं 
करना; और ( 3 ) पंजी और मद्रा बाजारों की गतिविधियों में 

• पर विचार करने के लिए एक कार्यपालक निवेशक की 
उनकी भूमिका और प्रभविष्णुता को बढ़ाने की दृष्टि से विचार 

अध्यक्षता में एक समिति गठित की । समिति को निम्नलिखित 

की जांच करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया 
करना । 

था : (i) हा बोगिक युनिटों की परिभाषा; ( ii) लघु 
259. बैंकों में विद्यमान प्रशिक्षण सुविधाओं का पुनरीक्षण 

उोग यूनिटों में प्रारंभि प इग्णता का पता लगाना ; (iii ) 
करमे , उनका समन्वयन करने , उन पर निगरानी रखने तथा 

साणसा का पता लगाने के लिए उपयुक्त तन्त्र स्थापित करना , 
उनका मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से रिषय छफ ने मार्च 

अर्थक्षमता की संभावना घाली यूनिटों के मामले में पुनःस्थापन 
1986 में एक समिति गठित को प्रशिक्षण के प्रभारी उप 

के कार्यक्रम सैयार करना तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में 
गर्धनर इस समिति के अध्यक्ष हैं । इस समिति के कार्य निम्न 

प्रमावर्ती कार्रवाई करना और उसपर निगरानी रखना; तथा 
प्रकार हैं : ( i ) जग सार को प्रशिक्षण संस्थानों के बीच 

(iv ) वाणिज्य बैंकों , राज्य वित्तीय निगमों, राज्य सरकारों 
प्रापस में तथा पूसरी ओर बैंकों को प्रशिक्षण संस्थानों के 

तथा प्रर्थक्षमता की संभावना युक्त समझी गयी वग्ण लघु 
साथ तालमेल लामा, ( i ) अमाल व्यवस्थाओं में विद्यमान 

उद्योग यूनिटों के लिए समाये गये पुनःस्थापन कार्यक्रमों के 
शिक्षण के संबंध में उभरने वाली का शोर उनमें कोई 

प्रधी मानेवालो अन्य एसियों द्वारा राहतें रियायतें दिये जाने 
अंतराल हों तो उनका मूल्यांकन करना और बैंकों के लिए 

के लिए मामबण्ड तैयार करना । समिति की रिपोर्ट को अंतिम 
उपयुक्त कार्रवाई सुझाना, ( ii ) प्रशिक्षण संबंधी मूलभात रूप घे पिया गया है और उसे शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा । 
सुविधामों का पुनरीक्षण करमा तथा संकाय में स्टाफ को 
तैनात करने और उनके प्रशिक्षण के संबंध में विद्यमामध्यधस्थानों 

सहकारी बैंकिग से संबंधित गतिविधियां 
की पर्याप्तता का निर्धारण करना, प्रशिक्षण के लिए उम्मीद 

प्राथमिक सहकारी को फी प्रगति : 
धारों के बयम की कियाविधि तथा प्रशिक्षण के पचास के 
मियोजन का तथा सामाम्बलः प्रशिक्षण प्रणाली की प्रविष्णता 282. 30 एम 1986 को स्थिति के अनुसार देश में 
का मूल्यांकन फरमा , (iv ) बंकिग सन्त्र में प्रशिक्षण को और 1348 प्रायमिया सहकारी बैंक थे । ममें से 1247 शहरी 
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सहकारी बैंक और 99 वेतन भोगियों की समितियां थी । वर्ष 
( जुलाई 1985- जून 1986 ) के दौराम 33 बैंकों ( नये बैंकों 
प्रौर मौजवा दोनों ) को कारोबार शुरू करने जारी रखने के 
लिए लाइसेंस जारी किये गये । इस तरह लाइसेंस प्राप्त बैंकों 
की कुल संख्या 461 हो गयी । प्राथमिक सहकारी बैंकों के 
कार्यालयों की कुल संख्या ( प्रधान कार्यालयों सहित ) जून 
1985 के अंत के 2897 से बढ़कर 31 मार्च, 1986 को 
2995 हो गयो । लाइसेंसप्राप्त राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी 
बैंकों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हई और वह क्रमशः 
8 और 35 ही रही । 


मिकताप्राप्त क्षेत्रों को बिये गये अग्रिमों का स्तर 30 जम 
1983 को 40 प्रतिशत से कम था , उन्हें इन क्षेत्रों को विये 
जाने वाले ऋणों में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की 
सलाह दी गयी थी । उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि 
जहां तक शहरी और अर्ध - शहरी क्षेत्रों में कार्यरत छोटे शहरी 
बैंकों का प्रश्न है, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने में उन्होंने 
उल्लेखनीय प्रयास किये हैं , किन्तु बझे बैंकों की प्रगति बहुत 
संतोषजनक महों रही । स्थायी सलाहकार समिति द्वारा इस 
मामले की समीक्षा की गयी थी और लक्ष्य की तारीख को 
जन , 1986 के अंत तक बढ़ाने के लिए सहमति हो गयी । 


अनिवासी (विदेशी ) खाले स्वीकार करने की अनुमति 

266. शहरी सहकारी बैंकों से प्रमरोध प्राप्त होने पर 
यह निर्णय किया गया कि चुने हुए बैंकों को अनिवासी (विवेशी ) 
रुपया खाता खोलने और रखने की अनुमति दी जाये । पालोच्य 
वर्ष के दौरान 7 शहरी बैंकों को इस प्रकार के खाते खोलने 
और रखने के लिए प्राधिकार जारी किये गये । 


पुवित्त सुविधाएं 

263. राजकोषीय वर्ष 1985- 86 के दौरान व्याज की 
रियायती दर पर कुटीर तथा लघु उद्योगों के वित्तपोषण के 
लिए 43 शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में 5 राज्य सहकारी 
बैंकों को कुल 24. 61 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण 
सीमाएं मंजर की गयीं । वर्ष के दौरान 16 शहरी सहकारी 
बैंकों की शेयर पंजी में अंशवान के लिए कुल 23 . 77 लाख रुपये 
के ऋणों के लिए मात्र प्रवेश, कर्नाटक , उड़ीसा, राजस्थान , 
समिलनाडु तथा मणिपुर की राज्य सरकारों से प्रावेदन प्राप्त 
हुए थे । इसमें से 9 शहरी सहकारी बैंकों को शेयर पूंजी 
में अंशवाम के लिए कुल 14 . 77 लाख रुपये की राशि मंजूरी 
के लिए नाबार्ड से सिफारिश की गयो । शहरी सहकारी बैंकों 
की शेयर पंजी में अंशयाम के लिए राज्य सरकारों को ऋण 
मंजर करने की माबाई , के साथ यह व्यवस्था पहली अप्रैल 
1988 को समाप्त हो गयी । 


शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी सलाहकार समिति 

267. शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी सलाहकार 
समिति ने विभिन्न मामलों , जैसे शहरी सहकारी बैंकों के लिए 
व्यवहार्यता मानदंडों में संशोधम , राज्य और मध्यवर्ती सहकारी 
बैंकों के प्रबंधक मंडल में शहरी बैंकों का प्रतिनिधित्व प्रौर 
शाहरी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की नियुक्ति के लिए प्रणाली 
को सरल ममाने की जरूरत पर विचार किया । समिति में 
लघु उद्योगों के लिए पुनविस्त सुविधामों से संबंधित मोतियों , 
मीजवा बैंकों की लाइसेंस प्रदान करने तथा प्राथमिकता प्राप्त 
क्षेत्रों को ऋण देने में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका की 
भी समीक्षा की । 


प्रामीण विकास से संबंधित अध्ययन और कार्यकारी वल 


सहकारी चीनी फैक्टरियों के लिए कार्यशील पूंजीगत सीमाएं 

264. 1985- 86 के पेराई मौसम के लिए राज्य सहकार 
बैंकों को यह अनमति वो गयी थी कि वे नाबार्ड के पूर्व प्राधि 
करण के बिना, सहकारी चीनी फैक्टरियों को धोनी के स्टाकों 
पर पिछले मौसम के दौरान ली गयी अधिकतम राशि के शत 
प्रतिशत सीमा तक गिरवी सीमाएं मंजूर कर सकते हैं । इसमें 
अलग -अलग धोनी फैक्टरियों के उत्पादन कार्यक्रमों के संबंध 
में राशियों के लिए आवश्यकता प्राधारित जरूरतों को ध्यान 
में रखा जाना था । धोनी फैक्टारियों को अतिरिक्त गिरवी 
सीमानों की जरूरत पड़ने पर राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड 
का पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करना था । अलबत्ता , मध्यवर्ती 
सहकारी बैंकों को अला - प्रलग मामलों में 150 लाख रुपये 
की सीमा से अधिक की कार्यशील पंजीगत सीमामों को मंजरी 
के लिए नाबार्ड से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करते रहना था । 


268. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नाबार्ड - 1 ऋण परि 
योजना के हिस्से के रूप में भारत में कृषि ऋण प्रणाली की 
म्यापक समीक्षा की जानी है । इस समीक्षा में पांच अध्ययन 
शामिल होंगे । ये हैंः ( क ) कृषि ऋण प्रणाली की भूमिका और 
परिचालन , ( ख ) अलग- अलग ऋण संस्थानों की भूमिका और 
प्रभावशीलता , ( ग ) ऋषि ऋण के फोन में शीर्षस्तर की संस्थानों 
के पर्यवेक्षी और नियामक कार्यो की संभावना, ( घ ) ऋण 
की लागत तया मालिन , और ( ) नाबार्ड के कार्यों की प्रभाव 
शोलता । ये अध्ययन एक वरिष्ठ स्तर के विशेषज्ञ दल के मार्ग 
वर्शन और प्रधक्षण में किये जायेंगे ओषिऋण प्रणाली को इस 
समय प्रभावित कर रही प्रमुख समस्यामों और मामलों का 
मूल्यांकन करेगा और क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम 
की सिफारिश करेगा । 


प्राथमिकता प्राप्त भेखों को शहरी बैंकों के प्रण 


265. पहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने की 
हिदायत पो गयी थी कि बन 1985 के अंत तक उनके ऋणों 
और प्रधिमों का कम से कम 60 प्रतिशत अंश प्राथमिकता प्राप्त 
क्षेष को मिलने लगे पोरासमें 2 28 प्रतिशत समाप 
समोर बों को मंबर किये जाते थे । जिन बैंकों का प्राप 


269. जम 1984 में बैंक ऋण के संबंध में राज्य हथ 
फरषा विकास निगमों को परिचालमगत समस्यामों का अध्ययन 
पणे लिए नियुक्त कार्यकारी बल मे कारख , समिममा 
पापा बनान , सतार प्रदेश सपा सरी पूर्ण लेखों में पोस्ट 


470. 
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अध्ययन पूरे कर लिए हैं । फील्ड बोरों से कार्यकारी पल को 
बहत सी परिचालनगत समस्पाओं जैसे बुनकरों को धागे की 
प्रापूर्ति और वितरण, हथकरघा उत्पावनों का वितरण और 
स्थानीय स्थितियों के संदर्भ में उत्पादन और विपणन के लिए 
विस्त भुटाने प्रावि को समझने में बहुः . उब मिली । कार्यकारी 
बल को प्राथमिक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गयो है । 


270. रिजर्व बैंक में प्रामीण क्षेत्र को संस्थागत प्रण 
की उपलब्धता और अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए 
उपल गर्वनर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित 
की । समिति कमजोर वर्गों के अधिक फायदे के लिए ऋण 
वितरण प्रणाली में सुधार के लिए उपाय सुझायेगी । समिति को 
निम्नलिखित कार्य दिये गये हैं : ( i ) कृषि और ग्रामीण विकास 
के लिए संस्थागत ऋण को प्रावश्यकता और उपलब्धता की 
समीक्षा फा मूल्यांकन फरना ; ( ii ) ऐसी परिचालनगत कमियों 
का पता लगागा जो अभीष्ट हिताधिकारियों तक संस्थागस 
क्षणों के कारगर वितरण में प्राड़े पाती हों और उसके लिए 
उपचारात्मक उपाय सुझाना ; ( iii ) कृषि ऋण, और संबंधित 
सुविधाओं के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन ठीक करने की प्रगति 
की समीक्षा करना और सुधार के लिए उचित उपायों की 
रिफारिश करना ; ( iv ) ऐसे उपाय सुझाना जिससे राज्य और 
जिला स्तरों पर सहकारी और भूमि विकास बैंक ग्रामीण ऋण 
प्रदान करने के लिए कारगर रजेंसियों के रूप में कार्य कर सकें 
( v ) समाज के कमजोर वर्गों को ऋण और अनुपूरक निवेश 
बस्लमों की उपलब्धता को प्रगति की समीक्षा करना और स्रधार 
के लिए उपाय सुझाना; (vi ) ऋण संस्थाओं और विभिन्न राज्य 
सरकारी एजेंसियों के बीच जिला या उससे नीचे के स्तर पर 
कारगर तालमेल में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाना ; ( vii ) 
अपेक्षित प्रौद्योगिक सहायता सहित आधारभूत समर्थन और 
प्रमपरक निवेश बस्तुओं में सुधार सुमामा ताकि ग्रामीण ऋण 
फो और कारगर बनाया जा सके ; ( viii ) ऐसे तत्वों का पता 
लगाना जो प्रामीण ऋण की समय पर वसूली पर प्रतिकल 
प्रभाव डालते हैं और ऋण संस्थानों को निधियों को फिर से 
इस्तेमाल करने में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाना और 
( ix ) कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण से संबंधित 
ऋण संस्थानों और प्रस्य एजेंसियों के बीच राष्ट्रीय प्रौर राज्य 
स्तर पर तालमेल बढ़ाना । 


विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रौर अभ्य मामलों से संबंधित गतिविधियो 
वायदा बाजार रक्षा 

272. विदेशी व्यापार और मगतान मंच पर होमेवाले 
परिवर्तनों और बड़े पैमाने पर कार्यों के नये क्षेत्रों के सामने 
माने को देखते हुए प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किये जाने वाले 
विवेशी मवानों के वायवा खरीद और विक्री करारों से संबंधित 
विनियमों की समीक्षा की गयी । यह जरूरी समझा गया कि 
कुछ मौजवा सुविधाओं के दायरे और सीमा क्षेत्र को महाया 
जाए और उभरकर पाने वाले कुछ नये कारोबारों के संबंध 
में वायवा तथा रक्षा सुविधाएं शुरू की जाय । इसके अनुसार 
रिजर्व बैंक ने 28 विसम्बर 1975 से वायवा तथा रक्षा 
सुविधाओं में कई परिवर्तन किये । कुछ नये क्षेत्र जहाँ यायचा 
रक्षा सुविधाएं पहली बार शुरू की गयी है , इस प्रकार है : 
( i ) विवेशी मुद्रा ऋणों की प्रवायगी के लिए पावर्ती वायदा 
रक्षा, ( ii ) विवेशी मना ऋणों से वित्तपोषित प्रायासों के भग 
तान के लिए अंतःमुद्रा ( क्रास करेंसी ) वायदा रमा, जहाँ माल 
के भगतान के लिए बीजक , ऋण बाली विवेशी मता को छोड़ 
कर अन्य मुद्रा /मत्राओं में बनाया गया हो ; ( iii) किसी 
भारतीय एयरलाइन अथवा शिपिंग कंपनी पारा अन्य विदेशी 
मुग्रामों में हुई राजस्व प्राय में से एमरक्राफ्ट / जहाज खरीदने 
के लिए किसी एक विदेशी मुद्रा में ऋण को किस्त की अदायगी 
के संदर्भ में पास करेंसी वायवा रक्षा ; ( iv ) इंडियन एअरलाम 
और शिपिंग कंपनी - शेयर धारा किराए के भगतान के लिए 
यायवा रक्षा ; ( v ) तकनीको जानकारी का शल्क भेजने के . 
लिए बायवा रक्षा ; ( vi ) निर्माण करने और स्थापित करने 
संबंधी प्रभार भेजने के लिए वायवा रक्षा ; और ( vii ) ऐसी 
भारतीय कंपनियों /फर्मों द्वारा, जो विदेशों में टर्म- की 
सिधिल निर्माण सेवा ठेके लेती हैं , भारत में अस्थायी रूप से 
लायी गयी निधियों को फिर से विवेश भेजने के लिए वायवा 
रक्षा । 


विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रणाली में छह 


273. निर्यात और पायात के संबंध में विशेषज्ञ समिति 
को सिफारिश के अनसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान को 
भारत के निर्यातों की प्राय को वसूली के लिएनिर्धारित अवधि 
को पहली अक्तूबर 1985 से पोतलदान की तारीख से तीन 
महीने से बढ़ाकर छः महीने कर दिया गया । 


भारत लौटने वाले भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा हकधारो 
योजना 


271. इस समिति ने निम्नलिखित पर विचार करने के 
लिए एक कार्यकारी बल गठित किया : ( i) सहकारी ऋण 
के नये और पति कम न करने वाले सदस्यों को ऋण उपलब्ध 
म कराये जाने के बारे में समस्याएं तथा इन उधारकर्तामों को 
प्रासानी से ऋण मिलना सुनिश्जित करमा ; तथा ( ii) ऐसे 
उपायों को सिफारिश करना जो बार- बार प्राकृतिक आपदामों 
को अपेट में प्राने वाले क्षेत्रों मोर प्रणों की वसूली पर उनके 
प्रभाव के बारे में सहकारी जल संस की सहायता के लिए लिये 


274. भारत लौटने वाले भारतीयों के लिए विवेशी मा 
हसवारी योजना के अन्तर्गत 26 दिसम्धर, 1985 से पहले 
स्थायी रूप से बमने के लिए भारत लौटने वाले भारतीय राष्ट्रि 
फता अथवा म स्ल के पास अनिवासी , भारत में सायी गयी और 
इनके परमिभासी विदेशी खासों या विदेशी मद्रा प्रमिवासी खातों 
में अमा शेष राशियों अथवा प्रयास के अबसने के समय 
"विदेशी महा अनिवासी बातों " की कुल राशि के 25 प्रतिशत 
तक विदेशी मुद्रा पाने क्षे हावार थे । इस योजना के अन्तर्गत 
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26 दिसम्बर, 1985 से विदेशी मवा हकवारी की सीमा 25 समिति गठित की है । इस समिति में भारत सरकार तया 
प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गयी । 

रिजर्व बैंक के अधिकारियों के अलावा भारतीय विदेशी मद्रा 

प्यापारी संघ , निर्यात - पायास बैंक , भारतीय निर्यात माण 
विशेष मात्रा योजना के अन्तगत विवेशी यात्रा . 

गारन्टी निगम , भारतीय व्यापार प्राधिकरण , कुछ वाणिज्य , 
275. विदेशी यात्रा योजना के अन्तर्गत भारतीय निवासी 

उद्योग तथा याता संघों के प्रतिनिधि तथा भारत में एयर 
( नेपाल और भूटान को छोड़कर ) फिसी भी वेश की , बो 

साइनों के प्रतिनिधि शामिल थे । 
कोलेजर वर्ष में एक भार यात्रा करने के लिए पात्र थे और 
प्रति व्यक्ति 500 अमेरिकी डालर के बराबर विदेशी मुद्रा विदेशी भापनियों का भारतीयकरण 
लेने के हकदार होते थे । इसी तरह, पड़ोसी देशों की यात्रा को 

279. जून 1986 को समाप्त वर्ष के दौरान 3 और 
योजना के अन्तर्गत भारतीय निवासी माठ पड़ोसी देशों के 

संपनियों के निवासी हित को प्रवेक्षित स्तर तक कम करने 
समूह ( अर्थात बंगला वेश, बर्मा, मलेशिया , मालपीक द्वीप , 

सिषयक गिदेश का पालन किया और इस तरह ऐसो कंगनियों 
मारीशस , पाकिस्तान , सेशेल्स द्वीप और श्रीलंका ) में से किसी 

को संख्या बढ़कर 382 में से 359 हो गयो , जिनके 
भी वेश की दो फैलेण्डर वर्ष में एक बार यात्रा करने के पास 

खिलाफ विवेशो जुबा विनियमन अधिनियम , 1973 की धारा 
थे और प्रति व्यक्ति 250 अमेरिकी डालर के बराबर की 

29 ( 2 ) के अन्तर्गत भारतीयकरण और/ या विधेशी ईक्विटी 
विदेशी मुद्रा पाने के हकदार होते थे । सात अप्रैल 1986 से 

कम करने के लिए अंतिम भादेश पारित किया गया था और 
किये गये परिवर्तनों के अनुसार , इन योजनाओं के अन्तर्गत 

जिन्होंने उक्त आदेश का अनुपालन कर दिया है । 
विदेश यात्रा दो वर्ष के बजाय तीन कैलेण्डर वर्ष में केवल एक 
बार की जा सकती है । इसके अलावा विदेशी मुद्रा पाने के विवेशी मुद्रा नियंत्रण से संबंधित कार्यभारी दल 
प्रयोजन के लिये विधेश यात्रा योजना और पड़ोसी देशों की 

280. रिजर्व बैंक द्वारा गठित विदेशी मुद्रा नियंत्रण से 
यात्रा की योजना को मिलाने की अनुमति नहीं है । 

संबंधित कार्यकारी हल ने, जिसका उल्लेख पिछले वर्ष की 
प्रायात -निर्यात पासबुक योजना 

रिपोर्ट में किया गया था , जनवरी 1986 में अपनी रिपोर्ट 
276. भारत सरकार ने निर्मातानिर्यात कों के लिए प्रायात 

प्रस्तुत कर दी है । बेहतर प्राहक सेवा के हित में विदेशी मद्रा 
निर्यात पासमा योजना शुरू की है ताफि में निर्यात उत्पादन के 

नियंत्रण नीतियों के सरलीकरण और जयनारमक उदारीकरण 
लिए प्रायातित निवेश वस्तुओं को शूल्क मुक्त रूप में प्राप्त 

से संबंधित उक्त कार्यकारी वल की अनेक सिफारिशों को 
कर सकें । अग्रिम लासस योजना से बड़े वायरे वाली इस 

बैंक पहले ही स्वीकार और कार्यान्वित कर चुका है । इनका 
योजना का उद्देश्य नियमित पंजीकृत निर्माता निर्यातकों को 

संबंध प्रस्थ बातों के साथ- साथ निम्नलिखित है: विशेष यात्रा 
अपने उत्पावन निर्यात के समय कार्य कामों के मनरूप अपनी 

योजनाओं के अधीन विदेशी यात्रा, भारतीय राष्ट्रिकता प्रमा 
आवश्यकता के अनसार कच्चे माल जैसे प्रायातित सामाम 

गल के अमिताधियों को उपलब्ध प्रेषण सुविधायें , विदेशी मुद्रा 
शल्क मुक्त रूप में प्राप्त करने में सहायता करता है । भायात 

विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाली कंपनियों द्वारा 
के उद्देश्य से पासबक की वैधता, जारी करने की तारीख से लाभांश प्रेषण और निर्यातों पर एजेंसी कमीशम । . 
18 माह तथा निर्यात के प्रयोजन के लिए 27 मापे है । पासबक 

अनिवासी भारतीयों के निवेश के संबंध में समिति 
में चढ़ाये गये लाइसेंस पर लाइसेंस धारक के अलावा किसी धान्य 
व्यक्ति के पक्ष में साख पत्र खोलने की अममति महीं दी जा 

281 . रिजर्व बैंक तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा अनिवासी 
समती और न ही ऐसे लाइसेंस पर प्राधिकार पत्र की अनुमति भारत . यों के लिए निवेश योजनाओं के संबंध में अपनाया जाने 

वाली मुद्धा नियंत्रण पतियों की समीक्षा करने और 

अन पासबों को सरल बनाने और सुधारने के लिए समावने 
एशियाई समाशोधन यूनियन 

के धास्ते गठित समिति ने अक्तूबर , 1985 में अपनी रिपोर्ट 
277. पहली अगस्त 1985 से रिजर्व बैंक ने एशियाई प्रस्कृत कर वी । समिति को कई सिफारिशें भारत सरकार द्वारा 
समाशोधन यूनियन की मुद्रात्रों की खरीद और बिक्री के लिए स्वीकार कर ली गयी है और उन्हे रिजर्व बैंक मे लाग कर 
दैनिक प्राधार पर दरें घोषित करने को म्यवस्था की है । यह 

दिया है । 
एशिपाई समाशोधन यूनियन द्वारा लेखा अधि के लिए निर्धारित 
बरों तथा वास्तविक दैनिक घरों के बीच भिन्नता की समस्या 

विदेशों में भारतीय संयुक्त उडान 
से निपटने के लिये किये गये निर्णय की प्रतिक्रिया में किया 
गया है । 

282. दिसम्बर 1985 के अंत में , विदेशों में 208 

भारतीय संयक्त उपक्रम थे । इनमें से 156 पर कार्य चल रहा 
विदेशी मुद्रा के नियंत्रण के संबंध में स्थायी परामर्शदात्री समिति था और 52 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थे । कार्यरत 
278. निर्मातों और ग्रामातों विधषक समिति की सिगारिश 

संबर उसमों में भारतीय उद्यमियों को शेयर पंजी मल्य 
पर रिजर्व बैंक ने विदेशी वा नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित 

93 . 84 करोड़ रुपये के अासपास थे और कार्यान्वित होने 

की प्रतिमा के अन्तर्गत 23 . 48 करोड़ रुपये लगे हुए थे । इन 
मामलों पर निरन्तर आधार पर सलाह देने के लिए एक स्थायी 
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विवेशी परियोजनाओं के कारण भारत से 147 . 91 करोड़ 
रूपये के अतिरिक्त निर्यात संभव हए हैं । 


अन्य गतिविधियां 


283. जुन 1986 को सपाल वर्ष के दौरान 32 विदेशी 
कंपनियों को भारत में नये संपर्क प्रतिनिधि कार्यालय खोलने 
की अनुमति दी गयी । इसके अलावा भारतीय कंपनियों को 
को विभिन्न विवेशी केन्द्रों पर 20 व्यापारिक और 32 गैर 
व्यापारिक कार्यालय खोलने और 24 प्रतिनिधि नियुक्त करने 
का अनुमति दी गयी । एक विदेशो केन्द्र पर एक शोरुम तथा 
विशेष के पूरे करने के लिए 16 परियोजना कार्यालय 
खोलने की अनुमति भी दो गयी । 


को संमा सी एक ही द्धि के साथ 20 ही गयी ! अम 1986 
के अंत में 44 प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंक लघु ऋण 
( सहकारी बैंक ) गारस्टी योजना 1984 में भाग ले रहे थे । 
उपर्युक्त चारों योजनाओं के अन्तति लघु उधारकर्ताओं को 
कुल गारन्टीकृत अग्रिम जून 1985 के अंत में 8,923 करो 
रपये के थे जो पिछले धर्म की तुलना में 23 . 6 प्रतिमा को 
वृद्धि दर्शाते हैं । 

287. नियत को लघु सग ( लघु जोग ) पारन्टोमोजमा 
1981 में हिस्सा लेने वाली संपात्रों को संगमा जून 1986 के 
अंश तक बहकर 462 हो गयी । इसमें 69 सागर बैंक , 
143 क्षेत्रोच मानोग बैंस, 14 राज्य वित्तीय निगम , 8 अग्ध 
राज्य विकास एजेंसियों तथा 228 - सहकारी बैंक शामिल थे । 
लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये गारन्टोकत अग्रिम 4,891 करोड़ 
रुपये से मदकर जून 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में 19 . 5 
प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 3, 844 करोड़ रुपये हो गये । 


निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टो निगर 

. 284. वर्ष के दौरान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टो 
लिगम ने बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा रक्षा देने मोर 
समाज के कमजोर और अब तक के उपेक्षित वर्गों के छोटे 
उधारकर्ताओं की कुछेक श्रेणियों को पात्र ऋण संस्थानों द्वारा 
उपलब्ध करायी गयी ऋण सुविधाओं को गारन्टी समर्थन देने 
के अपने दोहरे लक्ष्यों को पूरा करने में खातो तरक्को को । इस 
प्रयोजन के लिए निगम पहली जुलाई 1984 से शुद्ध की गई 
लघु ऋण ( सहकारी बैंक ) गारन्टो भोजना, 1984 सहित पांच 
ऋण गारन्टी योजना चला रहा है । 


288. जन 1988 को समाप्त पा के वो निम को 
छोटे उधारकर्ताओं को अपनी गारन्टी योजनात्रों के संबंध में 
114. 23 करोड़ रुपये के लिए, 4, 86, 577 दाये तथा लय 
उद्योगों के लिए योजना के संबंध में 84 . 05 करोड़ रुपये के 
लिए, 34, 838 पाये प्राप्त हुए । पहलो योजना के संबंध में 
इसो प्राधि के दौरान कुल निपटान 151 . 42 करोड़ हाये 
के लिए 6, 16, 449 वावे तथा दूसरी योजना के संबंध में 
52. 83 करोड़ रुपये के लिए 28, 816 पाये रहा । 


गैर - बैंकिंग कंपमिया चि :-फंड अधिनियम, 1982 


28 5. जून 1986 को समाप्त वर्ष के दौरान बीमाकृत 
यकों की संख्या में 30 को वृद्धि हुई और यह 1851 हो गयी । 
इनमें 83 वाणिज्य बैंक , 193 क्षेत्रीय ग्रानीण बैंक और 
1,575 सहकारी बैंक शामिल है । बोता योजना इस समय 
14 राज्यों और 3 संघ शातिस क्षेत्रों फैली हुई है । पूरो 
तरह रक्षित खातों की कुल संखडा अन 1984 के अंत के 
2, 000 लाख खातों से बड़ कर जन 1985 के अंत में . 
2, 145 लाख खाते हो गयी । ये, बालों को कुल संख्या के 
95 . 8 प्रतिशत थे । इसी प्रवधि के घोरान बोलार जना . 
राशियां 46, 340 करोड़ रुपये से बढ़कर 55, 211 करोड़ 
रुपये हो गयौं । ये जन 1985 के अं . को स्थिति को कुल 
कर योग्य जमाराशियों का 73 . 5 प्रतिशत थीं । 


289 . प्रालोच्य वर्ष के दौरान विरफंड अधिनियम, 
1982 के उपबंध और उसके अन्तत बनाये गये निधन उसोसा 
तया अवमान निकोबार द्वीप समूह और गोरा, बनग 
प्रोर बोर में ला किये गये थे । इसके साथ पर अधिनियर 
छ: राज्यों और पांच संबगाषित क्षेत्रों में ना कर THI 
है । महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश , पंजाब , हरियाणा , पाना, मगिर, 
राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यो तथा संचालन शिली 
और पीडिवेरी ने अपने नियों को प्रतितन देधिा है और 
उनके द्वारा प्रागामी कार्रवाई को प्रतीक्षा को जा रहो । 
शेष राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों द्वारा उनके जाट नियरों को 
अंतिम रूप दिया जाना बाकी है । 


गैर- बकिग कंपनियों द्वारा जमाराशियो स्वीकार किया जाना 


286. 1985- 86 ( जुगाई-जून ) के दौरान लघु ऋग 
गारस्टी योजना 1971 में हिस्सा लेने यालो ऋण संस्थानों 
को संख्या में 19 की वृद्धि हुई और ये पुल पिलाकर 251 
हो गयीं । इनमें 11 बाणिज्य बैंक तथा 180 क्षेत्रोष यादोग 
बैंक शामिल थे । सेवा सहकारी समितिकी गारन्टो योजना 
1971 में हिस्सा लेने वाली संस्थानों को संभया चार को वृद्धि 
के साथ 173 हो गयी । इनमें 58 बाणिज्य बैंक , 78 लेनीय 
ग्रामीण बैंक हया 37 सहकारी बैंक शामिल थे । लधु ऋण 
(विसीय भिगम ) गारन्टी योजनाएं 1971 में हिस्सा लेने वाले 
वित्तीय निगमों ( राज्य प्रोखोगिक विकास निगनों सहित ) 


290. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, में प्रध्याय 
III- के उपबन्ध , जो एक सीमित सीमा को छोड़कर, गैर 
निगमित कंपनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रति 
बंध लगाने से संबंधित है , फरवरी, 1984 को साग हो गये । 
इसके अनसार प्रांध्र प्रवेश , महाराष्ट्र , मध्य प्रवेश , पंजाब, गजरात 
कर्नाटक , नागालंड , केरल और तमिलनायु ने अधिनियम को 
साग करने के लिए ग्रासश्यक तंत्र तैयार कर लिया है । फररी 
1983 में रिजर्व बैंक ने फेरल , कर्नाटक और शामिलमार 
राज्यों में अध्याय III - के उपबन्धों से अपील कर मिली 
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वितीय कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शल की । प्रधिनियम के 

नियमित जमाराशियां उनके द्वारा रखी गयी फुल शब निधियों 
अध्याय IIIT के उपबन्धों को संवैधानिक वैधता को चुनौती देते का 15 . 8 प्रतिशत बैठती हैं । यह 35 प्रतिशत की सांविधिक 
हुए कई याचिकाएं प्रदालतों में वायर की गयीं , परन्तु खारिज उच्चतम सीमा से, जिस तक कि ये कंपनियां जमाराशियां स्वी 
कर दी गयीं । इन फैसलों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कार कर सकती है , काफी कम है । विविध गैर-बैकिंग कंपनियों 
पाखिल अपील याचिकाओं पर अभी फैसला नहीं हुआ है । वर्ग में भी चिट फंड कंपनियों को छोड़कर , विनियमित जमा 
गैर- बैंकिंग निगमित क्षेत्र में जमाराशियों की प्रवृत्ति 

राशियां , निवेश के अन्तर्गत निर्धारित संबंधित अधिकतम 

सीमानों के भीतर ही रहीं । गैर- बैंकिंग निगमित क्षेत्र द्वारा 31 
291. 31 मार्च 1985 की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट मार्च 1985 की स्थिति के अनुसार रखी गयी 16, 140 
करने वाली 7508 वित्तीय प्रौर गैर-बित्तीय कंपनियों तथा करोड़ रुपये की कुल जमाराशियां सभी अनसूचित वाणिण्य 
विविध गैर-बैकिंग कंपनियों द्वारा रखी गयो फुल जमाराशियों बैंकों द्वारा धारित कुल जमाराशियों का 22 . 2 प्रतिशत बैठती 
16, 140 करोड़ रुपये की थी जबकि एक वर्ष पहले 6, 798 है । मार्च 1984 में यह प्रतिशत 18 . 3 था । गैर -बैंकिंग 
रिपोर्ट करनेवाली कंपनियों के पास 11,124 करोड़ रुपये कंपनियों के पास विनियमित जमाराशियों में 1984- 85 में 
की जमाराशियां थीं । इसी अवधि के दौराम जमाखातों की 20 . 6 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष की गयी । बैंक जमाराशियों 
संख्या 88. 97 लाख से बढ़कर 124. 14 लाख हो गयी । के मामले में पति पर 19 . 5 प्रतिशत थी । 
1984 - 85 ( अप्रेल- पार्थ ) में विनियमित जमाराशियों में 481 

292. मार्च 1985 और 1984 के अंत विभिन्न मेणियों 
करोड़ रुपये की और छट प्राप्त समाराशियों में 4,536 करोड़ की कंपनियों के पास रखी जमाराशियों के ब्यौरे नीचे दिये 
रुपये की वृद्धि हुई । गैर-वित्तीय कंपनियों के पास रखी वि गये है : 
गौर-बैंकिंग निगम क्षेत्र में जमाराशियों में वृद्धि 

( राशिकरोड़ रुपयों में ) 
1983- 84 

1984- 85 
रिपोर्ट करने वाली राशि रिपोर्ट करनेवाली 

राशि 
कंपनियों की संख्या 

कंपनियों की संख्या 


7508 


2334 


कुल जमाराशियां इनमें से : 
नियमित जमारागियां . 

6798 

11124 
छूट प्राप्त जमाराशियों . 
निम्नलिखित के पास जमाराशियो 

8790 
( i) सरकारी कंपनियां 

48 

5744 

( 0 . 7 ) ( 51 . 8 ) 
(ii ) सरकारीलिमिटेड कंपनियो , . 

2346 ___ 4380 

( 34 . 5 ) ( 41 , 2 ) 
(iii ) निजी लिमिटेड कंपनियां . . 

___ 4404 

800 

( 64 . 8 ) ( 7 . 2 ) 
म . वित्तीय कंपनियां , . 

3599 

2779 

( 53 . 0 ). ( 25 . 0 ) 
मा . गैर-पितीय कंपमिया 

2558 7963 

( 37. 6 ) ( 71 . 6 ) 
इ . विविध गैर- बैंकिंग कंपनियां . 

___ 641 

382 

( 9. 4 ) ( 3 . 4 ) 
कोष्ठकों में मांकड़े रिपोर्ट करने पाली कम्पनियो कुल जमाराशियों जैसी भी स्थिति हो , की कुल संख्या का प्रतिशत दर्शाते हैं । 


55 
( 0. 7) 

2516 
( 33 . 5 ) 

4937 
( 65. 8 ) 
____ 4134 
( 56 . 1 ) 

2510 
( 33. 4 ) 

864 
( 11 . 5 ) 


16140 
, 2815 
13325 

8923 
( 55 . 3 ) 

3617. 
( 34 . 8 ) 

1600 
( 9 . 9 ) 

3914 
( 24. 3 ) 

11784 
( 73 . 0 ) 

442 


( 2 . 7 ) 


सर्वेक्षण 
___ 293. धरेल क्षेत्रों को प्रास्तियों और देयतामों से संबंधित 
( अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण , 1981- 82 के 
मिकों के प्राधार पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट संवर्माधीम 
अवधि की शुरू प्रात प्रति पहली जलाई 1981 को प्रकाशन 
के लिए तैयार की गयी । संवर्भाधीम अवधि के दौरान पूंजीगत 
व्यय , उधार और प्रदायगियों के प्रौर बकाया ऋणों के ब्यौरे 

नेपाली इसी तरह को एक रिपोर्ट प्रकाशन के लिए तैयार की 
जा रही है । 
1086 GI186 --16 


1 . तनाu 

.in .. . - म के प्रभाष का 
प्रध्ययन करने के लिए 1983- 84 के दौरान देश भर में फैले 
कुछ चुने हुए शहरों में किये गये , कार्यक्रम के हिताधिकारियों 
पौर गैर-हिताधिकारियों के सर्वेक्षण का कोश कार्यक्रम पूरा 
कर लिया गया है । सर्वेक्षण के नतीजों की एक संक्षिप्त 
विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जा रही है । लघु उखीग 
इकाइयों , निजी कंपनी इकाइयों और कारीगरों तथा शिल्पकारों 
के लिए 1983- 84 के सर्वेक्षण से संबंधित प्रकिडे निकालने 
का कार्य भी चल रहा है । 
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करेंसी चेस्ट 


295. मार्च 1986 के घेत में वेश भर में करेंसी चेस्टों 
की कुल संख्या ( 487 रिपिाटजिरयों को छोड़कर ) 3506 थी । 
इनमें से 17 करेंसी चेस्ट रिजर्व बैंक के पास, 2810 सेस्ट 
बैंक समूह के पास , 502 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास , 372 
खजानों , उप खजामों के पास और 5 जम्मू और कश्मीर बैंक 
लि . के पास बने रहे । 

संगठनात्मक मामले और बैंक के लेख 


2030 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया । 1954 में महा 
विद्यालय को स्थापना से लेकर अब तक 30, 827 सहभागी 
कार्यक्रमों में हिस्सा ले सके हैं । 
- 298. महाविद्यालय में गन्ध बैंकों से अनुरोध प्राप्त होने 
पर उनके महाविद्यालयों के लिए भी संकाय सहायता उपलब्ध 
परायो । बैंक मरफाजी, ईरान के अनुरोध पर सितम्बर 
अक्तूबर 1985 के दौरान संकाय सदस्यों के एक दल ने 
ईरान में विदेशी मुद्रा पर एक कार्यक्रम संचालिस किया । 
मार्च 1986 में मारीशस में विदेशी मुद्रा कारोबार और ऋण 
मूल्यांकन पर कार्यक्रम संचालित किये गये थे । 

299. बी , टी . सी . बलेटिनों के प्रसाबा महाविद्यालय 
मे बैकरों को बकरत को पूरा करने के लिए मालोय वर्ष 
के दौरान “ गाइडलाइन्स फार इंटरनल बैंक इंस्पैनशन " नाम 
का प्रकाराम भी प्रकाशित किया । 


मशीनीकरण फम्प्यूटरीकरण 

296. वर्ष के दौराम बंबई में स्थापित मिमी-कम्प्यूटर / 
माहकोप्रोसेसर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बंक में मशोनो 
करण/ कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम में कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों को 
शामिल किया गया । भायखला कार्यालय में सफल प्रयोगों 
के बाद निर्गम विभाग में स्रोत और लेखा परिचालनों के लिए 
इसी तरह के मिमी -कम्प्यूटर अहमदाबाष , नागपुर तथा 
मई दिल्ली में लगाये गये । महमदाबाद , बंगलूर, हैदराबाध . 
तथा कानपुर में समाशोधन गृह के कार्य करने के लिए मिमी 
कम्प्यूटर लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है । बैंक के लिए 
ही समर्पित दूरसंचार नेटवर्क को विकसित करने का कार्य 
शुरु हो गया है और अगले दो वर्षों में इसे किस्तों में पूरी 
कर लिया जायेगा । 


रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय , मद्रास 


मंकर प्रशिक्षण महामियालय, बंई 


297. रिसर्व बैंक तीम महाविद्यालयों और धार पांचलिक 
केन्द्रों वाले अपने प्रशिक्षण संस्थानों के जरिये अपने प्रधि 
कारियों समा वाणिज्य सहकारी या क्षेत्रीय प्रामीण बैंसो, 
कीय या राज्य सरकारों के अधिकारियों और साथ ही 
विवेशी प्रशिक्षणाधियों को प्रशिक्षण देता है । बैंकर प्रशिक्षण 
महाविद्यालय ने वाणिज्य बैंकों , पितीय संस्थानों, रिजर्व बैंक 
तपा भारत सरकार के कुछक संवर्गों के अधिकारियों को 
कार्यभूलक मोर प्रबंधकीय प्रशिक्षण देने को वृष्टि से सामान्य 

पा - मायामो कार्यक्रम लामा जारी रखाइन कार्यकामों में प्रामतौर 
। पर मरिये के विकास पर ध्यान दिया जाता है और कार्य 

भूलक क्षेत्रों जैसे ऋण प्रबंध मोर मूल्यांकन , विदेशी मुद्रा , 
निराण पोर विशेष कार्यक्रमों जैसे कामिक प्रबंध भाषि में 
संकल्पनात्मक कुशलता पर विशेष जोर दिया जाता है । 
नियमित कार्यक्रमों के प्रलापा, महाविद्यालय ने कुछ मो 
कार्यक्रम में संकाय विकास ( सम्प्यूटर ),. कम्प्यूटरीकरण 
( पदसि विशेषण ), कम्प्यूटर जम्मुख कार्यक्रम , बैंकों में 
मामाकरण गेमिन कम की लेखा-परीमा मासिका 
प्रबंध ; विधि अधिकारी कार्यक्रम ; धिमाग ( पोर्टफोलियो ) 
और निधि प्रबंध; बैंकों में जन सर ; राष्ट्रीय प्राषित 
संबंध , प्रमिषासी निवेश पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का 
बिसपोषण (विपी माध्यम ) भी संबालित किये । समीक्षाधीन 
अबधि के दौरान महाविद्यालय में 81 कायक्रम साये और 


300 . मद्रास स्थित रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय 
बैंक के विभिन्न विभागों में स्टाफ अधिकारी प्रेड ए से 
सी को प्रशिक्षण महरतों को , प्रशिक्षण को माम संसाधन 
विकास को एक अभिन्न अंग के रूप में इस्तेमाल करने के 
सक्ष्य के साथ, पूरा करता रहा । महाविद्यालय ने बैंक के 
वरिष्ठ अधिकारियों के लिए धाषिक वितीय समीक्षा , प्रायोजना 
पीर बजटीय तिरक्षण, कार्यपालक का स्वास्थ समय प्रबंध 
और संचार कार्यशालानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रन पायोजित 
किये । महाविद्यालय ने हाल ही में प्रेड ए में पदोन्नत 
स्टाफ अधिकारियों को भी प्राधिकारी विकास कार्यकार श्रृंखला 
के अंर्गत विशेष रूप से सैयार किये गये कार्यक्रमों के जरिये 
प्रशिक्षित किया । विभिन्न राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों के 
अधिकारियों के लाभ के लिए निवेखम , अहमदाबाद, और 
हैदराबाद में बाहरी कार्यक्रम भी चलाये गये । बेश के सरकारी 
क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों तथा केन्या , भूतान, जाम्बिया , 
तंजानिया और वोटसमामा के केन्द्रीय मंकों अन्य संस्थानों के 
अधिकारियों ने महाविद्यालय द्वारा संचालित कुछ कार्यभानों 
में हिस्सा लिया । घर्ष के दौरान निम्नलिखित नये कार्यक्रम 
शुरू किये गये : बैंकों का पर्यावक्षण और उन पर नियंत्रण , 
अधिकारी विकास कार्यमाम , प्रायोजना और बजट नियंत्रण 
पर कार्यशाला निरीक्षण अधिकारियों के लिए कार्यक्रम 
( उत्तर ) , अधिकारियों के लिए परति विश्लेषण धोर 
कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग तथा पुनश्मी/ प्रेश पाठ्यक्रम । 

301. जनवरी 1986 में प्रशिक्षग का उधो नत 
शुरू हो जाने से अम महाविद्यालय र बर्ष लगभग 2500 
अधिकारियों को प्रशिक्षण देने को स्थिति में मा गया है । 
वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 92 प्रशिग कार्यक्रम प्रायो 
जिस किये और 2037 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया । 
महाविद्यालय को स्थापना से लेकर अब तक वहाँ बिपिन 
कार्यक्रमों में कुल मिलाकर 181421 अधिकारी हिस्ता से 
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के बीच वरिष्ठ अधिकारियों के प्रादान -प्रदान का प्रस्ताव है । 
इसका उद्देश्य उनके मजरिये को विस्तार देना और उनके अनु 
भों को सन्न करना है । पहले चरण में उपर्यत तीन 
योजनाओं में कमशः 40, 4 तथा 6 अधिकारी लिये 
जायंगे । यह उम्मीद की जाती है कि अगले पांच वर्ष की 
अवधि के बोराम रिसर्व बैंक के पास वाणिज्य बैंकों में व्यापक 
रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों का एक ऐसा समूह तैयार हो 
जायेगा, जिन्हें बैंक के विभिन्न विभागों में बेहतर तरीके से 
तैनात किया जा सकेगा । 


भारत और विदेशों में प्रशिक्षग के लिए स्टाफ को प्रति 
नियुक्त करना . 

305. बैंक में भारत में ख्यातिप्राप्त प्रबंध संस्थानों द्वारा 
आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों , सेमिनारों तथा सम्मेलनों में 
भाग लेने के लिए 188 अधिकारी प्रतिनियुक्त किये और 
विनि निदेशो प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी 
जाने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं का ला उठाना जारी रखा । 
कूल मिलाकर बैंक के 27 अधिकारी अमेरिका , इंग्लैंड, स्विटजर 
लंड , पश्चिमी जर्ननो और जापान आदि सहित अन्य देशों 
में बैंकिग और वित्तीय संस्थानों में प्रशिक्षण और मध्ययन 
दौरों के लिए प्रतिनियुक्त किये गये । 


विवेशी बैंकों के अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयो प्रशिक्षण 
सुविधाएं 


ऋषि बैंकिंग महाविद्यालय , पुणे 
___ 302. फुधि बैंकिंग महाविद्यालय, वाणिज्य सहकारी बैंकों, 
नाबाई तथा रिजर्व बैंक से संबद्ध कर्म धारियों के लिए कृषि 
पित और संबंधित विषयों से जुड़े विषयों पर रिपिन बहु 
उहेशीम और मिशिष्ट कार्यक्रम संचालित करता रहा । वर्ष 
के बोरान शुरू किये गये नये विषयों में निम्नलिखित विषय 
शामिल थे : प्रायिक विकास संस्थान द्वारा प्रायोजित शिक्षकों 
के लिए ग्रामोग जित पर क्षेत्रोध कार्यक्रम, जनमामि विकास 
परविशेष ध्यान देते हुए धातिकी के पितमोषन पर कार्यकर, 
शुक भूनि परियोजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने पर 
कार्यक्रम , ग्रामीन अखंध पर कार्यक्रम मोर मछली पाला पर 
संघका प्रशिक्षण पाठ्यकन । इनके अलावा, महाविद्यालय ने 
84 निति कार्यान, 2 बाहरी कार्यकर, जिनमें से एक 
कानपुर में तथा दुतरा बार में पाया गया, बैंक के साथ 
संयूकस रूप ले विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित एक रोट्रोन 
का कर तथा पो समिनार आयोजित किये । इस कार्यक्रमों 
में कुल 2379 अधिकारियों ने भाग लिया । इस तरह महा 
विद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक प्रतिक्षित किये गये 
प्रशिक्षणार्थियों को संख्या 28, 279 हो गयी है । 
प्रोचलिक प्रतिक्षण केन्द्र 

303 . भाय बला ( बंबई), पलकसा, मवाप्स तथा नई 
दिल्ली में स्थित बैंक के प्रोलिक प्रशिक्षण केन्द्र बैंकों के 
निरिकी पोर र लिपिको सार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण 
जरूरतों को पूरा करसे हैं । वे लिपिक ग्रेड II को नर्ती के 
समय बिशेष पाठ्यक्रम गगक सिक्का- नोट परीक्षक प्रेड II के 
शिविर कार्यक्रम तया मारा लिपिकों /टंककों के लिए तमा 
घेणो IV के स्टाफ के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं । 
वर्ष के दौरान लिपिकीय और गैर -सिधिकोच स्टाफ के श्रेणी 
II 2146 कर्मचारियों तथा श्रेणी IV के 501 कर्मचारियों 
में चारों केन्द्रों पर प्रशिक्षम प्राप्त किया और इस तरह का 
प्रशिक्षण क्षेत्रों को स्थापना से हर भय तक प्रशिक्षित कर्म 
पारियों की कुल संख्या कमशः 29, 940 और 1092 हो 
गयो है । 
पनिर बैंकों में प्रशितग 

304 बानियों के कार्य के विभिन पहलुओं से 
बैंक अधिकारियों को परिचित कराने के उद्देश्य से बैंक 
मे वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण के लिए तीन योजनाएं बनायी 
है । पहली योजना के अंतर्गत दो वर्ष की प्रमधि के लिए 
प्रेड ए , बी मार सो के अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र 
के बैंकों को प्रामीग मोर शहरी शाखामों में प्रशिक्षण देने 
सो पस्या है । दूसरी योजना के अंतर्गत प्रेमी और 
के अधिकारियों को छ: माह की अवधि के लिए बैंकों के 
नियंत्रण प्रधान कार्यालयों में प्रतिनियुक्त किया जायेगा जहां 

हे प्रांतरिक निरोक्षग / लेखापरीक्षा दिमाग सहित प्रमुख 
विभागों का गहराई से परिचय कराया जायेगा । तीसरी 
योजना के अंतर्गत बैंक तथा सरकारी क्षेछनएको 


306. बैंक ने विवेसो केन्द्रीय तथा बाणिज्य बैंकों से 
विशिष्ट अनरोध प्राप्त होने पर उनके सहभागियों तथा अंत 
राष्ट्रीय सहयोग की योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित सहभागियों 
को प्रशिक्षण तथा अध्ययन सुविधाएं देना जारी रखा । जिन 
17 विदेशी अधिकारियों को प्रशिक्षग / पल्ययन सुविधाएं उप 
लब्ध करायी गयीं, उनमें से 15 श्रीलंका से , 10 तंजानिया 
से , नेपाल से , 6 इथियोपिया से, 4- 4 सुबास, साइजीरिया 
मूसास , केन्या भीर बर्मा से, बोटसवाना से , 2- 2 विएतनाम 
और गाम्बिया से तथा एष एक यूगांडा , ईराम , घाना , काम्बिया , 
बैंकाक , सेशेल्स , इंडोनेशिया तया कोरिया से थे । 


मामा, मामी 


परि गाम्बिया बसे, यो 


नियोक्ता कर्मचारी संबंध 

307 . प्राधिकारियों के घेतम -संशोधन को अंतिम रूप 
दिया गया और 27 सितम्बर 1985 को उनकी घोषणा की 
गयी । संशोधित वेतनमान पहली फरवरी 1984 से लाग 
किये गये । अनि त मामलों पर मान्यताप्रापा श्रेणी IIItv 
संधों से बातचीत की गयी और कामगार कर्मचारियों से 
संबंधित कई समस्याओं के संतोषजनक हल निकाले गये । 
मार्च 1986 में हुए प्रबंधकों के सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण 
मामलों पर जैसे, बैंक में प्रौद्योगिक संबंधों की स्थिति , स्था , 
उदयोजन , अनुशासन और समय की पाबंदी लागू करमा 
कम्प्यूटरों और मशीनों का इस्तेमाल, पाहक सेवा में सुधार 
मुना और रोजगारी से संबंधित मामने सपा शाखा प्रबंधक पी 
भूमिका पर चर्चा की गयी । 
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के प्रति न्याय प्रौर कम से कम के प्रति अन्याय सुनिश्चित 
फरमे की भावना से प्रभावित हो । . 


अनुसूचित जातियों / जमजातियों का प्रतिनिधित्व : 


308. स्टाफ अधिकारी प्रेम ए में पदोस्नति की बैंक 
की योजना के कई उपबंध मार्च 1981 में बंबई उच्च न्यायालय 
की नागपुर बैंच ने निरस्त कर दिये थे । उसके बाद बैंक ने 
उच्चतम न्यायालय में अपील की । दिनांक 10 अप्रैल 1986 
को उन्वतम न्यायालय को एक खंडपोठ बैंच ने उच्च न्यायालय 
के फैसले को प्रमान्य करार दिया है । बैंक द्वारा संशोधित 
पदोन्नति को योजना को बैधता को उच्चतम न्यायालय द्वारा 
पुष्टि को गयो है क्योंकि यह योजना सेना को वो महत्वपूर्ण 
घटकों को सुचारू ढंग से मिलासो है - - पहला है नये लिपिकीय 
कर्नचारियों का समावेश करना और दूसरा है अनुमको लोगों 
का समावेश । बैक को अपील को मानते हुए अदालत ने 
मस जाहिर किया कि सेवा शसों के मामले में सेवा की 
विभिन शो को शातिस करने वाले प्रादेश मानदण्ड संयार 
करता बहु नुस्किल होता है । प्रोर सेवा नियनों के प्रवर्तन 
के ऐसे क्षेत्र में जहाँ एक से अधिक राव होना संभम है , 
यहां तह मोर सहज बुद्धि का परित्याग किये बगैर, अंतिम 
निय विभिन बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार करना 
मावश्यक है कि वह यथासंभर अधिक से अधिक व्यक्तियों 


309. पहली जनवरी 1986 की स्थिति के अनुसार 
बैंक में श्रेणी IV में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों 
के लोगों की कुल संख्या 2, 317 थी । इनमें 1829 अनु . 
सूचित जातियों और 488 अनुसूचित जनजातियों के थे । 
श्रेणो III में इन जातियों के कुल 3034 कर्मचारियों में से 
2065 अनुसूक्ति जातियों और 969 अनुसुचित जनजातियों / 
के कर्मचारी थे । श्रेणी I में कुल 386 अनुसूचित जातियों । 
अनुभूचित जनजातियों के कर्मचारियों में से 320 अनुसचित 
जातियों के और 66 अनुसूचित जनजातियों के थे । कैलेण्डर 
वर्ष 1985 के वीरान सेवा को विभिन्न श्रेणियों में सीधी 
भर्ती के ब्यौरे और कुल भर्ती में अनुसूचित जातियों / अनु 
सूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के ब्यौरे सारणी में दिये 
गये हैं : 


श्रेणी 


कुल भर्तीकिये 
गये अभ्यर्थी 


उनमें से 


प्रतिशत 


अनुसूचित 
जाति 


अनुसूचित मनुसूचित 
जनजाति जाति 

14 23. 8 


अनुसूचित 
जनजाति 
66 . 7 


श्रेणी I . 


21 


110 


110 


17 


. 


6 


15 . 5 


15 .5 


5 


5 . 


. 5 


5 


श्रेणी III 
श्रेणी IV 
स्वोपरों से इसर . 
स्वीपर 


86 


12 


6 


26 . 7 
66 . 7 . 


14 . 0 
16. 7 


1 


310. फरवरी 1986 में जारी किए गये बैंक के विज्ञापन 
के उत्तर में स्टाफ अधिकारी प्रेड ए के पब के लिए प्राधेवन 
करने वाले अनुसूचित जातियों / अनषित जनालियों के उन्मोव 
वारों को परीक्षा- पूर्व प्रशिक्षण देने की व्यवस्थाएं की गयौं । 


वार्षिक समयपक्ष कार्यक्रम विभिन्न कार्यालयों /विभागों में 
कार्यान्वयन के लिए परिवालित किया गया । कार्यालय के 
पांच प्राख विभागों में उनके दिन - प्रतिदिन के कामकाज में 
हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्वी कक्ष खोले 
गए । परिपत्र , कार्यालय प्रादेश तथा अन्य सामान्य पादेश 
द्विभाषिक रूप में जारी किये गये और बैंक के प्रकाशन 
रिपोटें हिन्दी और अंग्रेजी बोनों भाषामों में प्रकाशित की 
जाती रहीं । कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशालाओं के जरिये 
में टिप्पण और प्रारुपण तथा पत्राचार का प्रशिक्षण दिया गया 
और अनिवार्य/ स्वैच्छिक हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत 
कर्मचारियों के लाभ के लिए हिन्वी कक्षायें चलायी जाती 


भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार : 

311 . बैंक द्वारा श्रेगी III और IV के पदों के लिए 
भूतपूर्व सनिकों के वास्ते क्रमशः 14 तथा 241 प्रतिशत 
की दर पर आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है । 1985 के 
दौरान श्रेणी III में भरे 110 में से तथा श्रेणी IV में 112 
पवों में से 16 तया 27 स्थान प्रारक्षण को निर्धारित दर 
के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रारक्षित रखे जाने थे । 
इनमें से , वास्तव में श्रेणी III में 9 रिक्तियां तथा श्रेणी IV 
में 11 रिक्तियां भरी गयौं । 31 दिसम्बर 1985 की स्थिति 
के अनुसार श्रेणी III में 569 तथा श्रेणी IV में 877 
भूतपूर्व सनिक कार्यरत थे । 
हिम्बी को प्रगति : 

- 312. बैंक के विभिन्न कार्यालयों/विभागों में हिन्दी के 
प्रयोग को बढ़ावा देने की घोर विशेष ध्यान दिया जाता 
फा । हिन्दी के प्रयोग के बारे में 1085 - 86 के लिए 


313. रिजर्व बैंक के विभागों कार्यालयों द्वारा की 
जाने वाली प्रगति पर नजर रखने की जि से केन्द्रीय कार्या 
लय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति प्रपनी तिमाही बैठक 
प्रायोजित करती रही और उसमें लिये गये निर्णयों को लाग 
करग के लिए उन्हें विभागों/कार्यालयों को भेजा गया । राजभाषा 
गील प्रतियोगिताओं के अलावा गीय कार्यालय के सभी 


[ भाग 1 - 


3( ii ) ] 
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अपेक्षित विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था में प्रगति हुई । 
इनमें वातानुकलन , निर्वाध विद्युत प्रापूर्ति , ऊँचे उठे हुए फर्स , 
मामासी छत ( फाल्स सीलिंग ) सया डील जेनरेटर सेट 
शामिल हैं । बंबई में कार्य अगस्त 1986 तक तया नई बिल्ली 
पौर मद्रास में सितम्बर 1986 तक पूरा हो जाने की संभावना 
है । इन तीन केन्द्रों पर कुल लागा लाभग 180 लाख ययये 
माने की संभावना है । 


विभागों में तथा क्षेत्र ग के कार्यालयों में विभागीय शीला 
योजना भी शुरू की जा रही है ताकि उनके कामकाज में 
हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सके । बाव-विवाद 
प्रतियोगिताएं , कवि सम्मेलन , निबंध प्रतियोगिताएं , हिन्दी में 
टिप्पण और प्रारूपण की प्रतियोगिताएं तया प्रग्य हिन्दी 
समारोह भी घर्ष के दौरान प्रायोजित किये गये । बैंक ने 
दिन प्रतिदिन के काम में हिम्बी के प्रयोग को सुविधा के 
लिए संघर्म साहित्य प्रकाशित करना जारी रखा । 
कार्यालय परिसर तथा रिहायशी क्यार्टर : 

314. वर्ष के दौरान कार्यालय , मानों और रिहायशी 
क्वार्टरों के निर्माण अधिग्रहण मौजूदा परिसरों में वृधियों / 
परिवर्तनों तथा जमीन पर खरीद पर 28 . 03 करोड़ रुपये 
खर्च किये गये । इस तरह पंचवर्षीय योजना के पहले तीन 
वर्षों के दौरान कुल व्यय 71 . 31 करोड़ रुपये बैठता है 
जबकि 5 वर्षाच अवधि में 161 . 31 करोड़ रुपये के कुल 
परिव्यय की व्यवस्था की गयी है । 

315 . समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नागपुर कार्यालय में 
अतिरिक्त कार्यालय भयम और बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय 
में विस्तार योजना का कार्य पूरा कर लिया गया है । बंगलूर 
में मौजवा कार्यालय भबम में अतिरिक्त मंजिलें बनाने का 
कार्य सितम्बर 1986 तक पूरा हो जाने की संमारना है । 
चंडीगढ़ , कोचीन , बंबई, में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स तथा कानपुर 
में कार्यालय मानों के निर्माण का कार्य चल रहा है । भोपाल , 
कोबीन , जम्म तथा मई बंबई में प्रस्तावित कार्यालय भवनों 
का कार्य योजना स्तर पर है और यह कार्य 1986 - 87 में 
शुरू हो जाने की संभावना है । बैंक के स्वर्ण जयंतो समारोहों 
के हिस्से के रूप में स्थापित किये जा रहे बंबई के इंदिरा. 
गांधी इंस्टोट्यूट आफ डेवलपमेंट रिसर्ष को इमारत का निर्माग 
कार्य शुरू हो चुका है और तेजी से चल रहा है । 

316. बंबई, नई दिल्ली तथा मद्रास में राष्ट्रीय समा 
शोधन गृह के लिए प्रस्तावित कम्प्यूटर स्थापित करने के लिए 


317. वर्ष के दौरान केन्द्रों पर 734 फ्लैटों तथा 8 
एकल कमरों का निर्माण पूरा किया गया । इनमें से प्रधि 
कारियों के लिए 138 पलट तया 8 एकल कमरे, श्रेणी III 
क लिए 196 पलट तथा श्रणी IV के लिए 402 फ्लैट 
शामिल हैं हवराबाद में 251 फ्लटों को शामिल करते हुए, 
जिन्हें 1984 - 85 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था और 
जो वास्तव में 1983 - 86 में ही पूरे हो सके हैं , स्टाक की 
विभिन्न श्रेणियों के लिए योजना के पहले सोन वर्षों में कुल 
2, 560 पलेट तथा अपने प्राप में पूर्ण 36 एकल फनरों 
का निर्माण पूरा कर लिया गया है । संवर्गवार विसरण इस 
प्रकार है - अधिकारियों के लिए 589 पलेट तथा 38 एकल 
कमरे, श्रेणो III स्टाफ के लिए 987 पलट तया श्रेणी IV 
स्टाफ के लिए 984 पलट । 12 केन्द्रों पर अधिकारियों 
के लिए 1202 फ्लैटों , श्रेगो III स्टाफ के लिए 1, 563 
पलटों तया श्रेणी IV स्टाफ के लिए 320 पलेटों के निर्माण 
का कार्य चल रहा है । विभिन्न काओं पर स्टाफ के लिए 
रिहायशो पबार्टरों के वास्ते फई परियोजनामों पर योजना के 
विभिन्न चरणों पर कार्य चल रहा है । 


आवास मुण : 


318. जून 1986 को समाप्त वर्ष के दौरान नीखे 
सारणो में बताये गये के अनुसार फुल 5 . 69 करोड़ रुपये 
के प्रावसीय ऋण मंजर किये गये : 


समितियों . कर्मचारियों मंजूर राशि 
को संख्या . फी संख्या ( साख रुपये ) 


अ . सहकारी भाषास समिसियो 


- 


. 


नय ण . 
• अतिरिक्त ऋण. 


208 
185 
393 


139. 31 

37 . 55 
176 . 88 


मा . पैयक्ति के ऋण 
. मये ऋण . . 
अतिरिक्त ऋण . . 
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मंजूर ऋण* . 


218 141 . 00 

6 1 . 04 
826 260 . 81 
850 392. 55 


* भार्च 1986 मत तक । 
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. केन्द्रीय बोर्ड : 

324 वर्ष के पौरान , कुल व्यय के लिए. 411 . 40 
319. प्रोफेसर एम . एल . वातवाला ने 20 दिसम्बर 

करोड़ रुपये की व्यवस्था कर लेने के बाष प्राय में से 
1985 से केन्द्रीय बोर्ड के निवेशक का पद त्याग दिया । 

621 . 40 करोड़ रुपये की शेष राशि ( 1984 - 85 में प्राय 
बोर्ड अपनी बैठकों की कार्यवाहियों में उनकी सेवाओं और 

की शेष राशि 571 . 98 करोड़ रुपये तथा ज्यय 361 . 98 
उनके योगदान को भरि भूरि सराहना करता है । श्री ए . 

परोड़ रपये के मुसादले ) केन्द्र सरकार को भुगतान करने के 
एस . मराठे को , दिनांक 16 जनवरी 1988 को प्रो . 

लिए अहग रखी गयी । शुद्ध लाभ की राशि 210 लाख 

रुपये (पिहले वर्ष की राशि के बराबर हो ) रहो । 
वांतवाला के स्थान पर निदेशक नियमत किया गया । श्री 
एम . एस . पटवर्धन एक मौजूदा रिक्ति में इसी तारीख से 

325. पिछले वर्ष के 1, 246 . 98 करोड़ रुपये के स्तर 
निवेशक के रूप में नियुक्ति किये गये । 

के मुकाबले बैंक की प्राय 134 . 42 करोड़ रुपये की वृद्धि 

के साथ वर्ष के दौरान 1381 . 40 करोड़ रुपये हो जाने के 
स्थानीय बोर्ड : 

पीछे गुरुप योगदान एपमा खजाना बिलों पर अजित ऊंची 
320. केन्द्रीय बोर्ड में श्री एस . एस . मराठे को नियुक्ति घर पर बटटा तथा बैंकों को दिये गये ऋगों और अविनों 
16 जनवरी 1986 से प्रो . एम . एल . पतिबाला के स्थान 

पर ऊंची घर पर अजि . व्याज का रहा । इसका कुछ हिस्सा 
पर पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड में सवत्य के रूप में उन्हें 

राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिनों पर अजित माज में 
नामित किये जाने के फलस्वरूप हुई थी । 

कमी तया बैंक के पास अनुवा वाणिज्य बैंकों द्वारा रखी 

उनकी प्रातिरिक्त नकवी प्रारक्षित निधियों पर प्रश किये गये 
321. बैंक के स्थानीय बोर्ड ( दक्षिणी दोन्न ) के एक म्याज में प्रद्धि में खप गया । व्यय में 49 . 42 करोड़ रपये 
सवस्य श्री जी . प्रार . रानास्पानी को 26 . मार्च 1986 को की वृद्धि का मुख्य कारण प्रतिमति मुद्रण की लागत में वृद्धि 
हई दुःखय मृत्यु की मोई सखेव सूचना देता है तथा उनको तथा सरकारी लेन बन करने के लिए एजेसी बैंकों को वेय फुल 
मूल्यवान सेवाओं को भूरि मूरि सराहमा अभिलेखित करता फीशम में वृद्धि रहा । 

लेखा परीक्षक : 
लेखे : 

326. बैंकों के लेखों की लेखा परीक्षा मेसर्स के० सी० 

खन्ना एज फं . मई दिल्ली, मसर्स वेब एंड कं . गाजियाबाद , 
322. 30 जून 1986 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, 

मैसर्स दास गुप्ता एण्ड पं . नई दिल्ली, औसत सो . सी . बोकशी 
विभिन्न प्रावधानों के लिए समायोजन फर लेने के बाप बैंक 

एण्ड फ . मंबई, भैसस एल . आर . बाटलीवाय एंड कं . फलकता 
को प्राय 1, 381 . 40 करोड़ रुपये रही । पिछले वर्ष मेक 

तथा सर्व ब्रह्म या एकं. मद्रात ने की है । समी लेखा 
फो 1, 246 . 98 करोड़ रुपये को प्राय हुई थी । 

परीक्षक भारत सरकार द्वारा पुननियुक्त किये गये थे । 
323. वर्ष 1985 - 86 के दौरान राष्ट्रीय प्रामीण श्रम 

पर्ष भी बैंक के सभी कार्यालय ताविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा 
( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि, राष्ट्रीय प्रामीण ऋण (स्थिरो 

लेखा परीक्षित किये गये थे । लेडा परोक्षा के प्रयोजन के लिए 
फरण ) निधि तया राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीर्घकालोन 

बैंक के सभी कार्यालय छः क्षेत्रों में मार दिये गये थे और 
प्रसन ) निधि में अंशाम की राशि क्रमश: 350 करोड़ 

प्रति क्षेत्र लेखा परीक्षा के लिए 75,000 रपये लेखा परोता 
रुपये, 10 करोड़ रुपये और 400 करोड़ रुपये रहो । वर्ष 

शाल्क वा किया गया । शाखा लेखों के सनेकन लिए 
1984 - 85 में इनमें कमशः 300 करोड़ रुपये, 25 करोड़ 

केन्द्रीय कार्यालय के लेखा परोक्षकों को 5, 000 स्वये का 
रुपये तथा 350 करोड़ रुपये वाले गये थे । 

अतिरिक्त शुल्क प्रा किया गया । 
भारतीय रिजर्व बैंक 
30 जून 1988 की स्थिति का तुलन-पत्र 

निर्मम विभाग 
देयताएं 

मास्तियों 


- 271, 27, 76, 380 . 85 


1884, 05, 75, 353 . 50 


मैकिंग विभाग में रखे हुए मोट 15, 38, 14, 668 . 00 

सोने का सिक्का मोर बुलियन 
संचामन में मोस्ट 273, 78, 84, 16, 312. 60 . 

( क ) भारत रखाहुआ 
( प ) पारस से बाहर रखा हमा 

विवेशी प्रतिभूतिया 
मारी किये गये कुल मोट 

27392,23, 30, 980 . 00 जोड़ 

पपये का सिक्का 
भारत सरकार का वाया 
प्रतिमूतियां 
देसी बिनिमय विल पीर 

दूसरे वाणिम्प पत्र 
कुन देयताएं 

27392, 22, 30, 980 . 60 फल मास्तिमा 


1838, 33, 51,834. 15 

28, 51,88, 331 . 20 


25831, 37, 10, 815 . 15 


- 


- 


- 


273, 92,22, 30, 980. 10 
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- - 


- - 


- - - 


- 


- 


बैंकिंग विभाग 


- 


- 


देयताएं 


प्रास्सियो 


प्रदस पूंजी 5, 00, 00, 000. 00 मोट 

15, 38, 14, 668 . 00 
प्रारक्षित निधि 150, 00,00, 000 . 00 हाये सिमके 

8,11,044 . 00 
राष्ट्रीय पौधोगिक ऋण (वीर्षावधि प्रबर्सन ) निधि 3295, 00, 00, 000 . 00 छोटे सिक्के 

2, 45, 531 . 52 
जमाराशियाँ 

खरीदे तथा भुनाये गये बिल 
( क ) सरकार 

( क ) प्रातरिक 
(i ) केन्द्र सरकार 

57, 09, 03, 373 . 31 ( ख ) बाहरी 
( ii ) राज्य सरकारें - 1 1, 01, 33, 635 . 35 ( ग ) सरकारी खजाना बिल 

158 34, 81, 56, 415. 79 
( ख ) मक 

विदेशों में रखे गये बकाया शेष 

3760, 23, 20, 272 . 63 
( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 12616, 58, 36 , 433 . 76 निवेग 

5654, 25, 29 ,142. 84 
(ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 

171, 70, 80,711 . 49 निम्नलिखित को दिये गये श्रण तथा अग्रिम 
( iii ) गैर मनूसुचित राज्य सहकारी बैंक 

5, 93, 85, 408 . 77 ( i) केन्द्र सरकार 
, ( iv) मन्य बैंक - 25,51, 30,798 . 64 ( ii ) राज्य सरकारें । 

1808,00,000 . 00 
( ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जमाराशियां 

निम्नलिखित को दिये गयेऋण तथा प्रग्रिम 
(i ) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्थावधि प्रथम) 

( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

474, 54, 19, 484. 23 
निधि 
(ii ) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण ) 266, 87,20, 915. 81 ( ii ) राज्य सहकारी बैंक 

19,73, 43,000 . 00 
( प ) अन्य 5901, 50, 23, 855 . 62 ( iii ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 

880, 90, 24,000 . 00 
देय बिल 129, 16, 08, 519 . 88 ( iv ) अन्य 

135, 60, 00, 000 . 00 
मग देयताए 

. 8827,9 5, 57, 094. 01 राष्ट्रीय प्रौद्योगिक प्रण (दीर्घावधि प्रवर्तन ) निधि से पण 

अग्रिम तथा नियेश : 
( म ) निम्नलिखित फो दिये गये ऋण तथा पग्रिम 
( i ) भारतीय भी योगिक विकास बैंक 

2589, 87, 90,500 . 00 
(i ) भारतीय निर्यात-पायात बैंक 

260, 00, 00, 000 . 00 
( a ) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांसों/विघरों 

में निवेश 

( i ) मारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 
(ii ) मारतीयनिर्यात - मापात्र बैंक 


अन्य मास्सियां 


1743, 03, 30 , 376 . 03 


कुल देवाएं 


31266,33, 83, 435. 04 कुल मास्तियां 


31386, 33, 83, 135 . 04 


1 विदेशों में विदेशी मुद्रामों में रखे गए 1780,82, 12,788 . 79 अपये शामिल हैं । 
३. अर्थोपाय अग्रिम शामिल है । 
३. विशेष म्पवस्थामों के अधीम अनुसुचित वाणिज्यिक कों में जमा की गयी या उन्हें 

प्रप्रिम के रूप में दी गयी राणियां मामिल है । 


के . जी . पाटकर 
मुख्य लेखाकार 


भार . एन , महोत्रा 
ए . पोष 
सो . रंगराजन 
पार . के . कोश 
पी . से . मोक्षा 


गवर्नर 
उप गवर्नर 
उा गवर्नर 
সৰ মৰম 
उगमनेर 


सारीष 14 एगस्त 1986 
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30 जून 1986 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ -हानि सेखा 


क . 


प . 


भाय 


म्पाज, घट्टा,विनिमय शुल्क , कमीशन पादि * 


621 , 40, 12, 853. 38 
621, 40, 12, 853. 38 


प्पय 
. स्थापमा व्यय 
निवेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों की फीस मार व्यय 
लेखा परीक्षकों की फीस 
किराया , कर, बीमा, बिजली प्रादि 
विधि प्रभार 
डाक और लार खर्च 
कोष प्रेषण 
लेखम सामग्री प्रादि 
प्रतिभूति छपाई ( चेक , मोट फार्म प्रावि ) 
बैंक संपत्ति का मूल्यलास और उसकी मरम्मत 
एजेन्सी प्रभार 
स्टाफ उपवाग और मर्धवार्षिकी निधिषों में अंशवान 
विविध व्यय 


128,12, 08, 682 . 12 

3, 3 , 965. 01 

7 ,03633 . 50 
6 , 37, 88, 291 . 31 

34, 33,597. 78 
1 ,46,17,550 . 44 
4,08, 34, 355 . 50 

1 , 47, 79, 459 . 38 
100, 07, 82, 422 . 27 

6, 64,16, 997, 37 
150, 01, 19, 357 . 24 

2, 15, 00, 000 . 00 
10, 54, 64, 541 . 40 


411, 40, 11, 853 . 33 
210,00, 01 , 000 . 05 


उपलग्ध शुर शेष राशि 


621, 40, 12, 853. 38 


मोन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 


210, 00,01, 000 . 03 


" भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 47 के अन्तर्गत साविधिक अंशदान पौर नियमित या पावश्यक प्रावधान करने के बाद । 


प्रारक्षित निधि लेखा 


150,00, 00, 000 . bo 


30 जून 1985 को शेष 
लाभ- हानि लेख से अंतरित 


150, 00, 00, 000 . 00 


के . . . पाटकर 

आर . एन , मल्होत्रा 

गवर्नर 
मुख्य लेखापार 

ए . पोष 

उप गवर्नर 
सी . रंगराजन उप गवर्नर 
पार के की 

उरगवर्नर 
सारीष 14 अगस्त 1986 

पौ . सी . प्रोमा उस गवर्नर 

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 
मारत के राष्ट्रपति की सेवा में 

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित सेवा परीक्षाफ इसके द्वारा 30 जून 1986 को स्थिति के रिजर्व बैंक के तुलनपत्र तथा सेखों पर केन्द्रीय 
सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करमे हैं । 

हमने बैंक के सभी कार्यालयों के लेखों और उमसे संबंधित प्रमाणपतों और बाउचरों के साथ उपर्युक्त तुमनपन्न की जाय कर ली है और हम यह 
मचित फरसे हैं , कि हमने केन्द्रीय बोई से गो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी , वह सभी स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है मौर वह संतोषजनक है । 
हमारी राय में यह तुलन-पत्र पूर्ण और मही तुलनपन्न है । इसमें भारतीय रिजर्व बैंक , अधिनियम , 1934 और उसके अधीन बनाये गये चिनियमों के अनुसार 
मात्तियों का मूल्य निर्धारण किया गया है । यह सुलनपल, हमारी जानकारी, हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और बैंक के पहियों के अनुसार उवित ग से वैधार 
किया गया है, ताकि इससे बैंक के कार्यो की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके । 


सारीख 14 अगस्त , 1986 


मैगस ग्रह माया एण्ड के . 
ममर्स सी . सी . चौकशी एण्ड , 
मैमर्स एम . भार . बाटलीबाय एंठ . 
मंथर्स दासगुप्सा एण्ड कं . लेखा परीक्षक 
मेमर्स वेद एण्ड नं . 
पर्म के . मी . बत्रा एस . 
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भारतीय रिजर्व बैंक के तुलनपत्र का विवरण 


- - - - 


- . - 


- - - . -- 


- - 


-- 


- - -- 


- 


- 


- - - - 


- 


- . 


. . . . . . 


. विवरण 


निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्षे 


- - - - - 


- - 


- - - 


- 


30 जून 1984 


30 जून 1985 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


-- ---- -- - - 


- 


- - 


- 


- -- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


निर्गम विभाग 
देयताएं 
बैंकिंग विभाग में रखे हुए मोट 
मंचलन में नोट 
जारी किये गये फुल नोट 


5, 63, 28, 572. 00 
21776 , 91, 60, 554 . 50 


39, 68, 97, 530 . 00 
24795, 60, 11, 721 . 50 


21782, 54,84,126 , 50 


24795, 29, 09, 251 . 50 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


कुल देयताएं 

21782, 54,84,126 . 50 

24795, 29, 09, 251 . 50 
- . - - - - - - - - - - - - - - - 
मास्तियां : 
सोने का सिक्का और पुलियन 
( क ) भारत में रखा हमा 225, 58,28, 485 , 81 

248, 66, 86, 362 . 28 
( ख ) भारत के बाहर रखा हुषा 
विवेशी प्रतिभूतियों 1564, 05, 75, 253 . 50 

1564, 05, 75, 253.. 50 
रुपये का सिमका 16, 10, 91 , 167 . 06 

15, 00, 32, 662 . 85 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां 19976, 79, 89, 220 . 13 

22989,56, 34, 972. 87 
देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पक्ष 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- 

- -- - - - - - - - - - 
फूल प्रास्तियां 

21782, 54, 84, 126 . 50 

24795, 29, 09, 251. 50 
- - - - । - - -- । - -- - - - - - - - - - - -- - - - . 
बैंकिंग विभाग 
देयताएं 
घुकता पूंजी 5, 00, 00, 000 . 00 

5, 00, 00, 000 . 00 
प्रारक्षित निधि 150, 00, 00, 000 . 00 

150, 00, 00 , 000 . 00 
राष्ट्रीय ओद्योगिक ऋण ( वीर्वकालीन प्रवर्तन ) 2545 , 00, 00, 000 . 00 . 

2895, 00, 00,000 . 00 
निधि 
जमाराशियों 
( क ) सरकारी 
(i ) केन्द्रीय सरकार 2919,08, 02, 338 . 88 

59, 86, 10, 234 . 95 
( ii ) राज्य सरकारें 13, 07, 55, 456 . 28 

14, 87, 27. 256 . 98 
( ब ) वैक 
( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 8101, 86, 78, 299 . 28 

10886, 01 , 46, 502, 08 
( ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 111, 34,14, 266 . 56 

142, 83, 62, 962 . 37 
( iii ) गैर अनुसूचिा राज्य सहकारी बैश 41, 71 , 21 ,135 . 00 

4, 57 , 75, 099. 57 
(iv ) अन्य बैंक 16, 25, 80, 279 . 50 

25, 16, 33, 462 . 00 
( ग ) नाबार्ड की जमाराणियां - 
(i ) राष्ट्रीय ग्रामीणऋण ( वीर्धकालीन 
प्रवर्तन ) निधि 249, 58, 65, 242. 03 

117 ,53, 65, 212 , 03 
( ii ) राष्ट्रीय ग्रामीण प्राण (स्थिरीकरण ) 
निधि 281, 28, 55, 673 . 58 

231 , 28, 55, 673 . 51 
( घ ) अन्य 11123, 01 , 90, 6 -17 . 37 

6161, 81 , 25, 057. 63 
देय बिन 86, 30,48, 132. 5 

22, 28, 24, 9010 . 36 
धान्य देताए -1 198 , 7613, 967 16 

6074 , 47, 42, 053 . 11 
- - - - - - 

- - -- - - - - - - - - 
कुम्न देवता 

25438,26, 55, 437 ) 

27140 , 78, 68, 450 . 04 

- - -- ------ - - -- - -- - . -- 
टिप्पणी : 30 जून , 1984 -- 

साअ चमा शेयर । पर 50, 0() () पौंड बराबर प . 7, 57, 445 , 42 
30 जून , 1985 - आकस्मिक दाता अंशतः चाता शेयरों पर 50, 000पौंर ना बरायर क . 8, 04, 997. 42 
1086 GI [ 86 - 17 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


___ - - - 


-- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 
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भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र का विवरण - ( जारी ) 


विवरण 


निम्नलिपित तारीख को समाप्त वर्ष 


- - 


- 


- 


. 


. 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


. 


- - 


30 जून, 1984 


- - -- . . . 
10 जून 1985 


प. - - १. 


. 


. 


. 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


पैकिंग विभाग 


मास्तियां 


नोट 


3, 63, 23, 572. 00 


39, 68, 97, 530 . 00 


3, 30, 353. 00 


7, 20,074. 00 


1 , 83 ,897 . 40 


2,19, 447 . 75 


रुपये का सिक्का 
छोटा सिक्का 
परीवे भौर मुमाये गयेमिल 

( क ) वेशी 
( ज ) विवेशी 

( ग ) सरकारी बजाना मिल 
विदेशों में रखा हुमा बकाया 
निवेस 


9374, 62,39,191 , 70 


8394, 06, 37 , 831 . 32 


3277 , 93, 39, 819 . 45 
4369, 15,45, 867 . 57 ( ब ) 


3732,00, 89, 774 , 67 
6952, 77, 49, 528 . 59 ( ग ) 


480, 47,00, 000 . 00 


315, 58, 00 ,000 . 00 


श्रण और भप्रिम 

(i ) केन्द्रीय सरकार को 
(ii ) राज्य सरकारों को ( क ) 
( ii ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 
( iv ) राज्य सहकारी बैंकों को 
( v ) नाबार्ड को 
( vi ) दूसरों को 


1768, 66, 08,105 . 87 


1883, 00, 79, 190 . 68 


44, 88, 60,000 . 00 


21, 66, 25, 000 , 00 


1039, 05, 76, 000 . 00 


761 , 83, 41 , 000 . 00 


166,00, 00, 000 . 00 


182, 05, 00 , 000 . 00 


राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( वीर्घकालीन 
प्रवर्तन )निधि से माण, पग्रिम और निवेश 
( क ) ऋण भौर अग्रिम 
(i ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 2084, 78, 11,075 . 00 

2320, 73, 30, 750 . 00 
( ii ) भारतीय निर्यात प्रायातक को 125. 00, 00, 000 . 00 

180 , 00, 00, 000 . 00 
( ख ) मा . मौ . पि . / भा . नि . मा . बैंक द्वारा 

भारी बाग/रिजेंचरों में निवेश 
पन्य मास्सिया ( प ) 2721, 99, 61, 065 . 03 

2377, 23, 78, 323 03 
कुल भास्तियां 

25438, 26, 55, 437. 02 
( क ) अयोपाय मप्रिम शामिल है । 
( ब ) विदेशों में मुद्राओं में रसहए इ. 870, 16, 68 , 177 . 87 शामिल है । 
( ग ) विदेशों में मुद्राओं में रखेहए र , 13, 83, 73, 65, 508 . 44 शामिल है । 
( घ ) विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अग्रिम दिये गये या उनमें जमा की गयो राणियां शामिल है । 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


-- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


27140, 78, 68, 450 . 04 
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- 


- 


- 


- 


30 जून 1984 और 1985 को समाप्त माँ का माम मार हानि लेवा 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


- - - 


-- - - 


- 


- 


1984 


1986 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


- . 


- . - - - - . .. 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


प्राय 


म्याण, बट्टा, विनिमय, कमीशन प्रावि * 


459, 68, 22, 728 . 03 


671,97, 87,340. 99 


459, 88, 22, 728 . 03 


5 71, 97, 87, 340. 90 


व्यय 


स्थापना व्यय 


93, 33, 56, 848. 98 


142, 25, 62,666 . 01 


2, 22, 702 . 85 


2, 64, 677 . 99 


निवेशकों और स्थानीय योगों के सबस्यों की फीस और ज्य 
लेखापरीक्षकों की फीस 


8, 43, 227. 00 


6, 88, 795 . 90 


किराया, कर, बीमा,बिझन आदि 


4, 83, 44, 920 . 97 


4,77, 58 , 619. 79 


विधि प्रभार 


8, 05, 114 . 98. 


8, 36, 772. 0 


9 


. 


डाक और तारम्मम 


1, 29, 43, 134. 35 


1 , 30,13, 462 , 74 


कोष प्रेषण 


1, 97, 86, 226 . 57 


2, 27, 86, 300 . 80 


1, 40, 17, 921 72 


1, 50, 83, 724. 29 


लेखन सामग्री प्रावि 
प्रतिभूपि छपाई ( चेक , मोट फार्म प्राधि ) 
मैक संपत्ति का मूल्यलाम और मरम्मत 


43, 41, 68, 205 . 58 


58, 28,05, 493 . 05 


4, 23, 54, 739 , 96 


6,83, 11, 994. 68 


93, 92, 73, 197 . 30 


132,84, 78, 907 . 52 


एजेंसी प्रभार 
कर्मचारी उपदान और अधिवार्षिकी निधियों में अंशवान 


1, 80, 00,000 , 00 


1, 70,00, 000 . 00 


विविध व्यय 


3, 49, 06, 250 . 00 


10, 21 ,97, 196 , 67 


उपमन्ध शुर देय राशि 


210, 00, 00, 239 . 77 


210, 00,00,824 , 47 


जोर 


459, 68, 22, 728 . 03 


571, 97, 87, 340 . 93 


--- 


- -- 


- 


- - -- 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 


210,00,00,239. 77 


230,00, 00, 824. 47 


-- - - - - - - - - - . - - . .- - -- - - -- - - - - - - 
" भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के प्रतर्गत सांविधिक अंगमान और नियमित यामापरक बावधान करने के बाद । 


प्रारक्षित निधि लेखा 


- .- .. , .. 


-- . .. .. 


- 


- - 


- 


. , 


- . . . . - 


- 


- 


-- 


- - - - - - - - - - 


- .. . 
30 जून को रोय 


150, 00, 00, 000 . 00 


150, 00,00, 000 . 00 


लाभ हानि लेखे से अन्तरित 


कुछ नहीं 


कुछ नहीं 


150, 00, 00 ,000. 00 


150,00. 00,000. 00 
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MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs) 

(Banking Division ) 


3 . Preliininary data available on savings show that net 
domestic saving as percentage of NNP at current market 
prices stood at 16 . 1 per cent in 1985 - 86 . Although this per 
centage has remained more or less unchanged since 1983 -84 , 
it is relatively high as compared to the saving rates in nust 
developing countries , 


New Delhi, the 13th October, 1986 


S . O . 39 $ 4 . - - In accordance with section 5312 ) of the Reserve 
Bank of India Act, 1934, the Central Board of Dilectors has 
submitted to the Government of India the following Annual 
Roport on the working of the Reserve Bank of India during 
tho year coded June 30 , 1986 : 


6 . On the external front, the foreign exchange reserves 
recorded a rise in 1985- 86 in rupce terms though the magni 
tude of the rise was substantially lower than that during the 
previous year. In SDR terms, however , there was a modest 
decline in 1985 -86 . Even so , al present the reserves are the 
equivalent of 4 - 5 months imports . 


. [No. 17 . 19 /21 86 - BO . 1] 
M . S. SEETHARAMAN , Under Secy. 


THE ANNUAL REPORT 
ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA 

For the year July 1, 1985---June 30 , 1986 

PART E - THE ECONOMIC SITUATION 
The performance of the economy in 1983 - 86 assumes spo 
cial significance because it is the first year of the Seventh 
Plan . During the Sixth Plan ( 1980 - - 85) it was poss)ble to 
attain an average annual growth rate of 5 . 3 per cent in 
real national income, although this was achicved over the 
somewhat low base of 1979- 80. Nevertheless , the improved 
performance of the economy since 1974 - 75 has helped 
to raise the trend rate of growth of the economy. The 
Seventh Plan ( 1985 — 90 ) aims at sustaining the growth 
raie in national incumc at 5 per cent. The main 
support to growth during this period is expected to 
emanate from the industrial sector which is targeted to 
grow at 8 per cent per annum as against the realised growth 
rate of around 5 .6 por cent in the Sixth Plun period . Further , 
with a modest decline expected in the domestic saving rate 
and the limitations on the inflow of external savings, in 
croasing reliance will have to be placed on enhanced pro 
ductivity and efficiency in the use of capital for attaining 
the growth rate envisaged in the Seventh Plan . 


7 . Among the worrying features of the cconomy, besides 
the inadequate industrial growth referred to carlier, are tho 
trend in consumer prices and the pressures on the external 
payments position . The decleration in wholesale prices , discus 
sed above, co - exists with the rise in consumer prices which 
on a point- to -point basis, recorded a rise of 8 . 9 por cent in 
1985- 86 as against 3. 0 per cent in 1984-85 though , on & 
monthly average basis , the rise in 1985- 86 at 6 , 4 percept 
was of the same order as during the previous year . Prices of 
essential commodities would , therefore, necd careful watching . 

8. The pressure on the balance of payments is reflected 
most conspicuously by the sizeablc trade deficit. Although the 
recent fall in the oil price may cscape the pressures to suine 
extent, the size of the trade deficit would continue to be it 
cause ior concern in the remaining years of the Seventh Plan , 
In this context, tlic need to ensure a high rate of export 
growih assumes critical importance . 
Agricultural Production 

9 . Agricultural production during 1985 -86 , the firs ! year 
of the Seventh Plan , is estimated to have recorded only a 
growth of about 1 .0 per cent over a marginal decline of 0 . 9 
per cent in the previous year , This only means restoration of 
the production level to that of 1983 - 84 , In contrast , the 
average rate of growth worked out to 5. 1 per cent during 
the two years 1982 -83 and 1983 - 84 . 


2 . The estimated growth rate in real national income during 
1985- 86 is around 4 per cent, which means that for the 
second year in succession , the rate has been well below 5 
per cont. In the agricultural sector , with an anticipated 
growth of about one per cent, the economy has only regained 
what it lost in 1984 - 85 . The growth in the industrial sector, 
wtimated at only 6 . 3 por cont, is also a matter of concern 
14 in none of tho four successive years after 1981-82 when 
indu & trial production recorded a growth rate of 8 .6 per cent , 
bas the growth rate reached even 7 per cont. One inportant 
factor inhibiting higher growth in industry is the continued 
shortage of power in relation to deniand. However, assuming 
that the time leg betwoon the various policy measures intro 
duced to boost industrial investment and their impact oil 
output is around two years , 1986 - 87 ma y witness a better 
performance . A breakthrough in industrial growth holds the 
kay to putting the economy on the higher growth path envi 
saged in the Seventh Plan , 


10 . The performance of the agricultural sector during 
1985- 86 was atoçied by unfavourable weather conditions, 
There were ſioods in parts of Uttar Pradesh , while parts of 
soutiein , western and central India suffercu from severc 
drougil conditions. Of the 35 meteorological sub - divisions, 
iainfall during the year was deficient or scanty in as many as 
y sub -divisions as ibaiust 7 sub -divisions in the previous year . 
This , together with un - favourable timing and duration of 
rainfall, adversely affected the production of coarse grain) , 
which declined by 4 . 7 - 5. 2 million tonnes to reach it low , in 
recent years , of 26 . 0 -26 . 5million tonnes. As a result, despite 
rice production recording a peak of 63. 0 -63. 5 million tonnes, 
overall kharif foodgrains output during the year was marginally 
lower than that in the previous year . 


11. The marginal fall in foodgrains output during the hharif 
Seasons was made up by improved production during the 
rabi yeason . Output of heat at 45. 5 - 47, 0 million tonnes WAS 
not only higher than the previous year s production of 44 . 2 
million tonnes , but also better than the earlier record of 
45. 5 million onne ; achieved during 1983- 84 , However , pro 
duction of pulses remained stagnant at the earlier year s 
level of 12 . 0 - 12 . 5 million tonnes. 


3 . Thore are several sources of strength in the current 
economic scenario which should help promote higher growth . 
Inter alia , those are : decleration in inflation , sizeable stocks 
of foodgraing with the public distribution system , a high level 
of domestic savitigo, a reasonably confortable level of foreign 
exchange reserves and credit-worthinog in extornal financial 
niarkets . 


4 . Wholesalo pricos . On & point- to - point basis , recorded a 
sustained declaration from 8, 9 rer cent in 1983- 84 to 7 .6 
per cent in 1984 -85 and further to 3 .8 per cent in 1985-86 . 
On a weekly average basis also , there was a decleration from 
9 . 5 per cent in 1983 - 84 to 7 . 1 per cent in 1984 -85 and 
further to 5. 7 per cent in 1985- 86 . The faodgrainy stocks 
with the public distribution systein are estimated around 
28 .6 million tonnes at the ond of June 1986 . These large 
stocks provide not only an insurance against any unduc risc 
in pricos in agriculturally bad years , but also afford BONIC 
scope for promoting cmployment and capital formation , 


12 . Overall, foodgrains production during 1985- 86 is placed 
in the range of 148 .0 - 149. 5 million tonnes i.c , about 223 
million tonncs more than the 1984-85 level of 146 .2 mili100 
tonnes. As regards commercial crops , while jute und mesta 
scaled a new peak , the output of cotton was maintained at 
the previous year s high level. There was 7 maiginal 
inciease in sugarcane production hul oliseeds production 
showed it sharp decline . The production of law jutę and 
mesta at 126 laklis baley set a new record , far in cxcess of 
the previous peak of 84 lakh bales attained during 1981-82. 
The sizeable increase in output in 1985- 86 is attributable to 
the enlargement of area under cultivation following the step 
risc in raw jutc prices in the previous year. The record cior . 
which is in exces of the consumption requirements , has 
severely depressed the price forcing the Tute Corporation of 
India (ICI) to purchase substantial quantities at support prices . 
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With production of cotton at 86 - 88 lakh bales - marginally 
higher than that in the previous year — the supply situation 
remained comfortable lçading lu fall in prices. Sugarcane 
production at 175 million tonnes was only marginally higher 
than 173 .6 million tonnes registered during 1984 -85 but was 
lower by 14 , 5 ipillion tonnes than tho -l ecord output of 1982- 83 
Oilseeds Production at 11 .6 million tonics was lower by 
1. 5 million tonnes and 1. 1 million tonnes respectively than 
in 1984 - 85 and 1983 - 84 . 


this lovel, the production would not be sufficient to meet the 
Cotiniry s edible oils requirements necessitating continued 
iniports , In l ecent year s though the production of rapeseed 
il:stered and soyabcall has shown substantial improvement, 
much of the edible oils requireinenl is still being met by 
groundnut oil, the production of which is largely subject to 
the vagaries of monsoon . There is an urgent need to raise 
the oilseçdy production within a reasonably short span of time 
so as to reduce the pressure un balanco of payments. 


13 .As concomitant of the increase in production of both 
wheat and rice , the procurement of these grains has remained 
at high levels. During the current marketing year so far 
(October 1985 to June 30 , 1986 ) tho procurement of rice at 
9 ,6 million tonnes is about the same as in the corresponding 
period of last year; the total procurement during the year is 
likely to reach the previous year s record level of 9 .8 million 
tonnes , Wheat procurement during the 1986 -87 marketing 
soason is likely to touch a new high as procurement till lune 
30 . 1986 at 10 .41 million tonnes has already surpassed the 
previous season s (April -March ) record purchase of 10 . 34 
million tonnes . 

14 . The Government of India took various measures during 
the year to increase offtake of foodgrains, particularly that of 
whcat , from the public distribution system . These included 
Supply of wheat to roller flour mills at a reduced price of 
Rs. 172 per quantial, auctioning of wheat to traders, increased 
allocation for rural employment programme and issue of 
wheat to the public without any quantitative restrictions. As 
a result , the offtake of wheat during thc financial year 
1985- 86 went up by almost 3 . 0 million tonnes or by 46 per 
cent to 9 . 8 million tonnes over the previous yeai . A major 
part of the increase in oiltake ( 1 .7 million tonnes ) was uc 
counted for by roller flour mills. The remaining invicase 
( 1 . 3 million tonnes ) was almost equal shared by sale to 
traders and the offtake under the National Rural Employ 
Inent Programme. The offtake of rice during 1985 - 86 at 7 . 1 
million tonnes was also higher than 6 .6 million tonnes in 
1984 -85. 


19. With a view 10 Ocncouraging the use of new oil like 
Coilonseed oil, tice bran oil and other minor oils by the 
Vanaspati manufacturces , rebates on excise duties have been 
announced depending upon the extent of such usc in the 
manufacture of vanaspati, The Government of India has also 
imposed excise duty on expensive refined oils -- - groundnut and 
rapeuced mustard -- - so as to provide a competitive regime for 
the new oils . The Government has also provided crop insur 
ance cover to oilseeds production . The Reserve Bank has, in 
April 1986 , reduced across -the-board , minimum margains on 
bank advances against oilseeds and vegetable oils by 15 
percentage points, and exempted advances against high yield 
ing and hybrid seeds used for growing oilseeds certified by ap 
propriate authorities from all the provisions of selectivo 
credit controls . 


20 . A substantial increase in the output of oilsсeds would 
depend on the success of a comprehonsive package of measures . 
With very low yields , highter market prices alonc cannot ensure 
remunerative return to the farmer . Stepping up the yield is 
essential, Besides, the benefit of high market prices does 
not always percolate to the farmers. The imposition of informal 
restrictions on the movement of groundnut and groundn t 
oil out of some major producing States has tended to keep 
the prices low within such State . Further , although the 
Government fixes support prices for important oilseeds, the 
procurement ugencies have not always been able to prevent 
some distress sales. It is necessary to ensure that such situ 
utions do not arise . 


15 . Larger procurement of foodgiains, facilitated by hugher 
output and increase in procurement prices over the ycars in 
construction with - relatively lower of take from the public 
distribution system due to easy availability in the open 
in thet had resulted in stocks uf foorigrains wil Government 
agencies touching a record level of 29 . 2 million tonnes iti 
June 1985 . These were made tip of 21 .0 million tonnes of 
wheat and 8 .0 million tonnes of rico and 0 .2 million tonnes 
of coarse grains. The foodgrains stocks at the end of June 
1986 , are estimated at around 28. 6 million tonnes comprising 
19. 1 million tonnes of wheat, 9 . 4 million tonnes of rice 
and 0 . 1 million tonnes of coarse grains. 


21 . To encourage oilseeds production in a big way , in 
addition to assuring right prices and provision of crop insurance 
further de clopments in oilseeds technology would be necey 
Sary, Farmers also need proper inputs like good quality sceds, 
pesticides, credit, extension services and irrigation facilities . 
Timely reimbursement of losses under crop insurance also 
needs to be ensured . The State Governments may adopt an 
are approch to encourage oilseeds production and strive to 
hring about a systematic shift from other crops namely 
wheat and paddy to oilseeds in areas where there is a definite 
income advantage to farmers . 


16 . The procurement of raw jute and cotton also touched 
new records, Ruw jute purchase3 by Just Corporation of 
India in the 1985- 86 season were 28 lakh bales as against 
10. 1 lakh bales in the previous year and the eaulier record 
of 17 .6 lakh bales in 1981-82. Şirnilarly , the Cotton Cor 
poration of India (CCD procured , during 1985- 86 seasons 
( till June 26 ), 15. 3 lakh bales und the Maharushtra State Co 
operative Colton Growers Makatins Federation 27. 6 lakh 
hales. In the corresponding period of the previous year, their 
respective purchascs were 6 . 4 lakh bales and 16 .5 lakh bales . 
The carlier peak level purchases by the CCI were 11. 8 lakh 
bales in 1980 - 81 while under the Maharashtra Cotton Mono 
poly Scheme, there were 18 . 2 lakh bales in 1982 - 83 . 


22 . Overall, while the country is now comfortable with 
regard to wheat, rice , cotton and raw jute , shortages persist 
in oilseeds, pulses and sugarcane. Some of these shortages are 
19 .ociated with the lags in productivity in rain - fed and dry 
areas . In addition , there are also varietal imbalances , as for 
example , in the case of cotton , where the production of long 
and extra long staple is much higher than the present level 
of consumption . These surpluses and shortages are a cause for 
concein . While the surpluscs pose problems of storage and 
marketing besides resulting in increased subsidics, shortages 
cicate serious strains on prices and tbe balance of payments . 


23. These imbalances - cropping regional - in the agri 
cultural scene . call for policies that should aim at better al 
location of resources to the crops taking into account the com 
parative endowments of the different regions. An integrated 
agricultural policy which encompasses production , pricing and 
marketing can play a useful role in correcting these imbalances. 


17 , The situation on the oilseeds front cuntirues to cause 
concern since production has fallen well below Jemand . The 
production of oilseeds after having picked up in 1983- 84 and 
1984-85 declined sharply to 11.6 million tonnes in 1985- 86 
due to drought in groundnut producing areas of Gujarat and 
Andhra Pradesh , Around one -third of the consumption rc 
quirements of edible oils was met through imports at an 
average annual cost of about Rs. 1 .000 crores in the past 
three years . These imports accounted for around 10 per cent 
of export earnings , 


Trends in Industrial production and Investment 


18 . The Seventh Five Year Plan aims at raising the level 
of oilseeds production to a hout 18 million tonnes. Even at 


24 . The Seventh Five Year Plon envisages a significant ac 
celeration in the rate of growili of the industrial sector, The 
manufacturing sector is projected to grow at 8 . 0 per cent 
per annum while the compound annual growth rate of 
electricity veneration is placed at 17 . 1 per cent and that of 
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the mining sector at 13 per cent. During 1985 -86 , the first yçay of the Seventh Five Year Plan , the ride in the index of 
industrial production (adjusted index ) is estimated at 6 .3 per cent on the basis of provisional data ( Table 1 ) . 


TABLE 1 - TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION * 

(Base 1970 = 100 ) 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- - 


--- - - - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


T 


Financial year 


[odustry 


Woight 


1984 -85 


1985 -86 


_ - 


. - - - - . 


- 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - 


- 


Index Percentage Index Percentage 
Number growth rate Number growth rate 
- - - - - 

- - - - - - - 
9 . 69 234 . 8 . - 8 . 1 245 . 5 + 4 . 6 
81 .08 183 . 0 + 5 . 7 194 . 1 76, 1 
9 . 23 285 . 0 + 12 . 0 309 . 4 - 8 . 6 

197 . 4 +- 6 . 8 209 . 8 +- 6 . 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


. 


1. Mining and Quarrying 
2 . Manufacturing . . . . . . . 
3 . Electricity . . . 
4 . Genoral Index . . . . . 

- - - - - - - - - - - - 
* Based on adjusted indices of industrial production . 


. 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


. 


25 . As against this , the growth rate in 1984 -85 was 6 , 8 
per cent on the basis of revised data . There appears to be 
some decline in the growth rate of industrial production in 
1985 -86 . The decleration was the sharpest in electricity where 
the growth rate in 1985- 86 was 8 .6 per cent as compared with 
12 .0 per cent in the previous year , In the manufacturing 
sector the growth rate at 6 . 1 per cent was higher than in the 
previous year . 


Sectoral Trends 


27 , In the electricity sector the generation of thermal 
including nuclear power increased by 15 . 8 per cent during 
the year as compared with a rise op 14 . 2 per cent during 
the previous year but hydel power recorded a fall of 5 . 3 
per cent on account of deficicnt rainfall in contrast to a rise 
of 7 . 9 per cent during the preceding year. Consequently , the 
shure of hydel power in total electricity generation dropped 
sharply from 34. 3 per cent in 1984 - 85 to 30 .0 per cent in 
1985-86 . The all- India average shortfall in supply of elec 
tricity . 29 a proportion to demand went up to 7. 9 per cent 
during the year as compared with 6 . 7 per cent in 1984 -85 . 
The shortfall was the highest in the castern region 13 , 8 
per cent - followed by the northern region - 10 .7 per cent , 
and the southern region - - 9 . 3 per cent, In vicw of the lower 
availability of electricity in relation to demand , several States 
had to impose power cuts — restrictions ranging from 5 — 30 per 
cent in the case of West Bengal and 60 — 70 per cent in the 
case of Haryana , Severe power cuts were also in force in other 
States such as Rajasthan , Gujarat, Karnataka and Tamil 
N4d1 . In spite of the lower increase in the rate of growth 
of the electricity sector, the output of the manufacturing 
scctor grow by 6 . 1 per cent during the year, representing 
a better performance than in the previous year , 


26 . The Central Statistical Oraginisation ( CSO ) has pre 
pared , bogining with 1983-84 , the index oi industrial pro 
duction using adjusted weights on account of 
non - receipt of data for 137 iteins with a combined weight of 
11. 69 per cent in the index. The following analysis is based 
on the adjusted weights reflected in thic index. The lower 
growth in Iniging and quarrying sector of 4 .6 per cent in 
1985 -86 as compared with 8 . 1 per cent in 1984- 85 was 
mainly accounted for by coal ( excluding lignite ) and petro 
leum crude. The output of the former at 154 . 3 million ton 
nes during the year recorded an increase of 4 .7 per cent as 
Against 6 . 7 per cent in the previous year : the lower increase 
was influenced by a decision to reduce the accumulation of 
pithead stocks. The output of petroleum crude at 30 .2 million 
tonnes in 1985- 86 indicated a rise of 4 . 1 per cent which 
was in line with the Seventh Plan target although consider 
ably lower than the rate of growth of 11. 4 per cent during 
the preceding yeur . 


Quarterly Trends 

28. An analysis of the trends in industrial production on 
a quarterly basis reveals that the rate of growth picked up 
in the second half of 1985 -86 unlike in the previous year 
which witnessed considerably higher rates of growth during 
the first half of the year ( Tahle 2 ). 


(In porcentage) 
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- - - - - - 
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- - - - - - - 
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- - - - 


- - - - 
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- - - - - 
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Electricity 


1984 - 85 


1985- 86 


TABLE 2 - QUARTERLY GROWTH RATES IN INDUSTRIAL PRODUCTION * 

( Base : 1970 = 100 ) 
. . - - - - - 
Gonoral Mining and 

Manufacturing 
Index 

Quarrying 
Period 

1984 -85 1985- 86 1984-85 1985- 86 1984 - 85 1985 - 86 
- - . - - - 

- - - - . .. 

- - 
April-June . . . 

- 1- 6 . 9 

+ 5 . 8 +- 14 . 1 - 1 . 1 - |- 4 . 4 + 6 . 1 
July -September . . 1- 8 6 -+ 5 . 3 + 5 .4 + 3.0 -8. 2 + 4. 9 
October-December . . +- 5. 2 - 7 . 2 !:4 . 3 + 5 . 3 

+ 4 . 3 . 

--- 7 . 3 
January -March , 4-6 ,4 +-6 .6 + 8 . 9 17. 8 15. 8 16. 0 

- - . . . . . - - - 
* Based on adjusted indices of Industrial production , 


- - - - - - - - - 


- - - 


- - - 


- 


- - 15 . 6 
+ 13 . 8 
+ 11 . 4 
+ 7. 7 


+ 7 . 8 
19. 9 , 
+ 7, 0 

9 . 5 


- - - - 


- - 


- - - 


- - 
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- 
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It may bo noted that tho manufacturing sector achieved a 

30 . Production of petroleum rofinery products road by 20 . 1 
higher rate of growth during the latter half of the year per cent while the output of saleable steel achieved a growth 
as compared to the growth achioved during the first balf of rate of 11. 1 per cent. Of the remaining industries which 
the year as algo duripe the latter half of 1984 -85. 

registered lower growth lates Curing the year as compared 

with the picviolls year, clectricity generation and crude petro 
Infrastructure 

leum marginally exceeded their targetted growth rates of 
29 . The composite index of six infrastructure industries 8 .5 per cent and 4 .0 per cent, respectively , fixed for 1985 - 86 . 
( viz., elçctricity , coul (excluding lignite ), petroleum crude, 

Trends based on Usc -based and Input -based Classification . 
petroleum refinery products, saleable stoel and cement) hay 

31. The data on use -based classification of industrial pro 
ing a revised weight of 24 .25 per cent in the general index duction show that capital goods, intermediate goods , and con 
of industrial production , recorded a lower growth rate of sumer goods recorded higher growth rates in 1985 - 86 . The 
8 . 2 per cent during 1985- 86 as compared with 9 . 9 per cent basic industries group, however, was an exception and record 
in the previous year, 

ed lower growth compared to the previous year ( Table 3 ) . 
TABLE 3 — GROWTH IN INDUSTRIAL PRODUCTION : USE -BASED CLASSIFICATION 

( In percentage) 


HA 


+ 


Financial year 
1984- 85 1985 -86 


Industrial group 


Woight 


. 


Basic industries 
Capital goods industrios 
Intermodiato goods industrios 
Consumor goods industries 

(a ) Durablos 
(b ) Non- durables 


33 . 23 
14 . 98 
21. 33 
30 . 46 

3 . 81 
26 . 65 


- 9 . 5 
+ 2 . 6 
+ 9 . 5 
+ 3 . 2 
| 19 . 1 
+ 0 . 4 


+ 7 . 2 
+ - 3 . 5 
+ 10 . 2 

7. 3 . 8 
+ 14. 4 
+ 1 . 6 


per cent), the high rato of capacity creation acbicved in 
1984-85 could not be sustained . Sufficient information is , 
however , not available in respect of the capital goods group 
to ussess its performance in regard to additions to capacity . 
Overall , the incrcase in installed capacity was of the order 
of 9 . 5 per cent in 1985- 86 ag compared to 7 .9 per cent in 
the previous year in respect of the selected industries . . 


32 . The significantly lower rate of growth of the basic 
industrios group was caused mainly by the lower growth rate 
of coal production . The performance of this group was also 
adversely affected by lower rote of increaso in output of 
cement and a decline in alluminium production reflecting the 
the impact of power shortage on these onergy- intensive indus 
tries. In the capital goods group the out put of boilers , 
cement machinery and ball and roller bearings industries grew 
at a higher rate in 1985- 86 than in 1984 - 85 , whilc industries 
such as paper and pup machinery , agricultural tractors and 
machine tools experienced a decline in production in 1985- 86 . 
The output of railway wagons cose marginally in contrast lo 
the sharp decline of 25. 1 per cent in 1984 - 85 . In the inter 
mediate goods group higher rates of increase in the output 
of cotton yarn , newsprint, and nylon filament yarn were 
achieved in 1985 -86 as compared with those registered in the 
previous year. Jute textiles , synthetic rubber and viscose tyre 
cord belonging to this group recorded a decline in production 
in 1985- 86 . Among the consumer goods industries group the 
durable goods segment again recorded a notable growth of 
14 . 4 per cent following a gorwth of 19 . 1 per cent 
witnessed in the previous year . Higher growth 
rates were recorded in 1985- 86 over those in the previons 
year by durable goods such as motor cycles, scootery , three 
wheelers and clectric fans. The output of non -durable con 
sumer goods group l ecorded a growth of 1. 6 per cent as 
compared to 0 .4 per cent in 1984 -85. Industries in this group 
such as sugar , paper and paper board , matches, razor blades 
and rubber footwear , staged a recovery in 1985- 86 and 
recorded higher production levels than those achieved in the 
previous year which had witnessed a decline in production in 
mony of these industries . Declinc in production was noticed 
in 1985- 86 in industries such as cloth (mill sector ), vanaspati, 
soaps and cigrettes. 

33 . According to input- based classification , the agro -based 
industriçs group recorded a lowor growth of 2 . 9 per cent in 
contrast to a growth of 4 . 3 per cent obscrved during the 
preceeding year . The output of metal- based industries re 
corded a highe" growth of 5,4 per cent comnared with 
4 . 9 per cent in the previous year, In thc case of chemical 
bascd industries, the rate of increase at 6 .6 per cent was the 
same as in 1984- 85. 
Capncity, Creation and Utilisation 

34 , An analysis of data on capacity creation in 1985-86 in 
selected industries with a revised weight of 53.64 per cent 
in the index of industrial production reveals that selected 
basic goods industries (weight 17.31 per cent) and inter 
mediate goods industries (weight 13 . 77 per cent) udded to 
capacity at a faster rate of 7 . 9 per cent cach as compared to 
6 . 3 per cent and 5 .4 per cent, respectively , in 1984 - 8 .5. In 
the case of selected consumer goods industries (weights 16 . 53 


35. While data on additions to capacity in sclected indus 
tries throw some light on investmçnt activity in the industrial 
sector, it must be noted that these data do not cover the 
industrial sector as a whole . Further in view of the lags in 
volved in the case of long gestation projects the tronds partly 
represent the fructification of investments made in previous 
ycars. Trends in industrial investment in the private corporate 
Lector during the year under review are more clearly dis 
cernible from the disbursements made by all- India terms lend 
ung institutions and from the figures of total capital raised 
from the market. Disbursements by the three term lending 
institutions ( IPBI, IFCI, ICICI) amounting to about Rs. 
3, 387 crores were 31. 2 per cent higher in 1985 - 86 as com 
pared to the previous yoar . Even after allowing for increase 
in priccs of investment goods, these data would indicate a 
rise in industrial investment in the private corporate sector, 
Provisional data on capital raised hy non - governement com 
nanjeg reveal that Rs. 935 crores were mobilised by them 
from the capital market in 1985 - 86 as compared with Rs. 857 
crores in 1984 -85. 


36 . Capacity utilisation ration worked out for 51 industries 
with a weight ( udjusted) of 61.66 nor cent in the index of 
industrial production throw some light on the performance 
of the industrial sector during 1985 - 86 . As many as 22 indus 
trics (weight 19 . 12 per cent) recorded capacity utilisation 
ratios of 80 per cent or more in 1985- 86 . These include 
phosphatic fertilisers, hall and roller bearings, petroleum re 
finery products, newsprint, cycle tyres , nylon Alament yarn , 
and electric fans which recorded higher capacity utilisation 
ratios and production levels in 1985 - 86 , as compared to 
those in 1984 - 85. There was a decline in capacity utilisation 
A also in production levels as compared to the previous year 
in industries such as tractors, machine tools, jute manufactures 
soars and electric lamps, even though capacity uillisation ratio 
was above 80 per ceni in both years. Automobile tyres , 
polvester fibro. raints and vanishes and two wheelels re 
corded liver concilv intiliantion ratios despite hipher pro 
duction levels as a result of higher capacity creation . Amon 
other industries , the nerformance of cement. diesel engines . 
storacc batteries . Synthetic detergents , leather footwear , and 
coitor Dinnin : Was notable inasmuch as they recordert in 
crease in Ciricity production and capacity utilisation ratios 
as compared to 1984 - 85 . 
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37. An analysis of the phenomenon of build -up of inven of other institutions engaged in the revival of industries. The 
tories in some of the industries appears warranted specially dimensions of the problem of industrial sickness which swts 
in the context of apprehensions in certain quarters Thul dc in loss of employment, wastage of capital assets . loss of 
mand recession las hit some sections of inclustry. Provisional production , and reduction in revenue to the exchequer are 
data in l espect of commercial vehicles indicate ibat pro evident from the fact that about 8 per cent of total bank 
duction in 1985 -86 increased by 4 .5 per cent us against 6 .6 cicdit in frozen in these sick units . Between June 1983 and 
per cent in the previous year . On the other hand, the rate 1985 , the nuinber of identified sick units , in the large , 
of growth invales decelerated from 4. 3 per cent in 1984 - 8.5 median and other sectors showed an increase from 66 ,062 
to a negative growth of 0 . 8 per cent in 1985 - 86. A further 

to 99 ,668 and the outstanding amount of credit locked up 
analysis , however , shows that within this sub - group , there is with them increased from Rs 2 ,793 crores to Rs. 3, 805 crores, 
a divergent trend of sales between medium and licavy 
vehicles and light commecrical vehicles. The rate of growth 

Outlook for Industrial Growth during 1986 -87 
in production of medium and heavy commercial vehicles 
declined from 2 .5 per cent in 1984 -85 10 0 .7 per cent in 

40 . As indicated earlier the successful implementation of 
1985-86 whereas sales declined by 5 .2 per cent in 1985- 86 

the Seventh Plan depends crucially on the performance of the 
after having risen by only 1. 3 per cent in the previous year . industrial sector for which an average annual growtli rate of 
In fact, growth in sales in 1982 - 83 and 1983 -84 was no more 

8 per cent has been envisaged . The Government has an 
than 1. 1 per cent and 0 .7 per cent, respectively . There was 

nounced a scries of measures aimed at removing the constraints 
thus a mis -match between production and sales leading to a 

hitherto faced by the industrial sector in achicving a high 
gradual inventory build -up cven though the rates of growth 

rate of investment. The impact of these measures by way of 
in production were quite low during the past few years. The 

increased output may perhaps take some morc time to nate 
sales of medium and heavy commercial vehicles have pro rialize . Import of technology and of capital goods has been 
hably been adversely affected by growing competition from facilitated with a view to modçrnising industry and increasing 
light commercial vehicles and improved performance of the 

its competitiveness. Further , during the last two years , the 
railways. The rate of growth in sales of light commercial industrial sector has not had the lienefits of a high rate of 
vehicles exceeded 9 pre cent per year in cad of the three agricultural growth . An improvement in agricultural pin 
years 1983- 84 — 1985 - 86 , although a slight deceleration in the duction in 1986 -87 should help achieve a better growth rate 
rate of growth of sales appears to te emerging even in this in industrial production . According to current expectations 
sector over the last two years. 

the monsoon this year has been favourable and a step up 

in agricultural production is likely to be achieved . A goud 
38 . In the cement industry , stock build - un curing the 

monsoon will also help generate more hydel power. It might 
year was not significant, production and despatches being in 

therefore be reasonable to expect a higher rate of industrial 
balance . As against a level of production of 32 million tonnes 

growth in 1986 -87 than that of 6 .3 per cent recorded in 
in large cement plants during 1985- 86 , stochy at the cnd 

1985 - 86 . 
of the year were of the order of 0 .6 million tonnes . During 
1985- 86 there was a further build -un of stocks of nitrogenous 
fertilisers although growth rate in production declined from 

National Income. Saving and Investment 
12 .2 per cent in 1984- 85 to 10 ,5 per cent in 1985 -86 , Sales 

41. The rate of growth in GNP in rcal terms is estimated 
of fertilisers, which went up by 7. 2 per cent in 1984 -85 arc to be slightly higher at around 4 per cent in 1985 -86 as 
expected to have increased by 8 . 6 per cent m 1985 - 86 . In the compared with 3. 7 per cent in 1984 -85 . In 1985- 86 agri 
wuke of rising stocks of nitrogenous fertilisers , imports for 

cultural production is estimated to have recorded a slight 

rise of onc per cent over the previous year whereas it had 
1986 -87 nccd to be suitably adjusted . 

declined by 0 . 9 per cent in 1984- 85. The growth sale in 

industrial production at 6 . 3 per cent was on the other 
Industrial Sickness 

hand , somewhat lower than that in 1984 -85 , Aggregate net 

domestic saving hau been provisionally estimated at 16 . 1 
39 . Sickness in industry continues to be a cause for concern . per cent of NNP at current market prices in 1985 - 86 , which 
Remedial steps need to distinguish between different causes 

is almost the same as in the previous two years . Net saving 

of the household sector as percentage of NNP which had 
of sickness, particularly between those which are specific to 

increased from 14 . 1 per cent in 1983-84 to 14 .5 per cent in 
an industry as a whole, and those which are peculiar to 

1984 -85 , is estimated to have risen further to 14 . 9 per cent 
individual units . Careful assessment of the potential viability !T 1985 - 86 . The public sector s saving as percentage of NNP 
of sick units is another area which must continuc to receive which had declined from 1. 8 per cent in 1983 -84 to 1 . 1 per 
close attention . Whilc every effort should be made to revive 

cent in 1984 -85 is estimated to have declined further to 0 .6 

per cent in 1985- 86 . The net saving of the domestic private 
potentially viable units , hard decisions on those - that are 

corprate sector which had increased from 0 . 4 per cent of NNP 
heyond rehabilitation should not be avoided . Guidelines have in 1983 - 84 to 0 .6 per cent in 1984 .85 is estimated at the 
bocn issued to banks in Noveraber 1985 to ensure a co - ordinat se level in 1985 - 86 . 
ed approach helween the banks and cru lending institutions 
in 29sessing the viability of a unit once it is identified as sick 42 . Provisional data indicate an increase in the rate of 

aggregate nel investment from 17. 5 per cent of NNP at 
and in framing a suitablc rchabilitation package for it. With 

current market prices during 1984 - 85 to 18 . 1 rer cent in 
a view to detecting incipicnt sckness in industrial units and 

1985 - 86 . The data relating to estimated net dornestic saving 
rehabilitating viable sick units, the Government has passed and investment at percentars of NNP are provided in Table 
an Act viz ., the Sich Industrial Companies ( Special Provisions) 
Act, 1985 which provides for the establishment of a Board 

43. Even though 15 mentional carlicr , the household 
for Industrial and Financial Reconstruction ( BIFR ). Further 

Sector s saving is nronortion of NNP is cstimited to have 
the Industrial Reconstruction Corporation of India (IRCI increased in 1985 -86 , the proportion of saving in thx form 
was converted into a statutury corporation vit , inlus rin 

of financial assets to NNP tevordc:t it marginal decline On 

the other hand , saying in the forni of mhusialants hi h 
Reconstruction Bank of India ( IRBT) with a view to strengther 

hot clinci from 6 . 2 ICT ent of NNP in 1983 -84 (1 : ? 
ing its role as the principal credit and reconstruction agency 

ncr cent in 1984- 85 is estimated to have 90: " 10 5 .7 
for industrial revival and enabling it to co -ordinate the work 

per cent in 1985- 86 , 
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TABLE 4 - ESTIMATES OF DOMESTIC SAVING AND INVESTMENT 

(Al currentmarket prices) 


(Io porcentagos) 


Soctor /Item 


1983-84 


Fiscal Yearg 
1984- 85 1985-86 
(Provisional) ( Quick 

Estimatos) 


14 , 1 


14 . 5 


14 . 9 


. 


. 


1. Net household sector s saving to NNP 

ofwhich : 

Saving in financial assets , . . . . 
2 . Not public sector s saving to NNP . 
3 . Not domestic privato corporate sector s saving to NNP 
4 . Total net domestic saving to NNP ( 1 + 2 + 3 ) 
5 . Inflow of foreign rosourcos to NNP 
6 . Aggregato net investment to NNP (475) 


7 .9 
1 . 8 
0 . 4 
16 , 3 

1 . 7 
18 . 0 


9 . 3 
1 . 1 
0 . 6 
16 . 2 

1 , 3 
17 . 5 


9 . 2 
0 . 6 
0 . 6 
16 . 1 

2 . 0 
18 . 1 


Note > The net ratios for 1983- 84 and 1984 -85 differ from those given in the previous year s Annual Report because of the substantial 

revision in the estimates of national income and those of saving and investincnt consequent on the availability of further data . 


44 . The saving of households in the form of financial 
assets which had spurted from 7 . 9 per cent of NNP in 1983 - 84 
to 9 . 3 per cent in 1984-85 is estimated to have decline margi 
nally to 9 , 2 per rent in 1985- 86 . However , the risc in 
saving in the form of financial assets in absolute term was 
of the order of Rs. 1, 829 crores. The cstimated marginal 
decline in the proportion of saving in financial asscts of the 
household sector to NNP was mainly on account of the 
relatively lower saving in the form of currency and bank 
deposits , a sharply reduced rate of currency expansion has 
resulted in the fall in saving in the form of currency from 
1, 5 per cent of NNP in 1984 -85 to 1 .0 per cent in 1985- 86 . 
Even though the aggregate deposits of commercial banks 
( excluding FCNR and NR ( E ) Jerosits ) increased by Rs. 
11,2 13 crores in 1985 - 86 as compared with Rs. 10 , 892 ( Toes 
in 1984 -85, the growth rate has decline from 18 . 8 per cent 
in 1984 -85 to 16 . 4 per cent in 1985- 86 . Accordingly , as a 
proportion of financial saving , the household sector s saving 
in the form of bank deposits declined from 42 .7 per cent in 
1984 -85 to 41, 4 per cent in 1985- 86 l eflecting the attractive 
ness of non -bank saving media , particularly small savings . 
Saving of the household sector in the form of bank deposits 
works out to 4 . 8 per cent of estimated NNP in 1985- 86 As 
comnared with 5. 1 per cent in 1984 -85. 

15. Claims on Government are , however, estimated to have 
shuin il risc from 1. 5 per cent of NNP in 1984 - 85 to 1. 9 
per crit in 1985- 86 . Dcposite with non - banking companies are 
also expected to show a riso from 0 . 5 per cent of NNP in 
198-1- 95 to 0 ,6 per cent in 1985- 86 . The liabilities of the 
household sector which had declined from 2 . 9 per cent of 
NNP in 1983 - 84 10 2 .6 per cent in 1984 - 85 are estimated to 
havc cropped further to 2 .4 per cent in 1985- 86 , 


year 1986 -87. In view of the large increase in the volumo 
of reserve money and overall liquidity during the past three 
years it was considered essential to continue the cautious 
crcdit policy in order to avoid a resurgence of inflation , It 
was thereforç , decided to contain the overall growth in 
liquidity in 1985- 86 to a rate lower than that in 1984-85. 
Unlike in the previous three years when the raising of reserve 
requirements was the key element of macro monotary 
management , in 1985 -86 there were no increases in reserve 
requirement, other than the increase in the Statutory Liquidity 
Ratio ( SLR ) announced in March 1985 which was imple 
mented in two phase by July 1985. Reserve requirements , 
however, continued to remain a major instrunient of policy 
but the emphasis was on effective maintenance of the SLR 
on a daily basis; with this end in view , penalties were intro 
duced for defults in SLR . A detailed revicw of tho Credit 
Authorisation Scheme (CAS) was also undertaken and taking 
into account the increase over time in the volume and size of 
financial transactions, certain changes were made in respect 
of the clil- off point for working capital límits for manufacturer 
trader exporter and the discretionery powers of banks to 
sanction ad hoc limits. Changes were also made in the last 
track scheme and the regulation of Transfer of large horrowal 
accounts from one bank to another in order to impart greater 
flexibility in the operation of schemes without dilution of 
financial discipline. Furthermore, selective credit controls were 
rationalised and interest rates on term deposits of one year 
non have under the Foreion Curtency (Non -Po ident ) 
(FCNR ) Scheme were revised downward , in line with trends 
in interest rates abroad . Overall, the recent nolicy responses 
were more in the nature of rationalisation of measures and 
the stics was on more effcctive implementation of existing 
masures 


Change in the Concept of the Budget Deficit and Monetary 

Targeting 


46, Thc public sectory saving is ernecied to decline furilier 
from 1 1 per cent of NNP in 1984 - 85 to 0 .6 per cent in 
1985- 86 drie mainly to dissaving of the Central Government . 
It may be added that while estimating the public sector s 
saving, the surplus funds of oil companies transferred to the 
Oil Co - ordination Committec are not included , as in the past 
years, and therefore , there is some underestimation of the 
level of public sectors s saving. 

47 . The net inflow of foreign resources which had decreased 
from 1 . 7 per cent of NNP in 1983 -84 to 1. 3 per cent in 
1984-85 is estimated to have risen to 2 .0 per cent in 1985- 86. 
Consequently , aggregate net investment as precentage of NNP 
is estimated to have moved up from 17. 5 per cent in 1984. 95 
10 18, 1 per cent in 1985 - 86 . 


49 . The Chakravarty Committee had recommendent that 
the definition of the budget deficit should he altered in net 
Pesere Rank credit to Government as this would better 
reflect the monetisation of the budgetary deficit - This re 
commendation of the Committee has been anceptet by the 
Government and the prodalities of a phase channe in the 
concent of the hudgetary deficit are being worked out. 
Asing thi horkatini tanks were arrivet ti pornew volatile 
movements in their cash balances with the Reserve Bank 
und in their holdinme of treasury bills as the movements 
generate instability in net Reserve Bank credit to Govern 
ment Rank , were advised that the facility of averaging 
the 60h eserprerjirprent (CRRI WIS meant to provita 
some Mexibility 10 hanks in their cosh management hut this 
facility should not he used to generate laror Auctuations in 
rish hutances Another recommendation of the Chakravarty 
Committee which has been reconted by the Government re 
lates to the introduction of monetary targeting. This will 


DEVFLOPMENTS IN CREDIT POLICY 
Main Features of Policy 

48, Moderation of the rate of growth of overall liquidity 
(M3) in the economy continued to be the main objective of 
credit policy during 1985- 86 and the carly part of the fiecal 
1086 GI! 86 -- 18 
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imply that policy responses both fiscal and monetary will 

walvor would be gradually reduced and ventually 
be related more closely to movements in the monetary 

extinguished . 
Aggregates. 

( iii ) Daily shortfalls in cxcess of the 4 per cent band 
Policy Meagur April 1985 

were considered as the daily defaults subject 
50 . The first half of 1985- 86 was to be a porio 

to 
for tho 

the levy of ponal interest. Furthermore , of the 
banking system to conserve its resources and 10 rectify any 

amount of the defaults so determined , only a ati 
shortfalls in the maintenance of reserve requirements , Banko 

pulated portion was subject to penal intcrest char 
were required to cnsure that in this period there was 20 

ges. The proportion of daily defaults subject to 
effective and smooth transition to the adequate maintenance 

penal interest in thc phased programme which was 
of the SLR on a daily basis. In view of the need to con 

25 per cent effective Sepicmber 
tain growth of overall liquidity and to meet the likely cre 

14 , 1985 . was 

raised to 50 per cent effective October 26 , 1985, 
dit requirements in the first half of 1985- 86 , coitain policy 

to 75 per cent effective April 26 , 1986 to 100 
measurcs were announced in April 1985. Upward adjust 

per cent effective June 21, 1986 . 
ments were made in the threshold levels over which 100 
per cent refinance is provided to banks for food procure . 

53. Upto March 29 , 1985, an additional interest of 3 per 
ment credit and the refinance rates which had remained un 

cent was being charged on the portion of refinance accom 
changed for a number of years were also appropriately align 

modation from the Reserve Bank equivalent to the short 
ed . The selective credit controls which had . over the years , 

Pall in the stautory liquidity and cash reserve ratios. Taking 
become far too complex and Deeded somo rationalisation 

into account the phased introduction of penalties on the 
without departing from the central objective of preventing 

daily maintenance of SLR , the following changes 
bank credit from being utilised for speculative hoarding of 

were 
essential commodities were simplified . Multiplicity of pre 

made : 
scriptions for cortain commoditios was reduced and controls 

( i ) The additional interest charge of 3 per cent on the 
which were felt to be no longer necessary were abolished 

portion of refinance equlvalent to the average 
Policy Measures July , 1985 

CRR shortfall was imposed only on alternate Fri 

days between March 30 , 1985 and September 13 , 
51. Following the coming into force of the provisions of 

1985 . With effect from September 14 , 1985, the 
the Banking Laws ( Amendment ) Act, 1986 with effect 

additionul 3 per cent interest charge was imposed 
from March 29 , 1985, penalticy were prescribed for daily 

on the portion of rcfinance equivalent to the aver 
shortfall in the maintenancc of the stautory liquidity ratio . 

age CRR shortfall on cach day of the fortnight 
The penal interest on the amount of the daily shortfall is 

during which there was a CRR shortfall. 
3 per cent above Bank rate or 5 per cent above Bank rato , 
depending on the duration for which the shortfalt con 

rii) In the cuse of SLR shortfalls, during the phased 
tinues, 

introduction of penalities, between March 30 , 1985 

and Junc 20, 1986 , there would be no additional 
52 . Credit budget discussions with major scheduled com 

interest charge on refinance . With effect from Jung 
mercial banks and the monitoring of the daily maintenance 

21. 1986 , the additional interest charge of 3 per 
of SLR in the early months of 1985- 86 revealed that it 

cent would be imposed on each day on the portion 
number of bank , lad large ghortfallg and were facing heavy 

of reúnance from the Reserve Bank equivalent to 
penalties from March 30 , 1985 onwards , A strict implemen 

the daily SLR shortfalls , 
tation of the provisions could have resulted in a sudden 
disruntion of certain vita ) credit operations. With a view 
to giving banks some more time to rectify these shortfalls Policy Measures - -Non -Resident Deposit Rates 
and to ensure the continued flow of credit for meeting the 
genuinc productive needs of the economy, a comnrehensive 

54 . In the context of a noticeable decline in interest rates 
Acheme of phared introduction of penaltics on SLR short abroad , particularly in the United States , interest rates on 
fall , was devised . The key elements of the cliems were as Term deposits or one year and above under the Foregin Cut 
follows : 

rency (Non -Resident ) Accounts Scheme were l evised down 

wards with effect from August 22 , 1985. Prior to this date , 
( i ) A general waiver of penalties was granted on daily 

the rates for such non -icsident despite were 2 procentage 
SLR shortfalla unto Sepimehr 13 , 1985. Effective 

rointy higher than those prescribed for domestic dorosits , 
Sentomber 14 , 1985 penalties were imposed on the 

In February 1986 these rates were further lowered taking 
daily SI.R shortfalts. 

into account the developments abroad . On a review in May 
( ii) From September 14 . 1985 , requcata for waiver of 1986 , these rate , were once again lowered in the context 

penalties were favourably considered in the case of a decline in interest rates a hroud particularly those on US 
of daily shortfalls uplo 4 rer cent of the amount of dollar deposits It was also snecified tliat cffective May 5 , 1986 , 
the SLR required to be maintained . Banks already crosits under FCNR Scheme should not be accepte :1 for 
maintaining SLR or having very small shortfalls maturity of above 3 years. The interest rates on Non 
were not allowed to relange into shorfalls to take Resident (External) Rupee (NRE ) Accounts , however, 
advantage of this concession . Banks were advised were kent unchanged at two percentage points above the 
to underlake advanre nianning of their onerations rates for domestic erosits. The changes in the rates for 
with the clear understanding that this band of FCNR and NRE deposits are set out helow : 


INTEREST RATES ON NON -RESIDENT DEPOSITS 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- - - - 


-- - 


(Per cent per annum ) 

NRE Rates 


FCNR Rates 


Effective 
August 
22 , 1985 


Effective 
April 
8 , 1985 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


Maturity 

Effectivo 
April 

8 . 1985 
- . - - - -- - - - - - -- - - - - 
1 year and above but below 2 years . . . 

10 . 5 
2 years and above but below 3 years 

11 . 0 
3 years and above but below 5 ycars 

12 . 0 
5 years and abovo . . . . . . 

13 . 0 * 
- - - - - - 

- - - 
* FCNR deposits can be accepted at this rate only for 3 years maturity . 
* *FCNR deposite can be accopted at these rates only for 5 years ma (urity . 


Effective Effective 
February May 
10 , 1986 5, 1986 

-- - - - 
9 . 5 

8 . 5 
10 . 0 
10 . 5 10 .0 * 
11 . 00 * 

- - - - 


9 , 0 


9 . 5 
10 . 5 
11 . 0 
12 . 0 * 
- - 


10 . $ 
11 . 0 
12 , 0 
13 . 0 


, 


- - 


- - 


- 


- 


- - 
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Rationalisation of Selective- Credit Controls 


55 . Taking into account the developments during the first 
half of 1985- 86 and an assessment of the likely credit re 
quirements in the second lalf of 1985 - 86 , which roughly 
corresponds with the busy season , the following measures 
wcrc innounced on October 25, 1985. 


61. The process of rationalisation of selective credit con 
trois undertaken in Aprily 1985 was carried forward and 
some exemptions and concesions were , announced effectivo 
from October 26 . 1985 in response to the commodity 
balances and vievelopments in prices. The prescriptions on 
minimuin lending rates, stipulations on levels of credit, pro 
hibitions on gront of credit against bouh debts and clean 
credit were not altered in respect of items which continued 
to be subject to these controls. The details of changes are 
provided in Part II of this Report. 


Release of Impounded Cash Balances 


31. 100 meter in the main 


diens expected balance of these be 


56 . Schedule commercial banks were required to main 
lain additional cash reserves of 10 per cent of the incre 
mentui net demand and linie liabilities crying between 
January 14 , 1977 and October 31 , 1980 . Except for the 
release of one- fifth of these balances in October- December 
1984, thesc balances have remained impounded . Since it 
was expected that banks would be faced with incieased cre 
dit requirements during tlic busy season it was decided to 
release one- third of these cash balances on October 26 , 1985. 
Since the impounded cash balances amounted to Rs. 1 ,487 
crores, an amount of approximately Rs. 495 croles was 
released , 
SLR on NRE Accounts 


02. Banks were advised that in the case of commodities 
cxempt from selective credit controls, normal inventory 
norms, prescription of margins by the banks and observanco 
of credit Dorms and discipline niust be enforced to ensure 
ihat credit was not utilised for speculative build -up of in 
ventorics. In Cascs where high marging were being some 
when modeiated . the relevant items continued to be main 
tained within the purview of selective crcdit controls, and 
the levels of crcdit ceilings, where applicable, were not 
altcred 


Monetary and Bankiny Outlook for 1986 - 87 


57 . Foreign Currency Non -Resident Accounts attracted a 
lower statutory liquidity ratio of 25 per cent while Non 
Resident (External) Rupec Accounts were subject to the 
normal stipulation of statutory liquidity ratio of 37 por cent. 
Effective October 26 , 1985, the statutory liquidity ratio for 
NRE accounts was reduced from 37 per cent to 25 per 
cent. This reduced the SLR requirements of banka by about 
Rs. 360 croren. 
Export Refinance 


58 . Bunks were being provided export rcfinance at an 
interest rate , of 10 per cent per annum and the limits for 
such refinance were equivalent to 100 per cent of the in 
crease in export credit over the monthly average level of 
credit in 1983. With effect from November 22, 1985, banky 
were provided export refinance to the extent of 100 per 
cent of the increase in export crcdit over the mouthly aver 
age level for 1984. The bringing forward of the base for 
export refinance is a normal annual feature and although 
banks export refinance access is intially reduced , the ex 
perience in the past has been that access to refinance 16 
quickly regained as banks expand cxport credit. A stimulus 
is thus provided to larger export credit, 


63. A review of credil policy was undertaken in April 
1986 . It was noted that mainly as a result of the various 
policy measures adopted , there was a slowdown in the rato 
of expansion of overall liquidity ( 113 ) in 1985 - 86 , Anot 
ahle achievement was the perceptible deceleration in the 
rate of inflation . Even though at that stage it was not pos 
sible to predict the developments for 1986 -87 it was assum 
ed that with an average monsoon and favourable industrial 
climate . the overall rate of growth of the economy in 1986 
87 would be somewhat higher than in 1985 - 86 and could 
be around 5 ner cent . Another factor to be reckoned in 
! hc formulation of credit policy for 1986 -87 was that al. 
though the growth of overall liquidity in 1985-86 was lower 
than that in the previous year , a disconcerling development 
was that the growth of reserve money in 1985-86 was sub 
stanlially higher than that in 1984 -85 with potentiar impact 
on money supply . Furthermore, the annual average rate of 
growth of money supply (M3 ) in the past threc years had 
heen 17. 4 per cent. In the interest of containing the infla 
tionary pressures , it was considered necessary to regulate tho 
rate of growth of M3 in 1986 - 87 to 2 level below the aver 
ige for the previous three years . 


Interest Rate on Hauke Cash Balance held with the Reserve 
Bank 


59 Fffective October 26 , 1989, the rate of interest pay 
ablc on eligible cash balances maintained with the Reserye 
Bank , was ruised from 10 per cent to 10 . 5 per cent per 
annum ( cash balances held under the 3 per cent statutory 
minimum cash reserve requirement are, under law dot en 
titled to receive interest ) . Tho increase in the rate of in 
terest on cash balances was expected to enable banks to 
adequately cover the cost of funds and to increase their 
reserves. 


64 . Consistent with the desired objective of a slowdown 
in the overall growth of liquidity , a reasonable working 
estimate for deposit growth in 1986 - 87 for scheduled com 
mercial banks was put at Rs. 15,000 crores ( 17 .6 per cent) . 
Tt was estimated that the growth of deposits would be 
approximately equal during each of the two halves of the 
year. With a deposit growth of Rs. 7 , 500 croree in the 
first half of 1986 - 87, banks were expected to have adequate 
resources to proct the credit requirements out of their own 
resurces and also substantially build back their liquidity . 
The banks were expected to require some food refinance 
only to smoothen the sharp upswing in food credit in the 
quarter . April- June , 1986 . 


Discretionary Refinance 


60. Banks had been provided a little over Ro. 230 crores 
of discretionary refinance to enable them to tide over short 
ternt liquidity problems. With the release of a part of 
the impounded cash balance s and the reduction of the SLR 
on NRE Accounts. the banks liquidity increased by 
Rs. 855 crores on October 26 , 1985 and the loss of export 
refinance limits of about Rs, 380 croreg was felt only from 
November 22 , 1985 . Banks were advised to use the addi 
tlonal resources which became available to them to repay 
the cutire discretionary refinance outstanding and also tu 
make up any shortfalls in the maintenance of SLR beyond 
the hand of 4 per cent of the amount of SLR required to 
he maintained . 


65. The rabi 1986 output was expected to be good and 
with a largc procurement on the anvil, lyenks were advised 
to plan for an increase in food credit of about Kr. 1 .200 
crores between the end of March and the end of Junc 1986 
and therçafter for a decline of Rs. 900 crores in the guar 
Ter ending September 1986 . As is the estilhlishment practice, 
banks were to ensure that the credit requirements for pub 
lic food procurement were fully met. It was expected that 
scheduled commercial banks would be able to provide for 
an increase in bank Credit of Rs. 2 , 300 crores in the first 
bait of 1986 - 87 (Rs. 300 crorce for food and Rs. 2 ,000 
crores for non - food ) . Even after providing for the credit 
requirements hanks would be able to build adequate liquidity 
in the first half of 1986 -87. 
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66 . Apart from onsuring that the needs of food procuro Policy Measures - April 1986 : Statutory Liquidity Ratio 
ment were fully met, the objective of policy way that all Band of Waiver 
productive activity contributing to increase output could be 67. The following package of measures was announced on 
provided finance by banks and that too out of their own April 3 , 1986 . In July 1985, when the scheme of phased 
rosources . The first half of the year would also be a period 

n .roduction of penalties on SLR defaulty was announced it 
of consolidation for the banks and they were advised to 

was indicated that there would be a gradual phasing out of 

the SLR band of waiver and accordingly the following phased 
rectify shortfalls, if any, in the maintenance of reserve 

Teduction of the 4 per cent band of waiver for SLR was 
requiremonts. 

prescribed ; 
- - - - - 

- - - - - - 
Effectivo date 

Band of waiver 
(Shortfall as a percentage of amount 
of SLR required to be maintained ) 


- - - - - 


- - .. . 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


— 


- . - 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


July 19 , 1986 
August 16 , 1986 
September 13 , 1986 
October 11 , 1986 


. 


. 


68. The concession of not imposing the 3 porcentage point 
additional interest charge on refinance from the Reserve 
Bank cquivalent to the SLR shortfall was extended from 
June 21, 1986 to October 10 , 1986 , Effcctive October 11, 
1986 , the additional interest charge of 3 porcentage points 
would be imposed on a daily basis on the portion of re 
tinance from the Reserve Bank equivalent to the amount of 
the daily SLR shortfall . 


- - - - - - - - - - . 
bunks have to report for post- 9anction scrutiny was raised 
from Rs, 1 crore to Rs. 2 crores . For statistical purposes , 
liowever, banks are required to continue to submit informa 
tion on sanctions of Rs. 1 crore and above on a quarterly 
basis . Also , certain relaxations were made in the criteria 
for eligibility for the fast track facility the details of which 
alle provided in Part II . 


Tjansfer of Boriowal Accounts 


69. Some banks which were defaulting in SLR beyond the 
4 per cent band of waiver were advised to give unquestion 
ed primacy to maintenance of reserve requirements . 
Selective Crodit Controls 


72 . On a review , the restraints on transfers of borrowal 
inccounts from one bank to another were modificd . The re 
quirement that a transferoe bank should seek consent of the 
transferor bank for the take -over of borrowaf accounts has 
been dispersed with for borrowal account , with limits upto 
Rs. 5 crorcs, subject to certain stipulations ; tho limit bad 
been raised carlier from Rs. 50 lakhs to Rs. 1 crore in July 
1985. An important condition was that all liabilities in 
cluding contingont liabilities of tho borrowor would have to 
be taken over by the transferee bank, 


70 . The rationalisation of solactive crodit controls under 
takon in April and October 1985 was carried further and a 
few more exemptions and rolaxation , WOFO announced with 
etfect from April 4 , 1986 , dotails of which are provided 
in part II . 


Changes in the CAS 


TRENDS IN MONEY , CREDIT AND PRICES 


71. On a detailed review of the Credit Authorisation 

Money Supply 
Scheme and taking into account the increase over time in 
the volume and size of financial transactions, certain changes 

73 . Monetary expansion during the financial your 1985 -86 
were made in the scheme. The moro inportant of them ( on last Friday of March basis ) decolorated rather sharply , 
are the following: - The cut- off point for working capital The rate of expansion in narrow money (Mi) at 9 . 7 per 
limiis for manufacturer and trader exporters was raised to cent wag less than one-half of the rate of 19 .9 per cont re 
a uniform Rs. 7 croreg as against cartier differential cut- off corded in 1984 -85. The incrcase by Rs. 3 ,827 crorcs in 
points of Rs, 5 crores for manufacturer -exporters and Rs. 4 absolute terips was also appreciably smaller than the riso 
crores for trader -expartera , The cut-off point of CAS work of Rs. 6 ,583 crores recorded in 1984 -85. Broad money 
ing capital limits for others was raised from Rs. 4 crores to ( M ) also displayed a similar trend cxapnding at a lower 
Rs. 6 crorce. The discretionary powers of banks were on rate of 15 .7 per cont than that of 18 .7 per cent in 1984 
larged to cnable sanction of additional limits temporarily for 85 . In absolute terms,the expansion of Rs. 16 ,003 crores was 
periods not exceeding 3 months upto 10 per cent of the marginally lower than that of Rs. 16 ,058 crores witnessed 
existing working capital limit and / or 25 per cent of the in the previous year ( Table 5 ) . Considered in terms of 
existing packing credit limit subject to an overall ceiling of averages of fortnights the growth rates showed a similar 
Rs. 2 crores as against the previous celling of Rs. 75 lakhs. trend M , deceterating from 18 . 2 per cent in 1984 - 85 to 14 . 1 
The cut-off point for cases of working capital limits which per cent and Mo from 18 .0 per cent to 17 .0 por cent. 
TABLE 5 – VARIATION IN MONEY STOCK (M3) 

(Rs. crorcs) 
Variations During 


Um 


1984 -85 


1985 -86 


1985 -86 
(April- Juno) 


1986 -87 
(April-Juno) 


Absolute Percen - 

tage 


Absoluto Percon : 

tage 


Absolute 


Percen - 
tagc . 


Absolute Percen 

tugc 


1 


2 


3 


4 


5 


1. Mo (a + b7- c) 

(a ) Currency with the public 


+ 16 ,058 
-+-3111 


+ 18 . 7 
+ 15 . 9 


116 , 003 
+ 2452 


+ 15 . 7 
+ 10 . 8 


46527 
+ 1263 


+ 6 , 4 
- 5 .6 


64 - 7606 
- 1503 


+ 6 . 4 
+ 6 . 0 


- 


- 


- - - - 
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TABLE S _ VARIATIONS IN MONEY STOCK (M3)( Concld .) 


- - - - 


( Rs . crores ) 


- 


. 


- 


- 


- 


- - 


- - 


3 


4 


5 


6 


7 


- - 


- 


- - - 


- - - 

- - 


- - - - 

- - 


-- - - - - - - 
- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - ---- 


- - - - 


- 


--- 12 ,662 

+ 3187 
1- 9475 
-+ 285 
+ 6583 


:- 19 .2 
+ 24 . 2 
+ 17 . 9 
+ 89 .6 
.- 19 . 9 


| 13. 896 

+ 1720 
+ 12 ,176 

- 345 
1-3829 


+ 17 . 7 

10 . 5 
+ 19 . 5 
- 50 . 2 

9 . 7 


- 5382 

+ 1208 
-|-4174 
- 118 
+ 2353 


1-6 . 8 
.: 7 . 4 

+ 6 . 7 
- 19 . 6 

5 . 9 


16245 
+ 1250 
+ 1995 
— 142 
| 2011 


- - 6 . 7 

16 . 9 
-1.6 . 7 
— 55. 0 

4-6 . 0 


+-8445 


+ 20 .8 


1.9531 


- 19 .5 


+ 5510 


711 . 3 


+ 6794 


+ 11. 6 


+ 3149 


.11. 8 


-19127 


. - 30 . 7 


- 6693 


- - 22 . 5 


---4880 


+ 12 . 5 


+ 3321 
1-7808 
+-513 


1- 31 . 0 
+ 30 . 5 
4-41 . 2 


-- 3881 
+ 5639 
- 1758 


- 11 . 0 
+ 16 , 9 
- 100 . 0 


--- 1343 
-1- 2785 
- -1442 


:- 3 . 8 
7 -8 . 3 
- 82 . 0 


7 -4767 
4767 


1- 12 . 2 
-12 . 2 
- 


+ - 5102 
-- 5173 


+ 2044 . 3 
-7- 2085 , 9 

- 20 . 0 


- 5246 
- - 5261 

- 15 


- 96 . 7 
- .97 . 0 
- - 375. 0 


- 5350 
- -5361 

i 11 


- 98 . 6 
- - 98 . 9 
1275 . 0 


- 113 
- 109 


63 . 1 
-- 68. 1 
-- 21 . 1 


- 1 


4 


-|-5296 


+ 38.2 


104 


32 .1 


- 1183 


---6.2 


1914 


9. 8 


+ 10 ,809 


- 18 . 0 


- 10, 509 


7- 14 . 8 


4.2196 


1688 


§ 


- 2 . 1 


+ 389 


+ 16 . 4 


- 301 


.-10. 9 


- 32 


- 0 . 6 


(b ) Aggregate Deposits with banks 

(i -Lii) 

(i) Demand Deposits 

( ii ) Time Deposits 
( c) Other Deposits with RBI 
II, M , (a + b (i) + c ) 
UI. Sources of Monoy Stock (M ! 

( 1 -1- 1 1-3 + 4 — 5) 
1 . Net Bank Credit to 

Government (A + B ) 
A . RBI s net Credit to 

Government (1. - ii ) 
(i) Claims on Government 

(a + b ) 
(a ) Central Government 

(b ) State Governments 
( ii ) Govornment Deposits 

with RBI ( a + b ) 
(a ) Central Government 

( b ) State Governments 
B . Other banks credit 

to Government 
2 . Bank Credit to 

Commercial Sector (A + B ) 
A . RBI s credit to 

comincrcial sector 
B . Other banks credit to 

commercial sector ( i + ii - - iii) 
(i) Bank Credit by 

commercial banks 
(ii) BANK Credit by 

co - operative banks 
(iii) Investments by 

commercial and 
, co -operativo banks 

in other scourities 
3 . Net Foreign Exchange Assets 

of the Barking Sector (A + B ) 
A . RBI s et foreign exchang 

assets (i - 1) 

(i) Gross foreign assets 
(ii) Non -monetary foreign 

liabilities 
B . Other bank s net foreign 

cxchange assets 
4 . Government s Currency 

Liabil/ties to the Public 
5 . Banking Sector s Net 

Non -monctary Liabilities other 
than Time Deposits ( A + B ) 
A . Net non - monetary 

liabilities of RBI 
B . Net tron-monetary liabilities 

of other banks 


- 1.2 
. 3.3 


-17 
-1 905 


-|- 10 ,420 


-j-18. 1 


+ 10,208 


7-15 . 0 


+ 2228 


-2 . 2 


+ 7660 


+ 18 . 5 


7-6965 


+ 14 . 2 


+ 1969 


14 . 0 


+ 1109 


7-2 . 0 


- 1013 


+ 12 . 7 


+ 11,16 


+ 12 .6 


- 88 


- 1.0 


--- 64 


- 0 . 6 


:-1747 


- 21.0 


+ 2107 


+ 20 .9 


- 347 


73.4 


660 


- 


+ 5 .4 


+- 1419 


7-89 . 8 


+ 299 


-10 . 0 


--- 389 


- 13 . 0 


+ 247 


+ 7 . 5 


+ 1420 
+ 1484 


+ 87. 4 
+ 25 . 9 


-1- 299 
-:-54 


** 9 . 8 

-0 . 7 


- 389 
- 453 


- -12. 8 

6 . 3 


+- 247 
:- 179 


77. 4 
-1-2 . 5 


+ 64 


-1.6 


- 245 


- 5.2 . 


-64 


-15 


- 68 


+ 57 


+7.9 


-99 


412 . 7 


+ 22 


+ 2.8 


- 


--- 4672 


---27 . 6 


14435 


- . 20 . 6 


.;- 812 


73 . 8 


- 1123 


+ 4 . 3 


+ 2581 


+-50 . 6 


+ 2984 


+ 38 . 8 


+ 497 


. 6 . 5 


7-692 


+ 6 . 5 


4-2091 


+ 17 . 

7 


4 - 1451 


- 10 . 5 


+ 315 


+ 2 . 3 


+ 431 


+ 2 . 8 


* Excludes, since the establishment ofNABARD , its lefinance to banks . 
* * Based on last Briday of March /month data . 
Nules : 1 . Data ure provisionul. 

2 . Constituent items muy not add up to totals due to rounding off, 


4726 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 22 , 1986 /AGRAHAYANA 1, 1908 [ PART II - SEC , 3 (ii) ] 
- = = = - - . - . - --- - - - - --- - - - - - - - - - - O -- - - - - -- -- - - - - = ---- - — - - - - - - - - - - - - - - 

- - = :. 
74 . Of the two major components of M2, currency with 1983- 84 has been on the decline in the subse 
the public expanded by Rs. 2 ,452 crores or by 10 . 8 per 

quent period , perhaps as a corrective to earlier high rises. 
cent which was markedly lower than Rs. 3 , 111 croros or 

The average currency - M3 ratio displayed persistent decling 
15 . 9 per cent in the preceding year ; as a result, the ratlo 
of currency in incremental Ma came down froin 0 . 19 in 

from 0. 26 in 1978 -79 10 0 ,21 in 1985 -86 Rellecting a siecp 
1984- 85 to 0 . 15 in 1985-86 . 

cecline in the growth rate of de zand deposit component 

of M , in 1985- 86 the share of currency in incremental M . 
75 . The sacreinental currency — M . rutio which had mostly improved perceptibly to 64 per cent from 47 per cent in the 
fluctuated between 0 .21 and 0 .23 betwocn 1978 - 79 and previous year ( Table 6 ). 


TABLE 6MONETARY RATIOS 


-- - -- - - - --- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Average Ratius 


IncrementalRatios 


AD 


ID 


CAD 


TD 


Year 


C 

- - - 
- Ma 

Ma 


Mo 


Mu 


M , 


M : 


M 


M . 


- 


- - 


- 


- 


- 


0 . 74 


0 . 59 


0 . 61 


M , 

- 
0 . 59 
0 . 59 
0 .58 
0 . 59 
0 . 58 
0 . 59 
0 . 57 
0 . 58 


1978 -79 
1979 - 80 
1980 -81 
1981 - 82 
1982- 83 
1983- 84 
1984 -85 
1985- 86 


0 .26 
0 . 25 
0 . 24 
0 .23 
0 . 23 
0 . 23 
0 . 22 
0 . 21 


0 . 57 
0 . 57 
0 . 58 
0 . 60 


0 . 74 
0 . 75 
0 . 77 
0 . 77 
0 . 77 
0 . 77 
0 . 78 


0 . 61 


0 . 75 
0 . 76 
0 .80 
0 . 88 
0 . 79 
0 . 77 
0 . 79 
0 .87 


0 . 57 


0 . 55 

0 . 23 
0 . 55 0 . 21 
0 . 56 

0 .21 
0 .64 0 . 15 

0 . 21 
0 . 64 0 . 22 
0 . 47 

0 . 19 
0 . 64 

0 . 15 
- - - - 

TD - Time Deposits 


0 . 63 
0 . 77 
0 . 64 
0 . 65 
0 . 59 
0 . 70 


0 . 62 


0 .61 


0 .63 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


C - Currency 


AD - Aggregate Deposits 


dan get than the figure of Rs. 7 ,030 crores in 1984 - 85. The 
expansionury impact of foreign exchange ossets of the bank 
ing sçctor was for less significant in 1985 -86 : thiç acruals 
were only Rs. 299 crores as against Rs. 1 ,419 croreg in 
1984 - 85 , in respect of net bank credit to Government the 
cxpansion during 1985 - 86 was more pronounced at 
Rs. 9 ,531 crorcs ; in 1984 - 85 it was lower at Rs. 8, 445 crores. 
the hugler expansion in RBI credit to Governıncnt ainounting 
to Rs . 9 , 127 crores was cntirely on account of borrowings 
hy the Central Government as the credit to State Govern 
ments declined by Rs. 1, 773 crores. 


76 . Aggregate deposits, the most important component of 
My showed a larger increase of Rs. 13 ,8 % crores in absolute 
amount, but the rate of growth came down to 17 ,7 per 
cent in 1985- 86 from 19 . 2 per cent in the previous year . 
The decline in the rate of increase is attributable to demand 
deposits, the rise in which was of a considerably lower 
order of Rs. 1,720 crorey than that of Rs. 3 , 187 crores 
recorded in 1984 -85m -un increase which was the bighest 
witnessed during the past six years. Accretion to time depo 
sits, on the other hand , was at an accelerated pace buth in 
absolute and relative terms, with the growth rate moving 
up from 17 . 9 per cent in 1984 -85 to 19 . 5 per cent in 
1985- 86 . Consequently , incremental aggregate deposits form 
cd about 87 per cent of the incremental Ms in 1985- 86 
ay against 79 per cent in 1984 -85. The sharc cf incremental 
time deposits alono shot up from 59 per cent lo 76 per cent. 

77 . It is dillicult to explain fully the factors that contri 
buted to the sharp declaration in currency und demand depo 
sits in 1985-86 at this stago , However, the decline in food 
crcdit, relative price stability, the gicatec attractiveness of 
financial assets , measures to check ihe growth of black 
moncy iind the relatively sınaller accruals to foreign exchange 
assets , all seem to have contributed to the docline in the 
holdings of curroncy by the public . 


79 . During the first quarter of the fiscal year 1986 -87 , the 
growth rate in My remained unchanged at 6 .4 per cent 
though , io absolule terms, it showed a larger increase . I hc 
cxpunsion in M , was higher both in absolute and percentage 
terms. Larger increases were recorded both in currency with 
the public and timc deposits with banks . Suurcewise , a size 
ably smaller rise in bank credit to commercial sector was 
more than neutralised by a sharper rise in net bank credit 
to Government. Nel foreign exchange assets of the banking 
sector recorded a rise , though modest , in contrast to a fall 
in tlie same period of the preceding year. 


Reserve Money 


78 . An analysis of sources of change in M : indicates that 
the lower order of cxpansion in bank credit to commercial 
Sector and a sharp fall in the accrual to not foreign exchange 
assets were the major factors which helped to bring about 
a slowdown in monetary expansion . Bank credit to commer 
cial sector expanded by Rs. 10 ,509 crores, lower by Rs. 300 
crores than the increase in 1984 -85. Of this, the increase in 
Reserve Bank credit to commercial sector at Rs. 301 crores 
was Rs. 88 crores lower than that in 1984 -85. The lower 
order of expansion in other banke credit is attributable to 
the fall in food credit to the extent of Rs. 71 crores in 
contrasto a rise of Rs. 1, 643 crores in 1984 - 85 . Thic ex 
pansion in non -food credit extended by commercial and 
cooperative banks at Rs. 8 , 172 crores during the year was 


80 . In 1985-86 , reserve money rose sizeably by Rs. 6 ,323 
crores or 20 . 1 per cent on a point to point basis which was 
more than double the increase of Rs. 2,653 crores (9 .2 per 
cent ) in the previous year. Of its components, bankers 
deposits with RBI showed a faster expansion and accounted 
for a major share in the incremental reserve money ( Table 
7 ) . Thesc deposits which comprise the statutory and excess 
reserves maintained by banks increased considerably by 
Rs. 4 , 140 crores in contrast to a decline of Rs. 891 crores 
last year . The faster suite of expansion in reserve money 
was inainly brought about by net RBI credit to Government 
which expanded by Rs . 9 , 127 ctores, nearly thrice as much 
as the rise of Rs. 3, 149 crores in 1984 -85. 
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TABLE 7 - RESERVE MONEY VARIATIONS - COMPONENTS AND SOURCES 


- - _ . _ -- - 


(Rs, crores) 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - 
Variations Juring 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


1984 -85 


1985 - 86 


1985 - 86 
(April-Junc ) 


1986 - 87 
( April- June )* 


- 


- 


- 


-- - 


- - - 


Absolute 


Percen - 


Absolute Percen - 

tige 


Absolute 


Percen - 
tagc . 


tage 


Ruvu 


- 


- -2,653 
-1- 3, 111 

4-285 
+ 148 
- 1891 


9 . 2 
1- 15 9 
- 89,6 

14 .0) 
- 11 . 3 


+ 6 ,323 
+ 2 ,452 
--345 

+ 76 
+ 4 ,140 


20 . 1 
. - 10 . 6. 

57 .2 
+ 6. 3 
- 59. 1 


5,641 
. 1, 263 
- 118 

445 
+ 4,051 


117 . 9 

+ 56 
- 19 .0 
. 37 0 
- 57, 8 


Absolute Percen 

lage 

- - - 
+ 3 ,683 7-9 . 7 
11, 903 - 6 . 0 
+ 142 55 .0 

. 352 -- 27. 5 
1,970 + 17. 7 


RESERVE MONEY ( 1 .1. 2 . - 3 + 4 ) 
1 . Currency with the public 
2 , Other deposits with RBI 
3 . Cash with banks 
4 . Bankers deposits with RBI 
SOURCES OF RESERVE MONEY . 

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 ) 
1. Net Rolcredit to Government 
2 . RBT claims on commercial 

and co -operative banks * * 
3. RBI-credit to commercialsector 
4 . Net foreign exchunge assets ofRBI 
5 . Government s currency liabilities 

to the public 
6 . Net non -monetary liabilities ofRBI 


+ 3, 149 


+ 11 . 8 


+ 9 , 127 


! 30 .7 


, 1 6 ,693 


22 . 5 


-4 ,880 


1- 12 . 5 


+ 218 

+ 389 
+ 1,420 


+ 8 .4 
+ 16 .4 
+ 87 4 


-- 519 
+ 301 
+ 299 


- 18 .5 
- 10 .9 
+ 9. 8 


- 156 

- 32 
- 389 


- 5.6 
- 1.2 
- 12 , 8 


- 735 

- 17 
+ 247 


- 322 
- 0 .6 
+ 7 . 7. 


+ 57 
+ 2,581 


+ 7 . 9 
+ 50 .6 


+ 99 
+ 2, 984 


- 12 . 7 
-38. 8 


+ 22 
+ 497 


+28 
-16. 5 


+ 692 


+ 0. 5 


- - - - -- 


- 


* Provisional 


* Including NABARD . 


Note : Constituent itemsmay not add up to totals due to rounding or. 


the previous year. The decleration in reserve money growth 
during the quarter Hils due in a large measure to the smaller 
expansion in net Reserve Bank credit to Government of 
Rs. 4 , 880 crores as compared with Rs. 6 ,693 crores. 


Banking Variables 


81. The reason for the sizeable cxpansion in reserve 
money is partially statistical in the sense that the itcrense 
on a point-to -point basis has been over a lowçi base figure 
of March 1985, which resulted from large increase in 
Central Government deposits in that week . In contrast, the 
annual average fortnightly figures of reserve money showed 
4 lower growth rate of 13.6 per cent during the year as 
against 19 . 3 per cent in 1984 -85 . Pertips from the annual 
flows angle it is the average figure which is anolytically 
more meaningful, particularly in the context of the volati 
lity in reserve money . Such volatility in recent months has 
been due to involuntary excess of cash balances maintained 
by hands with RBI . In such an eventuality the resource base 
of banks on which secondary expansion of credit generally 
takes place itself shrinks and thereby the relationship bet 
ween reserve money and monetary expansion is affected . 
In addition , allowance bas to be made for the lags in 
reserve money creation and its eventual impact on mone 
tary expansion . 


83. The year 1985- 86 witnessed deceleration in rates of 
growth of deposits, bank credit and Investnients of sche 
duled commercial banks, The growth rate of 18 .1 per cent 
in aggregate deposits of scheduled commercial banks was 
lower , as compared with 19.2 per cent in the preceding 
year , although in absolute terms the increasc wis higher 
at Rs. 13, 044 crores than that of Rs. 11,648 crores in 
1984 -85 (Table 8 ) . Although national income growth was 
marginally higher than that in 1984 -85, the rate of inflation 
was appreciably lower and this explains in part the lower 
deposit growth in nominal terms. The expansion in bank 
credit at Rs. 6 ,963 crores or 14 .2 per cent was lower both 
in absolute and percentage terms than that of Rs. 7 ,6 ,59 
crores or 18 ,5 per cent in the previous year. While food 
credit registered a decline of Rs. 71 crores, in sharp cuntrast 
to an increase of Rs. 1,643 crores in 1984 -85, non -food 
credit recorded a larger increase of Rs. 7,034 crores or 
16 . 2 per cent compared with that of Rs. 0 ,076 crores or 
16 .1 per cent in the previous year. 


82. During the first quarter of the fiscal yeur 1986 -87 
reserve money growth was lower at Rs. 3 ,683 crores than 
that of Rs. 5,641 crores in the same period of 1985 - 86 . This 
was due mainly to a lower order of expansion in bankers 
deposits with RBI, which at Rs. 1,970 croros was less than 
half the increase of Rs. 4 . 051 crores in the same quarter of 


all the victie RBI.which are order or period of 1985-86.than 


- - -- - - 


- 


- 


- 


- 


47.28 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 22 , 1986 /AGRAHAYANA 1, 1908 [ PART II - SEC 3 ( 1)] 
.. = 

- - = TABLE 8 - VARIATIONS IN IMPORTANT BANKING INDICATORS 
(Schoduled Commercial Banks ) 

(Rs. crores) 
-- -- -- -- -- -- - - - - . . -- 

(Amount outstanding as on ) 

Variations during the Quastorly variations 

Financial Year 
Items 
March 29, March 28, June 27, 1984 - 85 1985- 86 1985 

1986 
1985 1986* 1986 * 

(April (April 
June) 

Juno) 
---- - - - - - . . - - 

- * 3 - 4 - 5 
- - - - - - - - - 
Total Demand and Time 

81885 96828 102939 + 13435 + 14943 + 5700 + 6111 
Liabilities (excluding borrowings 
from RBI/ IDBI & NABARD ) 
Aggregate Deposits 

72244 85288 91454 -- 11648 + 13044 + 1831 +-61 66 

( + 19 . 2 ) ( 18 . 1 ) ( + 6 . 7 ) ( + 7 . 2 ) 
Borrowings from RBI 

1558 954 

544 ---222 - 604 + 305 + 110 
Bank Credit 

48953 55916 57025 

-|- 7659 1-6963 

+- 1968 + 1109 

( + 18 . 5 ) ( 14 , 2 ) ( - 4 . 0 ) ( + 2 . 0 ) 
Food Credit 

5665 

6439 - 1643 

- - 71 

+ 1100 +- 845 
Non -food Credit 

43288 50322 50586 |- 6016 -+- 7034 + 868 -+- 264 
( -+ 16 . 1 ) ( + 16 . 2 ) ( + 2 . 0 ) 

( + 0 . 5 ) 
Investments (a + b ) 28138 30536 33081 + 6892 + 2398 

--- 886 + 2545 
( + 32 . 4 ) ( +- 8 . 5) ( 3 . 1) 

( + 3 . 3 ). 
(a ) Government Socurities 18697 19013 20898 + $ 223 

+ 316 

- 1230 + 1885 

( + 38 . 8 ) ( + 1 . 7) ( - 6 . 6 ) ( + 9 . 9 ) 
(b ) Other a ppruved securities 

11523 12183 7- 1669 + 2082 + 344 + 660 

( 4 - 21 . 5 ) ( + 22 . 1 ) ( -4- 3 . 6 ) ( + 5 , 7 ) 
Cash in hand 

1044 1113 

1464 + 116 

+ 69 + 375 + 351 
Balances with RB 6884 11053 12940 + 899 

+ 4169 

-- 4002 +- 1887 

1 - 11 . 6 ) ( 1- 60 . 6 ) ( 4- 58 . 1) ( + 17. 1 ) 
67. 8 
) 
Credit-Deposit Ratio 

65 . 6 

62 . 4 
Non -food Credit-Deposit Ratio ( % ) 

59 . 9 59 . 0 

55 . 3 
the Partially Revised . 
Nous . 1. Since bills rediscounted under the Bills Rodiscounting Schorno are nil , gross bunk credit is the same as bank credit. 

2 . Figures in brackets aro percentage variations , 


5594 


9441 


- - 


- 


- - 


- 


- 


than that of Rs. 4 ,831 crores (6 .7 per cent) in the corres 
ponding quarter of the previous year , The expansion in 
bank credit at Rs. 1 , 109 crores ( 2 . 0 per cent) was low 
ever less than the increase of Rs. 1 ,968 crores ( 4 . 0 rer 
cent) in the same period a year ago . Both food and non 
food credit recorded increases of Rs. 8.15 crores and Rs. 264 
crorey which were of a perceptibly lower order than that 
of Rs. 1, 100 crorce and Rs. 868 crores , respectively , in the 
corresponding period of the previous year. Bank s invest 
ment increased substantially by Rs. 2 , 545 crores ( 8 . 3 per 
cent ) in contrast to a decline of Rs. 886 crores ( 1 - 3 . 1 
per cent) during the same period of the previous year . 
To some extent . the larger increase in the first quarter of 
1986 -87 may reflect attempts of banks to make up for SLR 
deficiencies. 


Sectoral Development of Credit 


84 , Data on sectoral distribution of credit show that the 
rise in crerlit m industry was Rs. 4 ,436 crores in 1985- 86 
ay against an increase of Rs. 2 , 483 crores in the previous 
year. This sharp increase has to be seen in tho context of a 
lower growil: in industrial output during 1985- 86 of 6 . 3 pcr 
cent as compared with 6 . 8 per cent in the previous vear 
und of a lower rise of 5, 7 per cent in wholcsalc price index 
of a weekly averuge basis than that of 7 . 1 per cent in the 
previous year . Whereas non - food gross bank credit rose by 
17 . 3 per cent in 1985- 86 is compared with 16 . 2 per cent in 
the preceding year, credit to industry small, medium and 
Targe ) rose by 19.7 per cent as fgainst 12 . 4 per cent in the 
Samo period of the previous year. Industry -wise distribution 
of credit shows that it higher proportion of increinental 
credit went to non -traditional industries such an engineering 
and chemicals. It also indicates that in respect of most 
industrial groups redit evlended in 1985 - 86 was larger 
than in 198 1- 85. These data would show that cicdit necds of 
the industrial ector as a whole, appear to have been met acc 
quately during the year. 

85 . The growth in banks investments at Rs. 2 . 398 crores 
or 8 . 5 pcr ccnt formed about one third of the expansion of 
Rs. 6 .892 Giores recorded in 1984 - 85 . Whereas the expan 
sion in 1984 - 85 was partly due to the stepping of the SLR 
by one percentage point, the smaller expansion in invest 
ment during the year has taken place despite a smaller 
increase in SI R in 1985. 86 . Banks , however , seem to have 
comnensated for the lower holdings of cilt- edged securities 
hy building up larger cash balances with the Reserve Bank 
which recorded a jump of Rs. 4 . 169 crores as against il 
Tecline of Rs. 899 crores in 1984 - 85. Borrowings from the 
Reserve Bank recorded a decline of Rs. 604 crores in conta 
rast to an increase of Rs. 222 crores in the previous year . 

86 . During the first quarter of the current financial year. 
deposit growth at Rs. 6 , 166 crores ( 7 . 2 ner çent) s larger 


87. An outline of the direction of low of credit in the 
financial years 1985- 86 and 1984 - 85 is presented in Table 
9 on sectoral depployment of credit. These data which 
relate to 50 scheduled commercial banks ccounting for 
about 95 per cent of gross bank credit show that during 
1985-86 the expansion in gross bank credit at Ks. 7, 255 
crores ( 15 . 1 per cent) was lower than that of Rs. 7 ,535 
crores ( 18 .6 per cent) during 1984- 85 , Tliis deceleration 
was brought about by a decline of Rs. 71 crores in credit 
for food procurement in contrast to an increase of Rs. 1 , 643 
crores in the preceding vcar. Non - food gross bank credit, 
however , showed a larger expansion of Rs. 7 , 326 crores 
( 17 . 3 per cent) than that of Rs. 5 ,892 crores ( 16 . 2 rer 
cenl) during the previous year ; the increase in 1985-86 
Was mainly due to larger extension of credit to medium 

and large industiy while in the previous your the expan 
. sion was largely the result of credit extended to priority 

Secotrs . 
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TABLE 9 --DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT BY MAJOR SECTORS* 


(R3. crurag ) 


Outstanding 
(Ag on last Friday ) 


Variations 
(Financial Year s ) 


Soctor 


1984 -85 


1985-86 


March 

1984 


March 

1985 


March 

1936 


40421 


47956 


55211 


7535 


7255 


I. Gross Bank Credit (1 + 2 ) 

1 . Publio Food Procuromont Credit 
2. Non -Food Gross Bank Credit (A + B + C + D ) 


4022 


5665 
42291 


36399 


(A ) Priority Sectors 


14899 


18409 


(1) Agriculturo 


6144 


7660 


(il) Small- scale industries 


5447 


6512 


- 71 

7326 
(100 , 0 ) 

3175 
(43 . 3) 

1411 
(19 . 3) 

1196 
(16. 3 ) 

568 
(7. 7) 
3241 
(44 . 2 ) 

399 
(5 . 4 ) 

57 
(0 . 8 ) 


( ili) Othor priority soctors 


3308 


4137 


(B ) Industry (medium & largo) 


14621 


15939 


(C ) Wassalo Trade (Otor than food procuremont) 


2343 


5591 

1643 
49617 

5892 

(100 . 0 ) 
21584 

3510 

( 59 . 0 ) 
9071 1516 

(25. 7) 
7808 1165 

( 19 . 8 ) 
4705 

829 

(14. 1) 
191 79 1313 

(22 . 4 ) 
3013 

395 

(5. 2 ) 
160 

- 90 

( - 1 . 5) 
127 

- 75 

( - 1 . 3) 
141 

67 

( 1 . 1 ) 
262 ) 401 

(6 . 9 ) 
5806 

753 

(12 . 9 ) 
2409 

294 
- - - - - - - - - - - 


2649 


(i) Cotton Corporation of India 


· 193 


103 


241 


166 


- - 39 


( li) Food Corporation of India 

for fortiliser distribution 
(ili ) Juto Corporation of India 


49 


116 


(iv ) Other Trado 


1860 


2261 


( - 3 . 5) 

25 
(0 . 3 ) 

356 
( 1. 9 ) 

512 
(7. 0 ) 

- 74 
- - - - 


(D ) Other Soctors 


4536 - 


5294 


II. Export Credit ( including under item (? ) ) 


2041 


2335 


- 


- 


- 


- 


- 


* Provisional. 


Notes: 1 . Data relato to 50 schuduld commorcial banks which acc yunt for about 95 por cont of gross bank crodit. Further 

these gruss bank credit data includo bills rediscounted with RBI, IDBI, Exim Bank and other approved financial 
Institution and participation cortificatos. 


2 . Figuras in brackots are proportions to non -food incremental crodit . 


advances in March , 1986 . Qutstanding credit to medium and 
large industry including public sector entorprises amounted 
to Rs. 1 ^ . 179 crores at tho end of March 1986 as against 
Rs. 15 , 939 crores a year earlier , Aggregate Advances to 
industry , i.e . small - scale , medium and large industry taken 
together, rose by Rs. 4 ,436 crores during 1985- 86 and ac 
counted for 60 .6 per cent of the non - food incremental 
credit. This marks a notable improvement over the previous 
year s figures of Rs. 2 ,483 crores und 42. 1 per cent. 


88 . Bank credit to priority sectors constituted 40. 9 per 
cent of net bank credit as at the end of March 1986 and 
thus exceeded the target of 40 per cent, It recorded an 
expansion of Rs. 3 , 175 crores during 1985- 86 and formed 
43 . 3 per cent of total incremental non - food gross bank 
credit in 1985- 86 . Of the rise in advances to the priority 
sectors, agriculture and small -scale industries accounted for 
Rs. 1, 141 crorcs ( 44. 4 per cent) and Rs. 1 . 196 crores ( 37 . 7 
per cent ) respectively , 19 compared with increases of 
Rs. 1516 crores ( 43, 2 per cent ) and Rs. 1165 crores 
(33, 2 por cent) in the previous years. At the 
end of March 1986 , the amount of outstanding advances 
to agriculture stood at Rs. 9 ,071 crores au contpared with 
Rs. 7 ,660 crores a vear ago ; its proportion to total priority 
sector advances increased marginally by 0 . 4 percentage point 
to 42.0 per cent over the year . Advances to small-scale 
Industries at Rs. 7 , 808 crores accounted for 362 per cent of 
the total advance to priority sectors as against 35. 9 per 
cent a year ago . Advances to other priority sectors, which 
include weaker sections, small transport operators, self 
employed persons and rural artisans, rose to Rs. 4 , 705 
crores and formed 21 . 8 per cent of total priority sector 

1086 GT 86 - - 19 


89 . The industry-wise ( inclusive of small-scale industry ) 
distribution of bank credit is presented in Table 10. Indust 
rics which accounted for a major part of the growth in 
credit during 1985- 86 were the engineering group (Rs. 
1 .153 crores ), chemicals group (Rs. 821 crores ), residual 
industries ( Rs. 1 . 136 crores ) , cotton textiles ( Rs. 326 crores ) , 
petroleum ( Rs. 301 crore ) , other textilos (Rs, 269 crores ) 
and other metals and metal products (Rs. 139 croros ) . 
Large declines were observed in respect of iron and steel 
( Rs. 163 crores ) and SAFAUNS (Rs, 50 crores) . 
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TABLE 10 – INDUSTRY-WISE DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT 


(Rs. crores) 


Outstanding 
(Ason last Friday ) 


Variations 
(Financial Years ) 


Industry 


1934 -85 


1985 -86 


March 
1984 


March 
1985 


March 
1986 


2 


3 


4 


5 


20069 


26987 


2483 


Industry ( Totalof sınall- scalo ,modium and largo scalo ) 
1. Coal 


22551 
119 


4436 
- 26 


147 


93 


- 28 


1594 


1267 


- 163 


1137 

8 ) 1 


- 161 

131 


670 


91) 


4815 


3560 


6713 


745 


2 . Iron and steel 
3. Other Metals and metal products 
4 . All engineering 
3. Electricity (generation & transmissinn ) 
6 . Cotton toxtiles 
7. Jute toxtilos 
8 . Other textiles 


139 
1153 

78 


303 


415 


493 


112 
225 


1644 


2195 


326 


1869 
253 


211 


277 


14 


1192 


1363 


1634 


173 


269 


9 . Sugar 


592 


423 


533 


-- 171 


110 


217 


275 


3 : 1 


265 


311 


311 


169 


159 


184 


— 10 


486 


596 


651 


110 


390 


431 


456 


11 


237 


10 . Tea 
11. Vegetable oils (including vanassati) 
12 . Tobacco and tobacco products 
13. Papor and papor products 
14 . Rubber and rubber products 
15 . Chemicals , dyes , paints, etc. 

Of which : Fertilisers 
16 . Coment 
17. Leather and loather products 
18. Construction 
19. Petroleum 
20. SAFAUNS* * 
21. Residual 


2088 
( 397) 
237 
267 
216 


235 
( 361) 

282 
323 
265 


3146 
( 700 ) 
353 
388 
285 
373 


(- 36 ) 
45 
35 

49 
- 302 


821 
( 339) 

71 
63 
21 


374 


363 


326 


376 
4863 


- 50 
1136 


3786 


5979 


1077 


* Provisional 
* * Ships acquired from abroad under the now schomo. 


90. Advances to wholesale trade ( other than food pro 
curement ) recorded a larger increase of Rs. 399 crores dur 
ing 1985 - 86 than that of Rs. 306 crores in the previous 
year, Credit to other sectors which reprosent residual sec 
tory and include advances to financial institutions, hire pur 
chage aeqncies, leasing companies and personal loans regis 
tered a smaller increase of Rs. 512 crores during 1985 - 86 
us compared with an increase of Rs. 758 crores in 1984 -85. 

91: The developments in utilisation of various refinance 
facilities are set out below : 
Food Credit Refinance 

92 . As on the last reporting Friday of Juni 1985 the 
bank s food credit refinance limito amounted to Rs. 2 . 100 


crores of which only Rs. 742 crores or 35 , 3 per cent was 
utilised ( Table 11 ) . Food credit refinance limits reached the 
peak level of Rs. 2 , 150 crores an on July 5 , 1985. The 
reak outstanding amounting to Rs. 1, 306 crores (64.4 per 
cent of the limity ) was reached on July 26, 1985. The pro 
portion of limits utilised roached a peak of 89. 5 per cent 
on September 20 , 1985. The limits came clown steeply after 
July 1985 due to the increase in food credit refinanco 
threshold effccted in three phases from Rs. 4600 crores to 
Rs. 3 ,800 crores during August-Septemher 1985 combined 
with the decline in the outstanding level of food credit. Ag 
on the last reporting Friday of Tune 1986 , scheduled com 
mercial banks were eligible for food credit refinance Ilmits 
to the extent of Rs. 736 crores and the amount outstanding 
against these limits was Rs. 34 crores. 


( 
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TABLE 11 – RBI ACCOMMODATION TO SCHEDULED COMMERCIAL BANKS 

(Excluding special refinance against shipping loans and duty drawback ) 


(Rs. croros ) 


- - 


As on last 
roporting Friday 


-- 
Food Credit 
Rofinance 


Export Credit 
Rofinance 


Stand - by 
Refinance 


Discretionary 
Relinance 


Total 
Rofinance 


Limit 


Limit 


Limit 


Limit: 


Limit 


Out 
standing 


Out- 
standing 


Out- 
standing 


Out- 
standing 


Out 
standing 


7 


8 


9 
2753 , 3 


10 
916 . 1 


JUNE 1985 


2099 . 8 


742 . 4 


653 , 5 


173 . 7 


- 


47 ,4 


225 . 4 


562 , 5 


258 . 4 


10 . 0 


50 . 0 


50 .0 


659 .9 


553 . 8 


208 . 9 


127 , 3 


30 . 0 


22 . 3 


420 . 9 


127 . 3 


SEPTEMBER 1985 

- 
DECEMBER 1985 
MARCH 1986 
JUNE 1986 


159 . 7 

- 
736.1 


- 
33.6 


339. 3 
$10 .4 


252 .7 
68,6 


50 .0 

- 


40 . 0 
- 


393 .0 
+5.0 


336 . 5 787, 3 
1.0 _ 1292.5 


629. 2 
103 .2 


- - - 


( excluding special refinance against shipping loans and duty 
drawback ) which stood at Rs, 2 , 753 crores us on the last 
reporting Friday of June 1985 declined gradually during 
1985 -86 . As on June 20 . 1986 the limits amounted to 
Rs. 1 , 293 crores which was equivalent to 1 .45 per cent of 
the aggregate deposits of scheduled couuercial banks . 


Export Credit Refinanco 

93. The banks export credit rclinance limits reached a 
peak of Rs. 640 crores on July 5 , 1985. The peak level 
outstanding during the year was Rs, 439 crores as on July 
12 , 1985 when 70 .5 per cent of the limits were utilised . 
The limits came down during December 1985 and January 
1986 following the change in the base year from 1983 to 
1984 . The limits started rising thereafter and as on the 
last reporting Friday of June 1986 , the bank s export credit 
refinance limits amounted to Rs. 510 crores of which 
Rs. 69 crores or 13.4 per cent was utilised ; the comparable 
position as at the end of June 1985 was limits of Rs. 654 
crores and utilisation of Rs, 174 crores 1.c . & utilisation rate 
of 26 ,6 per cent. 


Stand -by Refinanco Limits 


94. The amount of stand by refinance limits sanctioned 
to banks as on the last reporting Friday of Junç 1985 and 
Juno 1986 was nil, The maximum amount of stand -by 
refloance limits sanctioned to banks was Rs. 50 crores as 
on the last reporting Friday of March 1986 and the amount 
outstanding against th¢se limits was Rs. 40 croret , 


Credit Budgets 

97. During the year under review , the credit budgets for 
the year 1985 - 86 were discussed with each of the major 
scheduled coinpiercial banks. The banks were adviscd tu 
plan their lending operations out of their own resources 
with a view to ensuring smooth adjustment to tho phased 
increase in the threshold for food refinance . The banks 
were specifically advised to cosure that adequate provision 
was made in their credit budgets for maintenance of reserve 
requirements and their attention was drawn to the fact 
that with the coming into force of the amendments to 
Section 24 of the Banking Regulation Aci: 1949, penalties 
would become applicable on the daily detaults in the main 
tenance of the statutory liquidity ratio . Banks were also 
advised to avoid large deviations between the projectiong of 
the key variables in the crcdit budget and their actual 
outturn. ln November 1985 , the banks were advised to 
revise their credit budgets taking into account changes in 
policy. A second round of discussions was held in February 
1986 with a few scheduled commercial banks which were 
persistent defaulters in the daily maintenance of SLR . 


Discretionary Refinance Limits 


95. During 1985- 86 ( July - lune ) bunks were provided 
substantial discretionary reſinance Accominodation . The 
limits started incrcasing frool the end of September 1985 
and reached a level of Rs. 233 crores as on October 25 , 
1985 when soinç banks werc sanctioned discretionary refi 
nance limits to enable them to udjust to increase in food 
credit icínance thresliold . The limits were reduced subs 
tantially theieafter but reached a peak level of Rs. 430 
crores as on April 11, 1986 . The usual seasonal pressure 
on liquidity of banky at the end of March 1986 was accen 
tuated in the current year. The peak outstanding of 
Rs. 337 crores was reached on March 28 , 1986 when 84 . 5 
per cent of limits wero utilised . As on the last ieporting 
Friday of June 1986 , the amount of discretionary rcfinance 
limits sanctioned to banks amounted to Rs. 46 crorcy and 
the amount outstanding was Rs. 1 crore. 


93. After the announcement of the credit policy for tho 
first half of 1986 - 87 on April 3 , 1986 . banks were advised 
1o prepare their credit budgets for 1986 -87 (April March ) 
and discussions were lield in June 1986 with the major 
scheduled commercial banks . 


Price Situation 


99. There was a perceptible abatement of inflationary 
pressure during 1985- 86 . Continuing the decclcration for 
the third year in succession wliolesale prices rose , on a 
point- to - point basis , by 3 . 8 per cent as compared with 7 .6 
per cont in 1984 - 85 and 8 . 9 per cent in 1983- 84 ( Tablo 12 ). 
On weekly average basis also the price index rose at a lower 
pace of 5. 7 per cent as compared to 7 . 1 per cont in the 
previous year. A deceleration of this oider wus rendered 
possible by prudent dent and supply management, 


Ovorall Position 


96 . The total of limits available under various Reserve 
Bank refinance facilities to scheduled commercial banks 
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TABLE 12 — EXTENT OF PRICE RISE AND WEIGHTED CONTRIBUTION OF 
MAJO R COMMODITY GROUPS TO THE RISE IN WHOLESALE PRICES INDEX 


(1970 - 71 - 100 ) 


ZTE 


v . 


- 


- 


Woight 


Wholesale Price Indices 


Variations in per cont 


Woightod Contribution 


First Quarto 


Fiscal Year 


First Quarter 


End - End - End - End 
March March March Juno 

1984 1985 1986 


End - 
Jung 
1985 


End - 
Judo 
1986 


Fiscal Your 
- - - - 
1984 1985 
85 86 


1985 
86 


1986 
87* 


1986 
85 


1985 
86 


1985 - 1986 
86 87 


2 
321 . 7 


3 
346 . 3 


4 
359 . 3 


7 
+ 7 , 6 


8 
+ 3 , 8 


9 
+ 3 . 6 


10 
+ 3 . 7 


11 
100. 0 


12 
100 . 0 


13 14 
19 ) . 0 100 . 0 


358 , 6 


372 , 5 


308 . 1 


321 . 6 


330 . 7 


335 . 4 


343 , 5 


+ 1 . 4 


+ 2 . 8 


+ 4 . 3 


+ 3 . 9 


+ 22 . 9 


+ 29 . 0 + 46 . 8 + 40 . 6 


1 
All com - 1000 . 00 
modities 
Primary 416 . 67 
Articles 
Fuel, 84 . 59 
Power, 
Light and 
Lubricants 
Manu - 498 . 74 
factured 
Products 


508 , 6 


559 .2 


609 . 2 


568 . 7 


614 , 8 


+ 9 ,9 


+ 8 . 9 


+ 1 , 7 


+ 0 . 9 


+ 17 . 5 


+ 32 . 4 


+ 6 . 5 


+ 3. 7 


301 . 4 


330 . 8 


340 .9 


342 . 3 


355 , 6 


+ 9 . 8 


+ 3 . 1 


+ 3, 5 


+ 4 . 3 


+ 59 . 6 


+ 33 . 6 + 46 . 7 + 55 . 7 


* Provisional. 


100 . In line with the seasonal pattern , thrco distinct 
phases in the price movements during 1985 -86 could te 
clearly identided as can be seen from the data provided in 
Tablo 13. As in the previous year, the first four months 
spanning April to July 1985 witnessed a continuous and 


sharp increase in the general index of wholesale prices 
which moved up by 5 . 4 per cent; the riso in the corres 
ponding period of 1984 -85 was sharper at 7. 2 per cent . 
There was a declinc of 2 .5 per cent during August- Novem 
ber 1985 , followed by a small increase of 1. 0 per cent in 
tho last four months of the year. 


- -- 
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TABLE 13-- THREE PHASES OF VARIATIONS IN WHOLESALE PRICES INDEX 

(In porcontados) 
Woight 1985- 86 

1934 - 35 
in par 
Cont End- End End End End End . End- End 

March July Novom - March March July Novom - March 
to to ber to 

to 

to bor to to 
End End End End , 

End End - End - End 
July Novom March March July Novom - March March 
bot 

bor 
All Commoditios 

+ 5 . 4 + 2 . 5 + 1 . 0 

+ 3 . 8 

+ 7 , 2 . - 1. 5 + 1 . 9 + 7. 6 
Primary Articlos 

42 + 6 , 6 4 . 2 + 0 . 7 + 2 . 8 + 9 . 7 - 4 . 1 - 0 . 8 + 4 . 4 
Fuol, Powor, Light and 
Lubricants 

+ 1. 7 + 2 . 4 + 4 . 6 + 8 . 9 + 1 . 4 + 0 . 9 + 7 . 4 + 9 , 9 
Manufacturod Products + 5 .4 - 2 .5 + 0 .2 +- 3 . 1 + 6 . 8 

+- 2 . 7 + 9 , 8 
- - 


101. Though the increase in the general index as also in 
tho indices of all the three major groups has shown a wel 
come deceleration , an analyxis of price movements of indi 
vidual commodities reveals some disturbing tiends : this 
is clear from the data in Table 14 . Of the primary articles , 
both rice and wheat recorded steep Sacreascs as against 4 
small decline and a marginal rise respecrively in the previouis 
year . Other commodity group which showed sharp increases 
were fruits and vegetables : 21.8 per cenų agalost 11. 1 per 
cent, coal : 13 . 8 per cent against a static position Ast year 
and sugar : 23. 2 per cent against 7 .0 per cent. Some of 
the important commodities / groups which recorded lowor 
urder of increases or larger declines than in the previous 
year are pulses , tea, fibres , raw cotton . gyr , textiles , parer 
and pancr products and coment. The declino in tho sub 
kroun fibres ( ~ 36 . 9 per cent) under primary articles and 
textiles ( - - 7. 9 per cent) under manufactured products was 


particularly sharp and it is this element which was responsi 
blo for glowing down tho rate of increase in the genoral 
index . Within tho fibrey group, prices of raw juto , hemp 
and mosta with a weight of about 0 .6 per cent in the general 
Index showed a fall of 70 per cent in 1985- 86 . Again , it 
the textiles group . juto, hemp and mosta textiles having a 
weight of about 1.2 per cent recorded a docline of 43 per 
ccnt during the year . Assuming that the price index for 
this sub - group had remained unchanged betweon March 1985 
and March 1986 tho geboral index as at the end of March 
1986 would work out to 363.6 instead of 359 .3 thuş giving 
a percentago rise of 5. 0 during 1985- 86 on a point-to -point 
basis . The corresponding percentago rise in 1984 -85 works 
out to 6 .9 
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TABLE 14 : VARIATIONS IN INDEX NUMBERS OF WHOLE SALE PRICES 

( 1970 - 71 - 100 ) 


- - 


- 


- 


Weiglit 


Percentago variations during financial yeas 

(Point- to- point) 


Major Gros /Groups/Sub -Groups /Commodities 


1984 -85 


1985 -86 


1985-86 1986 - 87* 
( April-Juno) (April-June ) 


- 


- 


- 


-- - -- 


- - 


5 


- - 


- 


- - - 


+ 3. 8 


1000 . 00 
416 .67 
297 . 99 


ttttt 


I 
+ 


+ 3 . 6 
+ 4 . 3 
+ 7 . 7 
+ 4 . 0 
+ 6 . 3 
- 0 . 9 
+ 0 . 3 
+ 22 . 3 
+ 3 . 9 
+ 0 . 3 
- 1 . 2 


All Commoditios 
Primary Articles 
Food articles 
(a ) Cereals 

(i) Rice 

( li) Whoat 
(b ) Pulses 
(c ) Fruits and vogtablos 
(d ) Milk and milk products 
(o ) Otlter fou l articles 

Tea , 
N ).l.footarticles 
( a ) Fibros 

Raw cotton 
(b ) Oil scods 
Minerals 

Petroleum , Crude and natural gas 
II. Fuol, Power, Light and Lubricants 

Coal 

Minoraloils 
III. (Mau facturo1 Products 

Sulgur , kaandsari and gur 
(i) Sugar 


47. 6 
to 4 . 4 
+ 5 . 8 

0 , 2 
- 0 . 8 
+ 1. 6 
+ 14 . 9 
+ 11 . 1 
+ 1 . 4 
- 1. 0 
- 7 .0 
+ 1 . 9 
+ 14. 6 
~ 4 . 6 

- 5 . 7 
+ 1. 4 


+++II 


107 , 43 
51. 31 
34 , 17 
21. 79 
61 . 32 
61 .50 

16 .04 
11 , 119 
106 , 21 
31 . 73 
22 . 46 
42. 01 
12.47 

6 . 02 
84 . 59 
10 . 39 
49 . 12 


+ 3 .7 
+ 3. 9 
+ 4 . 5 
- 1. 6 
to 4 . 6 
-- 8 . 3 
- 9, 5 
+ 14.9 
+ 3. 6 
7- 20 .9 
+ 22 . 1 
+ 3 . 3 
- 5 . 4 
- - 7 . 8 
+ 14 . 6 


+ 2 . 8 
+ 7. 8 
+ 11 . 9 
+ 4 . 7 
+- 16 . 4 
+ 4 , 0 
+ 21 . 8 

2 . 4 
- 21 . 3 
- 23 . 9 
- 9 .7 

36 . 9 
-- 25.2 

4 . 1 
+ 0 . 6 

--- 
+ 8 . 9 
+ 13 . 8 
to 2 . 7 
+ 3 . 1 
+ 9 , 9 
+ 23 . 2 


3 . 5 


- 12 . 0 
- 5.2 
- 3 . 8 
+ 0 . 5 


+ 0 . 7 


- 9 , 9 


+ 1 . 7 


+ 0 . 9 


498 . 74 

72 .41 
21 . 91 


+- 12 . 8 
+ 9 . 8 
+ 13 . 3 
+ 7 . 0 


- - 3 . 5 

+ 17 . 5 
+- 14 . 3 


+- 4 . 3 
+ 13 . 3 
- - 4 . 2 


( ii ) Gur 
(iii) Khandsari 
Edible oils 
Tortilos 
Paporanipaper products 

Comont 
Ciomicals anichemical products 
Iry :1, stselan ferro alloys 


45. 58 

4 .92 
37 . 16 
110 . 26 
8 . 51 

7 . 03 
55 . 48 
34 . 73 

- - 


+ 14 . 7 
+ 21 . 4 
- 2 . 0 
+ 8 . 6 
7- 11 . 2 
+ 15 . 7 
+ 6 . 7 
+ 27 . 7 


+ 4 . 8 
+ 21. 7 
- 0 . 3 
--- 7 . 9 
+ 3 . 9 
- 6 .0 
+ 5 . 1 
7- 1 , 1 


+ 
1l 
+ 


+ 18 . 1 
-+ 22 . 0 
- 7 . 8 
- 1 . 5 


+ 21 . 1 
- 1 . 0 
+ 15 . 0 
+ 1 . 7 


- 3 . 3 

+ 1 . 5 
+ 0 . 7 


to 0 6 
--- 0 . 2 


- - - 


- - 


- - 


* Provisional 


102 . Considering the fact that contrary to the trend in 
the general index the prices of some of the essential com 
modities which figure prominently in the daily consumption 
basket have actually accelerated during the year , it would 
be more pertinent to analyse the trend in a general price 
index based on a group of such commodities. If the Indicsc 
of 24 commodity / sub - groups consisting of such articles 
commanding a total weightage of 57 . 5 per cent in the general 
index are considered separatcly and an adjusted wholesalo 
price index ls worked out, the riso in the price index works 
out to 7 . 5 per cent as compared with 6 . 1 per cont in 1984 - 85. 
This trend seems to correspond with the trend in the con 
sumer price index which recorded a riso , on a point-to - point 
basls, of 8 .9 per cent as compared with 5.0 per cent in the 
provious year. On an average basis , however , the rise of 
6 .4 per cent in consumer price index was of the same magoi 
tude as in 1984 -85. 


103. Data on weighted contribution of commodity groups 
As well as important commodities within cach group to the 
increase in general price index are presented in Tablc 13 . 
The major group fuel, power , light arc lubricants , contri 
buted to the extent of 32 , 4 per cent to the rise in general 
price level as compared with 17. 5 per cent in 1984 - 85 . The 
increase was mainly on account of higher contribution of 
electricity . The weighted contribution of primary articles 
at 29. 0 per cent was 6 . 1 percentage points higher than that 
in 1984-85. Whercas contribution of commodities like 
cercals and fruits and vegetables recorded marked increasc , 
that of fibres and other food articles turned negative in a 
perceptible manner . The contribution of oilseeds has been 
negative for the second year in succession . There was a 
notable fall in the share of manufactured products in prico 
increase from about 60 per cent to 39 per cent which was 
mainly brought about by jute textiles, dairy products , edibio 
oils and cotton textiles , 


- - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


3 . 0 


5 .0 


7 . 1 
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TABLE 13 -- INDEX NUMBER OF WHOLESALE PRICES : 
TRENDS IN WEIGHTED CONTRIBUTIONS OF COMMODITY GROUPS 
- - - - - -- 

- - - - - 
Woight 1984 - 85 

1985- 86 
All-commoditios 

1000 . 00 

100 . 0 

100 .0 
I. Primary Articles 

416 .67 

22 .9 

29 . 0 
1 . Coreals 

107 .43 

0 .2 

24 . 0 
2 . Pulses 

21 . 79 

4 .9 

2 . 8 
3 . Fruits and vegetables 

61 . 32 

7 . 7 

31 . 6 
4 . Milk and milk products 

61. 50 

1 . 0 
5 . Eggs, fish , and meat 

18 . 97 
6 . Other food articlos 

16 . 04 

- - 0 . 3 

-- 11 . 2 
7 . Oilsoods 

12 . 01 - - 3 . 0 

- 3 . 8 
8 . Fibros 

31 . 73 

4 , 9 

- 26 . 8 
II . Fugl, Power, Light and Lubricants 

84 . 59 17 . 5 

32 . 4 
9 . Coalmining 

11 .47 0 . 1 

7 . 4 
10 . Minoral oils 

49 . 12 13 . 7 

6 . 1 
11. Eloctricity 

24 . 00 

3 . 6 

19 . 1 
III. Manufactured Products 

498 .74 

38 . 6 
12 . Dairy products 

3 . 88 

1 . 0 
13 . Grain mill products 

4 . 64 - 0 . 7 

0 . 5 
14. Bakocy produces 

1 . 85 0 . 2 

0 . 2 
15. Sigar, confactionory , otc . 

0 . 53 
16 . Sugar, kaandsarland gur 

72 .41 11 . 8 

18 . 8 
17 . Edible oils 

37 . 16 - 0 . 9 

- 0 . 3 
18 . Tobacco manufacturod 

19 . 49 

0 . 6 

12 . 5 
19 . Cotton textile3 

81 , 02 

4 . 1 

- 1 . 0 
20 . Jute, hepand mosta tektiles 

12 . 14 

3 . 4 

- 16 . 2 
21 . Footwordsand loather products 

0 . 1 

0 . 5 
22 . Transport equipments 

16 . 73 1 , 7 

6 . 4 
Note : Woig ato i contributions are as porcent& c os to All Commoditios . 


59 . 6 


Neg . 


0 . 1 


0 . 90 


104 . A series of upward revisions in administered prices 
were made during the year , the details of which are pro 
vidod later. Taking into account only the direct effect on 
general price level it is estimated that the weighted contri 
bution of changes in administered prices to tho riso in wholo , 
Balo prico index was 35 . 7 per cent in 1985- 86 as compared 
with 37 .3 per cent in 1984 -85. 


cent during the corresponding period of 1985-86 . On an 
average basis, however, the increase of 8 .4 per cept was 
higher by 2 .2 porcentage points than the increase during the 
corresponding period of 1985- 86 . 
Changes in Administered Prices 

108 . With the multiple objectives of covering up cost 
escalations, promoting production , reducing the magnitudo 
of subsidies , curtailing the consumption rate of certain com 
nioditics and strengthening mobilisation of resources for 
financing development plans , a series of changes were mado 
in the administered prices of various commodities during 
the year. 


• 105. Thus while it remains true that wholesale prices 
showod a deceleration in 1985- 86 , this phenomenon co - cxists 
with the higher rate of rise in prices of some essential com 
modities . This disaggregated analysis has important impli 
cations for future price policy , especially if the objectivo of 
macro -economic policy is to protect the average man from 
inflationary forces . 


109. The minimum support prices for Kharif oilseeds for 
the marketing year October 1985- Scptember 1986 were 
announced on September 27 , 1985. These were Rs. 350 per 
quintal for groundnut, Rs. 250 for soyabcan ( black ) , Rs. 275 
for soyubcan ( yellow ) and Rs. 335 for sunflower seed , repre 
senting an increase of Rs. 10 a quintal over the prices fixed 
for the 1984 - 85 marketing year for each of these oilseeds. 
These price increases have to be seen against the basic 
objective of giving a boost to production of oilseeds . 


106 . The price increase during the Irst quarter of the 
current financial year at 3 .7 por cent on 1 point-to - point 
basis was marginally higher than that of 3. 6 per cent in 
the corresponding quarter of the previous year . Tho 
impetus for the higher increase was provided by manufactured 
products which rose by 4 . 3 per cent during the first quarter 
of the current financial ycar as compared with 3 .5 per cent 
in the first quarter of 1985 -86 . Both primary articles and 
fuel, power , light and lubricants showed smaller increases 
of 3 .9 per cent and 0 . 9 per cent respectively as compared 
with 4 3 per cent and 1 .7 per cent. Among the commodities 
that triggered the price incrcase during the period apo ediblo 
oils which rose by 15 . 0 per cent in contrast to a decline 
of 7. 8 per cent and oilseeds which roge by 14 . 6 per cont 
in contrast to a fall of 3 . 8 percent. As against 
those , there was a decline of 1 .6 por cent in cercals 
as opposed to an increase of 4 .0 per cent and 4 fall of 
9 . 5 per cent in pulses as against a small increase of 0 . 3 per 
cent. The rise in the sugar sub - group at 13 . 3 per cent in 
the first quarter of the current financial year was less than 
that of 17. 5 per cent in the corresponding quarter of the 
preceding year , 

107. During the first quarter of the current financial year 
viz ., April- June 1986 the consumer price index (CPI) for 
Industrial workers rose by 3 . 1 per cent as against 3 .4 per 


110 . Procurement prices of paddy and coarse grains and 
minimum support prices of moong, urad and tur for the 
marketing year 1985 - 86 were announced on October 8 , 1985 . 
The procurement price of paddy was raised at a uniform 
rate of Rs. 5 to Rs. 142, Rs. 146 and Rs. 150 a quintal for 
common , fine and superfinc varieties, respectively . The 
procurement price of coarse grains was retained at the pre 
vious year s level of Rs. 130 a quintal. The minimum 
support prices of moong , urad and tur were fixed at Rs. 300 
a quintal each representing a rise of Rs 25 over the levels 
for the marketing vear 1984 -85. The issue prices of com 
mon , fine and superfine varieties of rico were uniformly raised 
by Rs. 9 to Rs. 217 , Rs. 229 and Rs. 244 a quintal effective 
October 10 , 1985 and further by Rs. 14 to Rs. 231, Rs. 243 
and Rs. 258 per quintal, respectively , from February 1. 
1986 . In January 1986 , tho Union Government announced 
procurement prices of wheat and minimum support prices 
for barley . gram and rapesced /mustard for the marketing 
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year 1986 - 87. The procurement price of wheat was raised Government revenues, and the persistence , notwithstanding 
by Rs. 5 10 Rs. 162 a quintal. The minimum support price 

this buoyancy , of the structural problem of the capital 
of barley was raised by Rs. 2 to Rs. 132 a quintal and th .tt budget covering revenue deficit. In regard to States finances, 
of gram by Rs. 20 to Rs. 260 a quintal. The minimum a sizeable devolution of resources from the Centre and 
support price of rapesecd /mustard was ixed at Rs. 400 a effective implementation of the schone to prevent cmergence 
quintal representing an increase of Rs. 15 . The issue price of overdrafts by the State Governments were the major 
of wheat was raised offective February 1, 1986 by Rs. 18 developments. These are discussed in detail in the following 
to Rs, 190 a quintal for both the public Distribution system paragraphs. 
(PDS) and roller flour mills; in the case of the latter it was 
raised further to Rs, 220 a quintal from April 1, 1986 . 

Long Term Fiscal Policy (LTFP ) 
111 . The Government announced on November 11, 1985 

117 , The Budget for 1985- 86 had indicated the Govern . 
an increase of Rs, 15 a quintul in the minimum support price ment s intention to formulate a Long Term Fiscal Policy 
for the medium and superior medium groups of cotton for co -terminus with the Seventh Five Year Plan . The Long 
the 1985- 86 marketing year . Conscqucntly, the minimum Terai Fiscal Policy (LTFP ) which was announced in 
support price for F -414 and H - 777 varieties of cotton wag December 1985, aims at creating an enviornment conducivo 
fixed at Rs. 425 a quintal; for H - 4 variety ( i. c . supcrior to rapid growili in production and employment, so that the 
long staple ), it was kept unchange at the previous scason s burden of poverty can be progressively reduced . One of 
level of Rs, 535 a quintal. The statutory minimum price the elements of LTFP js to increase the share of direct taxes 
for W - 5 grade of jute in Assam was raised by Rs, 10 to in total tax revenue over time and take measure to curb 
Rs. 225 a quintal for the 1986 - 87 marketing year, 

evasion so that the fiscal system as a wholo becomes cvon 

more progressive . It also seeks to assist in the codeavour 
112 . Consequent on the incrcase in the statutory minimum 

to make the incidence of the indirect tax system progressive, 
price of sugaccanc to Rs, 16 . 50 a quintal for the 1985- 86 

both through low tex ſates on essential commodities and 
scason and Rs. 17. 00 a quintal for the 1986 87 season linked 

through subsidised distribution of foodgraing, edible oils and 
to the basic recovery of 8 .5 per cent announced in Novem 

sugar through the public distribution system . It proposes 
ber 1985. the issue price of levy sugar was increased by to take a hard look at the structure of taxes and aggesg 
Rs. 0 , 40 to Rs. 4 . 80 a kg., effective December 1, 1985. 

the directions in which the country must move forward with 

reforms to further the basic objectives of growth and social 
113 . Effective November 15 , 1985, the Government in 

justico while at the same time ensuring that there is no 
creased tlıç issue price of imported edible oils for both 

significant revenuç loss. Yet another aim is to control tho 
DPS and vanaspati industry . The retail price of vanaspati 

pacc of implementation of reforms with a view to taking 
also was raised . The issue price of imported edible oils 

into account possible dislocations to the existing structure 
to States for PDS was stepped up by Rs. 1 , 000 to Rs. 9 . 000 

of production, which has evolved in response to past econo 
# tonnc for bulk supplies and to Rs, 10 . 500 a tonnc for 

mic polices. Given the high priority of keeping Inflation 
supplies in tins. The price of imported oils supplied to the 

under firm control. non - ipſlationary financing of the Plan 
Vanaspatt industry was hiked by Rs, 2 , 000 to Rs. 11 , 500 a 

will require progressively more reliance on stirpluges gene 
tonne. The retail price of vanaspati was raised from 

rated by the budget and public sector 
Rs. 318 to Rs. 345 for 20 kg . tin , from 

undertakings and 
Rs. 16 . 70 to 

correspondingly diminished rocourse to borrowed funds , 
Rs. 18. 05 for 1 kg. pouch and from Rs. 8 , 60 to Rs. 9 . 30 for 

This is an essential component of the LTFP . 
a half kg . pouch reflecting the incrcase in the issue prices 
of imported edible oils to industry. In January 1986 , the 

Union Budget 1986- 87 
voluntary price agreement with the vanaspati industry was 
tcrminated . 

118 . At the 1985 - 86 rates of taxation the budgetary doficit 

in 1986 -87 is estimated to be Rs. 4 , 095 crorcs. Taking 
114 . On December 20 , 1985 . the Government announced 

into account the proposed tax measurds and reliefs a net 
an increase in the retention price of aluminium metal by 

additional revenue of R9, 445 crores is oxpected to accrue of 
more than Rs. 1, 000 a tonne. This would push up the sale 

Rs. 3 ,650 to the Centre leaving an uncovered deficit of Rs. 3 ,65 
price ( exclusive of excise ) of the commercial grade metal 

crores . This would be lower by Rs. $ 40 crores or 18 . 7 
from Rs. 18 , 405 to Rs. 19 , 435 a tonne and of electrical 

per cent than the Revised Estimate (RE. ) of deficit of 
. conductor grade metal from Rs. 18 , 505 to Rs. 19 ,635 a 

Rs. 4 ,490 croreg and more by Rs. 334 crores Or 10 . 1 per 
tonne or an average incrcase of upto 6 per cent. The statu 

cent than the Budget Fatimate ( B . E ) of Rs. 3 , 316 crores for 
tory retail prices of fertilisers were raised from January 31 , 

1985 -86 ( the last after taking into account - post -budget 
1986 . The principal fertilisers . viz ., urea and diammonium 

modifications). 
phosphate would now cost Rs. 2 , 350 and Rs. 3 ,600 as against 
their carlier prices of Rs. 2 , 150 and Rs. 3 , 350 a tonne , res 

119 . While the budget for 1985-86 contained several now 
pectively . Effective January 9 , 1986 Government increased 

features on the side of direct taxes , this year s budget initiat 
the average pithead price of coal by Rs. 27 to Rs. 210 a 

ed a process of reforms in indirect taxes through tho 
tonne in the case of Coal India and to Rs. 219 a tonno in 

introduction of the Modified Value Added Tax (MODVAT). 
the case of Singareni Collleries. The increase was noces . 
sitated by substantial escalation in the cost of production 

120 . The income tax rates were left unchanged in accor 
ilute to increases in the wage bill , higher depreciation and 

dance with the LTFP . However , for salaried persons tho 
interest charges, increased cost of stores power , petroloum , 

standard deduction was raised from 25 per cent to 30 per 
products and transportation and other factors . The Govern . 

cent of salary income and the celling was fixed at Rs. 10 ,000 
ment announced a hike in the prices of petroleum products 

as against the earlier limit of Rs. 6 , 000 . These concessions 
ranging between 6 and 23 por cent effective February 1 , 

would benefit about 3 . 5 lakh tax payers . 
1986 . The basic price of motor snirit (petrol ) per kilolitre 
was ralced by Rs. 5on . high speed diesel oil by Rs. 180 , 

121 . The changes made in gift tax included (i) the raising 
kerosene oil hy Rs. 225 and aviation turbine fuel ( for 

of the basic exemption limit from Rs. 5 .000 to Rs. 20 , 000 , 
domestic airlines only) by Rs. 500) ; cooking gas wos made 

( ii ) the levying of a flat rate of 30 per cent of the value of 
costlier by Ra. 700 ner tonne. The recluction ner kilolitre 

the taxable gifts , ( iii ) the deletion of the provisions relating 
which was offrrtive from February 6 . 1986 was Rs. 100 for 

to the aggregation of gifts and (iv ) the withdrawal of certain 
retrol, Ps. 72 for high speed diesel and Rs. 90 for kerosene. 

exemptions like those relating to National Defenco Gold 
For cooking gas the reduction was Rs. 280 a tonne. 

Bonds. 1980 , gifts to spouses, gifts of policies of Insurance , 

gifts in the course of carrying on a husiness and gifts to , 
115. The ex- down prices of some of the non - ferrous 

any other person rip to a maximum of Rs. 500 . 
metals were meriodically revised taking into account the 
price, trends in the international markets. Appreciation of 

122 . In regard to capital gains taxation , the date of deter 
the dollar value and the country s overall requirements . 

mining the cost of acquisition of assets or its , fair market 

value was advanced from 1 - 1 - 1964 to 1 - 4 - 1974 And a uniform 
GOVERNMENT FINANCES 

scale of deduction at the rate of 50 per cent was prescrlbod 

for long- term carital gains from buildings and lands and 
116 . In the fiscal sphero , the highlights of the year 1985- 86 90 per cent for others . The limit for initial deduction was 
were the announcement of a long term fiscal policy which increased from Rs. 5 .000 to Rs. 10 , 000 Notified bondo 
would impart an clement of stability to the whole range issued by the Industrial Development Bank nf India and 
of fiscal measures, an unprecedented buoyancy in Central those issued by other notified public sector agoncice were 
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added to the list of investment outlets qualifying for examp 
tion from capital gains taxation under section 54 E of the 
Income Tax Act. The existing period oï one year tor pur 
chase of a residential house in cases where the capital gain 
aruse on tho sale of an old house was increased to two years , 
The Governaient was also empowered with a pre - emptive 
right to purchase high valued propertice which are offered for 
sale in the market at the price agreed to by the transferor. 


123, The surcharge on companies which was largely 
being deposited with the IDBI would be abolished from the 
assessment year 1987 - 88 along with the introduction of the 
New Funding Scheme. The now scheme, which replaces 
the Schomo of Investment Allowance , would allow 453essces 
deduction to the extent of 20 per cent of their profits if it 
is deposited with the IDBI or utilised for the purchase of 
plant and machinery . The abolition of sur -tax on Corporate 
income from the assessment year 1987 88 , envisaged in the 
LTFP, was postponed by one year on reventie considera 
tions. The rationalisation of the provisions relating to 
depreciation , disallowance of the practice of capitalisation 
of interest payment after the asset is first put to use and 
croation of a Venture Fund to promote indigenous techno 
logy were the other features of the Budget proposals relating 
to the corporate sector . 


State Budgets 1986 -87 

125 . Of the 22 Ştate budgets for 1986 -87 , 21 arc final 
budgets passed by the legislatures. The Jamnu and Kash 
mir Appropriation (No. 2 ) Act , 1986 was cnacted by the 
Governor of the State on March 25, 1986 . At 1985 - 86 
rates of taxation the State budgets reveal a combined deficit 
of Rs. 587 crores in 1986 - 87 against # gurplus of Rs, 844 
croſes in 1985- 86 . However , when allowance is made for 
additional resource mobilisation ( net of concessions ) of 
Rs. 380 crores and the State s share of R4, 43 crores in the 
Centre s additional tax collections in 1986 -87, the overall 
deficit gets reduced to Rs, 164 crores. 

126 . The Budget Estimates of States for 1985 -86 had 
anticipated an overall deficit of Rs. 100 crores after addi 
tional resource mobillaation . However, against a deficit of 
Rs, 1 ,438 crores in 1984 - 85 ( Accounts ) iho year ended 
with a surplus of Rs. 844 crores according to Revised 
Estimates , even after the exclusion from the capital ac 
count of the medium - term loans received by the State ! 
from the Centre for the clearance of overdrafts. This trans 
formation in the financial position of the States was due to 
a substantial transfer of resources from the Centre to 
the State reflecting partly the impact of the recom 
mentiong of the Eighth Finance Commission which 
raised the level of such transfers. In fact, 1985 - 86 was 
the first year when these recommendatings were implemented , 
According to budgets of the State , for 1986 - 87 , the net 
resources transforted to them in 1985 -86 were Rs. 17 ,716 
crores (RE ) registering a growth of 21 per cent over the 
Budget Estimate . The States benefited from the higher tax 
collections of the Centre , largor amounts of loan assistance 
and lncreased grants from it . 


Consolidated Position : Centre and States : 1986 -87 


124 . The introduction of MODVAT was a major measure 
to overhaul the system of excise taxation in order to reduce 
the cascading effect of multi-point excise levies and help in 
reducing costs and prices to consumers . Liberailsation of 
the excise . exemption scheme for small -scale industry and 
substantial help to domestic production of edible oils and 
Indigenous capital goods industry arc envisaged. The 
burden of proposals for raising revenue through increase 
in the excisc duty on certain consumer goods was intended 
to fall on the affluent sections of the society . Measures 
were proposed for providing incentives for import substi 
tution and export promotion , Proposals were also made 
to set up a new Mutual Fund as a subsidiary of the Unit 
Trust of India and to introduce another series of public 
Sector bonds with tax - free return . The acceptance in princi 
ple of modifications in the concept of budgetary deficit of 
the Central Government and the setting lip of overall mone 
tary . targets as recommended by tho Chakarvarty Committee 
on the Working of the Monetary System elaborated elsewhere 
in the Report, and the raising of the rate of interest on 
Provident Funds were among the other major highlights of 
the budget. 


127 . Data relating to the combined financial position of 
the Central and State Governments are presented in Table 
16 . The combined budgetary deficit of the Centre and the 
22 States is expected to be Rs. 3 , 814 crorca in 1986 -87 Tc 
cording a rise of Rs. 168 crores or 4 .6 per cent over the 
Revised Estimates and Rs. 398 crores Or 11 .6 por cent over 
the Budget Estimates for 1985 - 86 . ( The medium -term loan 
of Rs. 1 ,628 croreg given by the Centro to the States to 
clear their overdrafts is excluded from the capital disburgo 
ments of the former and the capital receipts of the latter ) . 


TABLE 16 COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CETITRAL AND 

STATE GOVERNMENTS : 1984 - 85 to 1986 - 87 


(Rs. croros) 


- - 


- - 


- - 


- - - - - - - - 


- - 


- - - 


1986- 87 


1984- 85 
(Revised 
Estimates) 


(Budget Fstirates) * 


Items 


Amount 


1984 - 85 1985- 86 

1985-86 
(Accounts) (Budgot (Rovisod Estimates ) 
Estimates ) - 
Amount 

rcentage 
variatlon 
over the 
Revisad 
Estimates 
of the 
previous 

year 
2 

3 


Percentage 
variation 
OVO the 
Budget 
Estimales 
of the 
provious 
year 


I. TotalReceipts (A + B ) 
A . Rovoque Recoipts 

of which ; T .ix Roceipts 
B . CapitalRecolpts 
II. TotalDisbursomonts ( A + B + C ) 
A . DovolopmontalExpenditure 

(a + b + c ) 
(A ) Rovonuo . 
(5 ) Capitol 
(c ) Loans and Advancos 


1 
66920 
45932 
35902 
20988 
72864 
46698 


66471 
45296 
35808 
21175 
71657 
46265 


73690 
50995 
40358 
77693 
77106 
47525 


79852 
53543 
17359 
26309 
8 .3198 
$2990 


+ 19 . 3 
-+ 16 . 6 
+- 18 . 00 
+ 25 . 3 
4- 14 . 6 
+ 13 . 5 


85456 
58296 
47027 

7160 
89 : 70 
54800 


+ 16 . 0 
+ 14 . 3 
--- 16 . 5 
+ 19 . 7 
+ 15. 8 
7- 15 . 3 


. 


27929 
11327 

7442 
er - - - - 


27676 
11383 

7 : 06 
- - - 


29735 
11441 
6349 


32632 
12934 
7474 


+ 16 . 8 
+ 14 . 2 
- 02 


34320 
13395 
7095 


+ 15 . 4 
+ 17. 1 
7- 11 . 6 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(979 II - 48 3 ( ii ) ] 


AITH 17 77492 : 7097 22, 1986/491470T 1, 1908 


4737 


1652 


1750 


335 


- - 


- 


- 


TABLE 16 - COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL AND 
STATE GOVERNMENTS : 1984- 85 to 1986 -87 ( Concld.) 

(Rs. croros) 
3 

4 . 56i 
B . Non -Developmontal Expenditure 23646 13393 27913 6 8321 + 19 , 8 32442 + 16 . 2 

( a + b + c ) 
( a ) Rovonuo 

21978 21683 

25926 26149 

+ 19 . 0 29851 + 15 . 1 
(b ) Capital 1308 1374 

+ 33 . 8 2161 + 30 . 8 
( c ) Loansand Advancos 

360 336 

422 + 17 . 2 

430 + 28 . 4 
C . Othors 

2520 1999 1668 2187 - 13 . 2 2028 + 21 . 6 
III. Ovorall Surplus ( + ) or 

- $ 944 -- 5186 - - 3416 - - 3646 

- 3814 
Doficit ( - ) (I- II ) 
Notes: 1. Data in copo : tof Statos rola to to 21 final budgots and tho intorim budgot for Jammu and Kashmir . Further , the data 

do n ’ t covor Union Torritories with logislatures. Figuros for Nagaland and Jammu and Kashmir for 1984 -85 

(Accounts ) relate to Rovised Estimatos . 
2 . Other disbursemonts comprise dischargo of internal and oxternal clobt, compensation and assigrmonts to Iccal tickies krd 

Panchayati Raj Institutijns, appropriation to contingency funds and not remittances and aro adju :ted for difference in the 
figures of ropayments of loans by State Governmonts to ContralGovernmen given in their rospoctive budgets . 

Includo, o.fects of budget proposals. Post -budgel taxchangos 210 nottaken into account, 
128. Aggregato receipts of the Centre and the States aro Rs. 5,772 crores Or 6 . 9 per cent over the revised estimatos 
expected to reach a lovel of Rs. 85 ,456 crorog in 1986 -87 and Rg. 12 , 164 crores or 15 . 8 per cent over the Budget 
registering a rise of 16 . 0 per cent over the Budget Estimates Estimates for 1985- 86 . An allocation of Rs. 22, 300 crores 
of Rs. 73,690 crores and 7 . 0 per cent over tho Revised for the Central Plan for 1986 - 87 has been made indicating 
Estimates of Rs. 79,852 crores for 1985- 86 . Their revenue a large increase of Rs. 3 ,800 crores or 20. 5 per cent over the 
receipts (Rs. 58,296 crores ) and capital receipts (Rs. 27, 160 Budget Estimates and Rs. 2 , 206 crores or 11. 0 per cent 
crores ) will go up in 1986 -87 by 14 , 3 per cent and 19 . 7 over the Revised Estimates for 1985- 86 , In the first two 
per cent respectively , over the Budget Estimates of the years of the Seventh Plan over 40 por cent of the Seventh 
previous year. Following the fiscal reforms initiated last Plan outlay would thus be provided for in real terms ( at 
year collection from major Central taxcg robe by 22 per 1984-85 prices ) . The total Plan outlays for States and 
cent in 1985- 86 (RE ) Over those in 1984 -85 ( Accounts ) Union Territories for 1986 - 87 have been fixod at Rs. 15, 880 
which was the highest increase in a decade . Direct taxes 

crorey and Rs. 872 crores , respectively . indicating increases 
cxcceded the Budget Estimates by about 15 per cent. In 

of 21 per cent and 36 por cent, respectively , over the corres 
come tax collections from non -corporato tax payers went ponding Revised Estimates for 1983- 86 . There is a larger 
up by 36 per cent over the Budget Estimates. Both the 

percentage increase in the allocations for poverty allevia 
Centre and the States benefited from this unprecedented 
rise in collections. The Centres share of taxes 

tion programmes in 1986 - 87 , 

incroascd 
by 19 per cent and that of States by 30 per cent over 
1984-85 (Accounts). While this buyonancy could continue 

Market Borrowings 
in 1986 - 87 also , it may not be as pronounced as in 

130 . During the fiscal year 1985 -86 , the Central Govern 
1985- 86 . The Central Budget assumes that at 1985- 86 rates 

placing an 
of taxation , additional gT088 tax receipts in 

ment entered the market elght times - - twice 

1986 -87 
would be 7 . 2 per cent higher than those in 1985- 86 ( RE ) . 

amount of Rs, 500 crores each initially favour of the Reservo 

Bank of India — and borrowod a groby Amount of Rs. 5 , 764 
There is practically no additional resource mobilisation by 

crores . After providing for a repayment of Rs. 663 crores 
the Centre on the direct tax side. Total receipts from direct 

on loans maturing during the year ( including the 3 per cent 
taxes as a proportion of total tax revenues are oxpected 

Non - Terminable Loan 1986 - 87 which the Government hag 
to decline from 20. 2 per cont in 1983- 86 (RE ) to 19 .0 per 
ccnt in 1986 -87 (BE ) . In the additional mobilisation 

decided to repay ) , the net recoipts from market borrowings 
of 

amounted to Rs. 5 , 101 crores recording a gubstantial increase 
resources of Rs. 467 crores through indirect taxes proposed 

of Rs. 1 , 001 croreg or 24 , 4 per cent over those of the preced 
hy the Centre 1 predominant share (Rs. 407 ciores or 87 

ing year ( Table 17 ) . The gross market borrowing of 
per cent) is from customs. As a result the not transfer of 

Rs, 5. 764 crores was made up of cash subscription of 
resources to the States on account of the share in the ad 

Rs. 3 , 554 crores and conversion of Rs. 210 crores. As in 
ditional tax efforts in only around Rs. 40 crores, 

the previous two years, the Contral Government s net 
129 . Aggregate disbursements of the Centre and the States market borrowings were in conformity with the budget 
are expected to be Rs. 89,270 crores indicating a rise of estimates . 
TABLE 17 – MARKET BORROWINGS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS , LOCAL AUTHORITIES AND INSTI 
TUTIONS SPONSORED BY CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS — 1984-85 AND 1985 -86 FISCAL YEARS 

(Rs. crores) 


- 


Ropaymonts 
( TotalMaturitios) 


1984 - 85 


1985 - 86 


GrossMarket 
Borrowings 
1984 - 85 1985 - 86 
4591 5764 
1301 

1414 
5892 
1309 

1644 
1080 


491 
529 
1020 

92 


663 
441 
1104 
177 
569 


NotMarket 

Borrowings 
1984 -85 1985- 86 
4100 

5101 
772 973 
4871 6074 
1217 1467 
682 


7178 


1311 


398 


742 


1 . Contral Govornmont 
2 . State Governments 
3 . Total Govornment Borrowings (1 + 2) 
4 . Inititutions sponsorod by Central Governmont 
5 . Inštitutions sponsored by State Governments (In 

cluding Local Authorities) 
6 . Total Institutions Borrowings (4 + 5 ) 
7 . Aggrogate Market Borrowings ( 3 + 6 ) 
1086 G1/86 _ 20 


2389 


746 


. 


2955 
10133 


490 
1510 


1899 
6771 


2209 
8283 


8281 


1850 
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131, Gros , borrowings of the State Governments during The Government of India s total gross borrowings so 
1985 -86 amounted to Rs. 1,414 crords of which Rs. 1, 189 

far 

during 1986 - 87 inclusive of this floatation are Rs. 2 ,640 
crores was through cash subscription and the balance of crores or 41.6 per cent of the budgetcd gross amount for 
Rs. 225 crores was by way of conversion . The States not 1986 -87. 
rurket boſrowings of Rs. 973 crores after taking into ac 
count the repayment of maturing loane (Rs. 441 crores) 
wore larger by Rs. 201 crores Or 26 . 0 per cent than in . Coupon Rates on Central Government Loans 
the previous year. Gross borrowings during 1985 - 86 by 
local authorities and institutions sponsored by Central and 
State Governments were placed at Rs. 2 , 955 crores. After 135 . The conscious policy stance to raise the coupon rates 
the ropayment of maturing loang ( Rs, 746 crores ) their on Central Government loans observed in recent years conti 
net borrowings amounted to Rs. 2 ,209 crores showing a riso nucd in 1985 -86 . During 1984-85, long -dated securities with 
of Rs. 310 crores or 16 .3 per cent over the 1984 - 85 level. a malurity of 30 years were introduced for the first time 
The total net Government borrowings., ( Centre and States ) with a coupon rate of 10 . 50 per cent. In 1985 -86 similar 
As a proportion of gross domestic product at current market securities were floated but at a higlier coupon rate of 11 . 50 
prices formed 2 .5 per cent in 1985- 86 as against 2 .3 per per cent. An increase of 1 . 00 to 1. 24 percentage points 
cent in 1984-85. The net receipts from total Goverament was provided for in the rates on other maturities comparable 
borrowings financed 18 .8 per cent of the Plan outlay in with those of 1984 - 85 in keeping with the spirit of the re 
1985- 86 as against 16 .0 per cent in 1984 -85. 

commendations of the Report of the Chakravarty Commit 
leo . In the first tranche of loans floated in 1986 -87, the 
rates on 5 year, 10 year and 20 ycar loans were fixed at 

10 .00 per cent, 10 . 50 per cent and 11. 50 per cent, respectivo 
132 . Apart from market borrowings discussed above , the ly , as against 9. 00 per cent. 9 . 50 per cent and 10 .50 per 
Centre and States borrow through other sources such as cont, respectively , in 1985-86 . 
provident funds and unwall savings . The net additions to 
internal debt and other liabilities of the Centre and States 
in 1985- 86 amounted to 10 . 3 por cent of GDP as against RBI s Support to Central Loans 
9 .0 per cent in tho previous year. 

136 . As mentioned in the last year s Annual Report, along 

with the steady increase in tho market borrowing programme 
133 . During the Sixth Five Year Plan the annual increase of the Central Government, the Reserve Bank s support to 
in net market borrowings by the Contre wag 32 , 7 per cent, The Central Government loans was also incitasing over the 
11. 6 per cent, 30 .8 per cent, 5. 2 per cent and 2 .4 per years with serioug implications for reserve money creation 
cent in 1980 -81, 1981-82, 1982 -83, 1983 - 84 and 1984 -85, and money supply in thic economy. Loans taken up by 
respectively . As stated earlier , in 1985- 86 net market borrow Reserve Bank reached a maximum of 43 . 1 per cent of the 
ings amounted to Rs. 5 , 101 crores , a rise of 24 .4 per cent total in 1980 -81 ; this proportion came down to 38 .6 per 
over those in 1984 -85 and as proportion to GDP workod cent in 1981-82 and 25. 2 per cent in 1982 -83 . But it rose 
out to 2 . 1 per cent . The Central budget for 1986 - 87 has 10 30 . 5 per cent in 1983 - 84 and 35 . 9 per cent in 1984 - 85 . 
aspunxd net market borrowings of Rs. 5 ,300 crores , a risc In 1985- 86 however , the proportion came down to 6 .4 per 
of 3 . 9 per cent over the previous ycar. On the assumption cent ( Table 18 ) . RBI support to dated securitios in 
of a 10 per cent rise in GDP in 1986 - 87, net market 1985- 86 was low at Rs. 367. 9 crores . This is on the basis 
borrowings would form 2 .0 per cent of GDP at current of book value . However , on the basis of face value. The 
market prices as against 1.6 per cent indicated in the Long RBI s boldings of duted securities would show an increase of 
Term Fiscar Policy based on Seventh Plan projections . 

Rs. 604 . 0 crores. The hike in coupon rates and the intro 

duction of a 30 - year loan with the highest interest rate till 

then , viz . , 11 . 5 per cent, referred to carlier , might have 
134 . During the financial year 1986 -87 , the Central assisted in the raising of larger resources from the market. 
Government entered the market for the first time on May Of the total amount of loans floated , the proportion account 

12 , 1986 with the issue of three loans, viz ., 10 per cent ed for by those carrying the highest coupon rate , viz ., 11, 5 
Loan , 1991, 10 . 50 per cent Loan , 1996 , and 11 . 50 per per cent, was 72 .4 per cent in 1985 - 86 as compared with 
cent Loan , 2006 on a cash -cum -conversion basis and raised 38 .2 per cent in respoct of the loan carrying the highest 
An aggregate amount of Rs. 1 ,320 crores . The Central rate of 10 . 5 per cent in 1984 -85. It should be added that 
Government approachod the market for the second time on the Statutory Liquidity Ratio for bank , was raised from 
July 14 , 1986 with two loans, viz ., 10 .20 per cent Loan , 36 . 0 per cent to 37 .0 per cent during 1985 -86 alongside 
1993 and 11. 50 per cent Loan , 2006 ( second issue ) for a stricter enforcement of SLR maintenance on a daily basis . 
notifiod amount of Rs. 1, 200 croros on a cash - cuin - conversion Though RBI support to dated securities in 1985- 86 was 
basis . With the right to retain 10 per cent excess subscrip lower in 1985- 86 net RBI credit to Central Government at 
tion over the notified amount, the Central Government rais Rs. 6 .469. 2 crores in that yoar was higher than the amount 
ed Agtong amount of Rs. 1 , 320 crore , from this floatation , R 6 , 054 , 9 crores in 1984- 85 , 


TABLE 18 _ BUDGETARY DEFICIT , MARKET LOANS AND RBI S SUPPORT 
TO MARKET LOANS OF THE CENTRAL GOVERNMENT (1983 -84 to 1986 -87) 


1983 -84 
(Accounts) 


1984- 85 
(Accounts ) 


Items 


1985 - 86 

(Budgot 
Estimatos) 


(Rs. crores) 
1986-87(a) 

(Budget 
Estimates ) 


1985 . 86 

(Rovised 
Estimates) 

57 


- 


- - 


- . 


- - - - - - - 


6 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


-- - 


Ya 


- 


- 


- - - - 


- - - 


. 


- 


- 


- - 


- - - 


1 . Rovenue Account 

(a ) Rovenuo 
(6 ) Expenditure 
(c ) Surplus ( + )/Dolicit (- ) 


20492 .6 

20890 . 2 
-- 2397 .6 


24383 . 7 
27881 . 2. 
- 3497 . 5 


27116 . 5 
32717 . 8 
— 5601 . 3 


29021 . 3 
34961. 5 
_ -5940 . 2 


31400 . 2 
38273. 8 
- 6873 , 6 


(HTTII - 


3 ( ii ) ] 
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- 


L - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


I 


- 


- - 


- - 


- - - 
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(Rs. Croros) 


3 


6 . 9 


2 . CapitalAccount 
( a ) Rocoipts 

15861 . 0 17768. 3 

20562. 7 23610 . 5 24896 . 8 
(6 ) Disbursoments 

14880 . 6 (b ) 18018. 6 

18577 . 6 

22160 . 7 (c ) 21673 , 0 
(C) Surplus ( + )/Doficit ( ) 

+ 980 . 4 (b ) - 250 . 3 7- 2285 . 1 - - 1449 . 810 ) + 3223 . 8 
3. Total Receipts [1(a ) + 2 (2)] 

30353 . 6 42152 . 0 47979 . 2 52631 . 8 56297 . 0 
4. Overall Surplus ( + )/Doicit ( - ) . 

- 1417. 2 (b ) - - 3747 .8 - 3316 . 2 -- -4490 . 4 (0 ) — 3649 . 8 
5. (4 ) as Porcont ( 3) 

3 . 9 8 . 9 

8 . 5 

6 . 5 
6 . GrossMarket Loans 

4381 . 7 4583 . 7 5754 . 0 5763 . 0 

5350 . 0 
7. (o ) as porcent of (3) 

12 . 1 10 . 9 12 . 0 10 . 9 

11 . 3 
8 . RBI s holding ; ofJated securities 

1338 . 1 1644 . 0 367 . 9 

307 . 9 
( increase ) * 
9 . (8 ) as percentof(6 ) 

30 . 5 

35 . 9 - 6 .4 

6 . 4 
N >tos: (u ) nilule ; o lots of bulgot proposals andexcludesthosoof post-budguttax charts 

(b ) Cx- ludos Rs. 400 crores of laas given to State Governments to clear thoir overdrafts as on March 31 , 1983. 
( -) exulu lo ;Rs. 1,528 Crocos of in , liun - term lyingivo.1 to Stato Gwerudonts on October 1, 1985 unclor the overdraft regu 

lation scheme. 
* Onbook valu basis, . cording to the records of the RBI. 


- 


- - 


- - - - - - - 


- - 


- - - - - 


National Rural Development Ponds (Second Issuc) 

137 . Details of resource mobilisation through bonds, certi 
ficates and deposit schemes are given in the following para 
graphs. National Rural Development Bonds ( Second Isslo ) 
were put on tap from July 7, 1983 with a sturity period 
of 3 ycars and carrying an interest rate of 7 . 5 per cent. 
As in the casc of the 7 - Year National Rural Development 
Bondy introduced on July 9 , 1979 , these bonds were intend 
ed to provide an investment facility to persons desirous of 
availing exemption from capital gains tax On ransfersale 
of assets . The Budget for 1986 - 87 has assumed 1 receipt of 
Rs. 20 crores from the sale of the 3 - Year honcs . The total 
Outstandings since inception from the sale of 3 - Year bonds 
amounted to Rs. 89 crores , as on June 30 , 1986 , and of 
7 - Year Bonds to Rs. 183 crorcs . 


exemption upto Rs. 25, 000 from wcaith tax is exclusively 
provided for those deposits . The Budget for 1986 - 87 has 
estimated an accrual of Rs. 200 crores from these deposits . 
The subscriptions to these deposits siuce inccption wero 
placed at Rs, 58 .7 crores as on April 18, 1986 , as against 
the target of Rs. 500 crores fixed by the Government over 
a jyriod of time. The LTFP indicated the outline of a 
National Deposit Scheinc ( New Series ) ior public discussion . 
The proposal has since been referred to the Study Group 
on Progressive Taxation of Expendilure for further 
examination . 


National Savings Certificates 


141. Thc Şix - Year National Savings Cortificates - - VI and 
VII Issues — which have been on tap from May 1, 1981, 
have become increasingly popular and attractive due to 
high return and liberal benefits under Incomc- Tax Act and 
Wealth Tax Act. Investment in these certificates qualifles 
for deduction from taxable income along with other financial 
assets up to a maximum of Rs. 40 , 000 under Section 80 - C 
of incoine Tax Act and interest on these certificates also 
qualifies for exemption up to Rs. 7 ,000 along with interest 
earned on other specified investments under Section 80 - L 
of the Income Tux Act. In addition , wcalth tax exemption 
up to a ceiling of Rs. 5 lakhs along with other specified 

sels has been provided. The trend of higher collections 
from the sale of these certificates continued during 1985 - 86 . 

The total collections during 1985 -86 ( April - -March ) 
amounied to Rs. 3 , 155 crores as compared with Rs. 2 , 598 
crores in 1984 -85 . 


Social Security Certificates 

138 . Social Security Certificates were introduced on June 
1, 1982 to mobilise private savings for public use , especially 
from small savers. The rate of interest works out to 
11. 3 per cent per annum ( compounded half yearly ) . The total 
subscription to Social Security Certificates arounted to 
Rs. 17 . 5 crores, as on March 31, 1986 , 
Capital Investment Bonds 

139 , Capital Investment Bonds were put on tap irom June 
28 , 1982. These bonds have a maturity period of ton years 
and carry interest at the rate of 7 . 0 per cent per annum . Tho 
Budget for 1986 - 87 has taken credit for Rs. 60 crores from 
the sale of these bonds. The outstanding receipts from the 
sale of these bonds since inception were Rs. 162. 4 croros as 
on June 30 , 1986 . 
National Deposit Scheme 

140 . The National Deposit Scheme having broadly the 
samo features of long- term time deposits with banks was 
Ttroduced on July 30 , 1984 for mobiliging additional resour 
ces for public investment. The deposits under tlic schems are 
for a period of four years and carry interest at 10 .50 per cent 
per annum . These deposits carry exclusive wealth tax and 
income- tax benefits. Interest from these deposits is eligible 
for an exemption upto Rs. 2 , 000 in addition to the exemp 
tion into Rs. 10 .000 ( inclusive of Rs. 3 , 000 for income 
from Unit Trust of India ) now available under Section SOL 
of the Income Tax Act. Besides the consolidated exemption 
limit of Rs. 5 lakhs in respect of all the assets , an additional 


Overdrafts of State Governments 


142 . The persistence of overdrafts of State Governmente 
11as been commented upon in the previous Reports. With 
a vicw to bringing about financial discipline the Centrs 
advised the States on February 4 , 1985 to restrict their un . . 
authorised overdrafts in fiscal 1984- 85 lo the level of 
Rs. 1 , 808. 83 crores reached og January 28 , 1985 by 
17 States. The Statewise limits on overdrafts were also 
fixed at the levels outstanding as on that date . The States 
were further advised that in case the overdraft exceeded 
the level already reached on January 28 , 1985 and continued 
for more than seven working days, the Reserve Bank would 
stop payments in respect of the concerned State. In fact 
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the Reserve Bank stopped payments of two State Govern 

CAPITAL MARKET 
ments in February and April 1985. The level of overdrafts 
declined to Rs. 947 . 66 crores on the last working day of Capital Issued and Raised 
March 1985 in respect of 11 States . It had been Rs. 257 ,57 
crores on account of 8 States on March 31, 1984. The 

143. The capital market was quite buoyant during greater 
outstanding overdrafts which stood at Rs. 351. 25 crores in part of 1985-86 but experienced a temporary setback after 
respect of 7 States as on June 27 , 1985 were cleared with presentation of the Union Budget for 1986 -87. New capital 
Central assistance . However , the overdrafts reanneared in 

issues by non -Government public and private limited com 
July 1985 and reached a peak , for 1985- 86 , of Rs. 935. 74 
cores on July 24 , 1985 in respect of 9 States . They came 

panies at Rs. 1,527 .9 croros in 1985- 86 were higher by 
down to Rs. 311,25 crores in respect of 5 States at the 

14 .3 per cent than the issues of Rs. 1, 336 . 5 crores in 1984 -85, 
ond of September 1985. Under the scheme evolved for Equity issues more than doubled while debentyre issues 
the regulation of overdrafts , on October 1 , 1985 the Cenire dcclined by 22.6 per cent. Furthor, during the year, thres 
cxtended medium - term loans of Rs. 1 .628.01 crores to 

public sector companics in the power and telecommunications 
17 States equal to 90 por cent of their overdrafts outstanding sector issued bonds for an amount of Rs. 265 crores lo 
as on January 28 , 1985 . The Centre also advised the Stato terms of the guidelines issued by the Government of India 
Governments that thercafter they should not have any in September 1985 . 
overdrafts with the Reserve Bank and that in case any over 
draft appeared in any State Government account and 

144. Provisional data indicate that capital rajscd (paid -up ) 
remained boyond 7 continuous working days the Reserve by non -Government public and private limited companies 
Bank would stop payments on that account. It is indeed exclusive of bonus shares during 1985- 86 amounted to 
gratifying to record that the States have abided by the Rs. 934. 5 crores . As compared with Rs. 858 . 3 crores in 
requirements of the scheme. 

the previous year , this shows an incrcage of 8 .9 percent. 


227. 46 


TABLE 19 ; CAPITAL ISSUES AND CAPITAL RAISED BY NON -GOVERNMENT COMPANIES 
(Public and Privato ) 

(Rs. Croros) 
Capital Issuos 

Capital Raised * (Paid up ) 
Socurilios 

1984- 85 1985 -86 1984- 85 

1985 -864 
(Rovisod ) ( Provisional) 

(Rovised ) (Provisicral) 
Equity Sharos 

385 . 87 793 . 15 

242 . 75 
Prcofrenco Sharos 

4 . 86 2 . 46 1 . 93 

2 . 87 
Dobenturos 

945 . 74 732 . 28 613 .61 

704 , 19 
(i) Convortiblo 

164 . 88 57 . 81 n . a , 

2 . 8 . 
( ii) Non -convortiblo 

780 . 86 674 .47 

n . 4 . 

1 . 8 . 
Total 

1 , 336 . 47 1 , 527 . 89 

858 . 29 

934 . 52 
* Data rolate to capitalraised undor consonts/acknowlodgomonts granted by the Controllorof Capital Issues and are exclusive of bonus 

issues . 
1 .8 . : notavailablo 
Note : E factivo February 23, 1985 the oxomption limit orsdeking consonts /acknowledgmonts for capital issuos was raisod from Rs. 30 

lakhsto Rs. 1 crore. Honce the data relatirs to 1984 -85 aro not strictly comparable with those for 1985 -86). 
Source : Tho Controllor of Capital Issuos,Ministry of Financo , Governmont of India . 


Assistance by Financial Institutions 


145 . According to provisional data . assistance sanctioned 
and disbursed during 1985- 86 ( April - March ), by the all 
India financial institutions (viz ., IDBI, IFCI, ICICI, IRBI, 
UTI , LIC and GIC and its subsidiaries ) aggregatod 
Ro. 6 , 349. 8 crorcy and Rs. 4 , 293. 2 crores, respoctively . 
This shows a rise of 20 . 0 per cent in sanctions and 36 .6 
per cont in disbursments over the preceding year . The 


steep rise in disbursements by the all -India financial insti 
tutions and in capital issues during 1985- 86 points to the 
increased tempo of industrial investment. This tempo is 
likely to be maintained in 1986 -87 as the consents / acknow 
lodgement granted by the Controller of Capital Issues in 
1985-86 were as much as Rs. 3,055 crores representing an 
increase of 80 per cent over the level of Rs. 1,699 crores 
in 1984 -85 ( Table 20 ). 


TABLE 20 : CONSENTS /ACKNOWLEDGMENTS GRANTED BY THE CONTROLLER OF CAPITAL ISSUES TO NON 

GOVERNMENT COMPANIES 
(Public and Privato ) 

(Rs. Croros) 
1983- 84 1984- 85 

1985 -86 
1 . Equity and Proforonco (a + b ) 

319 . 46 

779 .53 

1, 066 . 31 
( ) Initial 

192 . 09 557. 27 

645 . 48 
(b) Furthor 

127 . 37 222 .26 

420 . 83 
2 . Dobonturos 

609 . 36 919 , 55 

1 , 989 .01 
Total (1 + 2) 

928 . 82 1 ,699 . 08 

3 ,055 . 32 


Note : Effootivo Fobruary 23 , 1985 the oromption limit or socking consonts /acknowledgements for capital issues was raisod from Rs. 50 

lakhs to Rs. 1 croro . Honce the data relating to 1984- 85 are not strictly comparable with those for 1985-86, 


ca . 
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Policy Changes 

As in the case of non - convertiblo debentures, the buy -back 
146 . The Union Budget for 1986 - 87 contained proposals 

lacility has been allowed in the case of theic bonds . Further , 

these bonds are transferable by endorsement and delivery . 
designed to strengthen the capital market and improve in 
Vestment environment. Theso included creation of a new 

Equity Prices 
mutual fund in the public sector as 4 subsidiary of the 152 . Equities ruled buoyant on major stock exchanges 
Unit Trust of India 10 provide an additional investment 

during the greater part of 1985 - 86 . Equity prices which 
channel for small investors . 

rose sharply following presentation of the Union Budget 
147. The long term fiscal policy announced by the Govern . 

tor 1985-86 , gained considerable speculative momentum in 
ment of India has entrusted the IDBI with the responsibility 

Junc and July and reached a new peak level towards mid 
of administering the Venture Capital Fund and mobilising 

August , despite various rcgulaiory measures taken by the 
funds for long term development purposes. With this view , 

Stock Exchange authorities to curb the speculative 
certain fiscal concessions including exemption from capital 

build - up . Later , on persistent unloading of shares 
gains tax under Section 54 - E of the Income Tax Act have 

by financial institutions like UTI. a downward trend 
been extended to IDBI. 

set in which continued upto . November owing 

mainly to market uncertainties . A firm trend re 
148. The Unit Trust of India Act, 1963 was amanded to emerged after the apnouncement of the long term fiscal policy 
widen the scope of operations of the Trust. The amended n December 1985 and prices scaled a new peak in mid Feb . 
Act enables UTI to undertake direct lending, acquisition / salo ruary 1986 . The downward trend , which was in evidence 
of immovablc property , leasng bills rediscounting merchant following presentation of the Union Budget for 1986 -87 con 
banking, etc ., and also facilitates extension by UTI of tinued up to end of June , exceptiag for short spells of re 
investment / fund / portfolio Management services to non covery . From the last week of March to mid -April « quity 
resident Indians. 

prices firmed up initially following the Government s assu 
149. The Industrial Development Bank of India (Amend 

rance to reconsider some of the budget proposals which had 

dampened the market sentiment and later following modifi 
ment ) Bill, 1985 which was passed by the Lok Sabha 

cutions in certain Budget proposals , especially tho one to 
provides for incrcasing IDBI s authorised capital and enlarg 
ing the scope of the definition of Industrial concerns under 

restore the provision of exempting 60 per cent of inter -cor 
the IDBI Act so as to extend assistance to modern industrial 

porate dividend from income tax Reflecting these trends, 
activities, services sector and for ancillary activities taken 

the Reserve Bank s all- ndia Index nunbor of ordinary share 
up by small entrepreneurs. It also covisages strengthening 

prices (1980 - 81 = 100 ), which stood at 164. 4 in the week 
the institution - building role of IDBI. 

ended March 30 , 1985 rose to 247 .0 in the week ended 

August 10 , and dipped to 211 . 6 in the week ended Novom 
150 . During 1985 - 86 , the Government took several steps : ber 9 , The index , after rising sharply in December 1985 and 
to strengthen and diversify the capital market. These January 1986 , reached a new peak of 268. 1 in the week 
included introduction of the Employees Stock Option Scheme onded February 15, 1986 . Thereafter the index started dec 
to give employees of public limited companies a share in Ilning and touched 237 .9 in the week ended March 22. Later 
cquity capital of their companies , introduction of a new the index fluctuated between 230 . 5 and 248.6 and stood at 
instrument named Cumulative Convertible Preference ( CCP ) 240 . 0 in the last woek of Juno. 
share for raising capital for purposes of modernization , 
expansion and establishment of new units, and announco 

DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR 
ment of guldelines for issue of bonds by public sector 

Balance of Payments 
undertakings . 

153 . Balanço of payments Cala for the fiscal year 1985- 86 

are not yet available. However, the much smaller increase 
151 . The new scheme of public sector bonds is aplicable 

in foreign exchange reserves during 1985- 86 as compared 
to Government corporate bodies in the power and telecom 

with that in 1984 -85 and the substantial widening of the trade 
munication sectors and such other sectors as may be notified 

doficit during 1985- 86 according to the data released by the 
by the Government of India . The bonds can be issued both 

Directorate General of Commercial Intelligence and Statis 
by existing and new corporate undertakings . The interest 

tics (DGCI& S ), indicate that India s external payments posl 
rate on the bonds will be determined by the finance ministry 
and interest can be cither non - cumulative or cumulative . 

tion which had shown & marked improvement in 1984 - 85 
The maximum interest rate is fixed at 14 per cent per annum . 

came under strain during 1985 - 86 , During the fiscal year 
The face value of the bonds , which will be listed on the 

1985 - 86 , the foreign exchange reserves ( SDR , , gold and 
stock exchangos . can be Rs. 500 or Rs. 1 ,000 . The honds 

foreign exchange) ronc by Ro. 577 crores that is , by less 
will not normally be redeemable before the expiry of 7 years 

than one half of the increase of Rs. 1, 271 crores during 
nor will the redemption period exceed 10 years . These 

1984 -85. Excluding the repayments of Rs. 253 crores to tho 
hands will be exempt from wealth tax without any limit . 

IMF, reserves would show an increase of Rs. 830 crores 
There will be no deduction of tax at source from the interest 

during 1985- 86 , as against a rise of Rs. 1. 201 crores during 
which accrues to the investors in these bonds; the incomo 

1984 - 85 ( excluding the net drawings of Ro, 70 crorcs from 
by way of interest from these bonds will be entitled to 

the IMF ). Table 21 presents India s foreign exchange reserves 
exemption under Section 8OL of the Income Tax Act, 1961. 

and IMW drawings and repurchases, in recent years . 
TABLE 21 — INDIA S FOREIGN EXCHANGE RESERVES 

Gross. Ropur Not 

Drawings chases * Drawings 
Foreign Exchango Roserves 

from the from the ( SLR 

IMF under IMF (SDR millions ) 
End of the month 

SDRs (in SDR * * Gold Foreign Total CFF and millions) ( 6 - 7 ) 
millions) (Rs. lakhs) (Rs, lakhs) Exchango (Rs. lakhs) EFF (SDR 

(Ks. lakhs) (Col. 

millions 

. 2 + 3 + 4 ) 
2 3 

4 **** * * 
March 1984 

216 . 4 248, 24 225, 58 5497 ,85 5971,673966 ,00 66. 50 3899 . 50 
June 1984 

330 . 8 382 ,05 225, 58 5712 ,18 6319,81 4166 . 00 99 . 75 4066 .25 
March 1985 

146 . 5 180 , 50 245, 78 6816 , 78 7243 , 06 4166 . 00 199 . 50 3966 . 50 

303 . 7 
Juno 1985 

376 ,89 246 ,67 6679 ,80 7303,36 4166 . 00 251 . 50 3914 . 50 
: 
March 1986 

115 . 1 161, 40 274 ,28 7384, 35 7820, 03 4166 . 00 397 . 25 3768 . 75 
Juno 1986 

126 . 9 186 , 40 274,28 7084 , 91 7545 , 45 4166 .00 4 66 . 00 3700 . 00 
Nors : Gross drawings, ropurchasos and not drawings arc from August 1980 when tho ( IT drawing was made 

Ropurchases under CPF and EFF . 
* * At Rupoo -SDR exchango rato at the end of respoctive months, 
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154. In SDR terms, India s foreign exchange reserves number of foreign tourista arrivals was higher by 9 per cent 
amounted to SDR 5 , 728 million at end -March 1986 , and during 1985 -86 ag against a decline of 11 per cent in 1984 - 85 , 
showed a decline of SDR 276 million in 1985 - 86 , as against Payments on account of foreign travel, transportation and 
an increase of SDR 696 million in the previous year . Exolud miscellaneous items also would have shown an upward trend . 
ing capital transactions with the IMF referred to above , 
these reserves would show ü fall of SDR 78 million in External Assistance and Bilateral Transactions . 
1985 -86 as compared with a rise of SDR 629 million in 
1984 -85. 

163. The rising trend in grosg external assistance in nomi 

niul terms noticed in recent years continued in 1985- 86 . 
Merchandisc Trado 

During 1985- 86 (April-March ) it amounted to Rs. 3 , 165 

crores and was higher by Rs, 811 crores than in 1984 -85. 
155. According to provisional data released by the DGCI& S The amortisation payments on external debt at Rs. 737 crores 
the trade deficit during the fiscal year 1985 -86 widened were also higher than those of Rs. 647 crores in 1984 - 85 . 
sharply to Ks. 7, 951 CrOrcs from Rs. 5 , 188 crores during Consequently , the net inllow of external assistance ( net of 
1984-85. The decline in exports and a sharp rise in imports repayments ) during 1985 -86 was Rs. 2 ,428 croreg as against 
caused this marked deterioration in trade bulance . 

Rs. 1, 707 crores in 1984-85. In terms of U . S . dollars the net 

inflow of foreign aid in 1985 - 86 wag U . $ . $ 1, 984 million as 
156 . Exports at Rs. 10 ,420 crores recorded a decline of compared with U . S . $ 1, 436 million in 1984 - 85 . The transac 
7 . 8 per cent as against a riso of 20 .2 per cent during the tions with bilateral account countries during 1985- 86 reseulted 
previous year. An important contributory factor for the in a net outilow of Rs. 166 crores as against an inflow of 
decline of cxports was the sharp drop in exports of crude Rs. 195 crores in the previous yeur . 
oil fron Rs. 1 ,563 crorcs during 1984 - 85 to Rs. 135 crores 
in 1985- 86 reflecting the further development of domestic Acciclions under NR ( E ) R and FCNRA Schemes 
raining capacities . 

164 . Inflows from non -resident Indians into deposit ac 
157 . The non - crude oil exports showed an increaso , albit 

counts under the Non -Resident ( External) Rupec Accounts 
modest, at 5 .7 per cent as compared with a growth rate of 

Scheme were lower during 1985 - 86 than in the previous year , 
17 , 5 per cent achieved in 1984-85. Io SDR terins, non -oil 

but were substantially higher under the Foreign Currenly 
exports fell by 2 . 4 per cent 18 compared with an increase of 

Non -Resident Accounts Scheme. The accrctions under the 
7 .7 . per cent in 1984 - 85 . The growth in India s exports has 

NR ( E ) R Scheme ( excluding the estimated interest element) 
to be seen in the broader context of world trado: exports in 

are estimated at Rs. 281 crores during 1985- 86 as compared 
SDR terms of the group of non -oil exporting countires from 

with Rs. 354 crores during 1984 - 85 . The nct inflows under 

the FCNRA Schemc during 1985- 86 ( April - March ) werc 
the group of developing countries in fact dropped more 

Rs. 1 , 151 crores as againyt only Rs. 275 crores in 1984 - 85. It 
sharply from a risc of 17 per cent in 1984 to les , than ono 

is noteworthy that the dramatic rise in inilow in 1985 - 86 
per cent in 1989, following the slowing down in the growth 

and taken place despite the lowership of interset rates on 
of some of the major economics as well as intensification of 

FCNRA deposits twice during the year. The large inflow 
protectionism by gompe developed countries . 

of funds under the FCNRA scheme has given a measure of 
158 . Available commodity -wise information 

support to bulance of payments during the yoar. 

for the first 
three quarter of 1985-86 suggests that exports of wheat , Foreign Currency Assets 
goma and jewellery , garments , iron orc ,rice , cashew and 
marine products showed significant increases. Among these , 

165. Among the three components of foreign exchange 
exports of wheat rice , cashew and iron oro improved size 

reserves , foreign currency assets o * the Reserve Bank of India 
ably in volumo. On the other hand , exports of some impor 

and its gold holding increased during 1985 -86 (July — June ) 
tant traditional commodities like unmanufactured tobacco and 

while the SDR holdings declinc. The foreign currency assets 
oil cakos , declined significantly owing to a fall in their volume 

of the Reserve Bank rose by Rs. 405 crores during 1985 - 86 
Exports of tea and chemical also declined substantially . 

(July - _ June ) as compared to an increase of Rs. 968 · croreg 

during the same period of 1984 -85. 
159. Total imports increased by 11. 4 per cent to Rs. 18 , 371 
crores during 1985- 86 , much faster than the rate of growth 

SDRS 
of 7 .4 per cent witnessed in 1984 -85. Imporis excluding oil 

166 . Holdings of SDR , declined by SDR 177 million 
imports equivalent of crude oil exports , shot up by 22. 2 per during 1985- 86 ( July — June) as compared with a fall of SDR 
ceot during 1985 - 86 A8 Against 4 . 8 per cent during 1984 -85. 27 million during 1984- 85 (July - - June ) . The decline in tho 
Imports of crude oil and petroleum products (net of crude level of SDR holdings during 1985 -86 (July - June ) was due 
exporte } TOSC stceply by 34 . 4 per cent whilo they had increased to the payment of charges , interest amounting to SDR 
by 0 .4 per cent during 1984-85. The growth rate of non - oil 384 million to the IMF and repurchases of SDR 214 million 
imports at 18 . 4 per cent during 1985- 86 was aimoat three from the IMF, partially offset by acquisition of SDR $ 390 
timts that during 1984 -85. 

million against foreign currencies. 
160 . In SDR torms, total imports expanded by 2 . 9 per cent 

Gold 
during 1985 - 86 as compared with a decling of 1. 5 per cent 

167. Gold holdings of the Reserve Bank increased by 
in 1984-85. Non - oil imports increased at an even faster tato 

Rs. 28 crores luring 1985- 86 ( July - June ) to reach a lovel 
by 9 .3 per cent ag compared to a decline of 2 .6 per cent in 

of Rs. 274 crores (valued at the statutory holding price of 
1984 -85. 

Rs. 84 ,39 per 10 grammes ) at end -June 1986 , During 
161. Avajlable itemisod information for the first threo 

1984 -85 , gold holdings of the RBI had risen by Rs. 21 crores. 
quarters Of 1985- 86 indicates that the sharp risc is import International Economic Developments 
volume of gone bulk commodities liko crude oil . iron and 

168. The worst fears regarding interpațional economic 
steel and a few industrial raw materials was mainly respon 

devolosments during 1985, expressed in the previous year s 
sible for the marked increasc in imports. Besides , the substan 

Annual Report , unfortunately proved true. The world out 
tial riso in imports of capital goods by some Government 

put growth decelerated appreciably from 4 .4 per cent in 
enterprises like the Oir and Natural Gas Commission and by 

1984 to helow 3 per cent in 1985 , and that of developing 
the private sector also contributed to the increase in the countries from 4 . 1 per cent to 3 . 2 per cent. World trade , 
Import bill . 

in volume terms, expanded by just 2 . 9 per cent after it 

hud soared by 8 . 7 per cent in the orcccding year. The rise 
Invisibles 

in exports of the group of non -frci exporting developing 

countries at 3 .4 per cent was the second lowest since 
62. Available partial ipformation on invisibles account sug 1978 ; in SDR terms, the increase in their cxports 
gests somo decline in the Det invisibles receipts during 1985-86 dropped from 17 per cent in 1984 to loss than one 
duc mainly to higher interest payments on stradily growing per cent in 1985. The non -oil commodity prices declined 
foreign borowings by both official and private sectors, and Steenly by over 12 per cent, the second sharpest fall since 
possibly some fall in private transfers . Earnings from tourism 1978. and the declining trend in the terms of trade of non 
during 1985- 86 would be larger than in 1984 -85 , as the fuel exporters, which was arrested during 1983 and 1984 , 

Gold is valus ) at SDR 35 Por oun o ag in the International Financial Statistics of the IMF. 
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re-emerged. Despite scmo fall in intornational interest 
rates, the debt service ratio of capital importing countries 
rose further to over 24 per cent in 1985 . 


( developing countries ) and the Group of Tep ( industrial 
countries ), Their reports , however, differ significantly 
regarding the prescriptions to improve the functioning of 
the systerı, Thiç discussions on these reports and the inter 
national monetary reform have not progresse I much beyond 
the usual generalities. It is to be honed that the progress 
towards solutions appropriate for global growtı would be 
more rapid in the coming year, 


The l xchange Rate Movements 


169 . The price situation in developing countries us 
& group wonencd during 1985 , though there was some 
improvement in Africa and Asia Industrial countries made 
further progress in reducing inllutionary pressures , aided by 
the fall in oil and other primary commodity prices , Inter 
nazional interest rates also softened though the order of 
declinc was much smaller than in the previous year. The 
Euro -dollar deposit rutc for 6 months came down from 
7 .88 ser cent in June 1985 to 6 . 80 per cent in June 1986 , 
Sinilarly , the Euro -yen 6 months deposit rate declined from 
6 .25 per cent to 4 .63 per cent and Euro -DM deposit rate 
from 5. 50 per cent to 4 . 56 per cent. The prime rate of 
U . S . tanks wlich remained stable at 9 .50 per cent for most 
of the year , fell to 8 . 50 per cent in April 1986 , and conti 
nued at that level till cod - June 1986 . 


170 . The sharp fall in prices of oil provided a measure 
of comfort to importers of oil, both in the developing and 
in the industrial world , though the major beneficiaries would 
be the industrial countries whose oil import bill is large . 
The oil price situation, however, remains fluid . The net 
effect of the drop in oil prices on the external position of 
individual countries would depend on several factors includ 
ing the effect of lower oil prices on oil imports, the adverse 
impact on exports to oil cxporting countries and on realit 
tances and aid receipts from oil exporting countries to 
developing countries . As a result of the massive shift in 
income , following the drop in oil prices. from oil exporting 
countries to industrial countries in particular , the growth 
prospects in industrial countries may be expected to improve 
and this should have a favourable effect on the extemal 
situation of some developing countries , 


174 . As already indicated , the long -awaited decline in the 
U .S . dollar rates, in relation to sevcial major currencies . 
materialised during the year . The downturn in the U . S . 
dollar witnessed since end - February 1985 became pronounced 
alier the September 1985 agreement among G - 5 ministers 
to strengthen particularly the yen and the DM , currencios 
of countries with large current account surpluses , in relation 
to the US dollar, and to actively uye official intervention 
in foreign cxchange markets to attain the objective . The 
Tokyo summit in May 1986 emphasised the reed for relativo 
stablity in exchange rales . However, important differences 
in the direction of the movement of exchange rates of some 
currencies emerged at the summit. It was , however, agreed 
that Finance Ministers of 6 - 7 would meet more frequently 
to exercise surveillance over each other s economic objectivos 
and policies . If this leads to tithely , appropriate and co 
ordinated policy changes among these countrics there could 
be greater stability in exchange rates of major currencies . 


175. The exchange markets continued to be volatile during 
1985- 86 ( July - - Junie ) with occasionar periods of subduced 
trading . The declining trend in the U . S . dollar witnessed 
during July and August 1985 was reversed in September 
1985. Till June 1986 thereafter , the average monthly dollar 
rate in rclation to major currencies and the SDR depreciated , 
month afler month , with a few cxceptions . Thus, between 
Septeniber 1985 ani June 1986 , the U .S . dollar depreciated , 
in terms of average monthly rates, by 29 . 7 per cent against 
the yen , 21 . 3 per cent against the DM , 11 . 7 per cent in 
relation to the SDR and 9 . 5 per cent against the pound 
sterling . 


171. Another important development during the period 
was a strong depreciation of the U . S . dollar in relation 
particularly to the Yen and the DM , resulting in a realign 
ment of exchange rates reflecting more closely the under 
lying economic realities , particularly the relative competi 
tiveness of the economies concerned . Though this realigo 
ment did not have an immediate impact on the huge current 
account paynients imbalances of the United States, Tapan 
and the Federal Repuhlic of Germany, the effects should 
hecome visible gradually . A remarkable fact about the 
realignment was the strong impetus it received through co 
ordinated intervention by the Central banking authoritics , 
That this was brought about without much morket disruption 
has encouraged the large industrial countries to move 
townrds greater surveillance of each other s economic 
ohjectives and policies with a vicw to maintaining sustain 
able growth , and orderly market conditions. Although this 
is a welcome devconnient, it is desirable , from the point 
of view of global growth . to strive for a truly multilateral 
surveillance . which would also take care of the interests 
and concerns of developing countries . 


176 . During 1985-86, the U .S . dollar depreciated againsi 
all the niajor world currencies and SDR , generally , the rate 
of its depreciation , more than offsetting its appreciation in 
1984- 85 . Thus, in terms of the avorago yearly rates the 
U . S . dollar rate against the SDR and the pound sterling 
eusel by 9 .7 per cent and 15. 2 per cent, respectively , as 
against the appreciation of 5 . 9 per cent and 18 .9 per cent 
during 1984 -85 . The U . S . dollar , which had appreciated by 
146 per cent in 1984 - 85 in relation to the PM eased by 
19 . 2 per cent in 1985- 86 ; it weakened by 20 . 8 por cent 
against the yen as compared to its appreciation of 6 .5 per 
cent during 1984 - 85 , Thc appreciation of the yen during 
1985- 86 against the pound sterling and the DM was by 
7 . 0 per cent and 2 . 0 per cent, respectively . The pound 
sterling generally ruled firm during 1985 - 86 which could be 
attributed to favourable interest rate differcntials an 
buoyant equity markets . The sentiment was somewhat 
affected after August 1985 by concern over falling oil prices . 
During 1985- 86 the pound sterling appreciated by 6 . 5 per 
cent against the SDR while it had depreciated by 10 . 9 pcr 
cent during the previous year. The significant strengthening 
of the DM against the SDR (by 11. 8 per cent) and the 
pound sterling (by 5 .0 per cent) could be attributed to 
optimism about the prospects of the West German economy 
in terms of real growth and low inflation rate , besides strong 
balance of payments , position , 


172 Income growth of develoning countries needs to he 
improved substantially and spread more evenly . Tieir 
efforts in this direction continue to be hampered by an tin 
favourable international environment which is characterized 
hv faltering and incven growth . deflationerv tendencies and 

Towing, trade protectionism . The industrial world should 
Ansure distinctly better economic rerformance, now that 
inflation has hecn lorought under control. Higher eronomic 
activity in industrial countries would have beneficial cffccts 
on commodity prices which have remained denressed for me 
long tirem 2011 other myrorts of develoning countries. Reil 
interest rates rend to the lowered further thronph the pursuit 
of antropriatr mix of monetary and fiscal policies antired 
to the ovom ohirrtive of world growth . Lower interest 
mitrs would also alleviate the external deht sensining pro 
hlarna of Germani ronisins. The drop in oil ricos has 
hfied Jarre ircomes in favour of the initstrial nord In 
this context , the urcenCV nf adequate concessionn How to 
Tow in a contrins rods to be reiterard . The orari 
antprtinning intona industrial rountries increas the hur 
rien omdinstment on develoning countries and rear s min 
Tinc nuncilsf 

o lution of the deht mohlami 
profcctionist measures, therefore need to be rol bick . 


Exchange Rate of the Rupee 


177 . The ninet value continues to be determined in rela 
tion to a weighted basked of currencies of India s major 
trading partners, with the pound sterling as the intervention 
Currency . The number of adjustments in the rupee - sterling 
rates aggrcgated 149 during 1985- 86 ( July - Junc ) as against 
164 during the preceding year. The ruloe remained more 
or less stable in relation to the U . S . dollar, declining only 
marginally hv 0 . 7 per cent between end - June 1985 and 
end - June 1986 . However , reflecting the strong appreciation 
vp the yen , Swiss franc, the DM , the pound sterling and the 
SDR vis- a - vis tho U . S . dollar, tho rupce declined agalost 
those curtencios . 


173. The systemir and other weaknesses in the functioning 
of the international economy harm heon Hentified by the 
Committees of Deputics of the Group of Twenty four 
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Rupec-Roublo Exchange Ratc 

178. During 1985 -86 (July -Jưne ), the rupee -rouble ex 
change rate was chapaged six times , i.c., on July 13, Scp 
tember 9 , and November 10 , 1985 and January 20 , February 
6 and April 24 , 1986 . The rupec- souble cxchange rate 
weakened over the year by 12 . 5 per cent from Rs. 11, 34 por 
souble at end -June 1985 to Rs. 12 . 96 per roublc at end -Juno 
1986 , 


is also possible deterioration of quality . Subsidies for food 
and fertilizers have jumped from about Rs, 1 ,200 crores 
in 1980 -81 to Rs. 3,700 crores in 1985 - 86 . Similarly , pro 
duction of cotton , raw juto and mesta has already cxcceded 
the Seventh Plan targets. At the other end of the spectrum 
are edible oily and sugar , imports whereof are causing a 
severe strain on the balance of payments , 


ASSESSMENT AND PROSI’ ECTS 


179 . The cacouraging features of the performance of the 
economy in 1985-86 were the continuing deceleration in 
inflation , sizeable stocks of foodgrains with the public distri 
bution system , high level of savings and a reasonably . 
comfortable level of foreign excliange reserves despito A 
massive trado defcit . However , for thc sccond year in 
succession , growth in real national income has fallen below 
5 per cent — a rate which the Seventh Plan aims to sustaja 
during the period 1985-86 to 1989 - 90 -due parily to advcrsc 
weather conditions. 


185. The agricultural production scenario as it has 
emerged over the past 10 years or so , shows that the output 
of wheat has grown at a much faster rate than other food 
grains. Wheat production has grown at a compound annual 
growth rate of about 6 .0 per cent between 1967 -68 and 
1985-86 . Over the same period . rice production has shown 
a growth rate of only 2 .8 per cent, while the growth in 
pulses was negligible ; coarse grains recorded a decline of 
about 0 .6 per cent. It was only in 1983 -84 that rice pro 
duction exceeded the previous record of 53 -54 million tonnes . 
It reached a new peak of 60 million tonnes in 1984-85. 
It has risen further to 63. 0 -63, 5 million tonnes in 1985- 86 . 
In contrast, production of coarse grain and pulses has 
remained almost stagnant. This is because the green revo 
lution has mainly benefited wheat, and to some extent, rice . 
This coupled with cffective price support and procurement 
policies has brought about increased production of these 
commodities mainly from areas with assured supply of 
water . Agricultural productivity in rainfed and dry areas 
remains noor . There are disparitics in growth of crops, 
hetween foodgrains and non - foodgrains on the one hand and 
Among different foodgrains themselves on the other . The 
net result is that relatively large production of wheat, cotton 
and raw jute co - exists with shortages of oilsecds, sugar, 
pulses and coarse cercals . 


180 . The performance of the economy in 1986 - 87 could 
be expected to be better than in the previouz two years . 
Reports are that unlike in the previous two years , the mon . 
soon is likely to be good this year . This would mean that 
the growth rate in agricultural output in 1986 -87 would be 
significantly higher than in the previous two years . During 
the year , the Government initiated several policy micasures 
designed to accelerate investment in the industrial sector . 
With the various policy measures in position and continuing 
buoyancy in investment, the outlook for industrial growth 
during the year 1986 -87 would largely denend on the per 
formance of infrastructure industries, particula : ly electricity 
generation. Improvement in agricultural production should 
also help in achieving better industrial performans. With 
both agriculture and industry set to grow faster , it would 
scem reasonable to expect that the rate of growth in real 
national income in 1986 -87 would at least be 5 per cent. 


186 . Agricultural policy in the coming years must cm . 
phasize improvement in yields in the dry / rain - fed areas, and 
a more integrated agricultural price and procurement policies 
with a view to correcting present imbalances in the produc 
tion of various crops . Production of crops on dry land 
has so far received much less attention in terms of invest 
ment and technology and hence no significant breakthrough 
in dry land / rain -fed farming has been achieved . Dry land 
farming accounts for 70 per cent of the gross cropped area 
and contributes to about 50 per cent of the total agricultural 
production . The main crops grown in these arcas fire pulses , 
coarse grains, oil seeds and cotton ; thesc are produced with 
low farm investment and poor technology. Sustained and 
strenuous efforts would be necessary to overcome such 
deficiencies and raiso productivity in these areas . 


181. While taking a vicw on medium term prospects, it 
has to be l ecognizcd that the main support to overall 
growth during the Seventh Plan is expected to emanate 
from industrial growth . In order to achieve the target rate 
of growth of income, ensuring a more than 8 per cent 
growth in the industrial sector in the remaining years of 
tho Plan becomes imperative . Since 1981- 82 industdal 
growth has been hovering around 6 per cent and a break 
through from this relatively lower lovel of growth has to 
bo engineered . Perhaps the full impact of the various 
measures taken in the industrial sphere as also of the 
buoyancy in the capital market may begin to manifest itself 
from 1986 - 87 , assuming a lag of two years or so , In these 
efforts to facilitate a breakthrough removal of the 
infrastructural constraints should receive the first priority in 
TACTO economic policy . 

182 . The industrial strategy for the Scventh Plan lays 
special emphasis on improvement in productivity and up 
gradation of technology . The implied incromental capital 
output ratio in the Seventh Plan is around 5 . This , the 
· Plan recognises is lower than the trend value of 5 .5 . But 
the Plan adds. “ The lower value is expected to be realised 
because of the cmphasis on efficiency which is a crucial part 
of the Seventh Plan strategy " , Improved efficiency must 
result in larger output with lower unit cost of production . 
This in turn should help avoid the emergence of domand 
constraint. 


187 . In the context of the need to accelerate agricultural 
production and correct crop imbalances , the case for evolving 
an integrated agricultural moice policy has become urgent. 
The Government of India have already announced that such 
a policy is in the process of formulation . A national agri 
cultural price policy cvolved in co -ordination with the State 
Governments could contain the following elements. First, 
relative prices among agricultural commodities could he 
adiusted to correct imbalances as they emerge in the crop 
pattern . Second. even in relation to a single crop there 
may be a need to evolvo a price policy designed to produce 
the annropriate mix of varieties Third, Agricultural prices 
have direct implications for noiiclos relating to wages and 
suhidies and the latter will have to he subsumed in the 
national agricultural price policy. Finally to effectivelv 
implement the acricultural price policy 50 formulated it 
would be necessary to back it up by an appropriate procure 
ment and distribution in apparatus . 

188 . In the process of accelerating growth of the economy 
with stability and social justice , the financial system will , 
of course , continue to play a very important part. Its role 
in mohiljzing resoures and in deploying them in desired 
channel will demend on its strength and on the quality of 
service it can offer. In this context it is of paramount 
importance to consoli: te and improve on the gains which 
the banking system has achieved . 


183 . In the agricultural sector the problem is of a different 
nature . The Agricultural strategy , has yielded major gains ; 
self- suficiency in foodgrains reflected in the sizeable stock 
of foodgraing with the public distribution system is concrete 
evidence of the success of the strategy . At the same time. 
the Agricultural scene is characterized by regional and crop 
imbalancos . 


184 . These imbalances have manifested themselves in 
several wave. For instance, foodgrains stocks at the end 
of June 1986 are reckoned at around 28. 6 million tonnes 
A level which is well in ercoss of what is deemed necessary 
for operational requirements and buffer stocks even in Agri 
culturally bad years, Such unusually largo glocks rose 
problems in terms of both cost to the national exchequer 


189 . Steps toward consolidation aimed at iniproving the 
financial viability of banks are already under way . The new 
branch licensing policy while concentraling on filling snatial 
gaps in miral areas envísaces onening of urban amil metrono 
litan bank hranches only on the basis of demongtrated need 
and potential financial viability . The capital base of nations 
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lised banks is being strengthened . Returns on investments 

195. In recent years , the magnitudes of credit flows frofit 
in Government securities as well as on cash reserves of banks . The varicus jina cial insiitutions have been increasing. To 
have been raised . After a considerable time lag , banks havo furthe: the obective of higher mobilisation of financial sav. 

All of these measures should 
revised their service charges. 

i ngs and channelisation of resources in accordance with 
go to strengthen the viability of the banking system . 

national priorities , the need was felt of a forunt at which 
coordinate views on the financial flows in the economy can 

be formulated. Accordingly , the Reserve Bank has set up a 
190 . Each bank has drawn up a comprehensive two - year . 

Nation ! Financ . and Credit Council which besides taking 
plan for improving its overall operations. The plans include 

an overall view of the flow of finance and credit, both short 
measures ( a ) to strengthen the internal structure to ensure 

term and long -ters, for industry , agriculture and trade , will 
better supervision and control, (b ) to expand training facili 

consider Perelaments in capital and money markets with a 
ties where warranted , ( c ) to improve credit appraisal and 

view to improving their financial efficiency . 
quality of loan assets, (d ) to introduce new work jechnology 
on a selective basis and ( e ) to improve recovery of bank 

195. On the external front, there is need to take a fresh 
dues, control costs and raise profitability . In effect, the ful 

look at the balance of payments scenario for the Seventh 
filment of these plans should lead to better customer service 
and improved financial viability . The emphasis on improved 

Pled in the wake of the large trade deficit witnessed during 

the fret wear of the Plan . The balance of trade situation 
customer service has already begun to show results . 

Worceaed considerably in 1985 - 86 and this is reflected in the 

maried rise in the ratio of external resources inflow to NNP 
191. An area of concern is the inadequate recovery of 

from 1.3 per cent in 1934 -85 to 2 .0 per cent in the following 
claims which impairs the ability of banks to recycle funds . . 

year. The growth in Indian exports, in terms ɔf volume, 
and prevents optimum use of resources. The overall recovery 

continue to be weak , and formed less than one-half of the 
of agricultural dues has ranged between 50 per cent and 5.5 annual increase of 6 . 8 per cent targeted for the Plan period . 
per cent of demand in recent years . There are wide inter In contrast, imrorts . both oil (net of cxports ) and non - oil, 
regional and inter -bank variations. 

rose sharply . Coacequently , the annual trade deficit, which 

hovered around Rs. 5500 crores during the Sixth Plan period , 
192. Among the factors responsible for this state of affairs 

reached new record during the vear of about Rs. 8 , 000 

crores . : Net invis ble receipts also were lower because of 
are wilful defaults especially by large borrowers , inisutilisa 
tion of loans, natural calamities, defective appraisal of loan growing inforest payments and perhaps some fall in private 
applications and inadequate financing, deficient monitoring of fransfers . However , the buoyancy in FCNRA denosits and 
credit utilisation and weaknesses in recovery procedures . Since : 

res Since : . . a moderate increase in external aid limited the dependence 
commercial banks are now committing 40 per cent of their 

en foreign commercial borrowings and helred to strengthen 
lending to priority sectors , mainly in rural areas , they must 

prodestly e rogerves position . Despite this, the signs of 
improve the quality as well as recovery of such loans. Rural 

deterioration in the balance of payments observed in 1985 - 86 
branch managers need to develop greater contacts with their 

call for urgent monsures to reduce the current account deficit, 
clients through regular field visits so that identification of 

mainly through the contraction of trade deficit. The critical 
beneficiaries and appraisal of loan applications improve, post 

importance of cyrorts is well reconnised and policies for 
sanction monitoring of credit utilisation is strengthened and 

incrarsing errorts need to be implemented visorously . In 
recovery of loans is pursued regularly and effectively . At the 

particular large intretry slould make a greater contribh ion 
same time, it is necessary that under- financing is avoided , re 

to eynors. No significant improvement is expected in the 
payment schedules are pragmatically drawn up and when 

international trade environment in the immediate future 
natural calamities occur, short-terin loans are quickly con 

though the prospects of world trace growth are considered 
verted into medium -term loans according to prescribed pro 

somewhat better on the assumption that the level of oil prices 
cedures . The importance of maintaining an environment 

continues to rentgen around present levels . Still , there should 
conducive to recovery of dues cannot be overemphasised . 

be con varahlo care for larger exports from India , particu 
Here , the role of State Governments is crucial. 

larly to industrial countries most of which will be major 

benefciaries of the decline in oil prices. 
: 193. Poor recovery performance is not confined to agricul. .. 
tural advances alone . It covers other sectors as well . Of 

197 . Sustained efforts are requires to improve the compe 
particular concern is the growing sickness in industrios - large, 

titiveness of Indian erroris, in the face of the strategy that 
medium and small . The seriousness of the problem is evi: 

might be adopter by our competitors in the world markets . 
dent from the fact that about 8 per cent of total bank credit 

Fuller yilisation of ingled canacities in infrastructure in 
is frozen in these sick units . A business like approach an . 

mories as also greater cost consciousness in establishment 
pears to be warranted with the objective of reviving potent 

and coration of enterprises need to receive much greater 
ally viable units and taking hard decisions on those that are 

attention . It is raressary to ensure that required exportable 
not. The Board for Industrial and Financial Reconstruction 

surpluses are conerated as quick as possible in respect of 
would , it is hoped , promote this approach . Early detection 

commodities with high exrort potential. Larger industrial 
of incipient sickness in industry , regular reviews of industrial 

units here to contribute substantially towards export growth . 
accounts and quicker adoption of remedial measures could 
be very helpful. 

198 . Ontha nor s side, net oil imports in value terms, 
are currical to be significantly lower during 1986 - 87, and 

the remaining years of the Plan as compared to the Plan 
194 . Innovations in barking and financial services bave 

projections due to the present and projected softness in oil 
become the order of the day the world over and the next 

prices. We should naturally secure the maximum advantage 
phase of banking in India will also have to acquire an incre. front there davalarments ; However , the oil price outlook 
ased degree of sophistication . Apart from the selective in . . will coming to he akoracterised by incertainties and could 
troduction of modern technology to speed 99 cperations , characuonti ! - There is therefore , no room for com 
there will be changes in the composition of bank busines tale conse , omaristly because the demand for cil products has 
reflecting the changes occurring in industry and trade. Non . . barn ticing mother frist: Proin the medium to the long term 
fund business may assume greater importance Merchant siend wint, therehe.. the emphasis on exploration and con 
banking services will grow in response to the development . . servation of engrey should continue. 
and maturation of the capital market. Already , leasing is 

. . . " . 
catching on and other services such as trust functions could 

199 . Non si inuorts increased sharply during 1985 - 86 . 
also become important. With greater exposure to exterpal Tu darsis of commodity rise inperts for the full year are 
banking and capital markets, there will be increased onnor. . . not aualba: ble data for the first nine months of the year 
tunities for involvement in areas like foreign collaboration point to abstantial increase in imnerts of capital goods, 
arrangements, external commercial borrowing and non - : ferlikcars on and steel and other imports . 
resident investments. - Banks will, however have to contend 

The fall in 

oil prices would no doribt soften fertiliser prices in 1986 -87. 
with increasing comretition in the area of mobilisation of Imports of manial onds and iror n 
savings from other institutions as a wider speciram of invest. . 

steel may , however, 

. con inue to increase in view of the investment programme 
ment avenues becomes available to savers . They need to under the pan . There is, howerer, score to minimise the 
prepare themselves for these challenges and opportunities. : rise in such imports through redoubled efforts at efficient 
1086 GT/ 86 - 21 ; 
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import substitution . "The 1986 - 87 budget has provided incen background of this deceleration , what should be the stance 
tives for higher production of edible wils. It is important to of monetary policy in the coming years, particularly in 
reduce dependence on edible oil and sugar imports , which 1986 -87 ! In answering this question , it has to be remem 
have been sizcable in recent years . Similarly , import sub bered that the deceleration in wholesale prices in 1985- 86 
stitution of bulk items such as crude oil, steel and fertilisers co -existed with an uptrend in consumer prices ; consumer 
needs to be pursued vigorously . This would call for better prices recorded on a point -to - point basis , a rise of 8 ,9 per 
utilisation of installed capacity in power , stccl, fertiliser , ce cent in 1985-86 against 5 per cent in 1984 -85 . On an Average 
ment and paper industries and improved agricultural produc basis also , the rise in 1985- 86 at 6 . 4 per cent was of the 
tion , with particular emphasis on commodities which could same order as during the previous year . This underlines the 
proinote exports or save imports . 

nçcd for contiqued vigilance over the price situation . Assum 

ing that the growth in real national income in 1986- 87 would 
200 . The private transfer receipts are an important cle 

be around 5 per cent, that is . higher than that during the 
ment of net invisible receipts. Their buoyancy during the 

previous two years , it would be necessary to regulate the 
last decade was partly due to a risc in such transfers from 

expansion in Mz in 1986 - 87 so that it remains well below 
thie Middle Eust countries . With the drop in oil prices , 

the triennial average increase of 17 . 5 per cent. That is why 
remittances from this area are likely to deline. Iimprove 

the stance of credit policy in 1986 -87 would have to be 
ment in tourist arrivals witnessed during 1985- 86 needs 10 one of caution while at the same time, ensuring adequate 
be sustained. Though the international interest rates are flow of credit for meeting the genuine requirements of various 
sliding down , as the proportion of ous external debt at 

sectors of the economy. 
variable interest rates is relatively small, the saying on 
interest payments because of falling international interest 

205. From the medium term point of view , tho acceptanco 
rates would be less than such interest payments last year . 

in principle by the Government of India of the Chakravarty 
In fact, net interest payments during 1986 - 87 would be 

Coinmittee recommendation that the definition of the budget 
higher because of increa4ed external borrowing both at 

delicit should be widened to include RBI support to dated 
concessional and commercial rates. On the whole , 

securities can be regarded as an 
net 

important development. 
invisible receipts may decline moderately dirin : 1986 - 87 . 

Another recommendation of the Chakravarty Cominittee 

which has been accepted by the Government relates to the 
201. On the capital account , while the net external assis 

setting of overall monetary targets which can be monitored . 
tance is expected to he higher . the scheduled repayments 

The acceptance of the wider concept of budget deficit and 
to the (MF will be substantially larger during 1986 -87. 

the introduction of monetary targets should help in promoting 
Given the current policy regarding commercial borrowing , 

greater co - ordination between monetary and fiscal policies, 
the trend in exchange reserves would largely be determined 
by the size of tlie trude deficit. 

PART II — BANKING AND OTHER DEVELOPMENTS 

The level of reserves is 
comfortable at present and no major clifficulty is crvisaged 206 . The overall cconomic situation ir : 1985- 86 and the 
in the management of external payments situation during monetary and credit policy measures taken during the year 
1986 -87. 

were reviewed in Part I of this Report, This part of the 
202. Even so , the balance cf payments outtun 

Report deals with other important developments in the various 

during 
the year 1986 -87 and heyond will be critical for the success 

spheres of the Reserve Bank s operations. The balance sheet 

and accounts of the Bank for 1985- 86 are presented at the 
implementation of the Seventh Plan . This would seem cnd , 
10 inderline the need to strengthen our efforts considerably 
to increase exports , in view of the none-too bright prognects The Highlights 
for concessional aid , the diminisher prospects of remittances 
from hinad , and the likelihood of a risc in imports of 207 . The highlights of the developments during the year 
non -buk items. 

arc : 
203 . On the fiscal scene , a welcome development has been 

(a ) The new branch licensing policy covering the period 
thc buoyuncy in lux revenacs. 

of the Seventh Five Year Plan came into effect in 
As indicated earlier, collec 
tion from major central taxes rose by 22 per cent over the 

April 1985. 
previous year according to the Revised Estimates for 1985- 86 . 

(b ) Larger discretionary powers were given to banks in 
Income-tax collections Tose dramatically by 36 per cent 

respect of their loan Operations under the Credit 
over even the Budget Fstimates . Nevertheless, a disconcert 

Authorisation Scheme, 
ing aspect is the continuance of large delicita on revenue 
account which are financed by the surpluscs of the capital 

( c ) A beginning was made for strengthening the capital 
budgct. The Budget Estimates for 1936 -87 envisage 1 

base of public sector banks in a phased manner . 
revenue deficit of Rs. 6 , 874 crores registering a risc of 
Rs. 934 crores Or 15 . 7 [ C , cent over the Revised Estimate 

( d ) Selective credit control mcasures were further 
for 1985-86 . The three major iterns in revenue expenditure , 

rationalised 
viz , deſence . interest and subsidies , are expected to 1180 up 

( e ) The scope and coverage of forward cover facillties 
67.8 per cent of revenue receipts in 1986 - 87 as against 

were enlarged to take into account changes in the 
66 .3 per cent in 1985- 86 . The revenue deficit has widened 

external payment scenario and the emergence of new 
parily due to the larger devolution of resources consequent 

lincs of activities . 
on the implementation of the recommendations of the Eighth 
Finance Commission . The surpjus on capital account would 

DEVFLOPMENTS RELATING TO COMMERCIAL 
be Rs. 3 .224 crores which is much larger than the surplus 

BANKING 
of Rs, 1 . 450 crores (RE. ) last year . This surplus would 
finance 46 .9 per cent of the revenue deficit as against 24 .4 per Branch Expansion Policy and Progress 
cent last vear . It is necessary to rcitcrate that the continua 
tion of this disturbing trend would imnly increasing pre 

208. A reference was made in the previous year s Report 
cmrtion of resources for current expenditurc including interest 10 the successful implementation of the three - year branch 
payments , away from snending on develornicnt. A rise in expansion plan covering tlie period April 1982 to March 1985 . 
rublic eht which heroines necessary in generating surplus During this period , 12 . 366 new offices were opened taking 
on carital Account implies rising interest hurden . A medim the total number of bank offices to 50 . 980 at the end of 
term strateor therefore needs to he evolved to correct the March 1985. Of the new offices, as many as 10 ,876 were 
struclural eficiency of the capital hudge ! sinnosting the opened in rural / emi- urban centres. Consequently , the 
revenire budget Also , in the light of the resources constraint average population coverage in these areas improved to 
that is heina faced a thorough review of exoenditure nolicies 15 ,500 per office as against the target of 17 ,000 . 
and arrdurna moeils to the undertaken withi il view to con 

209. The new branch licensing policy covering the period 
taining the deficit within reasonable limits . 

Anril 1985 to March 1990 was formulated in consertation 
204 The wigtained durcleration in the inflation rate during with the Government of India . It is to be co -terminous 
the 1994 three years has been a welcome il velomment. There with the Seventh Five Year Plan and has been formulated 
hoan hopent i vinificant smwdown in the inte of expansion of l eaning in view the level and spread of hanking services 
hrauit monar MD ) from 17 . 9 per cent in 1983 - 84 and 18 ,7 ner already achieved and the gaps which still remaining as well 

of 
cont in 1984 -85 to 15. 7 per cent in 1985 86 . Against the As the need for banks to concentrate on consolidation 
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Public Sector Banks Assistance to Priority Sectors and other 
Special Schemes 


their position by improving, among others, customer services , 
resource base , lending operations, house keeping, supervision 
and control systems and financial viability . The main 
objective of the policy is to ensure efflcient banking servico 
and to provide banking facilities in deficient rural areas, 
cspecially where identifiablo spatial gaps exist. 
The policy aims at covering a population of 17 , 000 
( as per the 1981 census ) in the rural and 
semi- urban areas of each block . Special attention 
will be paid to hilly tracts, sparsely populated regions and 
tribal Areas. A rural banked centre is envisaged to cover 
an average of about 200 sq . kms and a rural branch is to 
be normally available within 10 kms. Expansion in urban 
and metropolitan port towns, where the coverage of bank 
ing services is already quite intensive , will continue to be 
restrictive and new branches will te allowed in these areas 
on a highly sclective basis taking into account their need 
and financial viability . The expansion programmes would 
be implemented in two phascs - phase one covering the 
period April 1985 to March 1988 and phase two from 
April 1988 to March 1990 . 


215 . Public sector banks which had already crossed , by 
March 1985, the overall target of 40 per cent of net bank 
credit in respect of priority sector advances, mudc further 
headway. Their advanccy to priority sector s itt Rs. 20 , 544 
crores at the end of December 1985, fornied 42 . 7 per cent 
of thçir net credit. According to provisional data available , 
such advances had gone up to Rs. 20,853 crores by the 
end of March 1986 . Direct advances to agriculture which 
was to form 15 per cent of net bank credit by March 1985, 
constituied 15, 3 per cent at the end of December 1985. 
Advances to weaker Sections within the priority sector at 
10. 2 per cent on the same date also excceded the target of 
10 per cent which was to be attained by March 1985. 


216 . Public sector banks assistance to beneficiaries under 
the 20 Point Programme at the end of Murch; 1986 amount 
ed to Rs. 7 , 107 crores Spread over 140. 13 lakh accounts 
(according to preliminary data ) us against Rs. 5531 crores 
covering 114 . 83 lakh accounts a year earlier. Credit flow 
froni these banks to scheduled castes /scheduled tribes 
( SC |ST ) beneficiaries gathered momentum during the year . 
The outstanding advances to these categories sccorded an 
increase of Rs. 296 croros during the year to Rs. 1 , 394 
crorcs at the end of March 1986 and covered 58, 30 lakh 
horrowal accounts ( provisional datu ) . 


210 . As at the end of June 1986 , there were 81 scheduled 
commercial banks as against 83 1 year ago . Mention was 
mado in the previous year s Report about the orders of 
moratorium Issued in respect of three private sector hanks 
in vicw of their unsatisfactory financial position and methods 
of operation . The Miraj Stote Rank Ltd . with 26 branches 
was amalgamated with the Union Bank of India on July 
30 . 1985, Laxmi Commercial Bank Ltd , with 231 branches 
with Canara Bank on August 24 , 1985 and Bank of Cochin 
Ltd . with 108 branches with State Bank of India on August 
26 , 1985. Consequent on thesc amalgamations the total 
number of scheduled commercial banks was reduced to 81), 
Lut increased to 81 with the inclusion in the second schedule 
to the Reserve Bank of India Act of the Oman International 
Bank , SAO which opened a hranch in Bombay . 


DRI Scheme 


217. During the year ended December 1985 , the number 
of loan accounts under the Differential Rate of Interest 
( DRI) Scheme lose by 2 .79 lakhs to 45.51 lakhs and the 
amount of loans outstanding by Rs. 44. 7 crores to 
Rs. 486, 08 crores . The average amount of loan per account 
increased from Rs. 1 ,033 10 Rs, 1,068 during the same period . 
Such advances at the end of Decenīber 1985 formed 1. 15 
per cent of banks total advances at the end of the pre 
vious year, Preliminary data for March 1986 place DRI 
advances at Rs. 505. 5 crores in about 45, 70 lahh çcounts, 
Self Employment Scheme 


211. During 1985- 86 ( Anril-March ) commercial banks 
Including RRBs opened 1 . 566 branches raising the total nun 
ber of branches to $ 2 . 936 . Around 77 per cent of the new 
offices were opened in rural areas , and 73 ner cent at 1117 
bankcd centres, Rural offices constituted 56 per cent of 
all offices at the end of March 1986 as compared with 22 
per cent in June 1969 . Of the 1, 566 new bank offlces open 
ed , 191 belonged to State Bank Of India and its associate 
banks, 383 10 nationalised banks, 747 to regional rural 
banks and the remaining offices to private sector banks. 


212 . During the year ending June 1986 , no new branches 
were opened by Indian banks abroad , On the other hand , 
seven overscas branches were closed. These included two 
branches of State Bank of India viz, the Anuradhapura 
branch in Sri Lanka und Bristol branch in U . K ., two bran 
ches of Bank of Baroda at Bolton and Coventry in U . K ., 
two branches of UCO Bank at Mongkok and North Point 
in Hongkong and one branch of Indian Overseas Bank at 
Kwaichung in Hongkong. Consequently , the total numher 
of oversens branches of thirteen Indian bank stood at 134 
at the end of June 1986 . During the year the ropresentative 
office of State Bank of India at Manila (Philippines ) was 
closed down thereby reducing the number of representativo 
offices of 4 Indian banks to , 11 in 9 countries. The number 
of qubsidiaries. foreign bank affiliates and exchango com 
panies managed by Indian banks remained unchanged at 7 , 
4 and 11 respectively . 


218 . Under the Self-Employment Scheme for Foucated 
Unemployed Youth Introduced in September 1983, an over 
all target of 2 . 50 lakh beneficiaries will fixed for the fiscal 
year 1985 - 86 . The proportion of industrial ventures to bo 
sanctioned during the year out of the total target set for 
each State was to be not less than 50 per cent and that of 
business ventures not more than 30 per cent. Howevor, the 
relaxation made in the previous year in respect of hilly 
areas of Arunachal Pradesh , Assum , Himachal Pradesh , 
Mizoram , Nagaland , Sikkim and Tripurit was continuied dur 
ing 1985- 86 also . In theso areas the minimuni proportion of 
industrial ventures was 30 per cent insicad of 50 per cent 
and there wils no upper limit for percentage of business 
ventures . According to provisional figures for 1985- 86 , banks 
sanctioned loans amounting to Rs, 115 crores to 2 . 18 lakh 
heneficiaries against the target of 2 . 50 lukir heneficiarios , 
Banks and the IRDP 


219. Under the Integrated Rural Development Programme 
( IRDP ) 28 . 23 lakh heneficiaries were assisted during 1985- 86 
and term credit of Rs. 606 . 27 croreg was granted hy the 
banks (including RRBs and co -operatives ) . During the Sixth 
Plan period , 16 . 56 million families were assisted under the 
programnic against the target of 15 million families and 
term credit to the tune of Rs. 3 , 102 crores was disbursed . 


213 . During the year, Oman International Bank . SAO 
and Bank of Bahrain and Kuwait. ESC opened a branch 
cach in Bombay and Royal Bank of Canada onened a repre 
sentative office in New Delhi. Consequently , the number of 
branches and representative offices of foreign banks stood 
at 136 ( of 21 banks) and 14 ( of 14 banks ) . respectively . 
at the end of June 1986 . 


Regional Rural Banks 

214, Since April 1985, eleven new regional rural banks 
(RRB , ) were established taking the total number of RRBS 
to 194 at the end of June 1986 . They cover 342 districts 
in the country . The deposits and advances of 190 reporting 
RRBs at the end of June 1986 amounted to Rs. 1, 364 crores 
20 . Ro. 1 , 510 crores , respectively , 


220. Since evaluation reports on implementation of 
IRDP by various agencies indicaled that 60 per cent of tho 
assisted families could not cross the roverty line for no 
fault of theirs , a scheme of providing supplementary assis 
tance to certain eligible categories of borrowers assisted cur 
ing Sixth Plan period , was initiated in 1985-86 l esides cover 
ing new beneficiaries. The supplementary assistance was to 
help those borowers who were not defaulters and had niain 
tained the previously financed assets in good condition or 
had lost thein due to reasons beyond their control. The 
physics torget for supplementary assistance during the 
Soventh Plan placed at 10 million families to be covered 
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in thọ first three ycais . Tine larget in respect of new bene by 25 10 843 during the period July 1985 to March 1986 , 
ficiaries is also placed at 10 million families for the Seventh The total limits in force relating to partics covered under 
Plan period , The Central Suvor vulluy for thc programme ile schume amounted to Rs. 21 ,671 crores as at the end of 
is Rs. 1 , 186 ,79 crores . 

March 1986 ; of thesc , 63 .0 per cent related to public sector 

undertakings. Industry claimed 54 . 4 per cent of total working 
221. The Governinçit of Inuia has issued a sct of new 

capital limits and trading, mainly public sector, another 
guidelines for in lcrriculation of ID programna3 during 

43 . 3 per cent. 
the Seventh Fivo Yeu Plan . The poverty line wlich was 
fixed at an annual family income level of ks 3 . 500 has 

228 . During the year July 1935 - - June 1986, 113 proposals 
been ruiscd to Rs. 6400 . How - er, for luieniification of the 

froin 19 urban banks involving an aggregate amount of 
families a lower cui- utī point las been fixed at inual in 

ks. 56 . 3 crores were reccived for auiliorisation, of which 
come level of Rs. 4 ,800 . Further , in view of the inier 

85 proposals for un amount of Rs. 37 . 4 crores were approved . 
Stalc variation and disponiics in illo incid nce of poverty . 
It has bcen decided that the allocation of funds uulicr IRDP 

Viber Credit Norms 
would be in relation to incidence of poverty in each State , 
A separate target of 30 per cent (or coverage of oren teile 
ficiaries under the programme has also been fixed . 

229 . Guidelines relating to share of banks in term loang to 

industries extcnded in participation with terin lending insti 
222 . A Study Group was set up by ilic Reserve Bank in 

tuliong were rovised in July 1983; the more important of 
November 1985 under the chairmanshio of 1 Deputy Gov 

liem are the following : Bauks may finance projects in par 
ornor with the objective of groamlining the arrangements fr 

1.cipation with Slatc level instituțions upto Rs. 3 crorcs ( ear 
flow of credit and supply of inputs and asioiy to the IRDP 

liur limit was Rs. 1 , 50 crores ). Banks are not expected to 
bencficiarios so that they would draw thc full hencfit of 

Hovicle financial assistance to project costs tanging between 
the anti -poverty programme. Based on thy recomenduions 

Rs. 3 crorcs und Rs. 7. 50 crores (eurlier range between 
of the Study Group contained in its intcrin rori, banks 

Rs. 1.50 crores and Rs. 5 crores ) as they would be taken 
were advised to implement, on an experimenial basis , a 

care of by linancial institutions . In respect of projects costing 
system of cash dishursom “nt of IRDP assistance for spécified 

more than Rs. 7 . 50 crores , banks Day participate to the 
purposes in 22 selected blocks all over the country with 

exicnt of 25 to 30 per cent of the term loan requirement 
effoct from April 1 , 1986 . 

including deferred payment guarantee, Term loans and de 
Lead Bank Scheme 

fcired payment guarantees sanctioned for projecís on a pari 

passu basis with other financial institutions or under the 
223. Pending înalisation of the guidelings for the fourth Telinance scheme of IDBI /NABARD , wliero the share of tho 
round of district credit plan , the lead banks were advised 

banking system is not more than Rs. 25 crores, do not 
In September 1985, to prepare only onnul action plans require Reserve Bank s prior authorisation . For projects upto 
( AAPs ) for 1986 , broadly on the line of the pillidclincs 

is. 3 crores (where financial institutions do not normally 
Issued by the Resorve Bank for preparation of AAPs 1995 , prticipate ) banks should observe the guidelines of IDBI in 
subject to a few changes which were considle od ne. c : ry im resreci of delt- equity ratio and financing pattern , und doubtful 
the light of the experience paincd. Accordingly , AAPS 1986 

cases should continue to bo referred to IDBI for prior clear 
wero prepared and launched for 1: 77 vorenintion in all the 

unce . 
districts of the country except three districts in Nagaland . 
224 . The lead bank responsibility in respect of the new 

230 . Since thc conditions in the capital market gavo scopo 
district created viz . Nalbari ( Assam ) , A Z ( Tamil Nadu ) 

for speculative activity , banks were advised in August 1985 
and North 24 Parganas (West Bengal ) has been colrusied 

to cxercig greater caution and restraint in lending against 
to UCO Bank , Canara Bank and Allal ubad Lenk resacclively . 

shares and corporate securities to all parties including finan 

cial and investment companies . The need to strictly comply 
Credit Authorisation Scheme 

with the variolis instructions issued by the Reserve Bank , 
225. A detailed review of tlie Credit Authorizaticn Schemo 

while making advances against corporate socurities of every 
Was made during the year and , after taking into account the 

description , was reiterated in June 1986 . 
increase over time in the volume and siro of financial trans 
actions, some changes were mode mostly with a view to Credit for Specific Industries / Conmodities 
vesting banks with largor discrotionary powers. The more 
important of these changes were covered in Part- 1. 

231. Teking into account the bumper crop of raw jute and 
226 . With a vicw to onabling greater hekihility in the use 

(110 consulent fall in prices , the Jute Corporation of India 
of tho fast track without dilution of financial discipline 

was authorised a credit limit of Rs. 100 crores under cun 
some changes were introduced , Bo . Totors who manager in 

sortilen arrangement for procurement of raw jute under its 
the past witli inventory and recoivblc lcvals lover thin 

Price Slipport operations; the limit was raised to Rs. 110 
the standard norrs, would qualify for the 1950 tack faci . 

ciores in April 1986 , For its commercial operations , tho 
lity even if the estimated inventory rccrivahles levels for 

Corporation was also authorised a limit of Rs. 34 crores in 
the current and following year are higher than in the rost, 

October 1985, 
provide these do not exceed the standard nornis. Borrowers , 
who in the past, adhered to standard norng but found it 

232 . The Cotton Corporation of India was authorised a 
necessary for good and valid rcasons to deviate from the 

peak level credit limit of Rs. 210 crores under consortium 
norms in the estimates profoctions for the current following 

ariangement for procurement of cottun under the price gupport 
year would be oligible for the fast track facility , provided 

operations, besides a limit of Rs. 40 crores for its commercial 
the deviation is not more than 15 per cent of the standard 

operations during the 1985- 86 scason . 
norms and tho Jevels are expected to be broughi clown so ag 
to conform to the norms within one year . This facility would 

233. The National Agricultural Co -operative Markoling 
also be available to borrowers who were holding inventory 

l ederation (NAFED ) which is the Central nodal agency for 
lovely higher than the norms which were acceles by the 

undertaking price support operations in oilseeds was authorised 
Reserve Bank in the past assessments, provide:1 tho dovi 

a total credit limit of Rs. 60 crores during 1985 -86 for 
ation from the norms for the current year did not po be 

undertaking procurement of different oilseeds at prices fixed 
yond 15 per cent. The Bank might, lowover . disallow to 

by the Government, The NAFED was also authorised a credit 
deviation if , on subsequent scrutiny of llic CAS proposal, it 

limit of Rs. 20 crores for undertaking market intervention 
was found to be not justified . The roquirement of tipicly 

operations in copra as approved by the Governinient of India . 
submission of the quarterly operating statement for the pre 
vious two quarters was modified to cover the perforinance 

234. In respect of sugar industry , banks were advised to 
for the previous four quarters . It was also provided that, if 

sanction for the 1985- 86 season , subject to estimates of 
a borrower delayed submission of the return in 0110 of the 

sugar production of individual sugar mills, need - based credit 
previous two quarters , ho would still qualify for the fast 

limits upto 100 per cent of the maximum amount availed 
track if be was punctual during the carlier two quarters . 

of during 1984-85 season , Sanction of additional credit limits 

to individual units covered by tho CAS Schomo war subject 
727 . The number of parties covered under CAS Incroused to Rosorvo Bank s prior authorisation , 
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Sick Industrial Undertakings 

Selective Credit Controls 
235. Several important changes were made in tho policy 
relating to sick units during the year . Emphasis was placed 

237. A reference was made in Part I of this Report to the 
on selection or only such units for revival, as weic viabio 

measures taken to nationalisę selecuve credit controls, The 
on Silicily commercial considerations. There was a shift in main chunges are indicated below : Elcutive October 20 , 1983 , 
policy emphasis froni ad hou Dursing of sick units to making 

advances upto an agregate limit of ks. 30 ,000 per borrower 
available ussistance under well integrated packages involving 

in respect of all commodities were exempted from all pro 
removal of the causes of sickness in addition to laying stress 

visions of selective credit controls, provide a borrower ueuls 
on the various rçlıçfs and concessions to be given not only 

with only one bauk ; the limit till tlica was Rs. 25 , 000 . The 
by banks and term lending institutions but also by the pro 

limit was further raised to Rs. 100 , 000 with effect from April 
motors , Government and labour . Kecognising that prevention 

4 , 1986 , for comninodities where there was a stipulation on 
of sickness would be less expensive and more productive 

the level of credit based on the three your period 1980 -81 
in the long run, than undertaking remodial noasuros after 

10 1982-83, the base was brought forward by one ycar viz ., 
sickness has set in , fresh guidelines were issued to banko in 

1981- 82 to 1983 -84 from the same date . In the light of the 
October 1985 for identlication of sickacss in a unit at the 

distnict iniprovement in the supply position of wheat and the 
carliest. Details of the symptong to be watched and the 

large public sector stocks, advances against whcat werç ex 
common causes of sickness were listed and the concept of 

capted from all provisions of selective credit controls effective 
accountability at the branch level for timely reporting & initia 

October 26 , 1985. Likewise , in the context of the comfortable 
tion of corrective action was introduced to minimisc thc loss 

supply position of raw cotton and the new textile policy , 
of time between the detection of the symptoms and the 

udvances to mills against raw cotion and kapns were also 
response thereto . Through a fresh set of guidelines issued in exempted from all provisions of selective credit regulations , 
November 1985, banks were asked to ensure a co - ordinated 

Banks were , however, required to cnsure that for those com 
approach between themselves and term lending institutions 

modities inventory norms were observed and normal margins 
in assessing the viability of the sick units and in fệaming 

fixed on a case -by- case basis . 
suitable rehabilitation package within the broad framework 
of detailed parameters evolved for the purpose . In addition , 238 . With elect from October 25. 1985. the minimum 
special legislation on the lines recommended by the Tiwari margins were reduced in the case of all advances against 
Committee on gick industrial undertakings has been enacted paddy rice and advances to parties other than mills against 
in order to handle industrial sickness effectively . 

cotton and kapas, by 15 percentage points. In the light of 
236 . According to the latest data available, there were 

further improvement in the supply position and adequacy of 
597 large sick industrial units , with aggregate outstanding 

Stucks, all advances against stocks of paddy / fice and cotton / 
bank credit of Rs. 2 ,655 crores as at the end of June 1985 

kapas were exempted from the provisions of selective credit 
as compared with 545 units with outstanding amount of - 

controls with effect from April 4 , 1986 . 
Rs. 2 , 330 crores at the end of December 1984. Of thçse , 
viability studies in respect of 503 units were completed . Of 239. The multiple prescriptions of margins for oilseeds 
the 357 units considered viable, 264 units were put under 

was rationalised with downward adjustments . The minimum 
nursing programmes by banks. Ag at the end of June 1985, margin against stocks of vegetable oils with processing units 
there wero 97 ,890 sick small-scale industrial units involving mills was also reduced . The minimum margins on oileeds and 
bank finance of Rs. 954 .65. crores ay compared with 91,450 - vegetable oils were further reduced across -the- board by 15 
involving bank finance of Rs. 879 .69 crores at the end of percentage points effective April 4 , 1986 . Bank udvances 
December 1984 . Of the 97, 890 sick units , 6505 units were against stocks of cottonseed and its oil were completely ex 
considered by banks as potentially viable and 2 , 079 among empted from selective credit controls . Also , as in the casc of 
them had been brought under nursing programme. high yielding and hybrid secds used for growing foodgrains, 
Efforts are under way to ensure that appropriate remicial advances against such seeds used for growing oilseeds wero 
steps aro taken in all cases where potential viability of sick similarly exempted . The revised structure of minimum marging 
units has been established . 

consequent to these changes is set out in thọ Table . 


MINIMUM MARGINS ON BANK ADVANCES 


(In porcentagos ) 


Commodities 


Effectivo October 26 , 1985 


Effective April 4, 1986 


Against Stocks 


Against Stocks 


Agrinst 
warehouse 
receipts 


Against 
warehouşc 
rccoipts 


Processing 
units/mills 


Others 


Others 


Procossing 
units /mills 


Paddy /Rice 
Whent , . . . . . . . * 
Other foodgrains . 
Pulses . . . . . . . . 45 
Ollscdes* . . 
Vegetabeloils * . . . . . . . 45 ** 
Cotton and Kapal . . . 
Sugar - 
(a ) Buffer stocks . . . . . . . o 
(b ) Unreleased stooks . . 

. , 17 . 5 
(a) Roloased stocko . . . . . . 75 
Gur And Khandsari . . . . . . 45 
* Those items woro completely cxcmpted from 2 )1 stipulations of selectivo prodit controls . 

Other than cottoosood and cottonseed oil which aro completely rempt from April 4 , 1986 . 
* * Appljoable to registered oil mills and Vedaspati manufacturas. 


60 


- 


- - - - 


- 
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240. Banks were udvised that in the case of commodities 

247. The Reserve Bank sanctioned fresh ad -hoc borrowing 
exempted from selective credit controls, inveniory DUIDS, limiis aggregating Rs. 38.65 crores to 15 Stalo Financial Cor 
prescription of margins by the baaks und observance of credit poitrions (SFCs ) against ad -hoc bonds guaranteed by the re 
noring and cuscinuine inust be untorced to ensure that credit spective Siate Governments. These limits were valid upto 
was not utilised for speculative build -up of inventories . All June 25 , 1986 . No amount was outstanding against thesc limits 
these measures were a response to the then prevailing and as on June 30 , 1986 . 
anticiputed development in respect of individual senştivo coil 
modities. 

248 . The National Bank for Agriculturo and Rural Deve 
Leasing 

lopment was sanctioned a credit limit of Rs. 1 , 300 crores for 

1985- 86 for providing shoit-term loans and advances by way 
241, Conequent on the issue of the ncuzssary notificatiun oi lelmuace 10 Suate Co -operative Banks and RRBs. The 
under the Banking Regulation Act by the Governinent in interest rate for this accommodation which was 4 . 50 per 
August 1984, commercial banks can now undertake the cent below the Bank rate during 1984 - 85 way raised to 4 .25 
business of cquipment leasing as one of their activities , A batik per cent below the Bank ratc fron July , 1 1985,. The maxi 
is allowed to set up a subsidiary with not less th : n 51 per num level of Outstandings reached against this credit limit 
cent of sharcholding for transccting cqripnent leasing busines, was Rs. 1, 288 crores on April 1 , 1986 . 
or to invest in sliares within specified limits. The subsidiary 
promoted is , however , prohibited from transacting hirc pur 
chase business and financing of other companies or concerns 

Tospection of Banks 
engaged in cquipment leasing , Banks are , besides prohiluled 
from undertaking departmentally the bussiness of equipment 

249 . During the year ended June 1986 , the annual financial 
leasing as also acting as promoters of companies ( other than 

review of 51 public sector banks and financial inspection 
their subsidiaries ) in which they make portfolio investment. 

of 7 public sector banks , 25 private sector banks and 9 
The aggregate investinent of a bank in a subsidiary andlor in 

foreign banks were completed . Further, portfolio inspections 
shares of other leasing companies shouid not exceel 10 per 

Li international banking divisions of seven public sector bapks 
cent of the paid -up capital and reserves of the bank . Till the 

having overseas branches, were undertaken during the period. 
end of April 1986 , the Reserve Bank approved proposals 

In addition , a number of scrutinics regarding various com 
from six banks to make portfolio investment in equipment 

plaints fralds allegations against banks their employees wero 
leasing companies and one proposal to set up a fully owned 

also carried out. 
subsidiary to undertake merchant banking and equipment 
leasing business. 

Customer Service 
RBI Assistance to Financial Institutions 

250 . Apart from monitoring the implementorion by banks 

of the recommendations of the Working Group on Customer 
242 . The Reserve Bank continued to provide financial 

Service , a number of steps were taken to improve the quality 
anşistance to term lending institutions by way of long-term 

of custopier service rendered by banks. An impressionistic 
loans and medium and short-term cretit facilities. During 

survey was carried out during Jury Al!gust 1985 to assess the 
1985- 86 (July -Jline) the Bank sanctioned and disbursed long 

owlity of customer service in public sector banks. On the 
term loans amounting to Rs. 300 Crores to IDBI out of 1110 

basis of the findings, public sector banks were advised to 
National Tedustrial Credit (Long-term Operations) (NIC (LTO ) 

take measures to remove the deficiencics and were requested 
Fund as against Rs. 260 crorcs canctioned and dsbur ! cd in 

to submit quarterly reports , indicating the follow -up action 
the previous year . The IDBI repaid on amount of Rs. 30 . 90 

taken by them in this regard . Banks were also asked to con 
crores during the year ended Junc 30 . 1986 . Its outstanding 

sider constituting special squads in areas of frequent com 
borrowings from the fund as on that date amounted to 

plaints , to hold on - the- spot enquiries into such complaints 
Rs. 2 , 390 crores. A sliort-term credit limit of Rs. 200 crores 

and to include cuistomer service in their training programmes. 
was also sanctioned in April 1986 to IDBI against the security 
of eligible usance bills rediscounted by it. The facility has not 

Aro ‘ lier survey wag conducted in May Juno 1986 it the 

instance of Government of India , at selected public sector 
been utilised and the limit expired on June 30 , 1986 . A 

hanks branches of representative character across the country 
credit limit of Rs. 200 crores had been sanctioned during 

to ascertain the position regarding the quality of imple 
1983 -84 for enlarging assistance to State Flectricity Boards 

mentation of the various measures initiatce py the Govern 
and State Road Traſsport Corporations through IDBI 5 bill 

1900t and the Rescrve Bank , identifying ceitain key areas , 
rcdiscounting scheme, which was to be repaid in 16 quarterly 

The findings of the survey have been apprised to the Govern 
instalments, commencing from Deceniber 1984; of these , 
seven instalments were received upto the quarter ended June 

ment. 
1986 . An amount of Rs. 112 . 5 crores was outstanding against 
the limit as on June 30 , 1986 . 

251 . Public sector banks were further advised to take steps 

to avoid complaints regarding collection of ontstation cheques . 
243 . The Export - Import Bank of India ( Exim Bank ) was These included the grant of inmediate credit to outstalion 
sanctioned and dishursed a credit limit of R . 80 crores of the hegues for amounts upto Rs. 2 . 500 of individual constituents. 
NIC (LTO ) Find during 1985- 86 , as against Rs. 55 crores payment of interest at rates applicable for saving bank ac 
Banctioned and disbursed dring the previous year . The count on delayed collection , hevond 14 days in case of 
Exim Bank utilised the entire limit raising the total amount instruments drawn on hranches of the same bank and 21 
of loons outstanding from the Found 0 on June 30 , 1986 10 day s in the casc of cheques drawn on other banks and in 
Rs. 260 crores. 

rrarseil 174€ of courier Service for desnatchi of instrumente . 

Banks were also instructed to joue demanc drafts to all cus 
244 . The Industrial Reconstruction Bank of India (TRAN), 

armers without insisting on their hoving an account with them , 
which commenced its onerations from March 20 , 1935 is also 

to ensure that teller counters were kept oren throughout the 
cligible for assistance from the NIC ( TTO ) Fun ! A ceilit 

banking hours, and to ensure the iurlementation of nomi 
limit of Rs. 10 crores was sanctioned to IRAI out of the fund 
during 1985- 86 The limit was fully intilisert in December 

nation facilities to deposit holders in all their branches . 
1985 and remains outsanding, 

752 , Government of India has dvieil hank officials at all 
245 , A credit limit of Rs. 15 crores wax carictioned 10 

Invels to meet customers on sretiei intos mach month so 
Industrial Finance 

of the 
Corporation of India 

that they can gain an insight into the problems 

( TFCD for the 
calendar year 1986 . as in 

beenaro 
the braviono vezr . 

Cuinmers , Residne customer service entres have 

The limit is 
to be used as a cash credit facility . The IFCI had not availed 

being orened at all State capitals for recressal of complaints . 
of the facility till June 30 , 1986 . 

Frauds in Banhs 
246 . Acredit limit of Rs. 15 crores was sanctionnd to 
Industrial Credit and Investment Corporation of India for the 

253. In view of several complaints of fraudulen ! with 
calendar year 1986 and the Corporating availed of loang on dratals from savings hank accounts made recently banko 
several nccasions for short Teriode . An amount of Rs, 13 . 10 are advisch? to instruct their hanches to follow strictly 911 
cross was outstanding as on June 30, 1986 . 

the rules and procedures regarding opening of accounts, 
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MICR technology of cheque processing is also expected to 
commence in the next three months . 


withdrawals , maintenance of passbooks etc. The procedure 
for reporting instances of fraud from banks to the regional 
offices of the Reserve Bank and from the latter to the 
Bank s Central Office was clarified Instructions were also 
issued to report cases of frauds committed by unscruplous 
borrowers . Bank s attention was particularly drawn to cer 
tain aspects of advances against merchandise / bills which 
were highly fraud-prone . During the year ended June 1986 , 
investigations of 22 frauds / complaints at 114 office ; of 
banks were carried out and the findings communicated to 
the banks concerned for corrective action . The outcome of 
such investigations was also brought to the notice of the 
Government, wherever necessary . 


Working Groups Corrsmittees 

258 . A reference was made in Part I of the Report to 
the setting up by the Reserve Bank of a National Finance 
and Credit Council. The objectives of the Council are : 
( 1 ) to take an overall view of the flow of finance and credit 
both short-term and long-term , for industry , agriculture and 
trade; ( 2 ) to co -ordinate policies relating to the flow of 
short- term and long- term credit; and ( 3 ) to consider develop 
ments in capital and money markers with a view to enhanc 
ing their role and efficiency . 


Moratorium on Bank 

254 . In view of the unsatisfactory financial position and 
method of operation of the Hindustan Commercial Bank 
Ltd ., the Government of India , on the recomemndation of 
the Reserve Bank , issued an order for moratroium on it 
from the chose of business on May 24 , 1986 . Steps for 
amalgamating it with the Punjab National Bank are under 


. 


wav 


259 . A comoittee to review . co - ordinate , monitor and guide 
tite training arrangement in banks on an ongoing basis was 
set up by the Reserve Bank in March 1986 with the Deputy 
Governor in charge of training as its chairman , The func 
tions of the committee are to : (i) co - ordinate among indus 
try level training institutions inter se as also with the train . 
ing establishments of banks, ( ii ) assess the emerging train 
ing needs and gaps, if any, in the existing arrangements and 
suggest appropirate action by banks , ( iii ) review the train 
ing infrastructure and assess the adequacy of arrangements 
regarding manning and training of faculty procedures for 
selection of candidates for training and their post- training 
placements and generally evaluate the effectiveness of the 
traingsvalens. ( iv ) authorise special studies / research . 
work for furthering the cause of training in banking, and 
( v ) provide appronirate guidance to banks for evolving and 
implementing a comprehensive system of training to all , 
categories of bank staff . : 


Capital Base of Banks 


255. During the year, the authorised capital of the State 
Bank of India was raised from Rs. 20 crores to Rs . 200 
crores . Its subscribed and paid -up capital was raised from 
Rs. 5 .625 crores to Rs. 50 crores by an additional issue of 
44 , 37 , 500 shares . During 1985, the authorised capital of 
the associates of the State Bank of India was increased to 
Rs. 10 crores each . The total issued and maid -up capital 
of all these associate banks put together was increased from 
Rs. 5 crores to Rs, 22.45 crores . As a first step towards 
augmenting the capital of nationalised banks al amount of 
Rs. 400 crores was provided by the Government of India in 
1985- 86 . The contribution made by the Government towards 
the share capital of these banks stands simultaneously in 
vested in non - negotiable special securities floated by the 
Government bearing interest at 7 .75 per cent. 


Banking Laws Amendment Act, 1985 


256 . The Banking Laws ( Amendment) Act , 1985 amend 
ing various statutes, mainly the Banking Companies (Acqui 
tion and Transfer of Undertakings ) Act, 1970 and 1980 
and the Reserve Bank of India Act , 1934 was enacted in 
December , 1985. Some of the provisions of the Act were 
brought into force with effect from December 30 , 1985 and 
the others with effect from May 1 , 1986. . The more im 
portant amendments are the following : The limit in respect 
of borrowing powers of the State Financial Corporations was 
raised from 90 per cent of the paid - in share capital to twice 
the paid - un capital. The ceiling on the paid - up capital and 
reserves of nationalised banks was raised from 
Rs. 15 crores to Rs. 100 crores so as to improve their 
debt- equity ratio and profitability . The name of United 
Commercial Bank was changed to UCO Bank so as to avoid 
confusion in the international operations of the bank in view 
of the existence of a bank with the same name in Bangla -, 
desh . 


260 . The Reserve Bark has appointed a standing advisory 
committee under the chairmanship of a Deputy Governor , 
to review the flow of institutional credit to small -scale in 
dustries sector and other related matters. The main terms 
of reference of the committee are : ( i) to review the flow 
of institutional credit for small- scale industries ( SSI) sec 
for , identify operational deficiencies, if any , and suggest Teme : 
dial measures ; (ii ) to examine the support available from : 
State Government agencies , in particular district industries 
centres to financiar institutions for ensuring adequate and . 
smooth flow of credit to small -scale industries and suggest 
measures for improvement where necessary ; ( iii ) to look 
into the arrancements available for upgradation of entre 
preneurial skills and modern technology in respect of SSI 
units and make suitable recommendations and (iv ) to re 
view the problem of sickness in SSI units in relation to the 
role of various agencies concerned and recommend suitable 
remedial action . 

261. In February 1986 , the Bank appointed a committee 
under the chairmanship of an Executive Director to con 
sider problerns of identification and rehabilitation of sick 
SSI units. The committee was asked to examine ard make 
recommendatiorie on : (i ) Definition of a sick SSI unit; ( ii ) 
identification incipient sickness in SSI units; (iii ) esta 
blishment of a suitable machinery for identification of sick 

se rararation of rehabilitation packages in the case of 
potentially viable units, and follow - up and monitoring of 
implementation ; and (iy ) formulation of parameters for 
provision of reliefs / concessions by corromercial banks. State 
Financial Cornorations, State Governments and other agen 
cies under rehabilitation packages evolved for sick SSI units 
considered as potentially viable . The rerort has been fina 
lised and will be submitted shortly . . . 


National Clearing of Cheques 


DEVELOPMENTS RELATING TO CO -OPERATIVE 

... BANKING 
Progress of PCBs 


257 . As part of the project to introduce national clearing 
of cheques and adoption of Magnetic Ink Character Recog. .. 
nition (MICR ) technology for mechanised cheque proress 
ing, the majority of banks in Bombay , Madras and New 
Delhi commenced issuing MICR cheques to customers . In 
Calcutta , about 50 per cent of the banks have issue I MICR 
cheques. Banks are also in the process of getting their re 
quirements of draft forms printed in the revised format. 
Inter- city clearing in respect of cheques presented in Bom . 
bay and drawn on hanks / branches of banks in New Delhi 
and Madras under the MICR national clearing project has 
commenced with effect from July 8 . 1986 . Similar facility 
in New Delhi and Madras for cheques presented at these 
centres will be extended shortly . Computerised focal clear- 
ing of cheques at Bombay, New Delhi and Madras by using 


262. As on June 30 , 1986 there were 1,346 primary co 
orerative banks in the country comprising 1 , 247 urban co 
operative banks : (UCBs ) and 99 salary earners societies , 
During the year ( July 1985- - Tune 1986 ) , 33. banks ( new 
as well as existing) were issued licence to commence / carry 
on banking business taking the total number of licensed 
banks to 461. · The total number of offices of primary co 
operative banks ( including head ofiices ) increased to 2 , 995 


totale o to combanksocieties 
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lending institution . ( c ) scopo of supervisory and regulatory 
functions of the apex level institutions in agricultural credit, 
( d ) costs of londing and margin and ( ) effectiveness of 
NABARD s operations. These studies will be conducted 

under the guideance and superintendance of a senior leve! 
expert group which will evaluate the major problems and 
Issuos currently affecting the agricultural credit system and 
make recommendations for a programme to strengthen tho 
Lector 


as on March 31, 1986 from 2 . 897 at the end of June 1985 . 
There was no addition to the number of licensed State and 
central co - operative banks which remainod at 8 and 35 
respectively , 
Refinance Facilitios 

263. During the fiscal year 1985 -86 , short- term credit 
limits aggregating Rs . 24 .61 crorts were sanctioned to 5 
Ştate co - operative banks in rospect of 43 urban co - operative 
banks for financing cottage and small scale industrial unita 
at concessional rate of interest. Applications for sanction of 
loans aggregating Rs. 23.77 lakhg Lor contribution to the 
share capital of 16 UCBs were received during the year 
from the State Government of Andhra Pradesh , Karnataka, 
Orissa , Rajasthan , Tamil Nadu and Manipur . Out of this , 
amounts aggrogating Rs. 14 .77 lakhs for contribution to the 
share capital of 9 UCB , were recommondod to NABARD 
for sanction . This arrangement with NABARD for sanc 
tioning of loans to State Governments for contribution to 
the share of UCB , expired on April 1 , 1986 . 


269 . The Working Group appointed in June 1984 to study 
operational problems of State Handloom Development Cor 
poration in relation to bank credit completed field studios 
in Karnataka , Tamil Nadu , West Bengal, Uttar Pradesh 
and the north castorn region . The field visits helped the 
Working Group in understanding ihe various operational 
problems such as supply and distribution of yam to weavers , 
marketing of handloom products and raising finance for 
production and marketing in the context of local conditions, 
A preliminary draft report of the Working Group has heco 
propared . 


Working Capitar Limits for Co -operative Sugar Factories 


264. For tho 1985-86 crushing scagon , the State co - opera 
tive banks were allowed to gonction without prior authori 
sation from NABARD , pledge limits to co - operative sligar 
factories against sugar stocks, to the extent of 100 per cent of 
the maximum amount availed of during the previous season 
kecping in vicw the need -based requirements of individual 
gugar factories for funds in relation to their production prog 
rammes. For additional pledge limits , if required by sugar 
factories, the State co -operative banks had to obtain prior 
authorisation from NABARD . Further , the central co -opera 
tive hanks were to continue to obtain prior authorisation from 
NABARD for sanction of working capital limits in excess 
of the limit of Rs. 150 lakhs in individual cases , 


UCBs Lending to Priority Sectors 

263 .. Urban co - operative hanks had been exhorted to en 
sure that not less than 60 per cent of their loang and ad 
vancee went to priority sectors by the end of June 1985 , of 
which 25 per cent was to go to the weaker sections of 
society. Rank , whose lovels of advancos to priority soctor 
were less than 40 per cent as on June 30 , 1983 had been 
advised to step up their lending to these sectors by 10 per 
cent every years . Available information indicates that whilo 
smaller urhan hanks operating in urban and semi-urhan 
arcas mnde siginificant strides in lending to priority sectors , 
tho performance of higcer banks was not very satisfactory . 
This matter was reviewed by the Standing Advisory Com . 
mittee and it was agreed to extend the target dato upto 
end - June, 1986 . 


270 . The Reserve Bank set up a high level standing com 
mittee under the chairmanship of a Deputy Governor to 
review the flow of institutional credit to the rural sector find 
otehr related matters . Tho Committee will suggest mcasures 
for improving the credit delivery system for the greater benc 
fit of the weaker sections. The terms of reference of the 
Committee are ; ( i ) to review and assess the requirements 
and availability of institutional credit for agriculaural and 
rural development; ( ii) to identify operational shortcomings 
which inhibit effective delivery of institutional credit to in 
Cended beneficiaries and suggest remcdial measures ; ( iii ) to 
oxamine the progress made in correcting rogional imbalances 
in the matter of agricultural credit and related facilities 
and to recommend appropriate steps for improvement; ( iv ) 
to suggest measures so that the co -operative and land deve 
lonment banks at State and district levels become effective 
Agencies to facilitate flow of rural credit ; ( v ) to revicw the 
progress of flow of credit and complementary inputs to 
wmaker sections of society and recommend measures for 
improvement; (vi) to recommend measures for improving 
the effectiveness of co -ordination between credit institutions 
and various State Government agencies at or below the 
district level; ( vii ) to suggest improvements in needed in 
frastructural support and packages of complementary inputs 
including technological support to make rural crcdit moro 
effective ; ( viii) to identify factors which adversely affect the 
timely recovery of rural credit and sucgest ways ana means of 
improving recycling of funds of credit institutions; and ( ix ) 
to promoto co -ordination at the national and State levels , 
among credit institutions and other agencies concerned with 
Institutional credit for agricultural and rural developnient, 


Permission to Accept NRE Accounts 

266 , In response to requests from urban co -operative banka 
It was decided to allow selected hanks to onen and main 
tain Non -Resident ( External ) Rupee accounts . During the 
year seven UCBs were issued authorisation to open and 
maintain such accounts . 


271. This Committee constituted a Working Group to 
consider (1 ) the problems relating to non - availability of 
credit to new and non -defaulting members o co - operative 
credit institutions and to suggest measurce to ensure smooth 
flow of credit to these borrowers and (ii ) to recommend 
measures that could be taken to assist the co - oserative credit 
structure in arcas susceptible to repeatod natural calamities 
and their impact on recovery of loans. 


Standing Advisory Committee for UCB : 

267. The Standing Advisory Committee for UCB: discus 
sed various issues such as revision in the viability norms for 
urban co -operative banks , representation of urban banks on 
the boards of management of State and central co -operative 
banks and the need for streamlining the procerlure for an 
pointment of chief executives of urban - banks. It also 
reveiwer the rolicies relating to refinance facilities for small 
scale industries, licensing of exlsting banks and the perfor 
mfite of urban co -operative banks in lending to priority 
ectors , 


DEVELOPMENTS RELATING TO EXCHANGE CONTROL 

AND OTHER MATTERS 
Forward Exchange Cover 

272. In view of the changing external trade and payments 
kcenario and the emergence of new lines of activities on a 
larger scale , a review of the regulations relating to forward 
sale and purchase contracts for foreien currencies undertaken 
by authorised dealers was made. It was found necessary 
to enlargo the score and coverage of some of the existing 
facilities and introduce forward cover facilities in respect of 
some newly emerging business activities. Accordingly the 
Reserve Bank introduced a number of changes in the 
package of forward cover facilities with effect from Decem 
ber 28 , 1985. The new areas where forward covor facilities 
were introduced for the first time are (i ) roll-over forward 
.mer for renuvment of foroign currency loans. (li ) CTOSS 
currency forward cover for payments toward : imports nufic 


Studies and Working Groups Relating to Rural Development 

268 , As part of the World Bank aided NABARD - I credit 
project. A wide ranging review of the Agricultural credit syg 
tem in India is to be undertaken . The reviow ls to consist 
of five studies viz . , ( a ) role and operations of the agricul 
tural credit ratem , ( b ) role and effectivenesg of individual 


. 
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ed out of foreign currency loans where the goods are in - . 
voiced for payment in a currency currencies orter than ile 
currency of the loan , ( iii ) cross -currency forward cover in 
Respect of repayment of instalments of a loan obtained in 
one foreign currency by an Indian Airline or a shipping 
company for acquisition of aircrafts /ships from out of reves 
nue carnings in other foreign currencies , ( iv ) forward cover 
for charter hire payments by Indian airline and shippinog 
companies shippers , ( v ) forward cover for remittance of 
technical know -how fees, ( vi ) forward cover for remittance 
of erection and commissioning charges and ( vii ) forward 
cover for retransfer abroad of funds temporarily brought 
ieto India by Indian companies /firms executing turnkey civil 
construction service contracts abroad. 
Relaxation in Exchange Control Procedure 


Standing Consultative Committee on Exchange Control 

278 . As recommended by the Committee on Export and In 
ports , the Reserve Bank has constituted a Standing Consulta 
tiệe Committee to advise on matters relaiing to administra 
tion of exciiange control on an ongoing basis. The Conroit 
tee comprises representatives of the foreign Exchange Dealers 
Association of India , Exim Bank , Export Credit Guarantee 
Corporation of ladia . Tiade Development Authority , a few 
of the associations of commerce , industry and travel and 
airline representatives in India besides officials from Govern 
ment of India and the Reserve Bank . 


: 


Indianisaiton of Foreign Companies . 

279 . During the year ending fune 1986 , 3 more companion 
complied with the directive for dilution of non - iesident in 
terest to the required level taking the total number of such 
companies to 359 out of 382 companies against which fixat 
orders under section 29 ( 2 ) of the Foreign Exchange Regula 
tion Act, 1973 had been passed for Indianisation and / or dikur 
tion of foreign equity . " 


fy . 


273 . Accprding to the recommendations of the Expert 
Committee on Exporis and Imports, the period prescribed 
for realisation of proeeds of India s exports to Pakistan and 
Afghanistan was raised from 3 months to 6 months from 
the date of shipment with effect from October1, 1985. . 
The RIFEE Scheme 

274 . Under the Returning Indians Foreign Exchange 
Entitlement - (RIFEE ) scheine , prior to December 26 , 
1985 , eligible non - residents of Tridian nationality or origin 
returning 10 India for permanent settlement were entiiled 
to avail of foreign exchange upto 25 per cent of the total 
amount repatriated to india and balances held in their 
Nodent ( External) Accouns or fee gn Cat ncy Non 
reciclent Account at the fire of tran ter of residence , The 

Toris for foreien exzone entitlement under the scheme is 
: Dared from 25 to 50 cent with e Teci fon December 26, 

1985. 


Working Group on Exchange Control 

280 . The Working Group on Exchange Control constituteg 
by the Reserve Bank to which a reference was made in the 
previous year s Report submitted its report in January 1986 , 
Several recoinmendations made by the Working Group for 
simplacation and solective liberaisa ios 1 exchange con : 
trol policies in the interest of better customer service have 
bien accepted and already implemented by the Bank . These 
rolu a nice ale to foreign travel under the special travel 
schemes , remittanice facilities available to non - residents of 
Indian nationality or origin , remittance of dividerd by TOTES : 
FERA companies and agency comprission on exports : 


Foreign Travel Under Special Travel Scheine 


275 . Under the Foreign Travel Scheme (FTS ) Indian resim 
dents were eligible to undertako visits to any country ( other 
than Nenal and Bhutan ) once in two calendar years and 
were entitled to draw foreign exchange into the equivalent 
of US $ 500 per manita Omilarl . inter the Narok hourhood 
Travel Scheme (NTS ) Indian residents were eligible to visit 
any country in the roup af eight neishbouring countries 
( vizi, Bangladesh , Bima, Malasia Maldive Islands, Mauri 
tius, Pakistan Sevcbclles Islands and Sri Lanka ) once in 
two calendar years and to drawy foreign exchange unto the 
equivalen , of U . S . $ 250 rer capita . According to changes 
made with effect from April 7 , 1986 , foreign travel under 
these schemes can be undle taken only once in three calen . 
dar years instead of te vears . Further , combination of 
FTS and NTS for the purpose of drawin : exchange is not 
permissible . 


. 


Import- Export Pass Book Scheme 

276 . The Government of India has introduced an Irport 
Export pass book Scheme for manufacturer - exporters to 
provide duty - free access to imported inputs for export pro . 
duction . This scheme, which is broader in its coverage than 
the advance licensing schenie is intended to help the regular 
Tegistered manufacturer -exnorters to obtain their requirements 
of import d articles such as raw materials duty free to suit 
their production / export time shedules. The validity of the 
pass book for the purrose of import is 18 months and for 
the purpose of exrort 27 months from the date of issue. No 
letter of credit can be allowed to be opened against the 
licence incorporated in the mass book in favour of ariy 
person other than th liranga ner is any letter of authority 
permissible against such a licence . 


Coinmiitee on Non -resident Indians investment 

281. The Committee set up to revisw the exchange control 
procedures followed by the Reserve Bank and commercial 
banks in respect of investment schemes for non - resident 
Indians and to suggest measures for simplifying ard improy 
ing these procedures submitted its report in October 1985. 
A number of recommendations of the Committee have since 
been accepted by Government of India and implemented by 
the Reserve Bank , 
Indian Joint Ventures Abroad 

282 . At the end of December 1985 , there were 208 Indian 
joint ventures abroad of which 156 were in opereation and 
52 at different stages of implementation . The value of shape 
ca ital of Irdian entrepeneurs in the joint yertures in opere 
tion was around Rs. 93. 84 Tortos ant in the projects under 
implementation Rs. 23 .48 crores . These overseas projects have 
generated additional exports from India to the tune of 
Rs. 147 . 91 crores. 
Other Developments 

283 . During the year ended June 1986 . 52 overseas coni 
panies were granted permission to open new liaison / re . 
presentative offices in India . Further, a few Indian companies 
firms were permitted to open 20 . trading and 32 ror - irading 
offices and to post 24 representatives at various foreign cen 
tres. Permission was also granted for opening one showroom 
at a foreign centre and 16 project offices for execution of 
specific contracts . 
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 
. 284 . The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corrora 
tion made notable progress during the yea * in fulfilling its 
twin objectives of giving insurance protection to small deposi.. 
tors in banks and girarantee support 10 credit facilities ex 
tended by Ef gible cedit institutions to certain cafegories of 
small borrowers , particularly those belonging to the weaker 
and hitherto neglected sections of the society . For this pur 
pose , the Corporation is one at ng five crcdit guarantee she 
mes including the small loans (ccp racire banks) guarance 
scheme 1984 , introduced with effect from July 1 , 1984. 


. 


Asian Clearing Union 

277 . With effect from August 1. 1985 . the Reserve Bank 
has arranged to announce on a daily basis its rates for pur- ; 
charenm rate of tha Asan Clee ng Un on (ACU ) curren 
cies. This is in resronse to the decision taken by the ACU . 
to the ffer that exchange rat s for 4CU currencies against 
domain aurrencies of the articipating countries should be 
quoted by the respective central hai?ks on a daily bas s to : 
Overcome the problem of deur na houpon the rates fixed 
for the conting period and the acital daily rates . . 
1086 GI 86 - - 22 


. 


285 . The number of insured bank incressed by 30 to 1, 851 
during the year ended June 1985 ari cinprised 83 . coinmer 
. ; cial banks , 193 regional rus . Crinks and 1 ,575 cc - operative 
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tanke. The deposit insurance schetic now covers 14 States in 6 States and five Union terrilories. The States of Maha 
and 3 Union territories. The number of fully proiected ac tra , Uttar Pradesh , Punjab , Haryana , Meyhalaya , Manipur, 
counts increased from 2 ,000 lakhs at the end of line 1984 Rajasthan and Madhya Pradesh and Union territories of 
to 2 , 145 lakhs by the end of june 1985 and constituted Delhi and Pondicherry have finalised their rules and further 
95.8 per cent of the total number of accounts The 10yured action by them is awaited . The remaining States /Union torri 
deposits increased from Rs. 46 , 340 crores to Rs. 56 ,211 crores tories are yet to finaliso their draft rulcb. 
durist the same period and constìquied 73 , 5 per cent of total 
R909sable deposits as at the end of Juno 1985. 

Acceptance of Deposits by Non - Banking Companies 
286 . During 1985 - 86 (July -)une ) the number of credit in 290 . The provisions of Chapter TIC iticorporated in the 
utitutions participating in the small loans guaranteo schemic , Reserve Bank of India Act, 1934 which relate to prohibi 
1971 increased by 19 to 251 and comprised 71 commercial tion of Acceptance of depoyto by unincorporated bodies, ex 
banks and 180 RRBs. Those participating in the service co copt to a limited extent, lad como into force in February 
operative societies guaruntec scheme, 1971 increased by 4 tu 1984. Accordingly, the State Governments of Andhra Pra 
173 comprising 58 commercial banks. 78 KRB , and 37 Co desli, Maharashtra , Maulys Pradesh , Punjab , Gujarat , kar 
operative badks . The number of floancial corporations (in nataka , Nagaland , Kerala and Tamil Nadı have created neces 
cluding State industrial development corporations ) participating sary machinery for tho enfor comen : of the Act. In February 
in the small loans ( financial corporations ) guarantee scheme, 1986 the Reserve Bank initiated action against several private 
1971, also increased by 1 to 211. \ t the end of June 1986 , 44 financial concerns under the provisions of Chapter 1!IC in 
primary ( urban ) co -operative banks were participating in the the States of Kerala , Karnataka and Tamil Nadu. Several 
small loans ( co -operative barth ) guarantee scheme, 1984 . The writ petitions were filed in law courts challenging the conati 
total guaranteed advances 10 small borrowers under the tutional validity of the provlyions of Chapter Ilic of the 
above four schemes aggregated Rs. 8 , 923 crores at the end Act but were dismissed . Appeals against these decisions filed 
of June 1985 , recording a risovi 25 .0 per cent overbs in the Supreme Court aro pending. 
previous year. 

Trend of Deposits with Non - Banking Corporate Sector 
287. The number of institations participating in the Cor 
portion s small loans ( SSI) gaur ıntee scheme, 1981 , rose 10 

291. Aggregate deposits held by 7 ,508 reporting financ al 
462 by the end of June 1986 comprising 69 comniercial 

and non - financial companies and miscellaneous non banking 
banky, 143 RRBs, 14 State linancial cornersrione & other 

companies stood at Rs. 16 .140 crores as on March 31. 1985 
Stuto development agencies and 228 co -operative bunks , Tho as against Rs. 11 , 124 croren, held by 6 ,798 reporting con 
guarantcod advances to the small - scale industrial evior in 

panics a year ago . The number of deposit accounts rose 
C . cased frodi Rs. 4 ,891 C . vies 10 Rs . 5 , 844 crores over the 

from 88 . 97 lakhs to 124 . 14 lakhs during the same period . 
year ending Juno 1985 or by 19 ,5 per cent. 

Regulated deposits rose by Rs. 431 crores and cxempted 
deposits by Rs. 4 , 536 crores during 1934 .85 (April-Marsh ), 

Regulated deposits held by non - financial companies wurled 
288. During the year ended Juno, 1986 , the Corporation 

out to 15 .8 per cent of their az regole not owned funds which 
received 4 , 80 ,577 claims for Rs. 114. 23 crorcy in respect of 

is well below the statutory Ceiling of 35 per cent upto which 
Ita guarantec schemes relatng 10 $ all borrowers and 24 , 8 . 8 

deposits on to accepted by fincse companies . In the rig 
claims for Rs. 84.05 crores in respect of the scheme for 

cellareong non - banking cuninnirs calcgory : lo, kreating the 
omull-scale industries, Total Jisposti in respect of ine surcr 

clit fiind companies, regulaidd ( erosis remain it within the 
during the samo period was 6 , 16 ,449 claims for Rs. 151,42 

panemiya piling mercrihed lindor the direc , ¢ . The aggregaio 
ciores and in respect of thy laiter 20 ,813 Clums or 

deposits of Rs, 16 . 140 crores in the non -bankin : corno ato 
Rs. 52 . 83 crores. 

sector as on March 31. 1985. constituted ? 2 . ? ner cont of 

toni donnaits held by n11 rhad rimerristi ranks as 
Non -Banking Companies : Chit Fund Act, 1982 

aquinst 18 . 3 per cent in March 1984 Regulated denosits with 
non -banking comnanies recor1 a growth rate of 20 . 6 ner 

cent during 1984-85 as against 105 per cent in r « : ct of 
289 , During the year the provisions of the Chit Fund Act, hank deposits. 
- 1082 and rules framed thereunder were brought into force 
in Orissa and the Union territories of Andanan 

292. Details of denosite held hy different catecaries of com . 
kad Nicobar Islands and Goa , Daman and Diu . panics as at the end of March 1985 and 1984 irc given 
With this, the Act has toen brought into force below : 

(Amontin Rinces crores) 
- . . . -- - - - - - - - - - - - - - - 

1983-84 - 

1924. 85 

- - I - - - 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


Amount 


No . of 
reporting 
Comics 


No. of Amount : 
reporting 
com 


16140 


2815 
13325 


8923 
(553) 

5617 
( 34 8 ) 


Aggregetc deposits . . . . . . . . . . . 

6798 11124 

7508 
6f w ! ! h : 
Regulated dennsits . 

? $ 34 
Exemnted deposits , . 

8773 
Deposits held by : 
(1) Government companies . . . . 

5744 

55 
(97) (51 . ) . ( 

07) 
(ii) Public limited companics . . 

2346 4580 

2516 

( 345) ( 11 2 ) - (335) 
( ili) Privete limited companies . . . . 

4494 

800 

49 37 
(648) 

(72) 

(65. 8 ) 
(a ) Financial companies . . 

3599 
. . 

277 ) 
. . . 

4134 
( 530) ( 25 ) 

(551) 
(b ) Non- financial companies . . . . . . 

2458 7063 

1510 
(376) (71 ) 

(374) 
(c ) Miscellaneous non -broking companies 

(141 792 

84 

( 115) 
-- - - - 

- - - - - - - - - - - 
Figures in br.zclats are peruentagos to totalnumber of roporting companies /afgregate deposits as the case.myko. 


1600 


199) 

3914 
( 243) 

11784 
( 737 ) 

412 
( 2 . 7) 


T 


- 


- 
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Surveys 

299. Besides the BTC Bulletins, the College also brought 
293 . An analytical report bilsed on the findings of the ulit during the year a publi , ution titled Guidelines foi Intor 
All- India Debt and Investincnt Survey , 1981- 82 relating to nal Bank Inspection to cater to the needs of bankere , 
assets and liabilities of the households at the beginning of the 
reference period viz ., July 1, 1981, was prepared for publi Reserve Bank Staff College , Madras 
cation , Asimilar report giving details of the capital expendi 
ture, borrowings and repajneris during the reference period 

300 , The Reserve Bank Staf College at Madras continued 
and the outstanding debt at the end of the year is under 

to cater to the training needs of staff officors grade A to C 
preparation 

in different departments of the Bank with the objective of 

Lising training as an integral part of hunian resources devo 
894 . The field work for the survey of honelicjuries und non 

lopment. The College conducted training programmes on 
beneficiaries, 1983- 84 conducted to study the impact of IRDP 

annual financial revicw , planning and budgetary control, 
schemes in selected districts spread over the country was 

executive health , time manuge , nent and coinmunication work 
completed . A brief analytical report of the findings of the 

shop for the benefit of senior officers of the Bank , The College 
Survey is under preparation . The processing of data relating 

also imparted training to thç newly promoted staff officers 
10 the survey of small-scale industrial units . private corpo 

in Grade A through specially designed programmes in tho 
zate units and artisans and craftsinen , 1983 - 84 is also in 

officers development programa series. Outstatior. programmes 

at Trivandruni, Ahmedahad , and Hyderabad were conducted 
progress . 

Sor the benefit of officers of urban co -operative banks of 
Currency Chosts 

respective States , Officers from public sector banks in tho 

country as also from central banks /other institutions of Kenya , 
295. The total number oi currency chests in the country 

Bhutan , Zambia , Tanzania , and Botswana attended some of 
at the end of March 1986 war 3, 506 (excluding 487 l eposi 

the programmes conducted by the College . The new prog 
tories ). Of these 17 curtoncy chests continued to be main 

rammes introduced during the year included the following : 
tained with the Reserve Borik 2 ,610 were with the Stato 

supervision and control over banks ; officers development 
Bank of India group . 502 wich nationalised banks , 372 with 

programmes ; workshop on punning and budgetary control; 
troasuries /sub - treasuries and 5 with Jaminu & Kashmir Bank , 

inspection officers programme (advanced ); systems analysis 
Limited . 

and computer programming and refresher / crash programmes 
for officers. 


ORGANISATIONAL MATTERS AND ACCOUNTS OF 

THE BANK 


Mechanisation / Computerisation 


296 . During the year, a few additional arcas were covered 
under the programme of mechanisution / computerisation in the 
Bank using the mini-cornputer /micro processer systems in 
stalled in Bombay. Following the successful experimentat 
Byculla Oflice , similar mini-computers were installed 
at Ahmedabad , Nagpur and New Delhi for resource and ac 
counting operations of issue Department. Installation of mini 
computery to cover clearing house operations at Ahmedabad , 
Bangalore, Hyderabad and Kanpur lias been coinpleted work 
(in development of dedicated telecommunication lietwork for 
the Bank has commenced and the same will be completed 
in segments in the next two years. 


301. With the introduction of the Sth channel of training 
in January 1986 , the College now has a capacity to train 
about 2 . 500 offlcers each you:, During the year the College 
conducted 92 training programmes and trained 2 , 037 officers . 
In all 18 ,421 officers attente various programmes since the 
inception of the College . 
College of Agricultural Banking , Pune 

302 The College of Agricultural Banking continued to con 
duct_ various broad spectrum and specialised programmes 
on agricultural finance and allied subjects for 
personnel attached to commercial / co -operative banks. 
NABARD and the Reserve Bank . The new programmes con 
ducted during the period under review included : regional 
course on rural finance for trainers Sponsored by the Econo 
mic Development Institute ; programme on financing of fores 
try with focus on tribal develonment; programme on formu 
lation and implomentation of dry land projects ; rural deve 
Jopment projects course for trainers ; programine on rural 
credit management; and joint training course on fisheries , 
Besides, the College also conducted 84 regular programmes , 
2 outstation programmes , one each at Nagpur and Bangalore , 
one international programme sponsored by thc World Bank 
jointly with the College and two seminars. A total of 2 ,379 
officers attended these programmes , thus raising the total 
number of narticipants trained since the inception of the 
College to 28, 379 . 


Bankers Training College, Bombay 


297 . The bank imparts training to its officers / staff and 
officers of commercial, co - operative and regional tural hanks, 
Central and Stato Governments as also foreign trainces througlı 
its training establisliments comprising three colleges end four 
zonal training centrey. The Bankers Training College con 
linued to conduct general broad spectium pragrammes with a 
view to providing specialised functional and managerial train 
ing to the officers of the commercial banks, financial insti 
tutions , the Reserve Bank and certain cadres of Government 
of India . These programnice in general concentrate on pors 
pective bulidiny , cnphasising conceptual skills in functional 
areas such as credil management and appraisal foreign ex 
change , inspection and specialised programes like personnel 
management. Besides the regular programme, the College 
conducted a few new proflisnnie such as faculty declin 
fent ( computer ); computerisation (systems analysis ; rein 
putes Orientation programnic : mcchanisation in banks; audit 
ing the dealing room ; currencv / ccin management ; legal offi 
cers programme; portfolio and funds managerrent, public re 
lations in hanks; International economic relations; non - resi 
Jent investments and financing of priority sectors ( Hindi me 
dium ), During the year , the Cullege conducted 81 program 
mes and trained 2 .0) 30 officers. In all 30 ,827 participants 
attended the programmes since the inception of the College 
in 1954 , 


Zonal Training Centres 

303. The Zonal Training Centres of the Bank at Byculla 
( Bombay ), Calcutta . Madras and New Delhi cater to the 
Training needs of the Bank s staff at the clerical and non 
clerical levels, They also conduct special courses for clerks 
gr . Il at the entry point, special programme fut teller / coin 
note examiners gr. I , courses for stenographers / tynists as also 
for Class Ty staff . During the year. 2 . 146 Class IIt members 
of clerical and non - clerical staff and 501 mcmhets of Clasa 
IV staff received training at the four centre , raising the total 
number of staff trained to 29. 940 and 1, 092 respectively , since 
the establishment of these tralning centres . 


298. The College also provided faculty assistance to colleges 
of other banks in response to their requests . At the request 
of Bank Markazi, Iran , # team of faculty members conduc . 
ted a programme on foreig :i exchange in Irán during Septem 
her - Octoher 1985, Progranimes on foreign exchange businere 
und credit appraisal were niso conducted ir Moulius in 
March 1986 . 

1086 GI[86 - 23 


Training in Commercial Banks 

304 . With a view to exposing the officers of the Bank to 
various aspects of working of commercial banks the Bank has 
evolved three schemes of training in commercial banks. The 
first scheme envisage training of officers of grades A , B and C 
in rural and urban branches of public sector hanks for A 
period of two years. Under the second scheme, officera in 
frades D and E will he denuted to controllinc / head offices 
of banks for a period of six months for an in - depth exposure 
in key departments including internal inspection / aucit de 
partments. The third schenc envisages an exchange of senior 
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Mhicers between the Bank ond selected public sector banks problems concerning the workmen employees were arrived at. 
with the objective of widening their perspective and enriching During the conference of managers held in March 1986 , 
their cxperience . The first phas : will cover 40 , 4 and 6 officers , important issues os review of industrial relations scenario 
respectively under the three schemei it iy expected that in the bank , staff motivation , enforcement of discipline and 
within the period of next five years , the Bank will have a punctuality . 115€ of computerisation and mcchaninition , in 
pool of officers with in - depth exposure to commercial banks provemcat of customer service , issues relating to currency 
wbo can be placed appropriatel; in various departments of and coinage and ſhe branch manager s role wcie discreced . 
the Bank . 

308. Certain provisions of the Bank s scheme of promotion 
Deputation of Staff for Craining in India and Abroad 

to staff officer grade A had been struck down by thu Nagpur 

Bench of the Bombay High Court in March 1981, The Bank 
305. The Bank deputed 138 officers to participate in training 

had thereafter gone in appeal to the Supreme Court. A di 
programmes, seminars and conferences organised by manage 

vision bench of the Suprenic Court in its judgement cluted 
meat institutes of repute in India and continued to make 

April 30 , 1986 , set aside the High Court s judgement, The 
extensive use of training facilities ofīered by various foreign 

schemc of promotion as nodified by the Bank dus heen 
training institutions , In all, 27 oflicery of The Bank were 

oflrmed hy the Supreme Court as valid as the schemc pro 
deputed for training and study visits to banking and financial 

vides for a happy blend of tuo important constituents of 
institutions abroad including USA , Englandi , Switzerland , West service - one which brings iresh clerical employees and the 
Germany and Japan , 

other matured exprience. In allowing the Bank s appeal th > 
Training Facilities extended to officers of Foreign Banks 

court also observed that in matters or service conditions it is 

difficult to evolve and ideul set of norms governing various 
306 . The Bank continued to extend training and study faci conditions of service and in the grey area where service rules 
litics to participants from foreign central and commercial operated , if inore than one view is possible , without sacrificing 
banks in response to specific rcqeuests received from them , either reason or commonsense , the ultimate choice has neces 
including those sponsored under schemes of international 

Sarily to be conditioned by several cunsiderations that would 
co -operation , Of the 77 foreign officials who were afforded enslire justice to as many 13 possible and injustice to as few , 
training / study facilities, 15 were from Sri Lanka , 10 from 
Tanzania , 9 from Nepal, 6 from Fthiopea , 5 from Botswana, 
4 each from Sudan , Nigeria , Rhutan , Kenya and Burma, 2 each 

Representation of SCSSTS 
from Vietnam and Gambia and one ench from Uganda, Iran , - 309. The total strength of scheduled castes and scheduled 
Ghana, Zambia Bangkok, Scychelles, Indonesia and Kcrea . 

tribes employees in the Bank in Class IV Ag on Tanuary 1, 
Employer-employee Relations 

1986 was 2 .317 comprising 1 . 829 of the former and 488 of 

the latter . In Class II, of the 3 ,034 SC /ST oneployces, 
307. The pay revision for the officers was finalised and 2 , 065 were SCA and 969 STs . In Class I , of the 386 emplovces 
announced on September 27, 1985 . The revised ray-scales in SC /ST, 320 were SC , and 66 ST ». Particulars of direct 
were made effective from February 1 , 1984, Negotiations on recruitment in various classes of service in the Bank during 
rending issucs were also held with the recognised Class NI the calendar year 1985 and the representation of SCS /STs in 
and Class IV unions and satisfactory solutions to certain the total recruitment are given in the Tahle . 


-- - - 


- - - 


-- - - - . . 


. - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


-- 


- 


- 


- - 


- - - . - - 


Ofwhich 


Percentage of 


Category 


TotalNo. of 
candidates 
rozruited 


- - - 
SCS 


STS 


SCS 


STS 


(3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


(2 ) 
21 
110 


23 . 8 
15 , 5 


66 . 7 


5 . 5 


Class I 
Class III 
Class IV 

(1) Other than sweepers 
(ii) Sweepers , 


26 , 7 
66 . 7 
- - 


14 0 

16 . 7 
- - - -- -- - - - 


w 


-- 


-- - 


- - 


3. 10 Arrangements were niade to impart pre -examination 
training to SC /ST candidates applying for the post of Staff 
Officer gr. A ( direct recruit ) in response to the Bank s advertise 
ment issued in February 1986 . 


reports also continued to be brought out both in Hindi and 
English . Employees were imparted training in Hindi noting , 
drafting and correspondence through Hindi workshops, and 
Hindi classes continued to be conducted for the benefit of the 
staff under the compulsory / voluntary Hindi tcaching scheme. 


Employment of Ex- servicerca 


311 . Reservation at the rate 14 - 1 /2 per cent and 24 - 1 / 2 
per cent for Class II and IV posts, respectively , is provided 
by the Bank for ex -servicemen . During 1985, out of 110 
vacancies filled in Clasa III and 11 ? in Class IV , 16 and 27 
vacancies were required to be reserved for er-servicemen at 
the prescribed rates of reservation . As against this , 9 vacan 
cics in Class III and 11 vacancies in Class IV were actually 
filled in . The total strength of ex -serviccmen 275 on December 
31, 1985 was 569 in Class III and 877 in Class IV . 


313. With a view to overseeing the progress made by the 
departments / offices of the Bank , the Official Language Ini. 
plementation Committee in Central Offlcc continued to hold 
its quarterly meetings and the decisions taken therein were 
conveyed to the departments / offices for implenrentation . April 
from the Rajbhasha Shield competitions, departmental shieli 
scheme is also being introduced in each department in the 
( entral Office and region C offices 10 encourage the use of 
Hindi in their working. Elocution competitions. poets gather 
ings . essay comnctilions, competitions in noting iind draft 
ing in Hindi and Hindi samarohs were also organiscil during 
The veor. The Bank continued to hring out heln literature for 
facilitating use of Hindi in day - to -day work 


Ρτοπιοtion of Hindi 

312 . Promoting the use of Hindi in various oflicesiderart 
ments of the Bank continued to receive special attention . 
Annual time- bound programmes for 1985- 86 regarding use 
of Hipdi were circulated to varios offices / departments for 
implementation. Hindi cells were opened in five main 
Central Office departments for increusin : the use of Hindi 
in their day -to -day working. Circulars , office orders and other 
general orders, were issued bilingually and Ban s publicațions 


Office Premises and Residential Quarters 


314 . During the year, a sum of Rs. 28 03 crores was spent 
on construction /acquisition of office buildings and residential 
quartçrs , additions /alterations to the existing premises and 
surchase of land . The total expenditure in the first 3 years 


- 


- 


. 


. - . . 


- 


- 


- 


- 


- 
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of the year plan for construction of othce buildings and rc The total cost for all tlulce centres is approximately Rs. 180 
sidential quarters would thus work out to Rs. 71. 31 crores lakhs. 
against a total outlay of Rs. 161. 15 crores over the 5 year 

317. During the year, consiruction of 734 flats and 8 
plan period . 
315 . During the year under review the additional (iflice 

single rooms were completed comprising 136 llats and 8 single 
building at Nagpur and the expansion scheme at the Bankery 

rooms for oflicers, 196 fluts for Class HI stuff and 402 flats 

Tor ( lays IV stati in different centres . Including the 251 flats 
Training College in Bombay were completed , The constiuction 

in Hyderabad which were largerted to be built in 1984 -85 
of udditional floors in the existing oflice building at 

but were actually completed only in 1985- 86 , a total of 2 . 560 
Bangalore is likely to be completed by September 1986 . 

flats and 36 self - contained single rooms have been completed 
Work is in progress for construction of otice byildings at 
Chandigarh , Cochin , Bandra -kurla Complex in Bombay and at 

in the first three years of the Plan fur various categories of 

stafi" ; thc cadre -wise break - up 15 ; 589 flats und 36 single 
Kanpur, The proposed office buildings at Bhopal, Cochin 

rooms for otticers, 987 flats for Class III staff and 984 flats 
Jammu and New Bombay are at planning stage and work is 
lihely to start during 1986 - 87. The general building work of 

for Class IV stall . At 12 centres, 1 , 202 flats and 984 flats 
The proposed Indira Gandhi Institute of Development Research 

1 , 565 flata for Class III stalt und 320 flats for Class IV staff 

ure under construction . A number of projects for residential 
at Bombay being established as part of the Bank s golden jubi 

quarters for surff are al different stages of planning at various 
lce celcbration has commenced and is progressing fast . 

ccntres . 
316 . Progress was made in the provision of varions facilities 
required for the proposed computer installation for national 
clearing cells at Bombay . New Delhi and Madras . These Housing Loans 
include air- conditioning, uninterrupted power supply , system , 
raised flooring, false ceiling and diesel generator sets. The 318 . During the yeur ending June 1985 , housing loans 
work for the Bombay centre is expected to be completed hy 

aggregating Rs. 5. 69 crores were sanctioned , details of which 
August and at New Delhi and Madras by September 1986 . are given in the Table . 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - - - - - 


No. of 
So letics 


No. of Amount 
cmployoes sanctioned 

(Rs. lakhs ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - - 


---- - - -- 


A . Co -operative Housing Societies 

Fresh loans . . . . 
Additional loans , , , 


208 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


27 


185 


139 . 31 
37 . 55 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


39 


393 


176 . 86 


TOTAL : . . . . 
B . Individual loans 

Fresh loans , , , 
Additional loans 

i 
Loans sanctionod by Regional Officers * 


218 


. 


. 


. 


. 


6 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


141. 00 

1 . 04 
250 .51 


626 


T 


TAL 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


850 


392 . 55 


+ Up to end -March , 1986 . 


Central Board 

319 . Prof. M . L . Dantwala relinquislicd charge as director 
of the central board on December 20 , 1985. The buard placed 
on record its high appreciation of the valuable services rc 
ndered by him and of his contribucions to the deliberations 
at its meetings, Shri S . S . Marathe was appointed in place of 
Prof. Dantwala on January 16 , 1986 . Shri M . S . Patwardhan 
was appointed as a director on the same date in one of the 
existing vacancies , 

locul Boards 

320. The appointment of Shri S .S . Maruthc on the central 
toard was made following his nomination as a member of 
the western area local board in place of Prof. M . L . Dantwala 
with effect from January 16 , 1986 . 

321. The board regrets to lerort the sad demise on March 
26 , 1986 of Shri G . R . Ramaswainy, a member of the local 
board ( southern area ) of the Bank and places on record its 
appreciation of the valuable services rendered by him , 


324 . Out of the balance of income amounting to Rs. 621 . 40 
ciores , after allowing for the total expenditure of Rs. 411.40 
( rores during the year ( as against the balance on incomo of 
Rs, 571, 98 crores and expenditure of Rs. 361.98 crores in 
1984 -85), the surplus prolit set aside for paynient to the 
Central Government was Rs. 210 crores (same as on tho 
previous year ). 

325. The rise of Rs. 134.42 crore , in the income of the 
Bank from the previous ycur s level of Rs. 1. 246 . 98 crores 
to Rs. 1, 381. 40 crores during the year was due chiefly to 
higher discount earned on Rupee trcaslry bills and higher 
interest earned on loans and advances to banks, partly offset 
by decline in the interest earned or ways and means udvances 
to State Governments and increase in the amount of interest 
paid to schedule commercial hanks on their additional cash 
l eserves kept with the Bank . The rise of Rs. 49 .42 crores in 
expenditure was mainly due to increase in the cost of 
security printing and turnover commission payable to the 
agency banks for handling Government transactions, 

Auditors 

326 , Thc accounts of the Bank have been audited by 
Messrs . K . C . Khanna & Co ., New Delhi Messrs. Ved Co., 
Ghaziabad, Messi s. Dass Gupta & Co., New Delhi, Messrs. 
C . C . Chokshi and Co ., Bombay, Messis S . R , Hatliboi und Co. . 
Calcutta and Messrs. Brahmayya & Co . Madras . All the 
auditors were rc - appointcd by the Government of India . This 
year also , all the offices of the Bank were audited by the 
statutory auditors . For the purpose of audit , all the offices 
of the Bank were divide into six zones and the audit fces 
raid per zones per auditor vere Rs. 75 . 00 ) . An additional 
fee of Rs. 5,000 was paid to central office auditors for con 
solidation of branch accounts . 


Accounts 

322 . During the accounting year ended on June 30 , 1986 , 
the Bank s income after making adjustments for various 
provisions mounted to Rs. 1, 381. 40 crores as against 
Rs. 1,246 . 98 crorce for the previous ycar. 

323. The contributions 10 ihe National Rural Credit (Long . 
Term Operation ) Fund . National Rural Credit ( Stabilisation ) 
Fund and National Industrial Credit (long- Term Operations ) 
Fund duriny 1985 - 86 were ks. 350 crorcs , Rs. 10 crorey and 
Rs. 400 crores as against Rs. 300 crores, Rs. 25 crores and 
Rs. 350 crores , respectively , during 1984 - 85 , 
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LIABILITIES 


- - - 


- 


Rs. . 


Notes held in the 
Banking Department 
Notes in circulation 


RESERVE BANK OF INDIA 
BALANCE SHEET AS AT 30th JUNE 1986 
ISSUE DEPARTMENT 

- . - - - - - - 

ASSETES 
Rs. P . Rs. P . 

Rs. * * 

P 
Gold Coin and Bullion : 
13 , 38 , 14,668 . 00 

(a ) Held in India 274 ,27, 76 , 380 .65 
27376 ,84, 16 ,312 . 50 

( 13 ) Held outside India 

Foreign Securities 1564,05 ,75, 253 . 50 
27392,22 ,30 ,980 . 50 Total 

Rupce Coin 
Government of India 
Rupee Securities 
Internal Bills of 
Exchange And Otlicr 
Commercial Paper 


Total Notes issued 


1838, 33 ,51 ,634 , 15 

22 , 51 ,68, 831 . 20 


25531 ,37, 10 ,515 , 15 


Total Liabilities 


27392 ,22,30 ,980 , 50 . Total Assets 


27392, 22, 30 , 980 . 50 


- - - - 


- - - - - - - - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


BANKING DEPARTMENT 


- - 


- 


- - 


- 


-- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 
R 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


0 


LIABILITIES 

ASSETS 
Rs. . " 

Rs. P . 
Capital Paid up 5 ,00,00 ,000 .00 Notes 

15, 38 , 14 ,668 , 00 
Reserve Fund . 150 ,00 , 00 ,000 . 00 Rupee Coin 

8 , 11, 044 . 00 
National Industrial Credit (LTO ) Fund 3295, 00 ,00,000 . 00 Small Coin 

2 , 45,531 . 52 
Deposits : 

Bills Purchased and Discounted : 
(a ) Government 

( a ) Internal 
(1 ) Central Government 

57,09,03 ,373. 31 (b ) External 
( 11) Stato Governments 14,01, 33,635 , 35 (c) Government Treasury Bills 

15834,61, 56 , 415 . 79 
(b ) Banks 

Balances held abroad 

3760, 23 ,20 , 272 .63 
(1) Scheduled commercial banks 12616 ,58, 36 ,433 .76 Investments ? 

5554,25 ,29 ,142 .84 
( li) Scheduled State co -operative banks 171,70 ,80 ,711 .49 Loans and Advances to : 
(iii ) Non -schoduled Statc co -operativo banks 5, 93 ,85,498 . 77 (i) Central Governnient 
(iv ) Other /banks 25 ,51 , 30 ,796 . 64 (il) State Government , 

18,06 ,00 ,000 . 00 
(0 ) NABARD Deposit 

Loans and Advances to : 
(1) NRC ( Long Term Oporations) Fund 

(i) Scheduled commercial banks 474 ,54 ,19,484 .23 
(ii) NRC ( Stabilisation ) Fund 266 , 87,20,915 . 61 (ii ) State co -operative banks 

19,73,42,000 . 00 
(d ) Others 5901, 50 . 25,855 .62 (iii) NABARD 

860 ,90 ,24 ,000 .00 
Bills Payable 129, 16 , 08, 519 . 88 (iv ) Others 

135 ,60 ,00,000 . 00 
Other Liabilities 

8627,95, 57,694 .61 Loans, Advances & Investments from 

National Industrial Credit (LTO ) Fund : 
(2 ) Loans & Advances to : 

(i) Industrial Development Bank of India 2589,87,90,500 . 00 

( ii ) Export Import Bank of India 260, 00 ,00, 000 . 00 
(ly ) Investments in bonds debenturos issued by : 

( 1) Industrial Development Bank of India 

(ii) Export Import Bank of India 
Other Asset şa 

1743, 03 , 30,370 . 03 
Total Llabilities 31266 , 33 , 83,435 , 04 Total Assets 

31266 ,39, 83,435 .04 

- - -- . 
1 Includes Rs. 1760 ,62, 12 ,768. 79 held abroad in foreign currencies , 
1 Includes Ways & Means Advanccs . 

Includes amounts advanced to or doposited with schodulod cominercial banks under special arrangeinents . 
K . G . PATKAR 

R . N . MALHOTRA Governor 
Chjof Accountant 

A , GHOSH 

Deputy Governor 

C . RANGARAJAN Deputy Governor 
Dated 14th August 1986 . 

R . K , KAUL 

Deputy Governor 
P . D , OJHA 

Deputy Governo 


- 


- 


- 
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1986 


- - 


- -- 


- -- - 


- 


Rs. P . 


INCOME 
Interest, Discount, Exchange, Commission , etc . 


621, 40 , 12 .853, 38 
Total 621,40 , 12, 8:53 . 38 


EXPENDITURE 
Establishment 
Directors & Loca) Board Members Fees & Expenyes 
Auditors Fecs 
Rent Taxcs , Ingurance , Lighting , etc . 
Law Chargos 
Postage and Telegraph Charges 
Reinittancc of Treasure 
Stationery, etc . 
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc .) 
Depreciation , and Repairs to Bank Property 
Agency Charges 
. Contribution to Stafi Gratuity and Superannuation Funds 
Miscellaneous Expenses 


128 ,12 ,08,682, 12 

3, 37, 965. 01 

7,08,633, 50 
6 . 37 , 88,291 . 34 

34 ,53, 597 . 76 
1 , 46 , 17, 550 . 44 
4 ,08 ,34 ,355 , 50 

1, 47, 79 ,459 . 38 
100,07,82 ,422 . 27 

6 ,64, 16 , 997 . 37 
150 ,01, 19 , 357 .24 

2 , 15 ,00 , 000 . 00 
10 , 54,64 ,541 . 40 


Net available balanco 


Total 

: 


411,40 ,11,853 . 33 
210, 00 ,01,000 . 05 


Total 


621,40 , 12 ,853, 38 


- .- 


. - . - 


. . .. 


. . 


- - - 


- . - - . 


- - - - - . - . - . - . 
Surplus payable jo the Central Government 


210 ,00,01, 000 .05 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


* After making statutory contributions, and the usual or accessary provisions in terms of Section 47 of Reserve Bank of India Act, 
1934 , 


RESERYE FUND ACCOUNT 


Rs . P . 
150 ,00 ,00 ,000 . 00 


Balance on 30th June 1985 
Transfer from Profit and Loss Account 


Total 


150, 00, 00 ,000 . 00 


- - - - - 


- - 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


K .G . PATKAR 
Chief Accountant 


R . N . MALHOTRA Governor 
A , GHOSH 

Deputy Governor 
C . RANGARAJAN Deputy Governor 
R . K . KAUL Deputy Governor 
P . D . OJHA 

Deputy Governor 


Daled the 14th August 1986 . 


REPORT OF THE AUDITORS 
TO THE PRESIDENT OF INDIA 

Wo. the undersigned Auditors of the Reserve Biznk of Indja do hereby report to the Central Government upon the Balance Slicet and 
Accounts of the Banksas at 30th June , 1986 . 

Wehave cxainined the above Balance Shicot with the Accounts , Certificates and Vouchers relating thereto of all Offices of the Bank 
wil report that where we have called for explanations and information from the Central Bourd , such information and explanations have 
been given and have been salisfactory. In our opinion , thc Balance Sheet is a full and fajr Balance Sheet containing the particular s pres 
wibed by and in which the assets have been valued in accordance with Reserve Bank of India Act, 1934 and Regidations framed there 
under and is properly drawn up so as to exuljbit a true and correct view of the state of the Bank s allairs According to the best of our in 
formation and the explanations gived to us, and as shown by the Book of the Bank. 


Dared the 14th August 1986 


M / S . BRAHMAYYA & Co . 
Ms. C . C . CHOKSHI & CO . 
M /s . S . K . BATLIBOI & CO . 
M /S . DASS GUPTA & CO . 
M s . VED & Co . 
Ms. K . C , KHANNA & CO . 


ditons 
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STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET 
- - -- - - - -- - 

- - - 

- 

For the year ended 
Particulars 

June 30 , 1984 

June 30 , 1985 

- -- - -- - - - -- - - - - - - - 
Rs. P . Rs. P . 

Rs, P . 

Rs. P . 
ISSUE DEPARTMENT 
LIABILITIES 
Notes held in the Banking Department 

5,63.21, 572 . 00 

39, 68, 97, 530 .00 
Notes in circulation 

21776 ,91, 60 ,554 . 50 

24755,60,11, 721 , 50 
Total notes issued 

21782,54 ,84, 126 . 50 

24795,29, 09 ,251. 50 


- 


- . 


- - - - 

- - - - - . .. 
Totol Liubllities 


21782 ,57, 84 , 126 . 50 


21795,22 , 09 , 251. 50 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


225 ,58,28 ,485 , 81 


246 ,66 ,66,362. 28 


ASSETS 
Gold Coin and Bullion 

(a ) Held in India 

(b ) Hold outside India 
Foreign Sccurities 
Rupee Coin 
Govornment of India Rupee Securities 
Internal Bills of Exchange and other 

Commercial Paper 


1564,05, 75 ,253 . 50 

16 ,10 ,91, 167 . 06 
19976 , 79 , 89 ,220 . 13 


1564,05,75 ,253 .50 

15 ,00 , 32 ,662 . 85 
22969, 56 ,34 ,972 . 87 


Total Assets 


21782, 51, 84 ,126 .50 


24795 , 29, 09 , 251. 50 


- - 


- 


- 


- 


BANKING DEPARTMENT 


5,00, 00,000 . 00 
150 ,00 .00 ,000 . 00 
2545,00, 00,000 . 00 


5,00 ,00,000 . 00 
150 ,00,00,000 . 00 
2895, 00 ,00 ,000 . 00 


2919,08 ,02 ,336 . 88 

13,07, 55 ,456 .28 


59,86, 10 , 234 . 95 
14,87, 27 , 256 . 98 


LIABILITIES 
Capital Paid -up 
Reserve Fund 
National Industrial Crodit (LTO ) Fund 
Deposits 
(1 ) Government 

(i) Central 

( ii ) States 
(b ) Banks 

(i) Scheduled commercial banks 
(11 ) Scheduled state co -op. banks 
( iii ) Non -scheduled State co -op . banks 

( iv ) Other banks 
(c ) NABARD Deposit 

(i) NRC (LTO ) Fund 
( ii) NRC ( Stabilisation ) Fund 


8104 , 86 ,78 ,299 . 28 
141, 34 ,14 ,266 ,56 

4 , 71, 21 , 135 . 00 
16 ,25,80 ,279. 50 


10886 ,01,46 ,502 .08 
142,83,62,962 . 37 

4 , 57, 75 ,099 . 57 
25 ,18 ,33,462 .00 


249,58 ,65, 242, 03 
281,28 ,55,673. 58 


117 ,58,65, 242.03 
281,28, 55,673 . 58 


(d ) Others 


6123,01,90 ,647 . 87 


6461 ,81,25,0 $ 7. 68 


Bills Payable 
Other Liabilities 


66, 30 ,48 ,132 . 88 
4498,73,43, 967 . 16 


22, 28, 24 ,900 . 36 
6074,47.42,058 . 41 

- - 
. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- . - . 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- -- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


Total Liabillties 


25458 ,26 ,55 ,437 .02 


-- - - - - - - - - - - 
27140 ,74,68, 450) .01 
- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- - - - - 


- 


- - - 


- - 


- - - - - - - - 


- - - - - - - 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


Note : June 30 , 1984 - Contingent liability ori partly paid shares Rs. 7, 57,495 . 42 cquivalent of £ 50 ,000 . 

June 30 , 1985. - Contingent liability on partly paid shares Rs. 8,04,997 . 42 equivalent of £ 50 ,000 . 


[YTT | 3 ( ii )] 
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STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET (Conuld .) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - - - 


* 


. - - - 


- - 


-- - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


For the year endeck 


Particulars 


- - 


- - - - 


- 


- 


- . 


. 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


June 30 , 1984 


- - - - -- - - 
June 30 , 1985 


- - 


- - 


- 


- 


- + - 


- - 


- 


. . - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - - - 

Rs, 


P . 


. . - - - - 

Rs. P . 


- - - - - - - - - - 
Rs. P . 


+ - - - 

Rg. 


-- - - 
P . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- . - . 


BANKING DEPARTMENT 


ASSETS 


Notes 


5 ,63,23 , 572 . 00 


39 ,68 , 97 ,530 .00 

7,20,074.00 


Rupeo Coin 


3 , 30 , 353 . 00 


1,63,897. 40 


2 , 19 .447 . 75 


Small Coin 
Bills purchased and discounted 


(a ) Intern1 
(b ) External 

(c ) Government Treasury Bills 
Balances held abraod 
Investments 


9374 ,62, 39 , 191 . 70 
3277,95, 38 ,519 .45 
4369, 15 ,45,637 .57(6 ) 


8394 ,06 ,37,831. 32 

3732 ,00, 89 ,774 . 67 
6952,77,47,528 .59(0) 


Loans and Advances to 


(i) Central Governinent 


460 ,47,00 ,000 . 00 


( ii) State Governments (a ) 
( iii) Schoduled Commercial Banks 
( iv ) State Co-operative Banks 

( V ) NABARD 
( vi) Others 


1769,66.06 ,105. 87 

44,88,60 ,000 . 00 
1039,05 ,76 ,000 . 00 
166,00,00 ,000 . 00 


315 ,58 ,00 ,000 . 00 
1863,00,79, 190 68 

21,66,25,000 . 00 
761,83,41 ,000 . 00 
182 ,05,00 ,000 . 00 


Loans , Advances and Investments from 


NIC (L TO ) Fund : 


(a ) Loans and Advances (o 


(i) Industrial Dovelopment Bank of 

India 


2084 , 78 ,11,075 . 00 


2320 ,78,30 ,750 .00 


( ii ) Export Import bank of India 


125 ,00 ,00 ,000 . 00 


180 ,00 ,00,000 . 00 


( b ) Investment in Bonds/Debenturcs issued by : 

IDBL EXIM Bank 
Other Assets (d ) 

2721 ,99,61,065.03 


2377,23, 78 ,323. 03 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


Total Assets 


25438 , 26 , 55 ,437 . 02 


27140 ,78,68, 450 .04 


- 


- - - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


men - -- - - -- -- - - 


( a ) Includes ways ard means advances. 


(b ) Includes RS. 870 ,16 ,68,177 .87 held abrord in loreign currencies, 


(c ) Includes Rs. 1383 ,73,65,508 . 44 held abroad in foreign currencies . 


( d ) Includes amount , advanced to or deposited with scheduled commercial banks under special arrangements . 
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1984 AND 1985 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


1984 
Rs. P . 


1985 
Rs. P . 


- 


- - . .. -- 


- - 


- - - - - - - -.. 


. -- -- ---- . . 


. - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


INCOME 


Interest,Dlacount. Exchango, Commission , otc . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


459 ,68,22,728. 03 


571,97,87,340 . 98 


TOTAL . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


459 ,68, 22 ,728 . 03 


571 , 97 ,87, 340 . 99 


EXPENDITURE 


Establishment . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


142,25,62,666 .01 


93 ,3,3,56 ,846 . 98 

2 ,22, 702 . 85 


Diroctors and Local Board Mombors Poos and Exponsos . 


, 


, 


2 ,64,677 . 99 


Auditors Focs 


. 


. 


. 


. 


. 


8 ,43 ,227. 00 


6 ,68,799 . 90 


Rent, Taxos, Insurance , Lighting etc . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


4 ,83,44 ,920 . 97 


4 ,77,58 ,619 . 79 


6 ,05 ,114 ,98 


8,56 ,772 . 09 


Law Charges . . . . 
Postage and Telegraph Charges . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


1,29 , 43 ,134 . 35 


1 ,30, 13, 462 . 74 


Remittanco of Troasure 


, 


. 


. 


1, 97, 86 ,226 . 57 


2,27,86 ,300 . 80 


Stationery , etc. 


1,40 , 17, 921. 72 


1,50, 83,724 . 29 


. 


. 


43 ,41,68,205 . 58 


58 ,28, 05, 498 . 05 


Socurity Printing (Cheque, Noie Forma, otc .) 
Dopreciation and Ropairs to Bank Property 
Agency Chargos . . . . . 


. 
, 
. 


. 
, 
. 


. 


. 


. 


Contributions to Stail Gratuity and Superannuation Funds 


4 ,23,54 ,739 . 96 
93, 92 ,73,197. 30 

1, 60, 00 ,000 .00 
3,49,06,250. 00 
210,00 ,00 ,239 . 77 


6,63,11,894 . 66 
132 ,84,76,907. 52 

1,70 ,00,000 . 00 
10,21,97,196. 67 
210 ,00 ,00 ,824 . 47 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Miscellanoous Expenses 
Not Available Balance 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


: 


: 


. 


. 


. 
- - - - 


. 


. 


. 


. 


459 ,68,22,728 .03 


$ 71,97,87,340 .98 


TOTAL . . . . . . 

- - - - - 
Surplus payable to Central Government 


- 


. 
- 
. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


210 ,00 ,00 , 239 . 77 


210 ,00.00 ,824 . 47 


" After making statutory contributions, and the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Resorve Baok of Indit Act, 1934 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


-- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


RESERVE FUND ACCOUNT 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - - - 


- 


- 


- - - 


- -- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


150 , 00,00 ,000 . 00 


By Balance on 30th June . . . . 
By Travsfer from Profit and Loss Account 


150 ,00,00,000 .00 

Nil 


TOTAL . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


150 ,00 ,00 ,000 . 00 


150 , 000 ,00 ,000 .00 


- - - - 


- 


- 


- 


- 
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